
 Friday,  08  Aprit,  1983

 लोक

 सभा

 वाद-विधान

 संस्करण
 हरी

 ‘(areeat

 प

 1110
 4

 कि

 36  में  21  से  30  तक

 ata
 सभा  सचिवालय

 नई  दिल्‍ली

 मूल्य :  चार  रुपये



 विषय-सुची

 oo

 29,  8  मप्र  1983/13  1905

 गए कीका  oe  Se  te  आए दवटयटटटटटटटटवयन्नयनर

 विषय

 निधन  सम्बन्धी  उत्लेख  :
 1-6

 प्रश्नों के  मौखिक  उसर  :

 तारांकित  प्रदान  संख्या  557,  558,  560,  561,  563  भ्र ौर  564  ee
 6-23

 भप्रदनों के  लिखित  उत्तर  :

 तारांकित  प्रदान  संख्या  556,  559,  562  कौर  565  से  577  eee
 23-37

 प्रश्न  संख्या  6305  से  6325,  6327  से  6434,

 6436  से  6459  कौर  6461  से  6541]  eee
 37-199

 दिनांक  18-3-83  के  अतारांकित  प्रदान  संख्या  3293  में  शुद्धि  करने
 वाला  विवरण

 199-202

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र
 203-208

 सरकारो  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति

 प्रतिवेदन
 eee

 208 प्र विलम्ब नीय  लोक  महत्व  के  विषय  को  प्रो  ध्यान  दिलाना
 दिल्‍ली  के  निकट  मिट्टी  खानों  में  तीन

 का  समाचार
 att  मजदूरों  की  मृत्यु

 शी  रामविलास  पासवान  eae
 210-214

 शी  विरेन्दर  पाटिल

 213-224
 थी  प्रबल  बिहारी  वाजपेयी

 208-220
 श्री  भीखा  माई  oa

 221-224

 किसी  नाभ  पर  भ्रमित  यह  चिन्ह  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  उस  प्रदान  को  सभा  में
 उसी  सदस्य  ने  पुछा  था  |

 (i)



 age  के  प्रति  star  पर  प्रतिबन्ध  के  बारे  में  याचिका  224

 नियम  377  के  aia  मामले

 )  राहत  कार्य  के  लिए  राजस्थान  को  सहायता

 श्री  वृद्धि  चन्द्र  जैन  224-225

 अलवर  को  झरहमदाबाद  दिल्‍ली  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या

 8  से  जोड़ा  जाना

 श्री  राम पिह  यादव  325-226

 केन्द्र  द्वारा  कर्नाटक  के  पड़ौसी  राज्यों  को  कर्नाटक  को

 बिजली  सप्लाई  करने  के  लिये  निदेश  दिये  जाने  को

 झा वद यकता

 eve श्री  देसाई  226

 सैदपुर  क्षेत्र  में  बेरोजगारी  की  समस्या

 को  हल  करने  के  लिए  उस  क्षेत्र  का  उद्योगीकरण

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  226-221

 हिसार  टेक्सटाइल  मिल

 श्री  सत्य साधन  चक्रवर्ती  227

 (%:)  मध्यप्रदेश  में  बीड़ी  बनाने  का  कार्य  करने  वाले  श्रमिकों

 को  सुविधाएं

 श्री  बाद् राम  परांजपे  228

 तमिलनाडु  में  सिचाई  की  समस्या  का  समाघान  करने  के

 लिए  गंगा-कावेरी  नदियों  को  मिलाया  जाना

 भी  ईरा  अझनबारासु  228-229

 मजखाली  में  एक  फोटो  फिल्म  इकाई  स्थापित  करने  की

 श्राचइयकता

 श्री  हरीश  रावत  229-230

 अनुदानों  की  1983-84

 गृह  मंत्रालय

 श्री  कुसुम  कृष्ण  afr  230-236

 श्री  निहार  रंजन  भास्कर  236-241

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  241-258

 at  जगदी दा  टाइटलर  246-250

 oe
 श्री  सूरज  भान  248-258

 (ii)



 श्री  भाऊ  साहिब  थोराट  257-258

 श्री  चित्त  बसु  258-260

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  महंगाई  भत्ता  देने  कौर

 पेंशनभोगियों  को  राहत  देने  के  बारे  में  वक्तव्य

 eee श्री  प्रसाद  मुखर्जी  260

 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 प्रतिवेदन  262

 विधेयक---पुर:स्थापित

 नगर  भूमि  सोचा  att  विधेयक

 25  का

 श्री  पाटिल  262

 नगर  भूमि  सीमा  कौर  संशोधन  विधेयक

 2  का  संशोधन )

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा
 263

 हिन्दु  धर्मग्रन्थ  तथा  अन्य  कामिक  साहित्य

 एवं  संशोधन )  विधेयक

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  263-294

 ऋण  का  विधेयक

 श्री  चित्त  बसु  264

 संविधान  विधेयक

 अनुच्छेद  का

 265
 श्री  चित्त  बसु

 कारखाना  विधेयक

 का  शादी )
 ae  265 श्री

 सुधीर
 गिरि

 संविधान  विधेयक

 244  का

 eee  265-266 श्री  asa  विश्वास

 व्यापार  अर  पण्य  चिन्ह  विधेयक

 घारा  का

 कक  266 बसन्त  कुमार  पण्डित

 (iii)



 सार तोय  केन्द्रीय  चिकित्सा  परिषद  )  विधेयक

 बसन्त  कुमार  पण्डित  266

 दिल्लो  भाटक  नियंत्रण  विधेयक

 2  का

 ee बसन्त  कुमार  पण्डित  267

 दिल्लो  नाटक  नियंत्रण  (dette)  विधेयक

 2  का

 श्री  लक प्पा  267

 बेबसी  ale  शुक्ला  प्रथा  विधेयक

 विचार  करने  का  प्रस्ताव

 सत्यदेव  सिह  267-266

 oe थी  राजेश  कुमार  सिंह  268-268

 श्री  चन्द्रपाल  दलाली  ae
 270-27)

 श्री  at.  पलानी  ATA  eee
 271-273

 eee
 273-274 भी  वृद्धि  चन्द्र  जना

 274-276

 श्री  सुन्दर  सिंह
 कि के  के  286-278

 श्री  पी  के  थूथन
 eee  278-284

 न्नीमती  ऊषा  प्रकाशन  चौधरी  ae  281-285

 संसद  सदस्य  मत्ता  तथा  यक़ीन  )  विधेयक

 3  का  शादी  लिया  गया

 विचार  करने  का  प्रस्ताव

 श्री  जाएं  जोसफ  मु  डा कल
 oe  285-288

 श्री  जेवियर  श्रराकल  eee
 288-289

 श्री  चन्द्रपाल  दलाली  eve  289-290

 eee श्री  राजेश  कुमार  सिंह  289-291

 क  के के श्री  सत्यनारायण  राक  291-292

 eee श्री  सुघीर  गिरि  292-293

 क  क  क श्री  सिद नाल  293-297

 श्री  रामलाल  राही  297-299

 299-300 श्री  मल्लिका जु न

 tiv}



 झ्राघे  घण्टे  की  चर्चा

 गेहूं  का  समान  मूल्य

 300-318 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा

 301-320 राव  बीरेन्द्र  सिह

 en न्र  307 श्री  कमल

 314-315 श्री  हरीश  रावत

 315-316 श्री  राजेश  कुमार  सिंह

 316-319 श्री  सत्यनारायण  भाटिया

 (7)



 —

 लोक  सभा  वाद-विवाद

 लोक  सभा

 8  1983/18  1905

 लोक  सभा  11  बजे  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन

 निधन  संबंधो  उल्लेख

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्यगण  मुझे  सभा  को  श्री  नारायण  सादोबा

 जो  महाराष्ट्र  के  बम्बई  नगर  उत्तर  मध्य  निर्वाचन  क्षेत्र  से  पहली  तथा  तीसरी  लोक  सभा  में  1952-57

 और  1962-67  में  सदस्य  के  निधन  की  सुचना  देनी

 उससे  ag  बम्बई  की  विधान  परिषद्‌  के  1947-52  के  दौरान  सदस्य  रहे  ।

 वहू  एक  शिक्षाविद  और  सामाजिक  कार्यकर्ता  थे  और  उन्होंने  अनुसूचित  जातियों
 और  पिछड़े  वर्गों  के  कल्याण  में  विशेष  रुचि  ली  ।

 वह  भारतीय  दलित  at  लीग  के  उपाध्यक्ष  वह  केन्द्रीय  हरिजन  कल्याण  बोर्ड  के  सदस्य  थे  |

 इसके  अलावा  ag  अनेक  सामाजिक  संगठनों  से  संबद्ध

 26  1970  को  श्री  कजरोलकर  को  पदम  से  अलंकृत  किया  गया  ।

 31  1983  को  86  वर्ष  की  आयु  में  इनकी  बम्बई  में  मृत्यु  हो  गई  |

 हम  अपने  इस  मित्र  की  मृत्यु  पर  संवेदना  व्यक्त  करते  हैं  और  मुझे  है  कि  सदन

 भी  मेरे  साथ  शोकग्रस्त  परिवार  के  संवेदना  व्यक्त  करेगा  |

 अब  सभा  कुछ  क्षणों
 के  लिए  अपनी  संवेदना  व्यक्त  करने  के  लिए  मौन  खड़ी  होगी  ।

 तत्पश्चात  सदस्य  कुछ  क्षण  मौन  खड़े  रहे  |

 श्री  रदोद  मसुद  :  अध्यक्ष  मैंने  एक  नोटिस  दिया  ।  आज  हालात  ऐसे  हो  गए  हैं  कि  सन्‌
 1948

 में  महात्मा गांधी  को  शहीद  कर  दिया  गया

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  तो  क्वैश्चन  अंवर
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 थी  रशीद  जिस  प्रकार  गांधी  जी  की  हिफाजत  नहीं  हो  सकी  क्योंकि  वे  वायलेंस  के

 खिलाफ  लड़  रहे  आज  हालात  बिल्कुल  वैसे  ही  हो  रहे  हैं  ।  उसी  प्रकार  आज  दूसरे  महात्मा  गांधी

 जो  हिन्दुस्तान  को  युनाईटेड  रखना  चाहते  हैं
 eee

 अध्यक्ष  महोदय  मेरे  पास  नोटिस  नहीं  पहुंचा  है  ।

 श्री  रशीद  मसूद  :  उनको  और  उनके  साथियों  को  मारने  के  लिए  टेलीग्राम  पहुंच  रहे  उस

 पर  कुछ  नहीं  हो  रहा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  पास  अभी  तक  नोटिस  नहीं  भाया  है  ।

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  नोटिस  आफिस  में  नोटिस  डाल  दिया  है  |

 meer  महोदय  :  सस्पेन्दन  ऑफ  दी  के  अन्तर्गत हो  सकता  है  |

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  क्या  यह  मार  डालने  की  घमकी  का  मामला है
 ?  कंपनी  पता  लगायें

 क्या  मामला  है  ।

 श्री  रशीद  मसूद  :  चौधरी  चरण  सिंह  जो  हिन्दुस्तान  को  मुत्तहिद  रखना  चाहते  उनकी

 जिन्दगी  के  खिलाफ '*'  )  वायलेंस  की  जो  फिजा  हमारे  मुल्क  में  चल  रही  उसको  देखते

 हुए  आप  किस  तरह  से  प्रोटेक्शन  दे  रहे  हैं  ?  कोई  भी  आदमी  रिलीजन  के  खिलाफ  नहीं  है  ।  हम  सब

 रिलीजन  की  रिस्पेक्ट  करते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  तो  ठीक  इस  बात  में  मैं  आपसे  इत्तिफाक रखता  इसको  आप

 किस  तरीके  से  करना  चाहते  हैं  ?

 श्री  मनीराम  बागड़ी  :  और  क्या  तरीका  हो  सकता  है  ?  गांधी  जी  की  gear  का  लोगों  को  पता

 हो  गया  था  र  लोग  तरीका  देखते  चौधरी  चरण  सिंह  का  धम डर  हो  लाला  जगत

 नारायण  का  मगर  हो  भौर  भाप  तरीका  ही  तलाश  करते  रहेंगे  ।  पंजाब  में  सरकारी

 असल हा खाने  से  हथियार  चोरी  हो  रहे  हैं  ।  मजाक  बना  रखा  है  ।  )

 श्री  atta घोष  :  आप  सरकार  से  कहं  सकते  हैं  कि
 वहू  इस  बात  की  जांच  करें  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  चौधरी  साहब  ने  उन  लोगों  की  गलत  मांगों  के  खिलाफ  भावज  उठाई

 थी  **
 *

 श्री  रंजीदा  कुमार  fag  :  अध्यक्ष  इस  तार  में  पृथकतावादी  ताकतों  का  उल्लेख  है  !

 इसमें  भिडरावाले  तक  का  नाम  इसमें  चौधरी  साहब  को  मारने  की  धमकी  दी  गई  और  कहा  गया

 है  कि
 आपने  उनके  खिलाफ  बयान  दिए  आप  देश  की  एकता  चाहते  हम  उसको  नहीं  मानेंगे  ॥

 पृथकतावादियों  का  संकेत हैं  कि  यदि  आप  देश  की  अखंडता  के  लिए  तो  हम  बर्दाश्त  नहीं

 करेंगे  ।  सरकार  पृथकतावादियों  को  रोकने  में  पूर्ण  रूप  से असफल है  ।
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 संसदीय  aa  तथा  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  gat  wet  काल  खत्म  हो

 लेने  दें  ।  जो  कुछ  वे  कह  रहे  हम  उस  पर  आपत्ति  नहीं कर  रहे  हैं  ।

 श्री  मनीराम  बागड़ी  :  अगर  आप  में  हिम्मत  तो  पंजाब  जाकर  दिखाएं  |

 श्री  कके०  माया तेवर  :  वह  डाकघर  इस  प्रकार  का  तार  केसे  ले  सकता  अगर  माननीय

 सदस्य  का  यह  आरोप  सही  है  तो  वेह  डाकघर  इस  प्रकार  के  तार  HA  ले  सकता

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  सरकार  को  इस  बारे  में  बताना  चाहिए  कि  :

 उस  डाकघर  ने  इस  प्रकार  के  तार  कसे  मंजूर  और

 ott  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  यह  ज्यादा  महत्वपूर्ण नहीं  है  ।

 att  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  एक  केन्द्रीय  जांच  ब्युरो  को  इन  तत्वों  के  कार्यों  का  पता  लगाना

 चाहिएਂ
 *"

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  पर  गोर  करू गा  |

 श्री  हेमवती नन्दन  बहुगुणा  :  '  भर  उनको  बिना  दत  इस  बात  का  आश्वासन

 देना  चाहिए  कि  वे  इस  प्रकार  की  बातों  के  लिए  उपलब्ध  बनायेंगे  और  इस  प्रकार  के  wad  वाले  लोगों

 से  निपटेंगे  ।

 एक  माननीय  सदस्य :  सदस्यों  की  सुरक्षा  के  बारे में  क्या  है  ?

 श्री
 मनी  राम  बागड़ी  :  अध्यक्ष  आपने  मेरी  बात  पूरी  नहीं  सुती  |  एक  मिनट  आप  सुन

 इससे  आप  हमारी  जिन्दगियां  ही  खतरे  में  डाल  रहे  क्योंकि  वे  लोग  समझेंगे  कि  हम  गलत  कह

 रहे हैं  |  इस  सदन  में  कोई  ऐसा  सदस्य  नहीं  जो  मुसलमान  या  ईसाई  की  बात  करता

 सारे  सदन  ने  एकता  का  प्रस्ताव  पास  किया  है  ।  यदि  देश  में  किसी  भी  व्यक्ति  का  बिगाड़  होता

 तो  सदन  पर  चोट  लगती  है  ।  यह  देश  का  सवाल  है  ।  पृथकतावादियों  को  इतनी  शक्ति  मिल  जाए  कि

 वे जुर्म  करें  और  किसी  मस्जिद  या  गुरुद्वारे  में  जाकर  बैठ  जाएं  भर  सरकार  उन्हें  गिरफ्तार  न

 कर  पहले  तो  आप  इस  पर  फैसला  एक्स-प्राइम  मिनिस्टर  को  मारने  की  धमकी  दी  जा

 रही  पंजाब  में  सरकारी  असलहाखाने  से  खुल्लम-खुल्ला  हथियार  लूट  लिए  जाएं  **(ब्यवधान  )

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  इसकी  जांच  बोर्ड  आप  मगर  यह  तो  आप  कह  सकते  हैं  कि

 गवर्नमेंट  मस्त  एक्ट  इमिड्िएट्ली  ।  उनके  प्रोटेक्शन  के  लिए  फौरन  कार्यवाही  होनी  चाहिए  ।

 थ्रो  neat  बिहारी  वाजपेयी  :  लेकिन  अध्यक्ष  ऐसी  धमकियों  से  डरना  नहीं  होगा  ।

 श्री  मनीराम  बागड़ी
 :

 ये  खुद  डरते  हैं  ।  आज  कोई  मंत्री  पंजाब  में  नहीं  जा  सकता

 श्री  श्रील  बिहारी  वाजपेयी  :  इसका  जवाब  यही  है  कि  हम  लोग  पंजाब  में  जाएं  ।
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 श्री  सनी राम  बागड़ी  :  उन्होंन  अमन  कमाच  करने  वालों  को  निकाल  दिया  ।

 श्री  राजेश  कुमार  सिह  :  अगर  चौधरी साहब  पर  हमला  हो  तो देश भर  में  अद्यान्ति हो

 जाएगी  ।  वह  किसानों  के  नेता  हैं  ।  करोड़ों  किसानों  पर  इसका  असर  पड़  रहा  है  |

 श्री  समर  मुखर्जी  :  सरकार  को  इस  पर  गम्भीरता  से  विचार  करना  चाहिए  ।  यह  कोई  अकेली

 घटना  नहीं  है  ।  यह  तो  एक  आम  बात  है  ।

 माया  महोदय  :  माननीय  सदस्यों  ने  जो  विचार  बताए  हैं  और  चिन्ता  व्यक्त  की  है--यह

 चिन्ता  का  विषय  है--मैं  उनसे  सहमत  हुं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  सारा  हाउस  मुझसे  सहमत  है  कि  देश  के

 हर  एक  वासी  का  जीवन  अमुल्य  खास तौर  पर  जब  इतने  बड़  आदमी को  लिखा  जो

 प्राइम  मिनिस्टर  जो  सेकंड  बड़ी  आयोजन  पार्टी  का  लीडर  जिसने  आतंकवाद  के  खिलाफ

 भावा ज  उठाई  जो  बड़ी  सराहनीय  बात  तो  हमें  इस  पर  विचार  करना  चाहिए  और  उनकी  रक्षा

 का  पूरा  प्रबन्ध  करना  चाहिए  ।

 लेकिन  एक  बात में  इस  विषय में  और  कहना  सारे  मेम्बरों  से  और  आप  सबसे

 निवेदन  गवर्नमेंट  से  भी  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  डर  के  पास  जाने  से  डर  निकलता  है  ।  देश  में  अगर

 कोई  भय  पैदा  करता  है  तो  बुरी  बात  अत्यन्त  बुरी  बात  भय  से  प्रजातंत्र  का  नादा  होता  है  ।  हमें

 भय  क्रिएट  नहीं  होने  देना  चाहिए  ।  खासतौर  से  जो  इस  तरीके  का  भयं  पैदा  करना  चाहते  हैं  कि  तुमने

 आतंकवाद  के  खिलाफ  बोला  है  या  किसी  भौर  के  खिलाफ  बोला  ae  उनका  एक  और  नजरिया  है

 जो  देद्याद्रोह्मी  भी  हो  सकता  है  ।

 वैसे  भी  हम  सेकुलरिज़्म  का  अनुसरण  करते  अनुकरण  करते  हैं  ।  विधान  में  भी जो  धर्मे  के

 नाम  पर  करना  चाहता  इस  तरीके  की  बात  करना  चाहता  वह  स्वयं  अधर्मी  है  ।  दया  नाम  धम्म

 का  है  ।  कौन  सा  ऐसा  धम  है  जो  दया  नहीं  सिखाता  ?  जो  धर्मे  दया  नहीं  ag  aa  नहीं  ।  रहीम

 कहते  हैं  भगवान  कृपासिन्घु  कहते  बैनोवेलेन्ट  कहते  हैं  |

 जो  आदमी  ऐसा  करना  चाहता  वह  अधर्मी  वह  किसी  घर्म  का  अनुयायी  नहीं  वह

 देदा की
 की

 प्रणाली
 का

 और  हमारे  आचरण का  घातक है  ।  मैं  उसके  खिलाफ  हूं  ।  मैं
 आपकी

 बात
 को

 ठीक
 मानता  हुं  ।  हमें  इनको  किसी  किस्म  से  भी  प्रोत्साहन  नहीं  देना  चाहिए  ।

 फिर  खासतौर  से  आप  कहते  हैं  कि  सिख  हिन्दू  का  यह  करना  चाहते  यह  है  किसी

 ने
 कभी

 सोचा  है  क्या  ?  ये  एक  ही  वृक्ष की  जड़ें  यह  मैं  मेरे  आधे  भाई  दाढ़ी  वाले  हैं  ।  मेरा

 चाचा  यहां  डिप्टी  मिनिस्टर  रहा  वह  दाढ़ी  वाला  मैं  बगैर  दाढ़ी  वाला  हूं  ।  मेरा  आधा  परिवार

 दूसरा  यह  मेरा  सेक्रटरी  बैठा  इसके  दो  भाई  हिन्द ूहैं  और  ये  दो  सिख  हैं  तो  यह  है

 हमारे  यहां  आपके  इरिगेशन  के  मिनिस्टर  हैं  मि०  ।  उनका  लड़का  हमारे  सरदारों  के  यहां  हुआ

 वह  हमारे  रिश्तेदार  सारे  आपस  में  एक  कौन  किसको  करे  ?  कौन  किसको  कौन

 किसको  काटेगा  ?  एक  मां  के  दो  बच्चे  हों  तो  हमको  सबको  एक  उतरी के  से  चलना  है  ।

 यह  गलत  बात  date  नहीं  की  जा  सकती  ।  होम  मिनिस्टर  यहां  वह  भी  देखेंगे  कि
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 ै  2
 इसको  HA  करना  किस  प्रकार  से  करना  at  TEU  हु  कि  यह  सब  आपका  मसला  जिस  देना

 नेजान  दी  जिस  धरती  मां  ने  पैदा  किया  उसकी  लाज  हम  नहीं  रखते  तो  किस  मां
 का  दूध  हमने

 पिया  है  ?  ag  सब  आप  देखें  ।

 मैं  आपसे  भी  कहना  चाहता  हू ंकि  गीदड़  aafear  देने  वाले  बहुत  होते  ऐसे

 जिनकी  कोई  शान  कोई  ag  लिहाज  कोई  कुछ  ऐसे  आदमी

 एनोनीमस  लैटर  टेलीफोन  भी  करते  लेकिन  इनका  निवारण  करने  के  लिए  मैं  आपके  साथ

 गृह-मंत्री  जी  से  बताइये  कि  वहू  इस  बात  को  पड़ताल  करें  और  जिस  प्रकार  भी  हो  पूरी

 हिफाजत  का  बन्दोबस्त  करें  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  सवाल  यह  है  कि  तार  किसने  दिया  ?  कौन  भड़काने  वाला

 पंजाब  में  बहुत  सी  घटनाएं  ऐसी  हो  गई  हैं  जिनका  कोई  जवाब  नहीं  है  ।

 झष्यक्ष  महोदय  :  इन  सबका  निराकरण  करना  यह  मामुली  बात  नहीं  इसे  हम  बढ़ने

 नहीं  देंगे  और  इसमें  सारा  हाउस  आपके  साथ  सारा  देश  महात्मा  गांधी  का  देश  जवाहरलाल

 नेहरू  का  देश  है  ।

 श्री  रदीफ़  मसूद  :  एक  महात्मा  गांधी  को  खत्म  कर  अब  दू  सरे  महात्मा  गांधी  को  खत्म

 अध्यक्ष  महोदय :
 किसी

 को  खत्म  करने  की  इजाजत  नहीं  दी  जा  सकती  ।  आप  इसको

 देखेंगे  कि  करवायेंगे
 या

 नहीं  ।  देश  की  बात  देश
 के  लिए  जीना  देश  के  लिए  मरना  है  ।

 देश  नहीं

 है
 तो

 कोई  कुछ  नहीं  है  ।

 श्री  मनीराम  बागड़ी  :  यह  बढ़  रहा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अज़ित  कुमार  मेहता
 |

 श्री  जगपाल  सिंह :  अध्यक्ष  मे  रा  क्वैश्चन  नं  ०  563  इस  पर  मिनिस्टर  की  तरफ

 से  स्टेटमैंट ही  नहीं  है

 अध्यक्ष  महोदय :  देख  जब  आयेगा  |

 श्री
 जगपाल  मैं  स्टेटमैंट के  सप्लीमैंटरी  कसे  पूछूंगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आने
 बाद  में  देख

 लेंगे  ।  जब  आयेगा  तब्  इसका  निपटारा  करेंगे  घबराइए

 नहीं  |

 श्री  इन्द्रजीत गुप्त  ।

 थ्री  इन्द्रजीत  गुप्त :  प्रदान  संख्या  557.
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 att  बीजू  —  :  अगर  ag  नहीं  आता  है  ay  7

 अध्यक्ष  महोदय  :  तब  हम  दूसरा  तरीका  निकालेंगे  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ।

 wea  के  मौखिक उत्तर

 हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड

 *557.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :
 क्या  वित्त

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  को  विदेशी
 मुद्रा  विनियमन  के

 अन्तर्गत  व्यापारिक  सौदे  करने  की  अनुमति

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  फेरा  के  अधीन  जिन  सौदों  की  अनुमति  नहीं  है  उनको  फेरा  के  अंतगर्त

 आने  वाली  कम्पनी  के  पुर्ण-स्त्रामित्व  वाली  सहायक  कम्पनियां  बनाकर  चोर  द्वार  से  अनुमति  दी  जा

 सकती  और

 हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  के  पूर्ण-स्वामित्व  वाली  एक  सहायक  कम्पनी  इन्डेक्स पोर्ट

 लिमिटेड  को  कानून  के  किस  उपबन्ध  के  अधीन  मूंगफली  के  तेल  जैसी  आवश्यक  वस्तु  का  व्यापार  और

 भंडार  करने  की  अनुमति

 वित्त  मंत्री  प्रणब  :  तथा  विदेशी  मुद्रा  विनियम  अधिनियम  के

 अन्तरगत  आने  वाली  कम्पनी  उन  व्यापारिक  कार्यकलापों  को  करना  जारी  रख  सकती  है  जिन्हें  वहू

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  लागू  होने  की  तारीख  से  qa  किया  करती  थी  ।  कोई  नया  SATAN
 TH

 कार्यकलाप  शुरू  नहीं  किया  जा  सकता  ।  उसके  सम्पूर्ण  गर-महत्वपूर्ण  जिनमें

 व्यापारिक  कार्यकलाप  भी  शामिल  उसके  कुल  कारोबार  के  40  प्रतिश्त  से  अधिक  नहीं

 होने  चाहिए
 ।

 नही ं।

 इन्डेक्सपो्टे  लिमिटेड  द्वारा  आवश्यक  वस्तु  1955  का  कतिपय  अभिकथित

 उल्लंघन  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  दिनांक  15  1982  के  अतारांकित  seq  संख्या  2087  के

 उत्तर  की  ओर  ध्यान  आर्कषित  किया  जाता  है  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  पटले  दिए  गए  जिस  उत्तर  का  माननीय  मंत्री  ने  हवाला  दिया  वहू  पिछले

 15  अक्तूबर  को  नागरिक  पूति  मन्त्रालय  में  उपमंत्री  ने  सदन  में  दिया  था  ।  उस  उत्तर  में  यह  माना  गया

 है  कि  इन् डेब् सपोर्ट  गाजियाबाद  का  108.054  मीटरी  टन  मूंगफली  का
 भण्डारण  और

 6
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 हता
 ie  द  स  पाया  गया  था  और  इन्डेवसपोट  के संसाधित  करने  के  लिए  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  के

 पास  खाने  के  तेलों  कै  बीज  और  खाने  के  तेल  1977  के  अंतगर्त  कोई  वेस्ट  लाइसेंस

 नहीं है

 मैं  सबसे  पहले  ag  जानना  चाहता  हूं  क्या  यह  सत्य  है  कि  इन्डेक्सपो्ट  लि०

 वास्तव  में  हिन्दुस्तान  लीवर  कम्पनी  की  ए+  पूर्ण-स्वामित्व  वाली  सहायक  कम्पनी  जबकि  हम  सब

 जानते  हैं  कि  खुद  हिन्दुस्तान  लीवर  कम्पनी  भी  एक  विदेशी  बहुराष्ट्रीय  कम्पनी  यूनीलीवर  की  एक

 पूर्ण  स्वामित्व  वाली  सहायक  कम्पनी  है  ?  क्या  वास्तव  में  ag  इन्डेक्स पोट  लि०  कम्पनी  हिन्दुस्तान

 लीवर  की  एक  पूर्ण-स्वामित्व  वाली  सहायक  कम्पनी  नहीं  अगर  तो  क्या  हिन्दुस्तान  लीवर

 कम्पनी  जानबूभक्रर  अपराधों  को  वित प्रेरित  करती  रही  और  जैसा  कि  सरकार  ने  भी  माना  है  कि

 इन्डेक्सपोट  लि ०  अपराध  बिना  किसी  वैध  लाइसेंस  के  अपने  परिसर  की  उपयोग  किसी  अन्य  कम्पनी

 को  मूंगफली  के  तेल  जैसी  भावुक  खाद्य  वस्तुओं  के  भण्डारण  और  जमाखोरी  के
 लिए  किराए  पर  दे

 करके  करती  रही  है  ।

 at  प्रणब  मुखर्जी  :  जहां
 तक  नागरिक  पूर्ति  जो  कि  तेल  और  तेल के  बीजों के  लिए

 एक  संगत  प्रशासनिक  मन्त्रालय  से  जानकारी  प्राप्त  की  मुझ  बताया  गया  है  कि  उन्होंने  उत्तर

 प्रदेश  खाद्य  तेल  लाइसेंस  आदेश  के  अंतगर्त  अब  लाइसेंस  प्राप्त  कर  लिया  है
 ***

 शी  इन्द्रजीत  गुप्त  :  किसने  ?

 श्री  प्रणब  मुखर्जी  :  मैं  समझता  हुं  कि  यह  1980  में  मुझे  सही  स्थिति  का  तो  पता  नहीं

 है
 लेकिन  यह  अक्तूबर  में  हुआ

 att  इन्द्रजीत  गुप्त  :  किसने  प्राप्त  किया  था  |

 श्री  प्रणब  इन्डेक्स पोर्ट ने  |

 जेसा  कि  मैंने  अपने  भाग  कौर  के उत्तर  में  बताया  है  कि  किसी  भी  फेरा
 कम्पनी  को  उसके  कुल  कारोबार  हटने  के  40  प्रतिशत  से  अधिक  के  व्यापारिक  कार्यकलाप  की

 अनुमति  नहीं  दी  जाएगी  ।  लेकिन  फेरा  के  लागू  होने  की  तारीख  अर्थात  1-1-74  से  जो  सहायक

 कम्पनियां  मौजूद  उनको  व्यापारिक  कार्यकलाप  करने  की  अनुमति  है  ।

 जहां  तक  उस  सहायक  कम्पनी  का  सम्बन्ध  जेसा  कि  मेरे  माननीय  मित्र  ने  कहा  कि  यह

 हिन्दुस्तान  लीवर  की  100%  पूर्ण-स्वामित्व  वाली  एक  सहायक  कम्पनी  वे  1-1-7)  से  पहले

 विद्यमान  थीं  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 :

 शायद  मंत्री  महोदय  भ्रम  में  हैं  ।  उनके  उत्तर  में  कुछ  भ्रम  है  फेरा  कम्पनी

 हिन्दुस्तान  लीवर  इन्डेक्स पोट  लि०  फेरा  कम्पनी  नहीं  है  ।  फेरा  लागू  होने  से  पहले  हिन्दुस्तान

 लीवर  कुछ  व्यापारिक  कार्यकलाप  कर  रही  थी  जो  मंत्री  महोदय  के  अनुसार  उन्हें  ऐस  काय  जारी

 रखने  की  अनुमति  है  ।  क्या  यह  सत्य
 नहीं  है  कि  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  को  लागू

 करने  के

 बाद  भी  यदि  वहू  इसे  जारी  रखना  चाहें  तो  वे  ऐसा  नहीं
 कर  सकती  ।  उन्हें  एक  प्रक्रिया  का
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 पालन  करना  होगा  ।  उसे  यह  जारी  रखने  के  हिए fora  केक  को  आ  वेदन  करनी  होगा  और  जब  तरक

 c foTq  बैंक  उसकी  स्पष्ट  अनुमति  नहीं  तब  तक  वह  ऐसा  नहीं  कर  सकती  |  क्यां  इसने  उसके  लिए

 आवेदन  किया  था  ?  ऐसी  अनुमति  के  लिए  इसे  कब  आवेदन  पत्र  दिया  था  ?  यदि  रिज  बेक  ने

 मति  दी  थी  तो  कब  यह  अनुमति  दी  गई  थी  ?

 मेरा  दूसरा  असली  प्रश्न  यह  था  कि  निगमित  कानून  में  पर्दा  जैसी  एक  बीत है  इसें

 निगमित  कानून  के  अंतगर्त  पर्दा  उठानाਂ  जाता  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  जबकि  धूंघेट  अंधों

 पर्द ेके  पीछे  छुपा  हुआ  वास्तविक  अपराधी  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड है  तो  केवल  इस  इन्हेकपोरट

 लि०  के  विरुद्ध  ही  अभियोग  क्यों  चलाए  जा  रहे  हैं  तथा  दण्ड  क्यों  दिया  जा  रहा है  और  उनकें  विरुद्ध

 कोई  कार्यवाही  नवदीं  की  जा  रही  है  ।  ये  वही  लोग  जिनकी  वस्तुएं  इस  कम्पनी  द्वारा  रखी  गई  थों

 और  जब  इस  कम्पनी  के  विरुद्ध  अभियोग  चलाया  गया  तो  उन्होंने  इन  वस्तुओं  को

 संसाधित  करने  के  लिए  रखा  है  0.0  किन्तु  ऐसा  करने  के  लिए  उनके  पास  कोई  वैन  लाइसेंस  नहीं  था  ।

 हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  ने  जानबूझकर  उन्हें  ऐसा  करने  की  अनुमति  दी  थी  ।  मैं  कम्पनी  के  इंसके

 पीछे  के  उद्देश्य  को  समझ  सकता  हूं  किन्तु  इसके  पीछे  सरकार  का  क्या  उद्देश्य  है--वे  इस  पढें  को  क्यों

 नहीं  उठा  जैसाकि  निगमित  कानून  के  अंतगर्त  कहा  जाता  है  और  हमें  यह  स्पष्ट  क्यों  नहीं  बता

 रही  है  कि  वास्तविक  अपराधी  हिन्दुस्तान  लीवर  मिलिटेड  है  और  उसे  यह  भी  बताना  चाहिए  कि

 क्या  उनके  fang  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  नहीं  |

 श्री  प्रणब  मननीय  सदस्य के  प्रदान  के  अवास्तविक  भाग के  उत्तर  क्योंकि  उन्होंने

 के  वास्तविक  भाग  का  बाद  में  उल्लेख  किया  मैंने  यह  बताया  है  कि  हिन्दुस्तान  लीवर

 टेड  को  कुल  कारोबार  का  40  प्रतिशत  व्यापारिक  एवं  गर-प्रमुख  गतिविधियों  के  अन्तर्गत  आता  है

 और  ऐसा  वहू  भारतीय  रिजवी  बैंक  की  अनुमति  से  कर  रही  और  यदि  माननीय  सदस्य  किन्हीं

 आंकड़ों  की  सूचना  चाहते  हों  तो  मैं  उन्हें  दे
 सकता  हूं  ।  1980  के  वर्ष  के  दौरान  उनका  कुल  कारोबार

 4466  लाख  की  उसमें
 से  2765  लाख  प्रमुख  क्षेत्र  में

 %  और  48%,  व्यापारिक
 और

 गेर  प्रमुख  कार्यों के  लिए  था  ।  इसी
 प्रकार  1981  के  प्रमुख  क्षेत्र  में  यह  60%  था  और  40%,

 रिक  तथा  गैर-प्रमुख  कार्यों
 के

 अंतगर्त  था  ।  प्रश्न  के  भाग  के  सम्बन्ध में  मेरा  विचार है  कि
 मैंने

 यह  पहले  ही  बता  दिया  है  कि  प्रथम  सुचना  रिपोर्ट  दर्ज  करना  दी  गई  मामला  स्पार्पाधीन  है  ।  हिम

 किसी  को  भी
 संरक्षण  नहीं  दे  रहे  हैं  और  जब  तक  यह  मामला  न्यायालय में  है  तब  मके  हमे  यह  नहीं

 कहेंगे  कि  कोई  कुछ  सांठगांठ  कर  रहा

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  उन्होंने  मेरे  seq  का  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।  सभा  में  पहले  दिए  गए

 उत्तर  के  अभियोग  इन्डेक्स पो टं  fo  के  प्राधिकारियों  के  विरुद्ध  मेरा  प्रशन  यह  है  कि  wa

 आप  यह  स्वीकार  करते  हैं  कि  यह  कम्पनी  हिन्दुस्तान  लीवर  fo  के  पूर्ण  स्वामित्व  में  एक  सहायक

 कम्पनी  है  तो  हिन्दुस्तान  लीवर  लि०  स्पष्ट  ही  जानवृक्कर  इस  कम्पनी  के  साथ  सांठगांठ  कर  रहा

 है
 ।  यह  कम्पनी  उनके

 आगे
 कर  रखी  है  ।  मेरा  प्रदान  यह  है  कि  आप  इस  कम्पनी  के  पीछे  छुपे  असली

 चेहरे
 को  सामने  क्यों  नहीं  लाते  और  आप  हिन्दुस्तान लीवर  लि  ०  को संरक्षण  कयों

 रहे  हैं
 ।  क्योंकि

 वही  लोग  इसके  लिए  उत्त  रदायी  इंडेक् सपोर्ट  उत्तरदायी  नहीं  है  ।  इंडेक्सपोट  एक  दिखावटी  कम्पनी
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 है  जो  इसी  उद्देश्य  के  लिए  बनाई  गई  है  ।
 परे

 विचार  से  आप  जानते
 हैं

 कि  अनेक  कम्पनियां  ऐसा

 करती  हैं  ।  भाप  इतने  भोले  नहीं  श्री  आप  इन  सब  बातों को  जानते हैं  ।

 aft  प्रणब  सुकर्मों  :  प्रथम  सूचना  रिपोर्टे  इंडेक् सपोर्ट  के  विरुद्ध  दर्जे  की  गई  है  जिसमें  कहा  गया

 हैकि  वे  बिना  लाइसेंस  के  कुछ  व्यापारिक  गतिविधियों  में  लगे  हैं  ।  आरोप  क्या  लगाया  गया

 आरोप  यह  लगाया  गया  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  यह  सहायक  कम्पनी  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  जारी

 किए  गए  बिना  किसी  de  लाइसेंस  के  कोई  व्यापार  कर  रही  और  यह  प्रथम  सुचना  रिपोर्ट  दर्जे  की

 गई  जब  तक  इस  मामले  पर  निर्णय नहीं  हो  मैं  इस  पर  अपना  निर्णय  कैसे  दे  सकता  हूं
 ।

 मजिस्ट्रेट  ने  भी  अंभी  अपनी  कोई  राय  नहीं  दी  है  ?

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :
 माननीय

 मन्त्री  के  उत्तर  के
 दो  भाग  हैं  जिन

 पर
 स्पष्टीकरण

 की

 आवश्यकता  उन्होंने  कहा है  कि  इंडेक् सपोर्ट  के  पास  कोई  लाइसेंस  नहीं  था  और  उत्तर  weet

 सरकार  ने  उसे  1982  के  बाद  लाइसेंस  दिया  था  |  अब  यह  है  कि  जब  उसे  अनियमितता

 के  आधार  पर  चुनौती  दी  गई  है  तो  क्या  मन्त्रालय  ने  यह  बात  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  पता  लगाई  है

 कि  वह  कौन  सी  बात  थी  जिसके  कारण  उन्हें  इस  प्रकार  के  लाइसेंस  की  उत्तर-स्वीकृति  देने  के  लिए

 बाध्य  होना  पड़ा  |  क्या  इस  लाइसेंस  की  उत्तर-स्वीकृति  दी  गई  थी  अथवा  यह  भावी  प्रभावी  लाइसेंस

 था  ?  जब  लीवर  ब्रा दस  के  गोदाम  में  यह  माल  पाया  गया  बात  तो  छोड़  दीजिए  कि  यह  कम्पनी

 किसकी  तो  लीवर  wads  विरुद्ध  प्रथम  सूचना  रिपो  दर्जे  कयों  नहीं  करवाई  गई  ?  उन्होंने

 इंडेक् सपोर्ट  लिमिटेड  के  विरुद्ध  ही  मामला  क्यों  बजे  करवाया  ?

 श्री  प्रणब  मुखर्जी  :  यह  सूचना  उत्तर  श्रद्दा  सरकार  से  एकत्रित  करनी  होगी  ।  मैं  अपने

 योगी  नागरिक  मन्त्री  से  इसे  एकत्रित  करने  का  अनुरोध  करूगा  ।  वह  प्रशासनिक  मन्त्रालय  के

 प्रभारी

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  अध्यक्ष
 मैं  इ  स  भ्रम  को  दूर  करने  के  लिए  आपसी  अनुमति  से  मैं

 श्री  मोहम्मद  उसमान  भारिफ  के  उत्तर  से  कुछ  अंदा  पढ़  रहा  वह  कहते  हैं  कि  इंडेक्सपो्टे  लिमिटेड

 का  108.054  मीटरी  टन  मुंगफली  का  तेल  हिन्दुस्तान  लीवर  को  कब्जे  में  पाया  गया  ।  यह  इंडेक् सपोर्ट

 की  गोदाम  में  नहीं  पाया  बल्कि  हिन्दुस्तान  लीवर  की  गोदाम  में  पाया  यहां  यह  बात

 सम्बन्धित  मन्त्री  महोदय  द्वारा  कही  गई  है  ।

 श्री  प्रणब  मुखर्जी
 :

 मुझे  सुनने  से  पहले ही  उन्होंने  उछलना  आरम्भ कर  दिया  मैंने  कहा

 था  कि  यह  सूचना
 उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  एकत्रित  करनी  होगी  ।  इसे  इसके  प्रशासनिक

 नागरिक  पूति  मंत्रालय  द्वारा  एकत्रित  किया  जायेगा  ।  मैं  इससे  अनुरोध  करू गा  कि  सुचना  एकत्रित

 की  जाए  |

 थी  इन्दजीत  सुचना  एकत्रित  करने के  लिए  उन्हें  कितने  दिन  लगेंगे
 ?  मैंने  प्रदान  के

 लिए  तीन  सप्ताह  की  सूचना  दी  थी  ।  फिर  भी  आपको  समय  चाहिए  ।  अध्यक्ष  आपकों  याद

 होगा  कि  यह  sea  अन्तरित  किया  गया  qa  रूप  से  इसे  न्याय  और  कम्पनी  का र्थे  मंत्रालय

 के  लिए  गृहीत  किया  मुझके  भापके  कार्यालय
 ने  सुचना दी  थी

 कि
 वित

 मंत्रालय
 ने
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 हस्तक्षेप  करते  हुए  कहा है
 कि  यह  इस  set  का  उत्तर  देना  चाहता है  ।  इसे  वित्त  मंत्रालय  को  अन्तरित

 कर
 दिया

 गया
 ।  इतनी  लम्बी  अवधि के  बाद  उनका  कहना है  कि

 वह  पूछताछ  करना  चाहते
 आप इन  दिनों  में  क्या  कर  रहे  थे  ?

 at  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :
 मेरा  प्रदान  बड़ा  स्पष्ट  है  ।  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम

 मंत्री  महोदय  के  प्रभार  में  है
 ।  इस  अधिनियम  के  तहत  कम्पनियां  तथा  दूसरी  कम्पनियां  वित्त  मंत्रालय

 के  अंतगर्त  हमेशा  जांच  का  विषय  रही  हैं  ।  यदि  वे  कम्पनियां  कुछ  अवैध  और  गलत  कार्य  आरम्भ  कर

 देती  हैं  तो  इस  अधिनियम  के  तहत  कम्पनियों  को  सही  करना  उनके  अधिकार  में  है  भर  वे  वैसा

 कर  सकती  हैं  ।  किन्तु  लीवर  ब्रादसं  की  चालें  सरकार  से  भी  ज्यादा  तेज  हैं  ।

 थी  प्रणब  मुखर्जी  सरकार  से  कोई  बड़ा  नहीं  है  माननीय  सदस्य  यह  जानना

 चाहते  यदि  मैंने  सही  सुना  है---यदि  गलत  सुना  हो  तो  वे  मेरी  बात  सही  कर  दें--क्या  उत्तर  प्रदेश

 सरकार ने  भ्रूतलक्षी  प्रभाव  से  अथवा  भविष्य  प्रभावी  लाइसेंस  जारी  किया  था  ?  हमें  उत्तर

 प्रदेश  सरकार  से  यह  सुचना  एकत्रित  करनी  होगी  हालांकि  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  कम्पनियां  वित्त

 मंत्रालय  के  प्रशासनिक  नियन्त्रण  में  होती  हैं  ।

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहु  गुणा  :  मंत्री  महोदय  को  यह  सुचना  अपने  साथ  लानी  चाहिए  थी  ।

 खेद  है  कि  उन्होंने  ऐसा  नहीं  किया  ॥

 श्री  प्रणब  मुखर्जी  :  आप  स्वयं  मंत्री  थे  ।  भाप  जानते  हैं  कि  आपको  प्रश्न  की  सुचना  कितने

 दिन  पहले  मिलती  हैं  ।

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  जिस  प्रकार  से  वित्त
 मती

 महोदय  सूचना  देने  में  घबराते  हैं

 मैं  अभी  ऐसा  नहीं  घबराता  था  |

 श्री  प्रणव  मुखर्जी  :
 जब  कोई  प्रश्न  एक  मंत्रालय  से  दूसरे  मंत्रालय  के  लिए  अन्तरित  किया

 जाता  है  तो  आपको  ala  से  चार  दिन  ही  कठिनाई  से  मिल  पाते  हैं  ।  आप  मंत्री  आप  जानते हैं  |

 श्री  हेमवती नन्दन  बहुगुणा  :  भविष्य में  कृपया आप  उन्हें  अधिक  समय  दीजिए
 ।  हम  उसके

 लिए  जिम्मेदार  नहीं  हैं  ।

 श्री  dita घोष  :  मंत्री  महोदय  जानते हैं  कि  हिन्दुस्तान  लीवर  रिज  aa  से  अनुमति

 लिए  बिना ही  तीसरी  पार्टी  के  उत्पादों  के  बारे  में  आन्तरिक  व्यापार  करता  पाया  गया  और  उन्हें  निर्यात

 वृद्धि  सम्बन्धी  अधिकारों  के  तहत  छोड़  दिया  गया  यह  उनका  पहले  किया  गया  अपराध

 वे  इसके  बारे  में  जानते हैं  ?  चुंकि  कम्पनी के  कब्जे  में  मूंगफली का  तेल  पाया  गया तो  आपने

 सीधी  जांच  क्यों  नहीं
 की  थी

 ?  आपने  उसके  सम्बन्ध  में  सी  ०  बी०  आई०  द्वारा  जांच  कयों  नहीं

 करवाई  ?  केवल  यहीं  नहीं  कच्ची  प्रौद्योगिकी  के  अधार  पर  उन्होंने  अपनी  पूंजी  को  40%,  तक

 कम  नहीं  कर  दिया  है  उनके  पास  यह  51  प्रतिशत  अथवा  उससे  अधिक  थी  ।  यह  सरकार  की  सां
 गांठ  के  साथ  किया  गया  बड़ा  जबरदस्त  का ंड
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 थ्री  प्रणब  मिर्ज़ा  :  सरकार  के  साथ  सांठ-गांठ  का  कोई  प्रदान  ही  नहीं  है  ।  हिन्दुस्तान  लीव सं

 के  पास  51  प्रतिष्ठित  से  अधिक  शेयर  इस  प्रदान  के  बारे  में  मैंने  आंकड़े  दिए  हैं  जिनसे  पता  चलता

 हैं  कि  गैर-प्रमुख  क्षेत्र  में  उनका  व्यापार  कार्य  40  प्रतिशत  होगा  और  प्रमुख  क्षेत्र  में  60  प्रतिदिन  |

 हमने  उन्हें  प्रौद्योगिकी  के  लाभ  की  अनुमत  दी  कुछ  दिन  पहले  माननीय  सदस्य  पूछ  रहे  थे  कि

 साबुन  निर्माण  में  किस  प्रकार  की  प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग  होता  सदस्यों  को  यह  बात  ज्ञात  है

 कि  1970-71  तक  समूचे  देश  में  साबुन  निर्माण  खाद्य  तेलों  से  प्राप्त  वसा  पर  निर्भर  करता  था  जिसका

 बाजार  पर  प्रभाव  पड़ता  उन्होंने  अनुसंधान  किया  और  एक  विशेष  प्रौद्योगिकी  का  विकास

 किया  और  वहां  वे  गेर-खाद्य  तेलों  से  प्राप्त  वसा  का  प्रयोग कर  रहे  हैं  और  उस  सीमा तक  हमने  चरबी

 का  आयात  कम  कर  दिया  ।  यह  उनकी  प्रोद्योगिकी  है  और  उन्हें  उसके  प्रयोग  की  अनुमति
 दे

 दी  गई

 है  ।  इसमें  कोई  गलत  बात  नहीं  है  ।

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  यह  अच्छी  किस्म  की  प्रौद्योगिकी  नहीं  है  ।

 att  प्रणब  मुखर्जी
 :

 मैं  आपसे  नहीं  लिखूंगा

 श्री  सत्यसाधन  चक्रवर्ती  :  आपको  अपनी  विशेषज्ञ  समिति से  सीखना  मैंने  उनके

 प्रतिवेदन  से  उद्घृत  किया  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  उत्तराखण्ड  क्षेत्र  का  पेंशन  के  लिए  विकास

 558.
 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  कया

 पर्यटन
 ओर

 नागर  विमानन  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  उत्तराखण्ड  क्षेत्र  में  केदारनाथ  और  बद्रीनाथ  जैसे

 पवित्र  cre  स्थान  हैं  और  विश्व  विख्यात  फूलों  की  जेसे  प्राकृतिक  मणि य  स्थल  भी

 यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  है  कि  che  यात्रियों  और  पर्यटकों  पर  इस  क्षेत्र  क ेअधिकांश

 लोगों  की  आजीविका  निर्भर

 यदि  तो  कया  केन्द्र  सरकार  ने  इस  क्षेत्र  के  पयंटन  में  विकास  के  लिए  कोई  समयबद्ध

 योजना  बनाई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और  यदि  तो  उसके  कारण  क्या  हैं  ?

 पर्यटन
 ओर  नागर  विमानन

 मंत्रालय
 के

 राज्य  मंत्री
 खुर्शीद  झालम

 उत्तर  प्रदेश  के  उत्तराखण्ड  क्षेत्र  में  तीर्थाटन  के  अनेक्र  सुप्रसिद्ध  स्थान  यहां  ऐसे  भी  असंख्य

 स्थान  हैं  जो  अपने  प्राकृतिक  सौन्दर्य  के  लिए  जाने  जाते  हैं  ।

 इस  क्षेत्र
 के

 लोगों
 की

 आजीविका  के  अन्य  साधनों  में  तीनों-पैर्टन  एक  प्रमुख

 साधन है  ।

 बौर  4  थंटन  क  GheHiy  से  इन  क्षेत्र के  विकास  को  देखरेख  उत्तर  प्रदेश  सरकार

 Il
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 एप का

 द्वारा  की  जाती  पैंतीस  क्षेत्र  के  विकास  की  देख  भाल  राज्य  सरकार  के  विशेष  अभिकरणों  द्वारा

 की
 जाती  इसके  केन्द्रीय  सरकार  इस  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  यथा-संभव

 सहायता  करती  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कोई  समयबद्ध  कार्यक्रम  तैयार  नहीं  किए

 गए  हैं
 ।

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  यदि  इच्छाओं  के  पैर  होते  तो  माननीय  मंत्री  महोदय  सम्पूर्ण

 उत्तराखण्ड  क्षेत्र  के  लोगों  जहां  तक  आर्थिक  स्थिति  का  सम्बन्ध  हिमालय  के  शिखर  पर  बेठा

 देखते  परन्तु  ऐसा  नहीं  मैं  एक  बात से  तो प्रसन्न हूं  कि  मंत्री  महोदय ने  उत्तर  दिया है  कि  इन

 लोगों  में  जीवन  निर्वाह  वे  लिए  पर्यटन  एक  प्रमुख  स्रोत  फिर  भी  सरकार  के  पास
 कोई  स्पष्ट

 योजना  नहीं  है  ।  क्या  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  पूछ  हूं  कि  इस  बात  को  दृष्टि  में  रखते

 हुए  कि  उत्तराखण्ड  के  चार  पौड़ी  टेहरी  गढ़वाल  और  उत्तरकाशी  उद्योग

 शून्य जिले  हैं  और  गरीबी  रेखा  के  मामले  में  वे  लोग  सम्पूर्ण  देश  में  सर्वाधिक  गरीब
 क्या  भारत

 सरकार  उस  क्षेत्र  के  लिए  पर्यटन  की  कोई  योजना  बनाएगी  और  पोस्टरों  वे

 निर्माण  के  लिए  इस  क्षेत्र  का  विकास  करेगी  तथा  देश  के  बाहर  इस  क्षेत्र  का  प्रचार  करेगी  ताकि  वहां

 से  पेंट  क्या  माननीय  मंत्री  महोदय  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  वित्तीय  संस्थान  और

 भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  छोटे-छोटे  उद्यमियों  का  उन  उद्यमियों  को  नहीं  जो  आयकर देते  हैं

 बल्कि  उनको  जिन्होंने  पर्यटन  में  डिप्लोमा  किया  जिन्होंने  इन  विषयों  का  अध्ययन  किया है  और

 बेरोजगार  प्रोत्साहन  क्या  वे  इस  प्रकार  के  उद्यमियों  को  प्रोत्साहन  देंगे  और  उन्हें  संरक्षण

 और  परम  देंगे  ?  यदि  हां  तो  क्या  मंत्री  महोदय  इस  प्रदान  पर  विचार  करने  के  लिए  मुक्के  सम्मिलित

 करते  हुए  भी  सम्बन्धित  व्यक्तियों  की  एक  बैठक  बुलाएंगे  |  मैं  कहता  हूं  कि
 मुझे  सम्मिलित

 करते

 क्योंकि  मैं  सरकार  के  लिए  अछूत  हूं  ।

 श्री  खुर्शीद  श्रालम  खां  :  मैं  माननीय  सदस्य  से  पुर्णतया  सहमत  हूं  कि  यह  अत्यन्त  महत्वपूर्ण

 क्षेत्र  परन्तु  मैं  निचय  रूप  से  उनसे इस  बात  पर  सहमत  नहीं  हूं  कि  वहां  के  लोग  महत्वपूर्ण  नहीं

 क्योंकि  माननीय  सदस्य  वहां  से  चुन  कर  आए  इसके  अतिरिकत  मैं  यह  भी  जानता  हूं  कि  कितने

 महत्वपूर्ण  हैं  और  वह  कितने  महत्वपूर्ण  थे  ।

 जहां  तक  उस  क्षेत्र  के  विकास  का  सम्बन्ध  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकार  की  सहायता

 करने  के  लिए  सेव  तैयार  है  और  राज्य  सरकार  की  बहुत  सी  योजनाएं  हैं--कुछ  चल  रही  हैं  और

 कुछ  नई  हैं
 ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  उन  योजनाओं  की  जानकारी  दे  सकता हूं  जिनमें  हम  राज्य

 सरकार  की  सहायता  कर  रहे  हैं  ।  हाल  ही  में  हमने  बहुत  कुछ  किया  है  ।  ated  स्थानों  के  मार्ग  में  यात्री

 बंगलों  के  निर्माण के  लिए  हमने  बहुत  सहायता  दी  हमने  ट्रेकिंग  उपकरण  उपलब्ध  कराए हैं  |

 हमने  राज्य  सरकार  को  सुझाव  दिया  है  कि  हम  कसौनी  तथा  अन्य  स्थानों  पर  शिविर  सुविधाएं

 और  शिविर  उपकरण  उपलब्ध  हम  तिरे-यात्रियों  के  लिए  एक  धर्मं दाला  बनवा

 रहे

 |

 जहां  तक  उस  क्षत्र  के  अत्यघिक  प्रचार  का  सम्बन्ध  हमारे  पास  उत्तराखण्ड  पर  बहुत

 साहित्य है
 ।  यह  न  केवल  देश  में  बल्कि  विदेशों  में  भी  ि -  ट रख  हक यां |  1  जा  रहा है  |  यह्  आने  वाले
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 लोगों  के  ag  साहित्य  aga  ही  उपयोगी  सिद्ध हो  रहा  है  ate  हम  देखते हैं  कि  विदेशों  से  आने

 वाले  पर्यटक  इस  स्थान  पर  भी  जाते  हैं  ।  उत्तराखण्ड  विकास  फूलों  की  घाटी  तथा  अन्य  स्थानों

 के  लिए  जो  देशी  और  विदेशी  दोनों  पर्यटकों  में  बहुत  लोकप्रिय  हो  रहे  बस  सेवा  की  व्यवस्था

 करता

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :
 माननीय  मंत्री  महोदय  का  विस्तृत  उत्तर  के  लिए

 तथा  इस  विषय  में  गहरी  रुचि  दिखाने  के  लिए  जहां  मैं  धन्यवाद  करता  हूं  वहीं  मैं  यह  जानना  चाहता

 हूं  कि
 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  का  फुलों  की  घाटी  के  बारे  में  कोई  चलचित्र  बनाने  का  प्रस्ताव

 कौर  यदि  तो  कया  उसे  कुछ  कारणों  की  वजह  सही  कारणों  की  वजह  से  रह  कर

 दिया गया  है  ।  इसे  रह  करने  का  यह  कारण  रहा  है  कि  जिस  व्यक्ति को  qe  कार्य  सौंपा  गया  था  और
 जो  fates  भी  वह  राज्य  सरकार  को  पसन्द  नहीं  था  ?

 परन्तु  मेरे  इस  seq  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  कि  क्या  सरकार  उस  क्षत्र  के

 युवा  बेरोजगारों  सेना  से  आने  वाले  लोगों  रियों  को  रोजगार  का  अवसर  प्रदान

 करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  तैयार  कर  रही  है  और  क्या  वह  इसे  केवल  विभागीय  धन्धा  बना  देंगे  और

 इन  लोगों  से  बेगार  करवाते  रहेंगे  अथवा  स्विस  लोगों  की  भांति  उन्हें  इस  उद्योग  का  उद्यमी  बनाया

 जायेगा  ?  मैं  भास्कर  न  देने  वाले  लोगों  गरीबों  का  उल्लेख  कर  रहा  हूं  ।  क्या  आप  उन्हें  तकनीकी

 जानकारी  देंगे  और  उन्हें  प्रोत्साहन  देंगे  और  उन्हें  उस  क्षेत्र
 पर

 चलचित्र  बनाने  में  सहायता

 देंगे  ताकि  उसे  देश  और  विदेशों  में  प्रदर्शित  किया  जा  सके  ।

 श्री  waits  आलम  खा  यदि वे  आगे  आते  हैं  तो  हम  fae  उन  लोगों  को

 भावुक  सहायता  देंगे  क्योंकि  हम  हमेशा  पेंशन  में  रुचि  रखने  वाले  अथवा  पेंशन  में  प्रशिक्षण

 अथवा  दिक्षा  प्राप्त  करने  वाले  लोगों  को  प्रोत्साहित  करने  का  प्रयास  करते  हैं  कि  इस  प्रकार  के  लोग

 पर्यटन  में  पेंशन  सम्बन्धी  बुनियादी  सुविधाएं  जुटाने  में  सहयोगी  होंगे  |

 थी  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  किस  योजना  के  अन्तर्गत  ?  कृपया  मुझे  बताइए  तुर्की  मुक्त  भी

 जानकारी हो  जाए  ।

 श्री  खुर्शीद  आलम  खां  :  योजना  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  की  जाएगी  और  हमਂ  सहायता

 देंगे  ।

 att  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  मैं  इसके  बारे  में  जानना  चाहता  था  |

 अघ्यक्ष  महोदय  :  बोलिए  तिवारी  आप  भी  तिरे  यात्रा  पर  जाना  चाहते  हैं  ?

 थ्रो ०  के ०  के ०  तिवारी  :  सम्पूर्ण  देश  और  सम्पूर्ण  सभा  को  उत्तराखण्ड  के  महत्व  का  पता

 जहां  पर  बद्रीनाथ  और  केदारनाथ  जैसे  तीर्थ  और  फूलों  की  घाटी  जैसे  स्थान  हमें  बताया  गया

 है ंकि  अधिक  कराई  और  वनों  की  कटाई  के  कारण  उस  क्षेत्र  का  पर्यावरण  पहले  ही  बिगड़  चुका

 मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  उस  क्षेत्र  में  बिना  सोचे  विचारे  पर्यटन  की
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 ros e
 योजनाओं  को  लागू  करने  का  निर्णय  लेने  से  दत  क्या  उन्होंने  उस  क्षेत्र  के  पर्यावरण  की  सम्पूर्ण  स्थिति

 का  जायजा  लिया

 श्री  खुर्शीद  आलम  खां  :  जैसा  कि  मैंने  आरम्भ  में  कहा  योजनाएं  राज्य  सरकार  द्वारा  बनाई

 जाती  हैं  और  माननीय  सदस्य  द्वारा  जो  कुछ  मेरे  ध्यान  में  लाया  गया  है  ।  हम  निश्चित  रूप  से  उसे

 राज्य  सरकार  के  ध्यान  में  लायेंगे  ताकि  योजना  बनाते  समय  वे  इसे  ध्यान  में  रखें  ।

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  क्या  आप  स्वयं  भी  कुछ  कर  रहे  हैं  ?  आप  अपने  उत्तरदायित्व  से

 भाग  रहे  हैं  ।

 श्री  खुर्शीद  झालम  खां  :  हमें  राज्य  सरकार  से  जब  प्रस्ताव  प्राप्त  होंगे  तब  हम  अपना  योगदान

 भी  देंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  अगला  प्रश्न--श्री  माधवराव  .  सिंधिया  यहां  नहीं  अब  प्रदान  संख्या

 560  ।  श्री  के०  प्रधानी

 दिल्‍ली  से  भुवनेश्वर  तक  सीधी  विमान  सेवा

 ¥560,  श्री  के०  प्रधानी :  पेंशन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  दिल्‍ली  से  भुवनेश्वर  तक  सीधी  दैनिक  विमान  सेवा  आरम्भ  करने  के

 लिए  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 से  इस प्त  ३  सम्बन्ध  में  निवेदन  किया उड़ीसा  सरकार
 ने

 भी  केन्द्रीय  सरकार

 भर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 quad  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के
 राज्य  मंत्री  खर्चो  मालम  हां ।

 हां  ।

 दिल्‍ली  भर  भुवनेश्वर  के  बीच  कम  यात्री  यातायात  उपलब्ध  होने  के  इण्डियन

 एयरलाइंस  की  इस  सैक्टर  पर  एक  दैनिक  सेवा  प्रचलित  करने  की  फिलहालਂ  कोई  योजनाएं

 नहीं हैं  ।

 श्री के०  प्रधानी :  मंत्री  महोदय ने  अपने  उत्तर  में  कहा है  कि  बहुत  कम  यात्री  मिलते  हैं  ।

 क्या  मैं  उनसे  पूछ  सकता हूं  कि  फ्लाइट  नम्बर  497  भौर  498  में  दिल्‍ली  से  कितने  यात्री  प्रतिदिन

 यात्रा  करते

 श्री  खुर्शीद  झालम  सां  :  सीधी  सेवा  द्वारा  लगभग  39  व्यक्ति  दिल्‍ली  से  भुवनेश्वर  तक
 यात्रा

 करते हैं  ।
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 श्री  के०  प्रधानी  :  मुनेशवर के  लिए दो  मागं  हैं--एक  वाराणसी  होकर  सीधी  उड़ान है

 और  दूसरी  कलकत्ता  होकर  सीधी  उड़ान  और  घूमकर  जाने  वाली  उड़ान  में  लगभग  300  रुपए

 का  अन्तर  सीधी  उड़ान  में  सीटों  की  कमी  के  कारण  संसद  सदस्यों  सहित  अनेक  व्यक्ति  कलकत्ता

 होकर  जाते  हैं  ।  क्या  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  पुछ  सकता  हूं  कि  प्रतिदिन  कितने  यात्री  दिल्ली

 से  कलकत्ता  होकर  भुवनेश्वर  जाते  हैं  और  क्या  उनके  पास  यह  जानकारी  है  कि  भुवनेश्वर  जाने

 वाली  एवरो  उड़ान  में  सीटों  की  कमी  के  कारण  बहुत  से  यात्रियों  को  कलकत्ता  रुकना  पड़ता है
 और

 क्या  मंत्री  महोदय  ने  भुवनेश्वर  के  लिए  सीधी  उड़ान  के  प्रस्ताव  पर  विचार  करते  समय  इस

 सारी  जानकारी  को  ध्यान  में  रखा  है
 ?

 श्री  खुर्शीद  आलम  हमने  सभी  बातों
 का

 ध्यान
 रखा

 परन्तु  मुक्के  खेद  है
 कि

 मेरे
 पास

 कलकत्ता  से  मुनेशवर  के  बीच  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों  के  आंकड़े  इस  समय  नहीं  परन्तु  जहां  तक

 किराए  में  अन्तर  का  सम्बन्ध  हम  इस  पर  विचार  करेंगे  और  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  कठिनाई

 कम से  कम  हो  ।

 श्रीमती  विघावती  चतु बंदी  :  मैं  जानना  चाहती हूं  कि  दिल्ली-भुवनेश्वर  सीधी  सेवा  थी ।

 उसमें  पहले  खजुराहो  में  भी  हाल्ट  था  |  इससे  भुवनेश्वर  दोनों  स्थानों  का  लाभ  टूरिस्टों

 को  था  ।  भाप  बता  रहे  हैं  कि  यात्री  कम  जाते  हैं  ।  उस  समय  यात्री  भरपुर  रहते  कप  मंत्री

 महोदय  इसको  फिर  से  शुरू  करेंगे  और  खुजराहो  होते  हुए  मृवनेदइवर  ले  जाएंगे
 ?  इससे  यात्रियों  की

 कमी  की  qf  भी  होगी  और  यात्रियों  को  भी  कोणों  वगैरह  देखने  की  सुविधा  मिल

 सकेगी  ।

 श्री  waite  आलम  खां  :  खजुराहो  के  लिए  कोई  दुश्वारी  नहीं  है  ।  खजुराहो  के  लिए

 हमारे  पास  काफी  सर्विसेस  मौजद  हैं  ।  बहुत  सी  जगह  अगर  उसको  रोक  दिया  गया  तो  डायरेक्ट  सर्विस

 चलाने  का  फायदा  ही  जाता  रहेगा  ।  दिल्‍ली  से  मुनेशवर  तक  डायरेक्टर  पैसेन्जसं  की  कमी  TAT

 मैंने  नहीं  बताया  ।

 ott  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :
 क्या  मैं  माननी

 य
 मंत्री  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्या  उनके  ध्यान

 में  यह  बात  आई  है  कि  मनेश्वर  से  दिल्‍ली  वापस  आते  समय  भुवनेश्वर  में  व  वल  10  सीटें  आरक्षित

 होती  हैं
 ?

 वे
 वाराणसी

 से  सन्देश  भेजते  हैं  कि
 10

 से  अधिक  सीटें  बुक न  करें  ।  क्या  इसकी  जांच

 करेंगे  क्योंकि  इसका  सीधे  राज्य  को  राजधानी  से  सम्बन्ध  हाल  ही  में  मैंने  यात्रा  की  तीन

 दिनों  में  से  यह  दिन  आगरा  जाती  माननीय  महिला  सदस्य  की  इसमें  दिलचस्पी  है  कि  यह

 उड़ान  खजुराहो  भी  जानी  परन्तु  हमारी  दिलचस्पी  इस  उड़ान  के  सीधे  दिल्‍ली  से  भवनेइवर

 जाने में  है  ।  भाप  कृपया  पुरी  बात  जांच  करें

 श्रीमती  विद्यावती  चतुर्वेदी  :  हजारों-लाखों  विदेशी  पर्यटक  वहां  जाना  चाहते हैं  ।  वह  विश्व

 विख्यात  प्लेट  स्थल  है  |

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  हमारी  भी  इसमें  दिलचस्पी है  ।
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 ait  खुर्शीद  आलम  खा ं:  मैं  agar  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहना  परन्तु  माननीय

 सदस्यों  द्वारा  10  सीटों  की  जो  समस्या  मेरे  ध्यान  में  लाई  गई  हम  उस  पर  निस्सन्देह  विचार  करेंगे

 और  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  उन्हें  पर्याप्त  सीटें  मिलें  ।

 द) ह. मसस  गोल्डन  टुबैको  कम्पनी  पर  बकाया  कर

 *561.  को  चन्द्रपाल  तोलानी  :  क्या  वित्त  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  दीदनी  वाला  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सिगरेट  बनाने  वाली  कम्पनी  मैसेज  गोल्डन  टुबैको  कम्पनी  लिमिटेड  द्वारा  [982

 तक  गत  पांच  वर्षों  के  निगम  आयकर  और  बिक्री

 विभिन्‍न  करों  के  रूप  कितनी  धनराशि  जमा  करती

 (@)  इस  कम्पनी  पर  कितनी  राशि  बकाया  है  भर  राशि  को  वसूल  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  गए

 कया  यह  सच  है  कि  यह  कम्पनी  अपने  उत्पादन  के  30  प्रतिशत
 का

 रिका  नहीं

 रखती  और  इससे  वह  उत्पादन  की  शुरूआत  से  लेकर  उपभोक्ता  तक  उसकी  बिक्री  कर  लगने  वाले

 सभी  प्रकार  के  करों  की  वंचना  कर  जाती  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  कम्पनी  के  कार्यकरण  के  इस  पहलू  की  जांच  कराएगी

 जिससे  तथ्यों  को  सामने  लाया  जा  सके  ?

 वित्त  मंत्रालय में
 राज्य  मंत्री  पट्टाभिराम  :

 से  एक  विवरण-पत्र

 पटल  पर  रखा  गया  है  :

 विवरण

 मैसर्स  गोल्डन  टोबैकी  कम्पनी  द्वारा  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  अदा  किया  गया  केन्द्रीय

 उत्पादन  YER  इस  प्रकार  है

 रु०

 eel

 1982-83 1977-78  1978-79  1979-80  1980-81  1981-82

 बड़ौदा  एकक  19,  42,68  24,53,  12  30,19,33  34,23,  4852,  40,13  28,  22,41

 फरवरी  83  TH)

 बम्बई  एकक  33,  73,  1  37,  54,  75  42,  12,  70.0  54,  65, 80.  46,72,82  46,  57,90

 53,  16,39  62,07,  87
 72,

 32,03  88,94,  28  79,  12,  95  74,  31,  80
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 गोल्डन  टोबैको  कम्पनी  द्वारा  अदा  किया  गया  आयकर/निगम  कर  इस  प्रकार  है

 1978-79  शून्य

 1979-80  69,  30,000  रुपए

 1980-81  82,00,000  रुपए

 1981-82  40,00,000  रुपए

 198  2-83  64,43,000  रुपए

 बिक्री-कर  राज्य  कराधान  का  विषय  बिक्री-कर  अधिनियम  1956 का  प्रशासन  भी

 जिसके  अन्तर्गत  माल  की  अन्तर्राज्यीय  बिक्री  पर  कर  लगाया  जाता  कानून  द्वारा  राज्य  सरकारों

 को  सौंप  दिया  गया  है  जो  इस  प्रकार  के  कर  का  निर्धारण  करती  हैं  उसकी  वसूली  करती  और

 प्राप्तियों  को  अपने  पास  रखती  हैं  ।

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  की  पुष्टि  मांगों  से  सम्बन्धित  कोई  देय  रकम  कम्पनी  की  ओर

 बकाया  नहीं  कर  निर्धारण  वर्ष  1978-79  और  1979-80  के  लिए  आयकर  की  क्रिया  66,92,157

 Go  की  भर  8,22,.586  रुपए की  मांगें  11  19:  3  को  जारी  की  गई  ये  मांगें  अभी

 आदयगी  योग्य  नहीं  बनी हैं  जिसके  इस  कम्पनी  की  ओर  '  कानूनी  तौर  पर  आयकर  की

 कोई  रकम  बकाया  नहीं

 तथा  सरकार  को
 यह  रिपोट  मिली है  कि

 कम्पनी  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क

 नियमों  के  अन्तर्गत  विहित  सभी  सांविधिक  fears  रख  रही है  ।  सिगरेटों के कें  दिन-प्रतिदन  के
 उत्पादन

 की  सांविधिक  रजिस्टरों  में  प्रविष्टि  की  ज़ाती  उत्पादन  को
 छिपाये  जाने  का  कोई  भी  मामला

 अभी  तक  जानकारी  में  नहीं  आया  है  ।

 राजकोट  स्थित  tad  भार०  के०  एण्ड  कम्पनी  के  परिसरों  की  तलाक  के  केन्द्रीय

 उत्पादन  वल्क  कर्मचारियों  मास  गोल्डन  टोबेको  कम्पनी  बम्बई  द्वारा  निर्मित  भीनी-शीना  ब्रांड

 की  सिगरेटों  इस  आधार  पर  पकड़ी  थीं  कि  उन  सिगरेटों  को  कम्पनी  द्वारा  जारी  किए  गए  गेट  पासों

 के  साथ  सह-सम्बन्धित  नहीं  किया  जा  सका  था
 ।

 जांच  पड़ताल  के  केन्द्रीय  उत्पादन
 शुल्क

 समाहर्ता  बम्बई  पार्टी  को  भविष्य
 में  सके  रहने  की  चेतावनी  दी  भौर  पकड़े  गए  माल  को

 छोड़ने

 का  भिदेगा दिया  t

 श्री  चन्द्रपाल  शैतानी  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  उत्तर  दिया  है  वह  संतोषजनक  नहीं  है  क्योंकि

 इसी  प्रकर का  एक  प्रश्न  22  मार्च को  राज्य  सभा  में  पुछा  गया  था  ।  उस  प्रश्न  के  उत्तर  में  माननीय

 मंत्री  जी  ने  जो  कहा  वह  मैं  आपको  पढ़कर  सुनाता  Z  |

 वित्त  मंत्री  जी  प्रणब  मुखर्जी  ने  राज  राज्य  सभा  में  स्वीकार  किया  कि  सिगरेट  बनानेवाली

 कम्पनियां बड़े  पैमाने  पर  कर  अपवंचन  कर रही  हैं  ।

 एक  सदस्य  के  इस  आरोप  मे  सहमत  होते  हुए  कि  सिगरेट  कम्पनियां  उत्पाद-शुल्क  का  अपवचन

 करने  के  उद्देश्य  से  सिगरेट  पैकटों  पर  उपभोक्ताओं  से  किए  जाने  वाले  मूल्य  से  कम  मूल्य  छाप  रहे
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 वित्त  मंत्री  ने  परचून  मुल्य  प्रकाशित  मूल्य  से  अधिक  हो  तो  मैं  नहीं  जानता  कि  इसका
 समाधान  कैसे  किया  जाए  (8

 माननीय  मंत्री  जी  ने  उत्तर  दिया  है  उसमें  तथ्यों  को  छिपाया  गया  है  ।  मंत्री जी  ने  कहा है
 कि  गोल्डन  carat  कम्पनी  पर  कानूनी  तौर  पर  आय  कर  की  कोई  रकम  बकाया  नहीं  माननीय

 मंत्री  जी
 के

 आज  उत्तर
 में

 और  22  ard  को  राज्य  सभा  में  दिए  गए  एक  sea के  उत्तर  में  बहुत
 फर्क  है यह  कम्पनी  अपने  उत्पादन के  30% का  रिका  नहीं  रखती  जिससे  ag  उत्पादन  की

 शुरूआत  से  लेकर  उपभोक्ता  तक  उसकी  बिक्री  पर  लगने  वाले  सभी  प्रकार  के  करों  की  वंचना  कर

 जाती

 माननीय  मंत्री  जी  ने  बताया  है  कि  उत्पादन  को  छिपाए  जाने  का  अभी  तक  कोई  भी  मामला

 उनकी  जानकारी  में  नहीं  आया  |  इसलिए  तो  मैं  कह  रहा  हूं कि  यह  कम्पनी  ऐसा  करती  है  ।  आप  इसकी

 जांच  क्यों  नहीं  करवाते  ?  मंत्री  जी  आज  सदन  में  स्पष्ट  बताएं  कि  वे  इस  कम्पनी  के  कार्य  करण  पहलू

 की  जांच  करायेंगे  जिससे  सारे  तथ्यों  का  पर्दाफाश  हो  सके  ।

 वित्त  मंत्री  प्रणब  मुखर्जी  )  :  माननीय सदस्य  के  प्रशन  के  पहले  भाग  का  उत्तर  देते  हुए  मेरे

 विचार  में  इन्होंने  राज्य  सभा  की  कार्यवाही  को  नहीं  देखा  होगा  इन्होंने  समाचार  पत्र  रिपो  को  उद्धृत

 किया  है--यदि  मैं  ठीक  समभ्कू  क्योंकि  एक  सिगरेट  ज़िक्र  ताओं  द्वारा  पैकट  पर  प्रकाशित  मूल्यों

 से  अधिक  मुल्य  वसूल  करने  सम्बन्धी  राज्य  सभा  में  हुए  अनुपूरक  wea  के  बारे  में  प्रकाशित  समाचार

 के  सम्बन्ध में  भर  उनके  उत्तर  में  मैंने  कहा  था  कि  मैंने  भी  वह  समाचार  पढ़  लिए  भर  यदि

 यह  सही  है  तो  हमें  यह  देखना  होगा  कि  हम  इसे  कसे  रोक  सकते  हैं  ।  यहां  sea  विशेषरूप  से  मैप्स

 गोल्डन  कम्पनी  लिमिटेड  के  बारे  में  है  और  माननीय  सदस्य  कर  की  चोरी  और  कर-अपवचन

 के  बारे में  जानना  चाहते  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  है  वह  विवरण  में  दिया  गया  है  ।  मैंने  प्रत्यक्ष  करों

 भर  अप्रत्यक्ष  करों  दोनों  से  सम्बन्धित  भाड़े  विस्तार  से  आंकड़े  दिए  हैं  और  जारी  किए  गए  ae

 विवरण  के  भाग  रख  में  दिए  गए  हैं  ।

 विवरण  के  पहले  पृष्ठ  में  सबसे  नीचे  माननीय  सदस्य  देखेंगे  कि  ay  1978-79  ओर  \919-

 80 के  लिए  जिन
 दो

 निगम
 करों  में  वृद्धि की  गई  यह  वृद्धि चाहे  किसी  भी

 तारीख
 से

 aia

 की  गई  कम्पनी  उसका  :  5  दिनों  में  भुगतान कर  सकती है  ।
 अतः

 यदि  इसे
 11-3-1983

 से

 बढ़ाया  गया  है  और  यद्यपि  यह  1978-79  और  1979-80  के  लिए  है  और  वे  इसका  भुगतान  नहीं

 करते  हूं  तो  35  दिनों  के  बाद  बह  बकाया  राशि  हो  जाएगी  ।

 परन्तु  जहां  तक  जांच  का  सम्बन्ध  वह  इससे  सम्बन्धित  नहीं  बल्कि  अन्य  किन्हीं  मामलों

 से  सम्बन्धित  कम्पनी
 की  कतिपय  प्रथाओं  के  बारे  में  जांच  चल  रही  है  और  माननीय  सदस्य

 को

 इसकी  पुरी  जानकारी

 श्री  चन्द्रपाल
 शैलानी

 :
 अध्यक्ष

 मैं  समझता हूं  कि  मेरे  प्रदान का  अभी  सही  उत्तर

 नहीं  आ  पाया  लेकिन  फिर  भी  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  ऐसी  बहुत  सी  कम्पनियां  हैं  जो  करों  की

 चोरी
 करती  क्या  यह  कम्पनी  भी  उनमें से  एक
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 मैंने  जानना  चाहा  था  क्या  मंत्री  जी  इस  कम्पनी  के  कार्य-कलापों  की  जाँच  करायेंगे

 था  अगर  करायेंगे  तो  वह  किस  तरह  की  जांच  होगी  और  कब  तक  होगी  ?

 क्यां  मंत्री  जी  को  यह  जानकारी  है  कि  इस  कम्पनी  के  मालिक
 व

 व्यवस्थापकों

 की  सरकारी  अधिकारियों  से  सांठ-गांठ है  जिसके  कारण  यह  कम्पनी  करों  की  चोरी  करती  है  और

 इसीलिए  उस  कम्पनी  के  खिलाफ  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जाती  ?

 श्री  प्रणब  मैं  पहले ही  कह  चुका हूं  कि  जांच चल  रही  वास्तव में  जांच  की

 प्रक्रिया  चल  रही  है  ।  इसका  यह  अथ  नहीं  है  कि  जांच  नहीं  की  जाएगी ।

 श्री  के०  मेससे  गोल्डन  तम्बाकू  कम्पनी  एन०  टी०  सी० और  आई०  टी०  सी ०

 सहित  सभी  कम्पनियां  केन्द्रीय  उत्पाद  कर  की  बहुत  बड़े  पैमाने  पर  चोरी  कर  रही  हैं  और

 उनके  विरुद्ध  जांच  भी  की  जा  रही  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  मंत्रालय  द्वारा  इस

 प्रकार  करों  की  चोरी  को  रोकने  के  लिए  एक  कक्ष  का  सृजन  करने  हेतु कोई  मानदण्ड  निर्धारित  किए

 गए  जब  कभी  करों  को  जमा कराने के  लिए  कहा  जाता  वे  न्यायालय की  शरण  लेती  हैं  और

 स्थगन  प्राप्त कर  लेती  हैं  ।  यहां तक  कि  करोड़ों  रुपए  के  कर  बकाया  हैं  और  अनेक  मामले

 विचाराधीन हैं  ।  अतः मैं  यह  जानना  चाहता हूं  कि  क्या  कर  देने  वाली  कम्पनियों पर  निगाह  रखने
 के  लिए  कोई  विशेष  व्यवस्था  की  गई  है  तथा  कया  यह  सुनिश्चत  करने  के  लिए  भी  कोई  विशेष  व्यवस्था

 की  गई  है  कि  इस  प्रकार की  मांगें  स्थगन  आदेशों और  न्यायालय के  रक्षण  के  कारण  अनावश्यक

 रूप  से  बकाया  न  रहें  और  वे  करों  की  बकाया  राशि  की  वसूली  कर  सकें  |  FAT  इस  सम्बन्ध में  कोई

 विद्वेष  प्रयास  किए  गए  हैं  ?

 थी  प्रणब  मुखर्जी
 :

 प्रत्यक्ष  करों  और  अप्रत्यक्ष करों
 दोनों

 के  मामले में  और  त्रिदोष रूप  से

 केन्द्रीय  उत्पाद  कर  के  मामले  में  करों  की  चोरी  और  उनके  अपवंचन  पर  निगाह  रखने  के  लिए  विशेष

 कक्ष  गठित  किए  गए  माननीय  सदस्य  को  यह  जानकार  प्रसन्नता  होगी  कि  इन  कक्षों  के  गठन  के

 परिणामस्वरूप  हमने  लगभग  80  करोड़  रुपए  की  cif  वसूल  की  है  ।  परन्तु  मैं  अभी  भी  महसुस  करता

 हूं  कि  कयोंकि  चोरी  और  अपवंचन  के  बहुत  से  क्षेत्र  हैं  ।

 इसके  अतिरिक्त  एक  और  गम्भीर  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  पिछले  कुछ  समय  से  जब  भी

 हमने  कुछ  लोगों  से  कर  जमा  कराने  की  मांग  की  अथवा  आदेश  जारी  किया  तो  निर्धारित  न्यायालय

 में चले  गए  भर  स्थगन  आदेश  ले  उन  मामलों को  निपटाया  नहीं  जा  रहा  है  और  बहुत  सी

 रानी  रुकी  पड़ी  है
 ।

 वास्तव  में  वे  उपभोक्ताओं  से  धन  एकत्र  कर  रह ेहैं  और  अपने पास  रख  रहे

 दूसरी  वे  आयकर  में  कटौती  की  मांग  कर  रहे  हैं  और  कहते  हैं  कि  यह  उनका  सांविधिक  कत्तव्य  है

 और  उन्हें कर  देना  वित्त  विधेयक  में  संशोधन  लाने  कां  हमारा  यही  कारण  था  ।  यदि  वे

 कर  नहीं  देते  हैं  तो  वे  कटौती  के  हकदार  नहीं  होंगे  ।

 श्री  सत्यसाधन  चक्रवर्ती
 :

 आप  जानते  हैं  कि  इस  कम्पनी  विशेष के  मामले में  ag  प्रसूत

 उठाया  गया  था  ।  हमारे  पास  सबुत  हैं  ।  Mo  दण्डवते  और  मेरे  पास  कागजात  दिल्‍ली  से  बम्बई

 को  भेजे  उन  अनुदेशों की  जेरॉक्स  प्रतिलिपियां हैं  जिनमें  इस  कम्पनी  जिसने  100  करोड़
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 रुपयों
 के

 करों  की  चोरी  की  विरुद्ध  चल  रही  जांच  को
 रोकने के  आदेश  कया  मंत्री  महोदय इसे

 स्वीकार  करते  हैं  और  कागजातों  का  निरीक्षण  करेंगे  ?  आपके  माध्यम  से  हम  उन्हें  उन

 कागजातों  की  जेरॉक्स  प्रति  लिपियां  देने
 को

 तैयार  हैं  जिनसे  ag  चलता  है  कि
 जांच  को

 रोकने

 के  अनुदेश
 दिल्‍ली  सें  दिए  गए  थे  ।

 यह  प्रशन  प्रो०  मघ  दण्डवत
 और

 मेरे  द्वारा  उठाया  गया  था  और

 aga  श्रीमती  प्रमिला  दण्डवते  ने  भी  इसमें  उनकी  सहायता  की  थी  ।

 श्री  प्रणब  मुखर्जी  :  यहां जो
 चर्चा

 की  जाती है
 उसको

 आपको  पूर्ण  जानकारी मैं  स

 मामले  में  नहीं  जा  रहा  हूं
 ।

 परन्तु  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  उसमें  कुछ  गलतफहमी हुई  मैं
 र९

 प्रदान  में  नहीं  जा  रहा  हूं  कि  क्या  मैंने  सभा
 के  विशेषाधिकार का  उल्लंघन किया  है  या  नहीं  क्योंकि ऐसे

 मामले हैं  जिनसे
 अध्यक्ष  महोदय  पुर्णतया  वाकिफ  हैं  ।  एक  समय  यह  सुभाव  दिया  गया  था  कि  आपने

 लगभग  ऐसे  450  व्यक्तियों  के  बयान  ले  लिए हैं  जिनके  बारे  में  आप  जांच  पड़ताल कर  रहें  थे  शर

 कागजात  के  लगभग  28  टुक  पकड़े  गए  जिनकी  छानबीन  चल  रही  इसलिए  आप  कागजातों  और

 बयानों  जो  पहले  ले  लिए  गए  जांच-पड़ताल  करें  ।  वहां  से  आपको  कुछ  सुराग  मिल  सकता  है

 और  आगे  जांच  जारी  रखी  जा  सकती  है
 ।

 यह  जांच
 का

 तरीका  मात्र  जेसा
 कि

 मैं  पहले  कह  चुका

 हूं
 ।

 इरादा
 न

 तो  जांच  को  रोकने
 का  था  और न  ही  उसमें  हस्तक्षेप  करने  सरकार  का  इरादा

 जांच  में  हस्तक्षेप  करने का  नहीं  परन्तु जांच  करने  वाली  एजेंसियों की
 जब  जांच  में  दिलचस्पी  है

 तो  उनके  पास  अनेक  तरीके  हैं  और
 यदि  किसी  समय  विशेष  में  वे  चाहते  हैं  कि

 जांच  किसी  विशेष  ढंग

 से  की  जाए  तो  मैं  नहीं  सोचता  कि  यह  हस्तक्षेप है  ।

 अतिरिकत  खाद्यान्नों  का  निर्यात

 563,  श्री जगपाल fag  :  कया  वाणिज्य  मन्त्री  यहां  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 कया  सरकार  द्वारा  की  गई  घोषणा  के  अनुसार  देश  arene  मे  आत्म-सर  ही
 mat

 है  और  मूल्यवान  fadett  मुद्रा  को  बढ़ाने  के  लिए  अतिरिक्त  खाद्यान्नों  का  निर्यात  ate  रहा  जा

 रहा  और

 am  निर्यात  प्रयोजनों  के  लिए  खाद्यान्नों  की  मात्रा  नियत  करते  am  राष्ट्रीय

 आर्थिक  अनुसंधान  परिषद  की  सलाह  को  भी  विचार  में  लिया  गया  है  ताकि  सावर्जनिक  वितरण

 प्रणाली  पर  पड़ने  वाले  प्रतिकूल  प्रभाव  से  बचा  जा  सके  और  इस  बारे में  पिछले  तीन  वर्षा के  ब्यौरे

 क्या

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रामदुलारी
 खाद्यान्नों  के  निर्यात

 की  अनुमति  उपलब्ध  मात्रा  तथा  घरेलू  मांग  का  निर्धारण  करने  के  eats  ही  दी  जाती
 निर्यात

 की  म्गत्रा  खाद्य  एवं  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  से  परामर्श  करने  के  बाद  तय  की  जाती  है  ताकि  सार्वजनिक

 वितरण  प्रणाली  पर  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  न  पड़े  ।

 ऐसी  कोई  परिषद  नहीं  अतः  seq  ही  नहीं  उठता  ।

 जगपाल  सिंह  :  अध्यक्ष  अगर  भाप  इजाजत  तो  सप्लीमेंटरी पूछने  से  पहले में
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 ना

 एक  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  अगर  मंत्री  महोदया  किसी  संसद-सदस्य  के
 द्वारा  पूछे  गये

 प्रश्न  का

 इरादतन  जवाब  न  तो  आप  उसके  खिलाफ  क्या  कार्यवाही  और  अगर  नहीं  तो  क्यों

 नहीं
 ?  मेरा  सवाल  नेशनल  इम्पार्टत्स  का  देश  की  सारी  इकानोमी  उस  पर  डिपेंड  करती  है  और

 मन्त्री महोदया ने  इरादतन  उसका  जवाब  नहीं  दिया  पहलें  मैं  वे  सवाल  पूछना  चाहता  हूं
 और

 फिर  आप  मुझे  सप्ली  मेंटरी  पूछने  की  इजाजत  दें  ।

 मेरे  प्रदान  का  माग  यह  सरकार  द्वारा  की  गई  घोषणा  के  अनुसार  देश  खाद्यान्नों

 में  आत्म-निरभर  हो  गया है
 क  ७  ७  ७  ७

 कोई  जवाब  नहीं है  ।

 महोदय  :  जवाब तो  दिया  है  ।

 सरो  जगपाल  वह  हां  या  न  कहें
 ।

 ''+*
 मूल्यवान  विदेशी  मुद्रा  को  बढ़ाने

 के  लिए  अतिरिकत  खाद्यान्नों  का  निर्यात  जारी

 रखा  जा  रहा  कोई  जवाब  नहीं  है  ।  पहले  तो  मंत्री  महोदय  इसका  जनाब दे  दें  और  फिर  अध्यक्ष

 आप  मुझे  सप्लीमेंटरीज  पूछने  की  इजाजत  दें  |

 श्रीमती  caged  सिन्हा  :  जहां  तक  खा यान नों  में  आत्मनिमेंरता  का  संबंध  यद्यपि  यह

 मेरा  विषय  नहीं  फिर  भी  मैं  माननीय  सदस्य  को  ag  बताना  चाहती  कि  यदि  मौसम  अनुकूल  रहे

 तो  हम  खाद्यान्न  में  आत्मनिमंर  हैं  ।

 श्री  जगपाल  सिंह
 :

 आप  जानते  हैं  कि  पिछले  तीन  सालों  में  सरकार
 ने  40  लाख  टन  अनाज

 विदेशी  मुद्रा  देकर  बाहर  से  मंगवाया  है  ।  इस  सन्दर्भ  में  मैं  जानना  चाहता  हूं  ga  आज  आत्मनिर्भर  हैं

 या  नही ं?

 श्रीमती  रामदुलारी  सिन्हा  :  माननीय  सदस्य  को  यह  पता  होना  चाहिए  कि  इसका  संबंध

 हमारे  मन्त्रालय  से  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :
 खाद्य  उत्पादन  कों  तो  एंप्रीकल्वर  मिनिस्ट्री  देखेंगी  और  एक्सपोर्ट  को  ag

 मिनिस्ट्री  देखेगी  ।

 att  जगपाल  सिह  पिछले  तीन  सालों  से  अनाज  के
 लिए  अमरीका  के  सामने  नाक॑  रगड़ती

 पड़  रही  है  ।  इस  देवा  के  किसानों  को  140  रुपया  क्विंटल  और  अमरी का  के  किसानों  की  दी  सौ  रुपया

 क्विंटल का  भाव  दिया  गया मेरा  सप्लमेन्टरी  क्वैश्चन  यह  है  कि  बहु  मान  लिया  जाए  कि  हम

 aReafaaz  नहीं  हुएਂ  (ara)

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  तो  स्पीकर  हुं  वरना  जवाब  दे  देता  |

 राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  अध्यक्ष  हमारे  जो  सवाल  होते  हैं  उनका  जबाब  नहीं

 दिया  जाता  हमने  आपसे  पचासों  बार  कहा
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 अघ्यक्ष महोदय  :  ऐसी  बात  नहीं

 श्री  जगपाल  सिह  :  इस  मन्त्रालय  के  नाम  पर  यह  क्वैश्चन  एडमिट  ही  क्यों  हुआ  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  अपने  किसको  लिखा  ?

 श्री  रामविलास  पासवान
 :  यह  सवाल  तो  एग्रीकल्चर  मिनिस्ट्री  से  संबंधित  इसको

 एग्रीकल्चर  मिनिस्ट्री  के
 पास

 ही  ट्रांसफर  कर  दिया  जाए  |

 wera  महोदय
 :  ठीक  बात  है  यह  ।

 इस  सवाल को  देने  वाला  भी  गलत  भौर  लेने  वाला भी  गलत  ।  उनको  लेना  नहीं  चाहिए था

 aire  आपको  देना  नहीं  चाहिए  था  ।  इसको  ट्रांसफर  कर  दिया  जायेगा  |

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  अगर  आप  ट्रांसफर  करेंगे  तो  कृषि  मंत्री  कहेंगे  यह

 निर्यात  का  मामला  हमसे  संबंधित  नहीं  हम  जवाब  नहीं  दे  सकते  इसलिए  इसके  दो  सवाल

 मसलन-अलग  कर  दीजिए  |

 भव्य  महोदय  :  अलहदा-अलहदा  कर  देंगे  ।

 बम्बई  कपड़ा  मिल  मजदूरों  की  हड़ताल  का  फैसला

 *  564.  श्री  रामविलास  पासवान  :  व्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  मजदूर  संघ  के  नेताओं  के  साथ  मंत्री  जी  की  हुई  बातचीत  के  दौरान  बम्बई

 मिल  मजदूरों  कीं  13  महीने  से  चली  भा  रही  हड़ताल  समाप्त  करने  के  प्रस्ताव  पर  fray

 गया

 यदि
 तो

 कया  1983
 में  हुई  बातचीत  में  किसी  ठोस  फार्मूले  पर  पहुंच

 गया

 यदि  तो  क्या  अनेक  तथ्यों  पर  पहले  ही  सहमति हो  चुकी  और

 यदि  तो  सभी  अनिर्णीत  विवादों  के  कब  तक  तय  हो  जाने की  आदा  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  :  से  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 से  1983  के  प्रथम  सप्ताह में  मजदूर  संघ  के  नेताओं  और  वाणिज्य  मंत्री  के

 बींच  विचार  वीमेंस  कामगारों  की  विभिनन  मांगों  और  कामगारों  को  काम  पर  लौट  आने  के  fore

 प्रोत्साहन प्रदान  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  पहले  ही  ये  गएं  कदमो ंके  आसपास  केन्द्रित  रहे  ॥
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 विशेष  रूप  में  मजदूर  संघ  के  नेताओं  को  यह  बताया  गया कि  1500  रु०
 की  पेशगी  काम  पर

 लौटने

 वाले  सभी  व्यक्तियों  को  दी  जाएगी  और  1981  के  लिए  जो  कि  एक  कानूनी  मांग  की  भी

 अदायगी  की  जाएगी  ।  कामगारों  की  भर  से  उठाई  गई  मांगें  इस  समय  वस्त्र  उद्योग  हेतु  त्रिपक्षीय

 समिति  के  समक्ष  हैं  और  ऐसी  एक  तारीख  बताना  संभव  नहीं  होगा  जिस  तक  कि  सभी  बकाया

 विवादों  के  हल  हो  जाने  की  संभावना  हो  ।  इस  त्रिपक्षीय  समिति  की  जिन्हें  स  रकार

 द्वारा  समथित  कर  दिया  गया  के  आधार  पर  मिल  मालिकों  से  अपेक्षित  होगा  कि  वे  1

 1983  से  कामगारों  को  32०  प्रतिमास  से  65  रु०  प्रतिमास  तक  मकान  किराया  भत्ता  अदा

 करें  ।

 श्री  रामविलास  पासवान  :  समय  नहीं  मैं  इतना  ही  जानना  चाहता हूं  क्या  सरकार

 इण्डस्ट्रियल  रिलेशन्स  ऐक्ट  में  तरमीम  करने  के  लिए  तैयार  है  तथा  सभी  यूनियनों  की  मांग  को  देखते

 हुए  सीक्रेट  बैलट  को  आधार पर  चनान  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  गाइड  लाइन्स  देगी  और  क्या

 डा०  दत्ता  सामन्त की  स्टेट  गवर्नमेंट से  बातचीत  हुई  है  तथा  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट भी  उनसे  बातचीत

 करके  इस  मामले  को  तय  करने  के  लिए  है  ?

 श्रीमती  रामदुलारी  सिन्हा  :  जहां  तक  इण्डस्ट्रियल  लेबर  रिलेशन्स  ऐक्ट  का  सवाल  यद

 महाराष्ट्र  सरकार  का  विषय  यह  हमारे  मंत्रालय  के  अधीन  नहीं  है  ।

 श्री  रामविलास  क्या  डा०  दत्ता  सामन्त  की  स्टेट  गवर्नमेंट  से  बातचीत हुई  है  और

 क्या  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  उनसे  बातचीत  करने जा  रही  इस  प्रदान  को  लेकर  जिस  पर  कि  सारा

 हंगामा  है  ?

 श्रीमती  रामदुलारी  सिन्हा  :
 इसका

 सम्बन्ध  महाराष्ट्र  सरकार ससे  मैं  इसके  लिए

 दायी  नहीं  हुं  ।

 थी  रामविलास  गम्भीर  मामला

 अध्यक्ष  महोदय  :  फिर  खत्म हो  गया  ।  हम  इसे  बाद  में  देखेंगे

 श्री  रामविलास  पासवान  :  क्या  आप  इसकी  अनुमति  देंगे  ।

 झष्यक्ष  महोदय  :  बाद में  मेरे  से  मिलना ।

 टट हनना ST

 weal के  लिखित  उत्तर

 सरकारी तंत्र  पर  व्यय

 गे  556,  sito  अजित  कुमार  मेहता  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी तंत्र  पर  ब्यय बढ़  कर  हमारी  राष्ट्रीय आय  का  20  प्रतिशत हो  गया  है

 भो  मूल्यों  में  हुई  वृद्धि  तथा  हमारी  वास्तविक  आय  से  बहुत  अधिक  और
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 —  ene.

 क्या  विकास  की  प्रक्रिया  में  सरकारी  तंत्र  को  सींपी  गई  भूमिका  प्री  पुनर्विचार  करने  की

 है
 ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाभिराम  केन्द्रीय  सरकार का  कुल  व्यय

 दोनों  विकासात्मक  और  गैर  विकासात्मक  केवल  सरकारी  तंत्र  का  ही  व्यय  1975-76

 में  चालू  मूल्यों पर  राष्ट्रीय  आय  की  तुलना में  19.4  प्रतिष्ठित  था  जो  1981-82  वर्ष

 जिसके लिए  राष्ट्रीय  भय  के  आंकड़े  उपलब्ध  के  दौरान  बढ़कर  21.2  2 sfaera gt waT हो  गया  ।  राष्ट्रीय

 ara  के  प्रतिदिन के  रूप  में  पिछले 6  वर्षों  के  दौरान  कुल  सरकारी व्यय  में  केवल  1.8  प्रतिशत की

 बृद्धि हुई  1979-80 और  1980-81  के  दौरान  कुल  व्यय  के  agra में  सरकार  के  प्रशासनिक

 व्यय  का  प्रतिशत 3.8  और  3.7
 रहा  1981-82 में  यह  और  घटकर  3.53  हो  गया ।  उसी  अवधि

 के  दौरान  अर्थात्‌  1975-76 से  1981-82  तक  थोक  मूल्यों में  62.6  प्रतिदिन  की  वृद्धि  हुई

 स्थिर  मुल्यों  पर  (1970-71  1980-81  में  47,490  करोड़  रुपए  की  तुलना में  1981-82

 में  49,887  करोड़  रुपए की  कुल  राष्ट्रीय  आय का  अनुमान  लगाया  गया  है  जो
 1980-81

 में  8.1

 की  उल्लेखनीय  वृद्धि  में  5
 प्रतिशत  की  वृद्धि  को  दर्शाता  है

 ।

 विकास  प्रक्रिया में  सरकारी  तन्त्र को  जो  भूमिका  कॉपी  गई  है  वह  छठी  पंचवर्षीय योजना

 1980-85  के  दस्तावेज  के  संगत  अध्यायों  विशेषकर  उसके  8  वें  अध्याय  दी  गई  है
 ।

 आवश्यकता

 और  परिस्थितियों में  हुए  परिवर्तन पर  निमार  करते  समय-समय  पर  भूमिका की  समीक्षा  की

 जाती  सरकार  का  यह  विचार  है  कि  आयोजना-भानत  और  गैर-विकासात्मक व्यय  में  कड़ाई से

 किफायत  करने  के  अलावा सही  अर्थों  में  व्यय में  किफायत  को  परियोजनाओं  के  उचित

 भोर  कुशलतापूर्वक  उनके  कार्यान्वयन  के  माध्यम  से  ही  सुनिश्चित  किया  जा  सकता  है  ।

 सहकारी चाय  खेती  का  विकास

 #559.  थी  साधन  राव  सिंधिया  :  क्या  वाणिज्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  पूर्वोत्तर  झषेत्र  तबा  नीलगिरी में  सहकारी  क्षेत्र में  चाय  की  खेती का  प्रतिशत

 क्य  और

 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  चाय
 की

 सहकारी  खेती  का  विकास  करने  और  चाय  के  उद्योग
 में  बड़े  व्यापारिक  घरानों  तथा  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियो ंसे  प्रभावी  प्रतिस्पर्धा  करन ेके  लिए  क्या  कदम

 उठाये जा  रहे  हैं  अथवा  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामदुलारी  :

 उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  तथा

 नीलगिरी में  सहकारी  क्षत्र में  चाय  बागानों की  sfirraar  नगण्य  उत्तर  पूर्वी  a7  मैं  केवल

 चार  एस्टेट  हैं  जो  सहकारिताएँ के  स्वामित्व  में  नीलगिरी में  ऐसे  कोई  स्टेट  नहीं

 नीलगिरी में  11  औद्योगिक  सहकारी  चाय  फैक्टरियां  हैं  भर  उनकी  सदस्यता में  लघु  चाय  उपजकर्ता

 शामिल हैं  ।

 (@)  सहकारिताओं के  हितों को  आगे  बढ़ाने और  ag  उपज कर्ताओं  पर  वित्तीय लेवी  का
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 _  लिनस

 भार  कम  करने  के  उद्देश्य  से  सरकार  ने  सहकारी  क्षत्र  के  लिए  उत्पादन  शुल्क  की  रियायती  दर  की

 अनुमति  दी
 चाय  बोड़ें  द्वारा  भी  नई  सहकारी  चाय  फैक्टरियां  स्थापित  करने  के  लिए  वित्तीय

 सहायता  दी  जाती  है  ।  तमिलनाडु  में  सहकारी  क्षत्र  में  चाय  बागानों  की  स्थापना  करने  तथा  पर्वतीय

 बन्धक  मजदूरों  तथा  हरिजनों  को  रोजगार  प्रदान  करने
 के  लिए  एक  प्रस्ताव  भी  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  लघु  उपज कर्ताओं  के  हितों  को  आगे  बढ़ाने  के  लिए  tty  उंपज्कर्ताओं  सम्बन्धी  एक

 विशेष  समिति  स्थापित  की  थी  जिसनें  अपनी  प्रस्तुत  की  i

 रबड़ का  आयात

 *
 562.  श्री  मोतीभाई  लार०  चोरों

 श्रीमती  किशोरी  सिन्हा  :  वाणिज्य  मंत्री  यंह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  गत  तीन  वर्ष  रबड़  का  आयात  किया  गया

 यदि  ही  तो  कुल  कितनी  मात्रा  में  रबड़  का  आयात  किया

 कया  यह  भी  सच  है  कि  रबड़ के  इस  आयात के  परिणामस्वरूप  देंश के  रबड़  उद्योग  परे

 प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा  और

 यदि  तो  इंस  उद्योग
 को

 सकंट
 से

 बचाने
 के  लिए  की  गई  कायंवाही का  ब्यौरा

 कया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  पी०  ए०  :  जाँ  हा  | ्

 1982-83
 के  दौरान  राज्य

 व्यापार  निगम
 द्वारा  30,05)  में  ०  टन  प्राकृतिक  रबड़  की

 कुल  मात्रा  का  औरतें  किंया  गया  |

 नहीं  ।  आयातों  का  देश  में  रबड़  बागान  उद्योग  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है

 क्योंकि  उनकी  मात्रा  देश  में  प्राकृतिक  रबड़  के  मांग-सप्लाई  अन्तर  को  पूरा  करने  तक  सीमित  थी  ।

 प्रदान  नहीं  उठता
 ।

 भारत की  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार

 565,  को  Agere  चौधरी  :
 क्या  वाणिज्य

 मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  का  अन्तराष्ट्रीय  ब्यापार  कठिनाइयों  की  सामना  करता  रहा

 और

 बदी  तो  उसके  कया  कारण

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  रामदुलारी  :  जी  et

 भारत  के  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  में  आई  कठिनाइयों  के  प्रमुख  कारणों  में  ये  शामिल  हैं  :
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 ऋण  ना  -

 (1)  fara  अव्यवस्था  में  मंदी की  दशाएं  fara  उत्पादन  198।  में  1.“  प्रतिशत  शिर

 गया  तथा  198? में  उसमें  और  गिरावट आई  ।  1981  में  स्थिरता  के  बाद  विषव  व्यापार  की  मात्रा

 में  198?  में  2  प्रतिदिन  की  atte  गिरावट  आई  |

 (2)  व्यापार  प्रतिबन्धों के  रूप  में  विकसित  देशों  ऐसे  क्षेत्रों  में  भी  जहां  पर  भारत  को

 वस्त्रों  तथा  वस्त्र  उत्पादों  जैसे  उत्पादन  में  तुलनात्मक  लाभ  संरक्षणवाद  की  नीति  का  अधिक  आश्रय

 लेना  |  विकसित देशों  द्वारा  टैरिफ  तथा  गैर  टैरिफ  अवरोधों  के  लगाए  जाने  तथा  प्रतिक्नरारात्मक और

 पाटन  रोधी  शुल्कों  भारी  के  उपयोग  से  विकसित  देशों  के  बजारों  को  होने  वाले  भारतीय  निर्यातों  की

 वृद्धि  तथा  विविधीकरण  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  |

 (3)  घटती-बढ़ती  विनिमय  दरों  की  व्यवस्था  का  प्रचलन  ।

 (4)  भौद्योगीकृत  देशों को  विकासशील  देशों  की  परम्परागत  वस्तुओं  की  सप्लाई के  लिए

 उनके  निर्यातकों  के  बीच  गम्भीर  प्रतियोगिता  जिसके  फलस्वरूप  वस्तुओं  की  कीमतें  कम  हो

 (5)  आधारभूत  अन् तनि विष्टि  साधनों  की  कमी  तथा  अवस्था ना

 सम्बन्धी  समस्याएं  जैसी  घरेलू  बाधाएं  भी
 रही

 देश  में  व्यापक  आन्तरिक  बाजार  घरेलू  मांग

 का  बढ़ना  भी  निर्यातों  में  वृद्धि  के  रास्ते  में  एक  बाधा  रही

 अरण्डी  के  तेल  की  निर्यात  होती की  पुनरीक्षा

 *  566.  श्री  सन्तोष  मोहन  देव  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 सरकार का  विचार  अरण्डी  के  तेल  का  निर्यात  नए  बाजारों  की  खोज  करने

 कौर  उसके  औद्योगिक  उपयोग  ढूंढने  के  उद्देश्य से  क्या  कदम  उठाने  का

 क्या  सरकार  का  विचार  अरण्डी  के  तेल  की  निर्यात  नीति  की  पुनरीक्षा करने  का
 है

 और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उपमंत्री  पी०  ए०  :  अरण्डी के  तेल
 के  निर्यात  को

 अधिकतम  करने  के  उद्देश्य  से  निजी  व्यापारी-वर्ग  को  राज्य  व्यापार  निगम  के  पास  निर्यात  संविदाओं

 के  पंजीकरण  के  बाद  सामान्य  मुद्रा  क्षेत्र को  निर्यात  करने  की  अनुमति दी  गई  है
 ।  अरण्डी

 के  तेल  की

 उपयोग  औद्योगिक  प्रयोजनों  के  लिए  किया  जा  रहा  है  ।

 (@)  तथा  1983-84 के  लिए
 अरण्डी

 के  तेल के  लिए  निर्यात  नीति
 तैयार

 की  जा

 वुन्दावन  ओर  गोवर्धन  का  पेंट  स्थल  के  रूप  में  विकास

 *567.  डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :

 ott  दिगम्बर  पर्यटन ah  नागर  विमानन  मंत्री  यह
 बताने  की

 कृपा  करें  गे
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 (7)  क्या  वृ दा स्वन  और  wratA  ante
 को  पयंटक  स्थल  के  रूप  में  विकसित  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  अब  तक  इस  सम्बन्ध  में
 क्या

 कदम  उठाए  गए  हैं
 ?.

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  |  खुर्दो  आलम  हां  ।

 विभाग  ने  ब्रज भूमि  परिक्रमा  कॉम्पलेक्स  की  मास्टर  योजना  तैयार  करने  का  काय

 राष्ट्रीय  डिजाईन  अहमदाबाद  को  सौंपा  संस्थान  ने  अभी  हाल  ही  में  अपनी  योजना

 प्रस्तुत  की  है  जिसकी  राज्य  केन्द्रीय  पर्यावरण  विभाग  भर  अन्य  सम्बन्धित  एजेंसियों  से

 परा मद् यं  करते  हुए  जांच  की  जा  रही  है  ।  इस  योजना  के  अन्तगंत  बृज भूमि  परिक्रमा  कॉम्पलेक्स  में  ती  थे

 यात्रियों  और  अन्य  प्रेक्षकों  के  लिए  सुविधाएं  प्रदान  करने  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।

 बीजिंग  ने  एक  tees  सोसाइटी  भारतीय  यात्री  आवास  विकास  समिति  के  माध्यम से

 वन्दा वन  एक  धर्मशाला  का  निर्माण  भी  प्रारम्भ  किया है  |

 पेट्रो-डालर को  प्राप्ति  में  कमों

 *568.  sit  रशीद  मसूद  :

 शी  बी०  डी०  fag  :  कया  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  ag  संच  है  कि  भारत  में  पेट्रो-डालर  की  प्राप्ति
 में

 कमी  हो  रही  है  तथा  हाल  में  इसके

 भारत  में  सुगमता  से  भाने  में  अड़चनें  पैदा  हुई

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  भारत  में  पेट्रो-डालर  की  सन्तोषजनक  प्राप्ति  के  कारणों

 का  कोई  आलोचनात्मक  विश्लेषण  किया

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  और

 देश
 में  पेट्रो-डालर की  सुगम  प्राप्ति में  हो  रही  अड़चनों  को

 दूर  करन ेके  लिए  सरकार

 द्वारा  क्या  उपाय  करने  का  विचार  किया  गया  है  ?

 वित्त  मंत्री  प्रणब  मुखर्जी  )
 :  से  डालरਂ  शब्द  एक  जातिवाद  शब्द  है  तथा

 इसका  आशय  कच्चे  तेल  कीमतों  में  हुई  अत्यघिक  वृद्धि  के  फलस्वरूप  तेल  निर्यातक  विकासशील

 देशों  के  पास  उपलब्ध  अधिशेष  वित्तीय  साधनों  से  मोटे  तौर  पर  कहा  जाए  तो  इस  शब्द  में

 लिखित  शामिल  हैं

 (i)  मध्य  पूर्व  के  देशों  से  गैर-सरकारे  अवतरणों  के  जरिए  प्राप्त  प्रेरणाएं  जिनमें  इन  देशों  में

 रह  रहे  भारतीय  निवासियों  से  प्राप्त  प्रेरणाएं  भी  शामिल

 (ii)  तेल  निर्यातक  विकासशील  देशों  द्वारा  भारतीय  उद्योगों  में  पूजी  निवेश  के  सम्बन्ध  में

 अपनाई  गई  उदार  नीति  के  अन्तर्गत  विदेशी  पूंजी  और

 (iii)  मध्य  ga  के  देशों  द्वारा  भारत  को  दी  गई  बिदेशी  सहायता  ।
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 2.  जहां  तक  उपर्युक्त  (i)  का  सम्बन्ध  चालू  विदेशी  मुद्रा  नियंत्रण  नियमों  के  अन्तर्गत

 प्राधिकृत  डीलरों  को  10,000  रुपए  तथा  उससे  कम  राशि  की  प्रेषणा  के  ब्यौरे  भारतीय  रिज  बैंक  को

 सुचित  करने  की  आवश्यकता  नहीं  होती  ।  यद्यपि  समुचे  fara  के  आंकड़ों  के  अनुमान  विवरण  एक  में

 दिए  गए  फिर  भी  भारतीय  ford  बैंक  के  पास  किसी  विशेष  देश  अथवा  क्षेत्र  से  भारत  में  भेजी

 गई  घतराशियों  के  बारे  में  कोई  ठीक-ठीक  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 e
 3.

 जहां  तक  उपर्युक्त  (11)  का  सम्बन्ध  भारतीय रिजर्व  aa  ने  सुचित  किया है  कि  मध्य

 पुर्व के  तेल  निर्यातक  विकासशील  देशों  से  प्राप्त  निवेशों  के  सम्बन्ध  में  उसके  पास  कोर्ट  तुरन्त  आंकड़े

 उपलब्ध नहीं  हैं  ।

 4.  जहां  तक  उपर्युक्त  (iii)  का  सम्बन्ध  1979-80  से  वर्ष  1983-84  तक  मध्य  पूर्व

 के  देशों  से  प्राप्त  विदेशी  सहायता  के  आंकड़े  विवरण  दो  में  दिए  गए  हैं  ।

 विवरण  एक

 सकल  निर्यात-भिन्‍न

 आणि  के  ra

 कौर  अन्तिम  भ्रनुमान

 बल  राशि

 मा

 1978  2218.75

 1979  2775.28

 1980  4467.28

 1981  4621.76

 1982  5013.00

 उपर्युक्त  आंकड़े  *आवक  प्रेरणाओं  अर्थात्‌  (1)  परिवार  (ii)  तिवारी  मतों

 (iii)  प्रवासी  और  (iv)  मनी  आडर  प्राप्तियो ंसे  सम्बद्ध  प्राप्तियों के
 acct

 अलावा  लाभांश
 तथा

 प्यारे  प्राप्तियों  आदि  जैसी  सकल  मिर्ज़ा-शिर  के

 maa हैं  ।

 विवरण दो

 मध्य  पूर्व  के  देशों  से  प्राप्त  विदेशी  सहायता

 @ |  कश

 देना  1979-80  1980-81  1981-82  1982-83  1983-84

 उपयोग  की  गई  धनराशि

 2  3  4  6

 ला 1.  इराक  65

 2.  ईरान  11,65  16,56
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 1  2  3  4

 3.  कुवैत  निधि  6,12  6,55  47,84  54,06

 4,  सऊदी  अरब

 निधि  29,13  9,25  3,93  15,24  4,26

 5.  भावूघाबी

 निधि  594  1,73

 6.  ओपेक  विशेष

 निधि  3,17  7,61  38,27  21,61

 7  AR जोड़  AS  OS tO,U  3  f  ॥  क  क  8,09  101,35  79,93
 ee le

 जनरल  इन्श्योरेन्स  कारपोरेशन  क  प्रबन्धक  मुल्यांकन

 कार्यनिष्पादन का  मानदण्ड

 *569.  1.0  भोखा  भाई  :  बित  मंत्री  मह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जनरल  santa  कारपोरेशन  के  प्रबन्धकीय  सूल्यांकन/कार्म  निष्पादन  के  लिए  क्या

 मानदण्ड

 क्या  उक्त  मुल्यांकन/का्ये  निष्पादन  के  लिए  सकल  प्रीमियम  आप  अथवा  लाभप्रदता

 अर्थात्‌  हानि-अनुपात  को  अधिक  महत्व  दिया  जाता  और

 (4)  50  लाख  रुपए  भर  उससे  भर  के  दावों  अथवा  उतनी  ही  हानि  के  लिए  सर्वेक्षक/हानि
 समायोजक  नियुक्त  करने  के  लिए  स्पष्ट  मानदण्ड  क्या  हैं  ?

 वित्त  मंत्रा
 लय

 में  उपमंत्री  दनादन  :  और  साधारण  बीमा  निगम  ओर

 इसकी  सहायक  कम्पनियों  के  कार्यनिष्पादन  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  प्रीमियम  राय  अर

 लाभप्रदता  दोनों  मानदण्ड  अपनाश  जा  रहे  हैं  ।

 (7)  20,000  रुपए  या  उससे  ऊपर  के  किसी  भी  दात्रे  का  बीमा  अधिनियम  के  सन्तोष

 सम्यक  रूप  से  लाइसेंस  प्राप्त
 सर्वेक्षक/हानि  निर्धारक  द्वारा  सर्वेक्षण  कराया  जाता  है  |

 रुपए  में  व्यापार  करने  वाले  देशों  को  चाय  का  निर्यात

 sit  तारिक  श्रीबर  :  वाणिज्य  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  gaia  वाला  विवरण

 संभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  रुपए  में  व्यापार  करने  बाले  वेशों  को  पिछले  जीते  वर्षों  के

 दौरान  ब्लो-वार  और  देश  निर्यात  की  गई  चाय  का  मृत्य  कितना

 29



 लिखित  उत्तर  8  198 3

 25  ह

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  पी०  ण्०  :

 विवरण

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  रुपए  में  व्यापार  करने  वाले  देशों  निर्यात  नीति

 को  गई  चाय  का  वर्ष-वार  तथा  देदी-वार  मूल्य  वाला  विवरण

 रु०  में  )

 देश  का  नाम  1980  198 1  1982

 सोवियत  संघ  124.94  146.40  101,82

 22.17  30.36 पोलैंड  20.88

 चेकोस्लोवाकिया  0.6:  0.99  0.90

 जमन  जनवादी  गणराज्य  0.49  0.55  0.76

 कुछ  नहीं  0.20  0.09
 रोमानिया  enn  एएएਂ

 योय  146.97  170.31  133.39

 बैंकों  द्वारा  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन

 *571.  श्री  अर्जुन  सेठी
 :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बेंकों  द्वारा  नए  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  तौर-तरीके  तयार  करने  हेतु

 भारतीय  रिवेंज  बैंक  द्वारा  एक  डिप्टी  गवर्नर  की  म्रध्यक्षता  में  नियुक्त  कार्यदल  ने  क्या  सिफारिशें

 को  और

 क्या  बैंकों  तथा  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों के  बीच  प्रभावी  समन्वय  हेतु  सरकार  और

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  उक्त  कार्यदल  की  रिपो  पर  पहले  ही  विचार  किया  जा  चुका  है  ताकि  इस

 कार्यक्रम  का  लाभ  पाने  वाले  लोग  अनावश्यक  विलम्ब  और  परेशानी  से  बच  सकें  ?

 वित्र  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  जनादेश  :  और  नये  20  सूत्री  कार्यक्रम

 की  घोषणा  के  बाद
 15

 फरवरी  1982 को  हुई  सरकार  क्षेत्र  के  बैंको ंके  मुख्य  कार्य पालकों की  बैठक

 के  निर्णय  के  अनुसरण  भारतीय  रिजर्व  बेक  ने  इस  कार्यक्रम  के  हिताधिकारियों  का  निर्धारण  करने

 कौर  सरकारी  क्षत्र  के  बैंक  उन्हें  किस  प्रकार  ऋण  सहायता  इस  बारे में  सिफारिश  करने  के  लिए

 उप  श्री  ए०  घोष  की  अध्यक्षता  में  एक  कार्यकारी  दल  गठित किया  था  ।  इस  कार्यकारी  दल  से

 यह  भी  अपेक्षा की  गयी  थी  कि  वे  कार्यक्रम  के  उन  सूत्रों  की  पहचान  करे  जो  बेंकों  से  प्रत्यक्ष

 या  अप्रत्यक्ष  रूप  से  सम्बद्ध  है  तथा  साथ  ही  इस  कार्यकम  में  बेकिंग  प्रणाली  द्वारा  सहायता  के  बारे  में

 विशिष्ट  उपाय  सुझाएं  |

 इस  व्यापक  ढांचे  के  इस  कार्यकारी दल  ने  विभिनन  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों में  उन

 कमजोर  वर्गों
 को  निर्धारित  करने  के  बारे  में  अनेक  सिफारिशें  कीं  जो  कार्यक्रम  के

 हिताधिकारी हैं  ।  उसने  वर्गਂ  की  एक  व्यापक  अवधारणा  भी  विकसित  की  और  इस  बसें
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 ऋण  देने  के  बारे  में  विशिष्ट  लक्ष्य  निर्धारित  किये  तथा  साथ  ही  कृषि  क्षेत्र  के  भीतर  प्रत्यक्ष  वित्त

 के  लिए  अलग  से  लक्ष्य  भी  निर्धारित  किये  ।  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  क्षे  त्रीय  ग्रामीण  बैंकों

 की  अधिकाधिक  अस्तर ग्रस्त ता  जिला  ऋण  योजनाओं  को  बैंक  सहायता  के  एक क
 कमजोर  वर्गों

 को  ऋषण  की  मात्रा  बढ़ाने  की  सुविधा  के  लिए  समुचित  मध्यवर्ती  संगठनों  की  स्थापना  तथा  इस

 कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन पन  के  अध्ययन  भर  मूल्यांकन  के  लिए  नियमित  तंत्र  विकसित  करने  के  बारे  में

 भी  सिफारिशें  की  गयीं

 इस  कार्यकारी  दन  की  सरकार  द्वारा  यथा  स्वीकृत  सिफारिशों  का  सारांश  विवरण  में  दिया

 गया  है  ।  भारतीय  रिज  बेंक  ने  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेंकों  और  साथ  ही  राज्य  सरकारों  को  इन

 मा मे दर्शी  सिद्धान्तों  को  सुचित  करते  हुए  अपनी  हिदायतें  7  1983  को  जारी  कर

 विवरण

 घोष  कार्यकारी  दल  सरकार  द्वारा  यथा
 सिफ़ारिशों  का  सारांश

 नये  कार्यक्रम के  20  सूत्रों  में  से  12  ga  बैकिंग  प्रणाली  से  सीधा  संबंध  रखते
 sal

 में
 प्रचलित  विभिन्‍न  विकसित  कार्यक्रमों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राज्य  सरकारों  को  बैंकों  और

 ९  आर०  डी०  सी  नाबाद  के  घनिष्ठ  सहयोग  से  विभिन्‍न  सूत्रों  के  अधीन  समन्वित  रूप  से  विशिष्ट

 योजनाएं/स्की में  तैयार  करनी  चाहिएं  ताकि  दी  जाने  वाली  बेक  सहायता  का  स्पष्ट  चित्र  उभर  सके

 और  उससे  सम्बद्ध  अन्य  उपयोगी  प्रबंध  किये  जा  सकें  ।

 2.  यद्यपि  प्राथमिकता  वाले  क्षे  त्र  के  समग्र  गठन  के  बारे  में  किसी  परिवर्तन  पर  विचार  करना

 आवश्यक  नहीं  प्राथमिकता  क्षेत्र  के  कुछ  घटकों  की  परिभाषा  में  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  है  ताकि

 यह  सुनिश्चित  हो  सके  कि  छोटे  ऋणकर्ताओं  के  वित्त  पोषण  पर  मुख्य  रूप  से  जोर  दिया  जो

 संशोधन  सुनाए गये  हैं  वे  ये  हैं  :  (1)  आवश्यक  वस्तुओं  को  बेचने  वाली  उचित  दर  दुकान  और

 उपभोक्ता  सहकारी  स्टोरों  के  अतिरिक्त  अन्य  खुदरा  व्यापारी  जिनकी  खुदरा  व्यापार  के  अधीन  ऋण

 सीमाएं  25  हजार  रुपये  से  अधिक  न  (2)  ऐसे  छोटे  कारोबार  जिनका  मूल  पूजी  निगेश  2  लाख

 रुपये
 से  न  हो  और  जिनकी  कार्यकारी  पूजी  सीमाएं  1  लाख  रुपये

 से
 अधिक  न  और

 (3)  ऐसे  व्यवसायी  और  स्वंतियोजित  व्यक्ति  जिनकी  ऋण  सीमाएं  2  लाख  रुपये से
 अधिक  नहों

 और  कार्यकारी
 पू  जी  1  लाख  रुपये

 से  अधिक  न  हो  ।

 3.  कार्य-निष्पादन
 का  मूल्यांकन  करने  के  प्रयोजन  के  लिए  प्रायोजक  बैंकों  द्वारा  क्षेत्रीय

 ग्रामीण  बैंकों  को  उपलब्ध  करायी  गयी  शुद्ध  निधियों  को  उन  प्रयोजक  बैंकों  द्वारा  प्राथमिकता  क्षेत्र

 को  दिये  गये  ऋणों  में  शामिल  माना  जाना  चाहिए  |

 4.  प्राथमिकता  क्षेत्र  के ऋणों  के  लिए  कुल  ऋणों  के  40  प्रतिशत  तक  का  जो  समग्र  लक्ष्य

 रखा  गया  है  उसमें  किसी  परिवर्तन  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 5.  बैंकों  को  चाहिए कि  कृषि  को  अपने  प्रत्यक्ष  वित्त  की  मात्रा  1985  तक  अपने

 कुल  ऋणों  के  15  प्र  विक्षत  तक  पहुंचा  दें  और  1987  तक  16  प्रतिशत  तक  |
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 6.  बैंकों  की  छोटी  सिचाई  मौर  भूमि  विकास  के  लिए  अपने  ऋणों  के  भाग  को

 alt  कॉफी  बढ़ाने  के  उपाय  करने  चाहिएं

 7.  प्राथमिकता  वले  क्षेत्र  के  कमजोर  वर्गों  की  परिभाषा  20  सुत्री  कीं ये क्रम  के  हिताधिकारी

 के  अनुरूप  होनी  चाहिए  जो  कि  समाज  के  सबसे  कमजोर  वर्गों  के  जीवन  स्तर  को  सुधारने  के  लिए

 तैयार  की  गयी

 8.  ऊपर  निर्धारित  कमजोर  वर्गों  को  दिये  जाने  वाले  ऋण  1985  तक  प्राथमिकता

 बलि  क्षेत्र  के  ऋणों  के  25  प्रतिशत  और  कुल  बैंक  ऋण  के  10  प्रतिशत  तक  के  स्तर  तक  पहुंच  जाना

 चाहिए  ।

 9.  ag  कार्य  पुरी  करनें  के  लिए  फील्ड  स्तर  तक  के  तंत्र  कों  मजबूत  बनाया  जाना

 वित्त  पोष॑ण  के  हिताधिकारियों  के  स्वरूप  को  देखते  हुए  प्रणालियों  भर  प्रक्रिया  को  समुचित  रूप

 से  सरल  बनाया  जाना  चाहिए  और  फील्ड  स्तर  पर  इसके  कार्यान्वयन  को  प्रभावी  ढंग  से  किया  जानां

 चाहिए  |

 10.  राज्य  सरकारों  और  उनके  अभिकरणों  के  अनेक  दायित्व  हैं  जैसे  योजनाओं  और

 हिताधिका  रियों  का  व्यवस्थित  निर्धारण  विस्तार  संम्बन्धनों  और  ढांचे  की  सुविधाओं

 को  उपलब्ध  आवश्यक  उपादानों  को  जुटाने  और  उत्पादनों  की  हाट  व्यवस्था  में  सहायता

 योजना  तैयार  करने  और  उनके  कार्यान्वयन  में  तकनीकी  योजनाओं  की  निगरानी  और

 निचले  स्तर  पर  उनका  समुचित  कार्यान्वयन  सुनिश्चित  तकनीकी-आर्थिक  अध्ययन

 ऋणों  की  सामयिक  बसूली  में  सहायता  करना  और  हिताधिकारियों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  व्यवस्था

 करना  |

 11.  नये  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  सहकारी  समितियों  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  कंकरों

 को  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  करनी  है  ।

 12.  afatar  राशियों  के  एकत्र  हो  जीने  के  परिणाम  स्वरूप  वित्तीय
 Raa (AANA «

 सहकारी  समितियों  के  कमजोर  होने  और  sat  फलस्वरूप  निधियों  के  आदान-प्रदान  में  त  आने

 तथ्य  को  केवल  वित्तीय  संस्थाओं  का  ही  नहीं  बल्कि  सम्बद्ध  राज्यों  att  विकसित  अभिकरणों  का

 भी  चिन्ता  का  विषय  माना  जाना  वसूली  की  स्वस्थ  वातावरण  बनाने  और  नैतिक  मूंत्पों

 को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सभी  को  एक-जुट  प्रयास  करने  चाहिए  |

 13.  सहकारी  बैंकों  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  किसी  वर्ष  में  सहकारी

 समितियों  द्वारा  दी  गयी  कुल  ऋण  सहायता  में  कमजोर  वर्गों  का  हिस्सा  आदि  आधे  से  कम

 a

 14,  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  को  20  at  कार्यक्रमों  के  वित्त  पौषण  में  अपनी  प्रमुख  भागी दा  री

 सुनिश्चित  क रने  के  लिए  योजनाएं  तयार  करनी  चाहिएं  ।

 15.  बैंकों  को  20  सू
 evs

 ६... ल | थीं  कार्यक्रम  के  अधीन  बनी  संभी  अक्षम  सहायता  योरप  योजना  आं
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 को  जिलों ऋण  यों  जनांओं/ह०एं०पीं०  में  शामिल  करके  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  हिताधिकारियों  को

 एक  कृत  सहायता  प्रदान  करनी  चाहिए  ।

 16.  राज्य  सरकारों  के  कश्मीर  वर्गों  को  संगठित  रूप  से  ऋण  सहायता  की  सुविधा  प्रदान

 करनें  कौर  उपादानों  एवं  हाट  व्यवस्था  में  सहायता  करने  के  उद्देश्य  से  उपयुक्त  मध्यवर्ती  ऐसे  संगठनों

 की  स्थापना  के  प्रदान  परे  विचार  करना  चाहिए  जिन्हें  समुचित  समर्थन  सुविधाएं  भी  प्राप्त  हों  ।

 17.  कमजोर  वर्ग  के  हिताधिकारियों  को  उपयुक्त  कामकाजी  समूहों  में  संगठित  करने  को

 आवश्यकता  अधिक  अच्छा  हो  कि  इनका  सहकारी  समितियों  अथवा  पंजीकृत  समितियों  में

 संगठन  किया  जाए  और  उन्हें  जिला/राज्य  स्तर  पर  तकनीकी  उपादानों  की  पूति  और  हाट

 व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  विकसित  अभिकरणों  सें  समूचित  सहायता  मिले  ।

 सिंडीकेट  बक की  भेमृतसर  शाला  का  लूटा  जाना

 *572.  श्री  गुलशेर  अहमद  :

 aft Go  लकंप्पा  क्यां  fart  सेन्टी  यह  बताने  की  कपा  करेंगें  कि ं:

 क्या  यह  सच  है  कि  सिंडीकेट  बैंक  की  अमृतसर  शाखा  में  से  25/26  1983

 की  रात  को  भारी  धनराशि  लूटी  गई  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  पूर्ण  ब्यौरा  कया

 कया  कुछ  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  अपनी  शाखाओं  में  चौकीदार  सशस्त्र
 गाडे  रखने  बन्द

 कर  दिए  हैं  और  यदि  तो  उसका  विवरण  क्या  है  तथा  सुरक्षा  व्यवस्था  का  परित्याग  करने  का  क्या

 भौचित्य

 (4)  ऐसी  घटनाओं  की  शिकनें  के  लिए  sat  stat  किए  गएं

 (7)  क्या  लुटेरे  बैंक  के  तथा  कथित  सेंधवा  t-te  कोष कक्ष  के  दरवाजों  को  आसानी  से  तोड़

 कर  अन्दर  घुस  गये  थे  और  यदि  तो  संबंधित  निर्माणकर्ता  का  ब्यौरा  कया  है  तंथा  उन्होंनें  उसका

 क्या  स्पष्टीकरण  दिया

 (=)  क्या  भारतीय  ford  बैंक  और  भारतीय  स्टेट  बैंकों  से  फालतू  नकदी  यह  तक  देकर

 स्वीकार  नहीं  कर  रहे  हैं  कि  उनके  पास  स्टाफ  और  जगह  की  कमी  और

 यदि  तो  इन  अड़चनों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए

 वित्त
 मन्त्रालय

 में  उप  मंत्री  जनादेश  :  से  सिंडीकेट
 बैंक  ने  सुचना

 दी हैकि  25/26  1983  की  राते  को  अमृतसर  स्थित  उसकी  शाखा  में  सेंधमारी  की  घटना
 हुई  थी  जिसमें  शाखा  के  स्ट्रांग  रूम  से  लगभग  7.34  लाख  रुपए  चुरा  लिये  बैंक  के
 सेंधमार  लोग  स्ट्रांग-रूप  के  स्टील  के  दरवाजे  को  काटकर  स्ट्रांग  रूम  में  घुसे  मालूम  होते  थे  ।
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 बैंक  ने  और  आगे  बताया  है  कि  वह  इस  मामले  सूचना  अलग  से  स्थानीय  पुलिस  को  दे  दी  गई

 है  और  पुलिस  जांच चल  रही  है  ।

 बैंकों  में  सुरक्षा  के  अनेक  उपाय  होते  हैं  जिनमें  विशिष्टियों  के  अनुसार  सुर  गीत  स्ट्रांग-रूमों  का

 निर्माण  सशस्त्र  गार्डों  की  अलाम  आदि  शामिल  अनुभवों  के  आधार

 समय  इन  प्रबंधों  की  समीक्षा  की  जाती  अपने  सुरक्षा  प्रबन्धों  को  मजबूत  बनाने  के  संबंध

 सरकार  सरकारी  क्षेत्र  करे  सभी  बेंकों  को  अनुदेश  जारी  किए  sais  भीतर  सुरक्षा  प्रबंधों  को

 सुदृढ़  बनाने  के  वास्ते  उनके  द्वारा  किए  जाने
 वाले  विभिन्‍न

 विशिष्ट  उपायों  के
 बारे

 में  भी
 बैंकों  को

 मार्गदर्शी  सिद्धांत  जारी  किए  गये  हैं  ।

 भारतीय  रिज  बैंक  ने  सूचना  दी  है  कि  स्टाफ  की  कमी  अथवा  जगह  की  कमी  के  आधार  पर

 बैंकों  की  अतिरिक्त  नकदी  को  स्वीकार  करने  से  इन्कार  किए  जाने  का  कोई  मामला  उसकी  ओर  से

 नहीं  हुआ  है  ।  उसे  पीछे  कुछ  सूचनाएं  मिली  थीं  कि  करेंसी  चेस्ट  रखने  वाले  कुछ

 स्टाफ  की  कमी  और  जगह  की  कमी  के  आधार  दूसरे  बैंकों  से अतिरिक्त  नकदी  स्वीकार

 करने  से  इन्कार  कर  रहे  थे  ।  रिज  बेक  ने  आगे  बताया  है  कि  ऐसे  मामलों  समुचित  कार्यवाही  के

 संबंधित  बेंकों  के साथ  उठाया  wary  भारतीय  रिज  बैंक  के  गवर्नर  25  1983

 को  बुलाई  गई  सरकारी  क्षेत्र  के  बैकों  के  मुख्य  का्येपालकों  की  बैठक  में  इस  बात  पर  जोर  दिया

 गया  कि  उन्हें  अतिरिक्त  नकदी  को  जमा  करने  के  प्रयोजनों  के  वास्ते  अन्य  dat  को  भी  करेंसी  चेस्ट

 सुविधाएं  प्रदान  करना  चाहिए  ।

 एयरलाइंसਂ  ओर  ग्वार  इण्डिया  द्वारा  समय  की  पाबन्दी  का  पालन

 *  573.  श्री  राम  प्रसाद  अहिरवार  :

 श्री  प्रबल  बिहारी  वाजपेयी
 :

 क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  शी
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  वह-वार  तथा  चालू  वर्ष
 में  एयरलाइंसਂ  और

 इंडियाਂ  द्वारा  समय  की  पाबन्दी  के  पालन  की  तुलनात्मक  स्थिति  क्या

 अन्य  देशों  की  एयर-लाइनों  की  तुलना  में  इनके  कार्य  निष्पादन  की  स्थिति  क्या

 और

 उक्त  निष्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  विशिष्ट  उपाय  किए  गए  हैं  और  उसके  क्या

 परिणाम  रह े?

 पेंशन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 खुर्शीद  आलम

 :  (*)
 नन

 *इस  मामले  को  दरवाजे  के  निर्माताओं के  साथ  उठा  चुका
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 aq  समय  की  पाबंदी  का  प्रतिशत

 इण्डियन

 एयर  लाइन्स  —s
 A?

 ——

 80
 से  80  78.43  Os Q49  46

 79.82  87.39 81  से  81

 82  से  82  78.04  88.92

 9.05  89.80 83  से  83
 a  वाडा

 अन्य  देशों  की  एयरलाइनों  की  तुलता  में
 हमारी  एयरलाइन्स  का  समय  निष्पादन

 ठीक है

 सभी  नियंत्रणीय  देरियों  की  नियमित  रूप  से  समीक्षा  की  जाती  है  तथा  पूर्ण  समय

 दन  के  सुधार  के  लिए  सुधारात्मक  उपाय  किए  जाते  हैं  ।

 दोनों  निगमों  तथा  सरकार  कां  उड़ान  की  सुरक्षा  के  उच्चतम  स्तर  को  सुनिश्चित  करते  हुए

 उड़ानों  की  समय  की  पाबंदी  को  बनाए  रखे  जाने  के  लिए  निरंतर  प्रयत्न  रहता  है  ।

 गुजरात  में  आयकर  विभाग  द्वारा  मारे  गए  छापे

 श्री  नरसिह  मकवाना  :  कया  वित्त  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  eats  वाला  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  एक  वर्ष  में  गुजरात  i  भायकर  विभाग  की  शाखा  ने  कितने  छापे  मारे

 और  इन  छापों  में  कितने  मुल्य  का  सामान  जब्त  किया  गया  तथा  कितने  लोग
 गिरफ्तार  किए

 (@)  गिरफ्तार  किए  गए  लोगों  के  खिलाफ  क्या  कानूनी  कारवाई  की  गई  तथा  क्या  जब्त

 किया  गया  सामान  छोड़  दिया  या  विभाग  में  जमा  कर  लिया  और

 यदि  जब्त  किया  गया  सामान  नियमों  के  अंतगर्त  अवैध  नहीं  पाया  जाता  तो  उसे  कितने

 समय  के  अन्दर  छोड़  दिया  जाना  चाहिए  और  ऐसे  कितने  मामले  हैं  जिनमें  जब्त  किया  गया  सामान

 तीन  मास  से  अधिक  समय  तक  रखा  ale  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाभिराम  '  (#) से
 आयकर  विभाग के

 आसूचना  पक्ष  ने  वित्तीय  वर्ष  1982-83  के  दौरान  गुजरात  में  150  तलाशियां  ली  थीं  और  प्रथम  दृष्ट्या

 लगभग  119.62  लाख  रुपये  मूल्य  की  लेखा-बाह्य  परिसंपत्तियां  पकड़ी  गई  कोई  भी  व्यक्ति

 गिरफ्तार  नहीं  किया  गया  था  क्योंकि  आयकर  अधिनियम  के  अंतगर्त  तलाशियों  के  दौ  रान  गिरफ्तारी

 का  कोई  उपबंध  नहीं

 कानून  की  अपेक्षाओं  के  अनुसार  कर-निर्धारण  को  अभिग्रहण  की  कायंवाही  के  90  दिन  के

 अन्दर-अन्दर  अप्रकटित  आय  का  सरसरी  तौर  पर  अनुमान  लगाना  होता  उस  पर  लगाए  जाने  वाले

 कर  का  हिसाब  लगाना  होता  उस  पर  लगाए  जाने  वाले  ब्याज  तथा  setae  का  निर्धारण  करना
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 होता  सभी  crete  अधिनियमों  के  अन्तगंत  अन्य  मौजूदा  बकाया  पड़ी  देनदारियों का  विशेष

 रूप  से  उल्लेख  करना  होता  है  और  यदि  पकड़ी  गई  परिसंपत्तियां  इन  सबसे  अधिक  हों  तो  उस  अधिक

 भाग  को  छोड़ना  होता  है  ।  पकड़ी  गई  परिसंपत्तियों  को  गैर-कानूनी  रूप  से  रोके  रखे  जाने  का  कोई  भी

 दृष्टान्त  नोटिस  में  नहीं  लाया  गया  है  |

 वर्ष  1982  के  दौरान  पयंटक  यातायात  में  हुई  थोड़ी सी  बद्ध

 श्री  चित्त  बस ु:

 oft  बृद्धि  चन्द्र  जेन
 :

 क्या  पर्यटन  site  नागर  विमान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 लि
 व क्या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1982  के  दौरान  पुर्व  ष  की  तुलना  में  भारत  में  प्रबंधक

 यात
 में  0.5  प्रतिशत  की  थोड़ी  सी  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  क्या  इसके  कारण  wea  सं  रचना  के  प्रायोजित  विकास  में  ट  क्षमता

 उत्पन्न  नहीं  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  संबंध  में  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  कार्यक्रम  पर

 विलोपन  करना  उचित  समझती  है  ?

 पेंशन  और
 नागर

 विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शीद  झालम  :  1982

 के  पिछले  वर्ष  की  तुलना में  अन्तिम  आंकड़  ogden  यातायात  में  0.7  प्रतिशत  की  वृद्धि

 हैं  ।

 और  पर्यटक  सुविधाओं  की  पुनरीक्षा  भर  उनका  विकास  एक  सतत  प्रक्रिया  है  /

 ऐसा  देश  की  पर्यटन  संभाव्यता  और  विभिन्‍न  देशों  के  पर्यटकों  की  आगमन  संबंधी  संभावना

 ध्यान  में  रख  कर  किया  भाता  है  जो  सम्पन्न  होने  अथवा  भारत  के  निकट  स्थित  होने  के
 कारा  भवर

 स्थिति  में  साथ ही  उनमें  इस  देश  को  देखने  की  इच्छा  भी  होनी  चाहिए  |

 भारत  के  लिए  पर्यटक  यातायात  भेजने  वाले  देशों  की  आधिक  समृद्धि  में  उतार-चढ़ाव  होने  की

 बजह  से  इस  देश  के  ages  आगमों  में  तदनुरूप  अन्तर  आते  रहते  परिश्रमी  दुनिया  और

 उत्तरी  अमरी का  क्षेत्र  में  अ  थिक  मंदी  के  कारण  इम  दोनों  क्षेत्रों  से  पेंट  आगमों  में  गिरावट  आई

 है  चूंकि  दीघंकालीन  परिश्रेक्ष्यों  को  ध्यान  में  रखना  पढ़ता  सरकार  आधारिक  संरचना  के
 निर्माण

 क़े  लिए  अपनी  कायें  योजना  आफ  को  संबोधित  करनां  आवश्यक  नहीं  समिति  |

 भारत  द्वारा  अफ्रीकी  बन्दर  गाहों  का  उपयोग

 *576.  श्री  अरविन्द  संतान  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हाल  ही  में  गठित  किए  गए  संगठन  ऑफ  अफ्रीका  सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  कौर

 उन  सरकारों  तथा  उद्योगपतियों  का  पूरा  ब्यौरा  क्या  है  जो  इसमें  शामिल  हुए
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 उन  अफ्रीकी  देशों  के  नाम  तथा  अन्य  ब्यौरा  कया है  जिनके  साथ  भारत  बन्दरगाहों  का

 उपयोग  करेगा  और  अड्डां  भारत  का  कितना  पूंजी

 कया  इस  बारे में  सभी  औपचारिकता यें  पूरी  कर
 ली  गई  और

 (3)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  यदि  तो  इन्हें  कब
 तक  पूरा

 कर
 लिया  जाएगा  ?

 वाणिज़्य  अ्रंत्रालय  में  राज़्य  मंत्री  रामदुलारी  :  से  भारत
 तथा

 अफ्रीकी  देशों  के  बीच  त्रिपक्षीय  सहयोग  वृथा  व्यापार  बढ़ाने  की  दृष्टि
 से  Hee  आफ

 ater
 नामक

 सोसाइटी  स्थापित  करने  का  विनिश्चय  किया  गया  है  |

 सोसाइटी  के  नियमों  तथा  विनियमों  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 भारत  उन  सभी  अफ्रीकी  देशों  के  समुद्री  पत्तनों  का  उपयोग  करता  रहेगा  जिनके  साथ  इसके

 व्यापार  सम्बन्ध  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  किसी  भारतीय  निवेदन  की  कोई  प्रस्थापना  नहीं
 है  ।

 इंजीनियरिंग  सामान  के  निर्यातकर्त्ताओं  को  अपनी  सभी  अधिकृत  मदों  का

 सीघे  शिक्षित  करने को  मांग

 १577.  Sto  पी०  जे०  कुरियन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  इंजीनियरिंग  सामान  के  निर्यातकर्त्ताओं  ने  मांग  की  है  कि  उनको  जिन  मदों  का

 आयात  करने  का  हक  है  उनका  सीधे  आयात  करने  की  अनुमति  दी  और

 यदि  तो  उस
 पर

 सरकार
 की  प्रतिक्रिया है

 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  To  :  वाणिज्य  मंत्रालय  ने  सार्वजनिक

 सूचना  Ao  टी ०  सी०  82  दिनांक  11  1982  जारी की  जिसके

 अनुसार  इस्पात  की  कतिपय  श्रेणियों  के  लिए  आयात  लाइसेंस  धारकों  को  सीधे  आयात  करने  के  बजाय

 स्टील  भधारिटी  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  से  अपनी  भावुकता  का  माल  प्राप्त  करना  इस

 धान  के  विरुद्ध  अभ्यावेदन प्राप्त  हुए  हैं  ।

 चूंकि  1983-84  के  लिए  आयात  तथा  निर्वात  नीति  घोषित  नहीं  की  गई
 है  अतः  इस

 स्तर  पर  ब्यौरे  नहीं  दिए  जा  सकते  ।

 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  इण्डियन  मर्चेन्ट्स  चेम्बर  हारा  दिए  गए  सुझाव

 6305.  थी  डी ०  पी ०  जडेजा

 श्री  मोहन  लाल  पटेल  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इण्डियन  मचन्ट्स  चैम्बर  ने  सरकार  को  उत्पादन  बढ़ाने  सम्बन्धी  कुछ  मांगें  और

 सुक्ताव भेजे

 तन्न सधी  ब्यौरा क्या  और यदि  at,  तो  त
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 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  उपाय  किए  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  प्रणब
 :

 से  बजट  प्रस्तुत  किए  जाने से  पूर्व  विभिन्‍न

 अर्थशास्त्रियों  आदि  द्वारा  विभिन्न  सुभाव  दिए  गए  बजट  तैयार  करते  समय  विभिन्न

 क्षेत्रों  से  प्राप्त  सुझावों  पर  विचार  फिया  गया  था  ।  1983-84  के  बजट  का  उद्देश्य  अर्थव्यवस्था  में

 उत्पादक  शक्तियों को  सुदृढ़  मुद्रास्फीति  पर  कड़ा  अंकुश  वैयक्तिक  और  निगमित  दोनों

 क्षेत्रों  में  बचतों  को  प्रोत्साहित  करना  तथा  आवश्यक  पूंजी  निवेश  को  बढ़ावा  देना  है  ।

 यूनाइटिड  इण्डिया  इन् सो रेन्स  कम्पनी  में  carat  ate  लिपिकों  को
 निर्धारित

 कार्य  करने  के

 लिए  बाध्य  करने  संबंधी  नियम

 6306.  श्री  डी०  एस०  ए०
 दिविप्रकादान  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिन  में  पालिसियां  तैयार  करने  जैसे  निर्घारित  काम  करने  के  लिए  टंककों  और

 लिपिकों  को  बाध्य  करने  सम्बन्धी  यूनाइटिड  इण्डिया  इनसो  रेन्स
 कम्पनी  के  कोई  नियम  और

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कम्पनी  उपरोक्त  कर्मचारियों  को  तब

 भी  सर्वोपरि  भत्ता  देती  जबकि  वे  काम  के  निर्धारित  घंटों  में  यह  काम  नहीं  करते हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जनार्दन  :  और  नहीं  ।

 सरकार  द्वारा  मैसेज  मोहिनी  faces  को  अपने  अधिकार  में  लेना

 6307.  श्री  निहाल  सिंह  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  सरकार  ने  परचम  बंगाल  में  स्थिति  मुझसे  मोहिनी  मिल्स  लिमिटेड

 जो  बन्द  पड़ी  aaa  अधिकार  में  ले  लिया

 यदि  at,  तो  यह  कब  से  बन्द  पड़ी  है  तथा  मिलमालिकों  की  ओर  किन  राज्य

 वित्त  निगम  ओर  अन्य  श्लंस्थाओं  को  ऋण  की  कितनी-कितनी  धनराशि  बकाया  है  तथा  पर  दुद  होने

 से  पहले  उनकी  और  भविष्य  कमंचारी  राज्य  बीमा  तमंचा  रियों  के  WA-BT

 की  कितनी-कितनी  धनराशि  बकाया  और

 सरकार  अब  इस  मिल  को  कैसे  चलाएगी  तथा  इस  मिल  में  कब  तक  काम  शुरू हो

 जाएगा  ?

 वाणिज्य
 मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री
 रामदुलारी

 :  जी  हां  ।

 यह  मिल  20  1980 से  बंद  पड़ी  उसके  अधिग्रहण के  समय  बैकों  तथा

 वित्तीय  संस्थानों के  कर्मचारियों  की  देय  राशि  तथा  बकाया  आय-कर  के  ब्यौरे  निम्नोक्त

 प्रकार  हैं  :

 (1)  सन्दल  बैंक  204.42  लाख

 (2)  यूनाइटिड  कमर्शियल  बेक  48.32  लाख .
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 (3)  इंडस्ट्रियल  रिकन्सट्रक्शन  कार्पोरेशन  आफ

 कडिया  लि०  78.91  लाख

 (4)  भविष्य  ई०  एस०  आई०  तथा  प्रशासनिक

 प्रभार  आदि  97.31  लाख

 (5)  मजदूरी  तथा  बोनस  68.52  लाख

 (6)  आयकर  0.23  लाख

 (7)  ग्रैच्युटी  189.21  लाख

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  को  इस  मिल  के  प्रबन्ध  के  लिए  प्राधिकृत  ब्यक्ति  के  रूप  में  नियुक्त

 किया  गया  है  ।  यह  मिल  25  1982  a  नियमित  रूप  से  उत्पादन  कर  रही

 उदार  आयात  नीति  अपनाने  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  gat  कोष  को  दिया  गया  वचन

 6308.  श्री  पीयूष  तिरकी  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने
 उदार  आयात  नीति  अपनाने

 के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा

 कोष  ही  बचन  दे  रखा  है

 यदि  तो  अन्तर्राष्ट्रीय  कोष  को  दिए  गए  ऐसे  वचन  के  अनुरूप  सरकार  की

 उदार  आयात  नीति  का  ब्यौरा  क्या

 ae  1922-87  में  वास्तविक  व्यापार  धाटा  कितना  और

 इसका  स्वदेशी  तयार  विशेष  रूप  से  उद्योगों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 वित्त  मंत्री  प्रणब  :  और  सरकार  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष के
 साथ  किए  गए  भारत  के  विस्तारित  व्यवस्था  कार्यक्रम  के  संबंध  में  23  1981  कौर  13  जुलाई

 1982  को  संसद के  दोनों  सदनो ंमें  वक्तव्य  दे  चकी  सम्बन्धित  जिनमें  नीति  सम्बन्धी

 वक्तव्य  भी  शामिल  पहले  ही  संसद  के  पुस्तकालय  में  रख  दिए  गए  हैं  ।

 (7)  अनन्तिम  आधार
 पर  1982-83  1982)  की  पहली  तीन  तिमाहियों

 के  व्यापार  घाटे  का  अनुमान  4059.96  करोड़  रुपए  का  है  |

 बोगस  संस्थाओं ओर  संगठनों  को  सेना  के  जीप  झर  स्क्रैप  दिया  जाना

 6309.  श्री  ए०  नीलालोहिथादसन  नाडार  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  रक्षा  मंत्रालय  से  बोगस  संस्थाओं  और  संगठनों  को  सेना  के  जायें

 और  स्तर  प  दिए  जाने  के  बारे  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  शिकायतों  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  सरकार  ने  उन  पर  क्या  कार्यवाही

 की

 रक्षा  मंत्री  (  श्मा  ि क वेव  चूचुक  ६
 (emt  आर०  देकर रा सन  )  :

 (%) sit  a
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 मंत्रालय में  एक  शिकायत  प्राप्त  हुई  थो  जिसमें  जाली  रिलीज  आदेशों  के  आधार पर

 सेंट्रल  व्हीकल  पशिचम  बंगाल  सें  2.5  लाख  रु०  से  3  लाख  रु०  मुल्य  के  सेना

 रिक्त  स्टोर  रिलीज  किए  जाने  का  आरोप  है  ।  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  शिकायत  कीं  जांच  की  और

 इनकी  जांच  से  प्रकट  हुआ  है  कि  नई  दिल्‍ली  निवासी  श्री  आर  एल०  वर्मा  ने

 गांव  तथा  डाकखाना  रामकृष्ण  जिला  24  पश्चिम  बंगाल  निवासी  श्री  छोटे  श्री

 नलिनी  हलदर  और  कलकत्ता  के  श्री  प्रेमनाथ  खत्री  के  साथ  आपराधिक  मिली  भगत  से  1978-79  के

 दौरान  जाली  रिलीज  आदेश  के  आधार  पर  सेन्ट्रल  व्हीकल  स्टोर  पानागढ़  से  रियायती  दरों  पर  पीतल

 की  कतरनें  प्राप्त  कर  लीं  और  इस  प्रकार  सरकार  को  घोखा  दिया  ।  श्री  आर०  एल०  वर्मा  कें  खिलाफ

 23.12.82  को  मेट्रोपालिटन  मजिस्ट्रेट  नई  दिल्ली  की  अदालत  में  घारा  420,  468  और  472  के

 साथ  पठित  धारा  भाई०  पी०  सी०  के  अंतगर्त  अभियोग  दायर  किया  गया  है  ।

 अंधाधुंध  आयात  के  कारण  कम्पनियों  का  बन्द  हो  जाना  नुकसान में
 चलना

 6310.  श्री  हरिकेश  बहादुर
 :

 कया  वाणिज्य मंत्री  यहं  बताने की  कृपा  करेंगे कि  केय
 सरा

 को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  अंधाधुंध  आयात  के  जिससे  व्यापार  घाटा  बढ़  रहा  अनेक

 कम्पनियां  बन्द  हो  रही  हैं  अथवा  नुकसान  में  चल  रही  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  :  घरेलू  उत्पादन
 एवं  मांग

 तथा  अन्य  सम्बन्धित  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  आयात  नीति  कयार  की  जाती  है  ।  आयात  नीति  का

 एक  मुख्य  स्वदेशी  उद्योग  को  इसके  विकास  के  लिए  समर्थन  देना  है  ।

 आयात  नीति  में  परिवर्तन  करने  के  लिए  प्राप्त  सुल्तानों  पर  विचार  करने  हेतु  एक  स्थायी

 प्रबन्ध है  ।  1982-83  इस  सम्बन्ध  में  दिए  गए  सुल्तानों  पर  विचार  करने  के  बाद  अनेक  मदों  के

 बार ेमे ंआयात  नीति  को  अधिक  प्रतिबन्धित  बना  दिया  गया  था  ।

 साइकिलों  का  निर्यात

 6311.  ot  मोहन  लाल  पटेल :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 (*)  प्रतिवर्ष  किस-किस  मेक  की  फक्रितनी  साइकिलों  का  निर्यात  किया  जाता

 क्या  यह  निर्यात  सीधा  al  किया  जाता  है  अथवा  किसी  सरकारी  एजेंसी  के  माध्यम  से  ;

 (7)  कौन-कौन  से  देशों  में  भारतीय  साइकिलों  की  मांग  है  तथा  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  हेतु

 इन  देशों  की  साइकिलों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  कया  उपाय  किए  जा  रहे  और

 वर्ष  198  1-82  भर  1982-83  के  दौ  रान  कितनी-कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  गई  2

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  इंजीनियरी  निर्यात

 संगठन  परिषद
 Fo  पी०  Ho)  से  प्राप्त  जानकारी  के  अनुसार  1978-79  से  1980-81  के  दौरान

 भारत
 से  निर्यातित  बाइसिकलों  की  संख्या  निम्नलिखित  थी  :
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 re  reer  राशि  ा  का  नब

 आदत

 19  790.970
 Loris  3,31,893

 1979-80 ब्  UVF  नाक 3,54,883

 1980-81  6,83,538

 or  wae  प्रमख  ay पूर्ण
 बा

 ब्य  सिकलों  का  निर्यात  करने  वाली  अनेक  फर्म  हैं  दिव  दि  ATS  ै  के

 ao
 ०  आई०  हैमिल्टन  भारी

 पूर्ण  बाइसिकलें  गैर-सरकारी  तथा  सरकारी  क्षेत्र  में  अलग-अलग  फर्मों

 द्वारा  निर्यात  किये  जाते  हैं  ।

 (7)  विकसित  तथा  विकास  शील  देशों  दोनों  में  बाइसिकलों  मांग  भारतीय

 बाइसिकलों  का  निर्वात  अफ्रीका  तथा  एशिया  के  विकासशील  देशों  अर्थात

 नाइजी  रिया  आदि  को  किया  जाता  है  ।

 इंजीनियरी  जिसमें  बाइसिकलें  भी  शामिल  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  अनेक  कदम  उठ ी  गये  हैं  ।  सामान्य  निर्यात  संविधान  उपायों  जैसे  कि  मेलों  तथा  प्रदर्शनियों  में  भाग

 बिक्री  प्रतिनिधि  मण्डलों  का  प्रायोजन  के  अलावा  यह  आशा  है  कि  बाइसिकल  विनिर्माताओं  के

 निर्वात  प्रयासों  का  सरकार  द्वारा  प्राथमिकता  आधार  पर  इस्पात  तथा  पिण्ड  लौह  की

 राष्ट्रीय  कीमतों  पर  इस्पात  की  आयात  लाइसेंसिंग  प्रक्रियाओं  के  सरली  कच्चे  माल  के

 लिए  अग्रिम  लाइसेंसिंग  प्रणाली  और  100  प्रतिशत  निर्यात  afaqe  एककों  के  दुरू  किए  जाने  के  लिए

 उठाये  विभिन्‍न  कदमों  से  सुदृढ़ीकरण  होगा  ।

 ई०  ई०  पी०  सी ०  ने  हाल  ही  में  1982  में  इन्टरनेशनल  मोटर
 साइकिल  एण्ड

 साइकिल  कोलीन  में  छः  भारतीय  फर्मों  की  सहभागिता  का  आयोजन  किया  ।

 बाइसिकल ों  तथा  बाइसिकल  पुर्जों  का  निर्यात  निम्नलिखित  रहा  है  :

 1981-82  65.00  करोड़  रु०

 1982-83  37'00  करोड़  रु०

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  प्रबन्ध  निदेशक  और  चेयरमेन  के  पदों  का  भरा  जाना

 6212,  श्री  केयूर  कग  वाणिज्य मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  प्रबन्घ,निदेशक  और  चेयरमेन  के  पद  गत  कुछ  महीनों  से

 रिक्त  पड़े

 यदि  at,  तो
 उसके  क्या

 कारण  और

 इन  पदों  के  कब  तक  भरे  जाने  की
 संभावना

 वाणिज़्य  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  रामदुलारी

 :  जी  नहीं  ।

 तथा  प्रद  नहीं  उठते  ।
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 पाकिस्तान  को  श्राम रोको  हथियारों  को  सप्लाई

 6313.  श्री  एम०  एस०  के ०  सतियेन्द्रन  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  संयुक्त  राज्य  अमरीका  ने  पाकिस्तान  को  1.1  अरब  डालर  का

 अतिरिक्त  सैनिक  ऋण  देने  और  शेष  विमानों  की  शीघ्र  सप्लाई  का  आइवासन  fear

 और

 यदि  तो  सरकार  को  इस  मामले  पर  क्या
 प्रतिक्रिया  है  और  स्थिति  से  निपटने  के

 लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  आर०  :  इस  बारे  में  सरकार  के  पास  कोई  विश्वसनीय

 सुचना  नहीं है
 ।

 हमारी  सुरक्षा  को  प्रभावित  करने  वाले  सभी  गतिविधियों  का  बराबर  मुल्यांकन  किया

 जाता है  और  पूरी  रक्षा  तैयारी  बनाए  रखने  के  लिए  समय-समय  पर  उपयुक्त  उपाय  शुरू  किए

 जाते हैं  ।

 gutta  को  स्थिति  में  सेना  का  प्रयोग

 6314,  थी  बाला साहिब  faa  पाटिल  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  असम  में  श्रद्यन्ति  की  स्थिति  को  संभालने  के  लिए  सेना  की

 पिछले  दिनों  सहायता  ली  गई  थी  तथा  aa  भी  उसकी  सहायता  ली  जा  रही

 क्या  मंत्रालय  ने  ऐसी  स्थितियों  मुकाबला  करने  के  लिए  सेना  के  कुछ  जबानों

 को  प्रशिक्षित  करने  को  ate  ध्यान  दिया  है  क्योकि  यह  उनका  सामान्य  काम  नहीं  ate

 क्या  पूर्वी  क्षत्र  में  सेना  को  उस  स्थिति  के  बारे  में  भली-भांति  aaa  दिया  गया

 है  जो  उन्हें  सम्भालना  है  ताकि  जानकारी  के  अभाव  में  उनकी  अच्छी  छवि  बिगड़ने

 जाए  ?

 रक्षा  मंत्री  :  शौर  सेना  अ्रसम  में  राज्य  सरकार  को

 विभिन्न  किस्म  को  सहायता  उपलब्ध  करा  रही  सिविल  प्राधिकारियों  को  इस  तरह  की

 सहायता  देना  सेना  के  कर्तव्यों  का  एक  बेध  हिस्सा  है  |  जिसके  लिए  उसे  हमेशा  प्रशिक्षित  रखा

 जाता  है  ।

 जी  हां  ।

 स्वीडिश  इन्टरनेशनल  डेवेलपमेंट  अथारिटी  से  धनराशि  प्राप्त  कर  रही  परियोजनाएं

 6315.  श्रीमती  संयोगिता  रागे  :  कया  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 area  की  ऐसी  परियोजनाओं  की  संख्या  ate  ब्यौरा  क्या  जिन्हें  स्वीडिश

 इन्टरनेशनल  डेवेलपमेंट  अथारिटी  से  धनराशि  प्राप्त  हो  रही

 दन  परियोजना प्र ों  में
 से

 कितनी  परियोजनाएं  महिलाओं  से  सम्बद्ध  शौर
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 क्या  परियोजना प्र ों  से  हो  रहे  लाखों  या  सुधारों
 के  बारे  में  कोई  मुल्यांकन  किया

 गया है  ate  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रो  प्रणब  :  स्वीडिश  इंटरनेशनल  उवेलपमेंट  श्रथारिठी  से

 सद्दायता  प्राप्त  करने  वाली  परियोजना  निम्नलिखित  हैं

 1.  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  क्य  क्रम

 2.  राष्ट्रीय  कुष्ठ  नियंत्रण  कार्यक्रम

 3.  राष्ट्रीय  क्षयरोग  नियंत्रण  कार्य  क्रम

 4.  लंग काय  शिक्षण  केन्द्र  देहरादून

 ©,  भारतीय  बन  प्रबंध  भोपाल

 6.  सामाजिक  वन पालन  परियोजना
 तमिलनाडु

 7.  इलेक्ट्रोनिक्स  तथा  प्रोसेस  we  मेटे शन
 के  लिए  उच्च  प्रशिक्षण  हैदराबाद

 8.  महिला  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  परियोजना

 9,  भूमि  जल  केरल

 10.  9-14  बर्ष  के  ory  समूह  के  लिए  गेर-प्रौपचारिक  शिक्षा  कार्यक्रम

 11*  व्यापार  संवर्धन  में  तकनीकी  सहयोग  के  लिए  एकीकृत  कार्यक्रम

 इन  परियोजनाश्रों  में  एक  अर्थात्  महिला  व्यवसायिक  प्रशिक्षण

 परियोजना  विशिष्ट  रूप  से  महिला ग्र ों  से  संबंधित  है  ।  प्रत्य  परियोजनाओं  का  उद्देश्य  ग्रामीण

 तथा  भ्रमित  गरीब  वर्गों  के  लोगों  के  स्वास्थ्य  तथा  रहन  सहन  की  स्थिति  में  सुधार  लाना  है  भ्र ौर

 इन  के  ध्रन्तगंत  महिलाएं  भी  कराती  हैं  ।

 स्वीडिश  इंटरनेशनल  डेवेलपमेंट  अथारिटी  तथा  भारत  सरकार  द्वारा  समय-समय

 पर  इन  परियोजनाओं  की  संयुक्त  रूप  से  समीक्षा  की  जाती  इस  समीक्षा
 के  अनुसार  जहां

 ज्ज्
 प्रावइयक  पाया  जाता  है  वहां  प्रयोजनों  के  कार्यान्वयन  में  सुधार  के  लिए  कदम  Le)  पि  जाते

 परियोजनाओं  की  प्रगति  भ्र भी  तक  संतोषजनक  रही  है  |

 सरकारी  उपायों  की  श्राषारभूत  अड़चनों  कौर  प्रबन्ध  संबंधी  कमियों  को  दुर  करना

 6316.  श्री  मनोहर  लाल  सेनी
 :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  श्राघारभूत  अड़चनों  atk  प्रबन्ध  संबंधी  कमियों  के  कारण

 विद्यमान  क्षमता  का  भरपूर  उपयोग  नहीं  हो  रहा  लागत  बड़  गई  है  खर्चे  की  दर  में

 कमी  करने  के  उद्देश्य  से  उत्पादन  में  वृद्धि  करना  श्रावक  at

 यदि  तो  सरकारी  उपक्रमों  की  जीवन  क्षम  बनाने  तथा  उन्हें  उनकी  निर्धारित

 भूमिका  निभाने  योग्य  बनाने  ate  विकास  के  लिए  म्रतिरिक्त  संसाधन  जुटाने  के  लिए  क्या  उपाय

 किए  गए  हैं  !
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पट्टाली  रासा  कृषि  उद्यमों  मौ ज  दा

 क्षमता  के  इष्टतम  उपयोग  में  कमी  अनेक  कारणों  से  है  जैसे-बिजली  की  बिजली  HY  वोल्टास

 में  घटा  बढ़ी  एवं  झ्रौद्यो गीत  संबंधों  की  उपस्कर  में  खराबी  wifes  ।

 सरकार  सरकारी  उद्यमों  के  कार्य-निष्पादन  का  स्तर  समुन्नत  बनाने  की

 भ्रावइयकता  को  मली-मोती  सकती  है  तथा  उसने  इसके  लिए  विभिन्‍न  किये  जिनका

 ब्यौरा  इस  प्रकार है

 (1)  प्रशासनिक  मंत्रालयों  में  काय-निसदिन  की  समीक्षा  के  लिए  झावघिक  बठक

 आयोजित  करना  ।

 (11)  विशेषकर  परिवहन  क्ष  त्रों  अदि  में  अवस्थापन  संबधी

 सुविधाघरों  का  उच्चस्तरीय  समिति  द्वारा  परिवीक्षण  करना

 (IIL)  विनिर्माण कारी  उद्यमों  के  मुख्य  का ्य पालकी  की  सावधिक  बैठकों  में  क्षत्रिय

 सामूहिक  विचार-विमल  द्वारा  उस्ताद  एवं  उत्पादकता  पर  शभ्रधिकाधिक  ब

 देना  ।

 परिवीक्षण  प्रणाली  चाल  करना (Iv)

 (४)  यथासमय  कार्रवाई  करके  ale  स्तरीय  रिक्त  पदों  को  भरना  फिर

 (vI)  संतोलक  सुविधाएं  तथा  निजी  उपयोग  उपयोगार्थ  बिजली  संयंत्रों  में  got

 लगाना  |

 गर-परम्परागत  क्षत्रों  में  रख  की  खंती

 6317,  श्री  कृष्णन  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  ने  कुछ  राज्यों  के  गर-परम्परागत  क्षेत्रों  में  रबड़  की  खेती  करने  को

 कोई  योजना  तयार  की  है

 यदि  तो  विभिन्‍न  राज्यों  में  बह  खेती  कितने  क्षत्र  में  की  जाती  धौर

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  गर-परम्परागत  राज्य  में  tae  का  ग्र नुमा नत
 कितना-कितना  उत्पादन  हुमा है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  :  रबड़  लोड  देश

 के  दोनों  परम्परागत  तथा  परम्परागत  क्षत्रों  में  रबड़  कौ  खेती  के  अधीन  क्षत्रों  मैं  नये  खोपरा
 तथा  पुन रोपण  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  बागान  विकास  योजना  नामक  एकीकृत  योजना

 क्रियान्वित  कर  रहा

 1981-82
 के

 अन्त
 में  देश में  रबड़  की  लेती  के  gata  कुल  क्षेत्र  2,80.000

 हेक्टर  होने  का  अनुमान  है  जिसका  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 44



 18  चैत्र  1905  लिखित  उत्तर

 re ना  A  ——

 राज्य  क्षत्र

 mn  TC

 केरल  2,48,000

 wy  fvyv 5,700
 तमिलनाडु

 कर्नाटक  8,700

 अण्डमान  तथा  श्राप  परम्परागत  क्षत्र  7,600
 rey  es

 (7)  प्रत्येक  अपरम्परागत  राज्य  में  प्राकृतिक  रबड़  के  उत्पादन  के  राज्यवार  ब्यौरे

 y
 उपलब्ध  नहीं  1979-80  से  1981-82  के  दौरान  परम्परागत  राज्यों  कुल  उत्पादन  क्रम

 206  193  टन  तथा  299  टन  sar

 स्थायी  सरकारो  कर्मचारियों  का  सरकारो  sat  में  स्थानान्तरण

 6318.  श्री  चन्द्रदेव  प्रसाद  वर्मा  :

 श्री  होरा  लाल  परमार  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  उनके  मंत्रालय  के  कितने  स्थायी  सरकारी  कर्मचारी

 उपक्रमों  को  स्थानान्तरित  किए  गए  कौर

 (@)  क्या  इन  व्यक्तियों  को  यथानुपात  सदन  संबंधी  लाभ  दिए  गए  हैं  we  यदि

 तो  उसके  क्या  कारा  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टामिरामा  :  कौर  सुचना  एकत्रित

 कौ  जा  रही  है  कौर  यथा  सम्भव
 शीघ्र

 सभा  पटल  रख  दी  जाएगी  |

 aes  सेना  में  संवर्ग  पुनरीक्षा

 6319.  श्री  जगन्नाथ  पाटिल  :  कया  रक्षा  मंत्री  :  सशस्त्र  सेना  में  संवर्ग  पुनरीक्षा  के  बारे-में

 13  1982 के  श्रतारांतिक  प्रत  संख्या  5321  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  रक्षा  निरीक्षण  संगठन  में  कार्यरत  सेना  a firarfeat  की  संवर्ग  पुनरीक्षा  करने  के  संबध

 ima  तक  क्या  प्रगति  हुई है
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ( ait  के  fag  :  निरीक्षण  महानिदेशालय  ने  सेना

 ध्रफसरों  के  संवर्ग  की  संवीक्षा  के  प्रस्ताव  तैयार  किए  हैं  aye  सरकार  द्वारा  इनकी  जांच  की  जा

 रही  हैं  ।

 crete  कपड़ों  निगले  में  ो  धुनिक नौकरी  HaHa

 6320.  थो  कमलाॉमिश्न  मधुकर  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  संच  है  कि  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  में  झ्राघुनिकी  करण
 कार्यक्रम  के  peta

 भारी  धनराशि  की  जा  रही

 aa  तक  कितनी  धनराशि  खर्च  की  जा  चुकी है
 तथा  गरिमा-फ्रेम  खरीदने  में
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 कितनी  बनाती  खच  की  गई  है  कौर  इस  मर्दान  का  काउन्ट  उत्पादन  करने  का  मानक

 कया

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  ate  उसकी  नियन्त्रित  कम्पनियों  गो  किस  सप्लाई  कर्ता  ने

 ये  मदीन  सप्लाई  की

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  सभी  नियंत्रित  कम्पनियों  में  भाघुनिकीकरण

 कार्यक्रम  पुरा  किया  जा  चुका  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  राम  दुलारी  सिन्हा  )
 :  से  राष्ट्रीय

 वस्त्र  निगम  ने  एक  निगमित  योजना  बनाई  है  क्रमबद्ध  तरीके  से  जहां

 कहीं  श्रावस्ती  इसकी  मिलों  के  झ्राघुनिकीकरण  तथा  विस्तार  के  लिये  320  करोड़  का

 परिव्यय  श्रस्तग्र स्त  है  ।  ने  छठी  योजना  के  area  होने  से  पहले  अपनी  मिलों  के

 ध्राघुनिकीकरण  तथा  विस्तार  के  लिये  100  करोड़  व्यय  किये  थे  श्र  शेष  220  करोड़  कौ

 छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  निवेश  किये  जाने  की  व्यवस्था  थी  |

 1982  के  पन्त  तक  मिलों  के  श्राधघुनिकीकरण  विस्तार  पर  245

 करोड़  व्यय  किया  गया  था  जिनमें  नए  रिंग  करमों  की  खरीद  पर  व्यय  किए  गए  लगभग  51

 करोड़  शामिल  हैं  ।  ये  रिंग  कम  अधिक  फाइन  काम
 टों

 के  यान  का  उत्पादन  करने  में  सक्षम

 हैं  तथा  वे  निम्नांकित  फर्मों  से  खरीदे  गये  थे

 लक्ष्मी  मदीन  कोयमबटूर  ।

 म  ,  मदनलाल  इन्जीनिर्यारग  बम्बई  |

 म  ,  टेक् समा कों  कलकत्ता  ।

 मे  .  टेव्सटूल  कोयमबटूर  ।

 म  .  इण्डक्वीप  इन् जी निर्मा रंग  अहमदाबाद  |

 म  UAT  कोयम्बटूर  ।

 (=)  जी  नहीं  ।

 इन  मिलों  का  भ्राधुनिकीकरण  विस्तार  कार्यक्रम  क्रमबद्ध  तरीके से  कार्यान्वित

 किया  जा  रहा  है  भौर  छठी  योजना  safe  के  sea  तक  उसके  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  है  ।

 में  संवेदन दोल  पदो  पर  तैनाती  को  पदावधि  ।

 6321.  भो  रामअवतार  शास्त्रो  :  क्या  बित
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 में  संवेदनशील  पदों  पर  तैनाती  की  पदावधि  क्या

 क्या  पटना  में  के  मुख्य  कार्यालय  के  कुछ  अनुभागों  को  संवेदनशील

 अनुभाग  के  रूप  में  श्रेणीकृत  किया  गया
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 क्या  संवेदनशील  नातियों  के
 मामलों

 का  पालन  नहीं  किया  जा  रहा

 क्या  यह  सच
 है

 कि  व्यक्तियों  को  संवेदनशील  पदों  पर  बार-बार  तनाव  किया  जाता

 है  कुछ  व्यक्तियों  को  लम्बी  अवधि  के  बाद  इसका  अवसर  प्रदान  नहीं  किया  जाता  ;

 क्या  प्रशासन  अनुभागों  में  तैनात  कुछ  aga  अधिकारियों  लेखा-परीक्षकों

 को  निर्धारित  पदावधि  पूरी  होने  के  बाद  भी  संवेनशील  सीटों  से  नहीं  हटाया  गया  कौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  का  क्या  कार्रवाई  करने  का  विचार  है

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टा भि रामा  :  काय  की  प्रकृति  पर
 निम्र

 करते  दो  से  पांच  ag  तक  ।

 जो  ait

 तथा  जी

 प्रशासनिक  सुविधाघरों  को  ध्यान
 में

 रखते  हुए  वर्तमान  नीति  को  अपनाया  जा

 रहा  है  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  स्टेट  बंक  में  बचत  लेखा  खातों  पर  ब्याज  का  परिकलन

 6322.  भी  नवल  किशोर  धर्मा  :  क्या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  स्टेट  ae  में  बचत  लेखा  खातों  पर  ब्याज  का  परिकलन

 at  उसका  जमाकर्ताश्रो  के  हिसाब  में  जोड़ा  जाना  विधिक  आधार  पर  किया  जाता  है  जबकि

 धन्य  राष्ट्र  यकृत  तथा  श्रतरराष्ट्री यकृत्त  बैंकों  में  बचत  लेखा  खातों  पर  ब्याज  का  परिकलन  भ्र ौर

 उसका  हिसाब  में  जीड़ा  जाना  छमाही  आधार  पर  किया  जाता

 यदि  at,  तो  इस  असंगति  के  क्या  कारण  हैं  तथा  क्या  भारतीय  स्टेट  बैंक  में  बचत

 लेखा  खातों  पर  ब्याज  को  संशोधित  करने  का  तथा  छमाही  आधार  पर  ब्याज  देने  का  विचार

 किया  गया  कौर

 यदि  at,  तो  कब  तथा  शौर  नहीं  तो  इसके  क्या  कारा  हैं  ?

 चित  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जर्नादन  :  से  भारतीय  रिजंव  बेक

 के  निर्देशों  के  अनुसार  अनुसूचित  वा  राज्य  gat  को  बचत  कौर  मियादी  जमा  खातों  पर  तिमाही

 प्रथवा  लम्बे  ग्र तरा लो  पर  ब्याज  की  गणना  करनी  होती  है  ।  भारतीय  ete  बेक  बचत  खातों  पर

 ब्याज  सितम्बर  के  aa  की  स्थिति  के  मुताबिक  ag  में  एक  बार  खाते  में  जमा  करता  है  किन्तु

 बा स्त बिक  गणनाएं  समाई  ग्रा धार  पर  होती हैं  इन  खातों  '  पर  as  के  पूर्वाद्ध  में  संचित  प्रा  ब्याज

 बचत  खाते  के  भ्रधिदोषो  में  जुड़ा  gar  मान  लिया  जाता है  कौर  वर्ष  के  उत्तरार्द्ध  के  लिए  उस  पर

 ब्याज  की  अनुमति  दे  दी  जाती है
 ।  सूचना  दी  गयी  है  कि  राष्ट्रीयकृत  बैंक  खातों  पर  श्री-वार्षिक

 प्रंतरालों  से  ब्याज  की  गणना  करते  हैं  श्र  उसे  खातों  में  डालते  हैं  |

 भारतीय  स्टेट  बैंक  द्वारा  उक्त  प्रथा  सुविधाजनक  पाई  गयी  है  क्योंकि  इससे  जमाकर्ताओं
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 को  कोई  हानि  नहीं  होतो  जबकि  दूसरी  कौर  बेक  के  बहुत बड़े  तादात  वाले  बचत  बेक  खातों  पर

 ब्याज  को  गणना  करने  के  लिए  अपेक्षित  मानव-दावती  की  बचत  सुनिश्चित  हो  जाती

 गुट  निरपेक्ष  दिखा  सम्मेलन  के  दौरान  भारतीय  पर्यटन  बिकास  निगम  के  होटलों  में

 ठहरे  धतलिविदिष्ट  व्यतीत

 6323.  थी  हीरो  :  क्या  हज पय टन  झोर  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  को  कपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  गुट-निरपेक्ष  शिखर  सम्मेलन  के  दौरान  भारतीय  पेंशन  विकास

 निगम  के  कुछ  होटलों  में  करती  विशिष्ट  व्यक्ति  सनौर  उनका  स्टाफ  ठहरा

 यदि  तो  जिन  होटलों  में  उनका  स्टाफ  ठहरा  था  उन  होटलों  सहित  ऐसे  होटलों

 के  नाम  बया-क्या

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  विदेश  मंत्रालय  ने  उन  सभी  कर्मचारियों  को  धन्यवाद

 दिया  है  जिनकी  सेवा  का  गुट-निरपेक्ष  शिखर  सम्मेलन  के  दौरान  प्रयोग  किया  गया

 यदि  तो  इन  होटलों  में  कार्यरत  अवर  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को  भी  कोई

 प्रयसा  प्रमारापत्र  जारी  करने  अथवा  कुछ  वित्तीय  सहायता  देने  के  बारे  में  विचार  किया  गया

 ai

 (=)  यदि  तो  इस  संबंध  में  पर्यटन  मंत्रालय  का  किस  जिसपर  का  लाम  देने  का  विचार

 है  धौर  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेंशन  फॉर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुर्शीद  झालम  :

 से  हां  ।  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  कनिष्क  तथा  लोधी  होटलों

 ने  गुट-निरपेक्ष
 शिखर  सम्मेलन के  दौरान  करती  विशिष्ट  व्यक्तियों  व  say  स्टाफ  के  लिए

 आवास  कौ  व्यवस्था  थी  ।

 गुट-निरपेक्ष  शिखर  सम्मेलन  के  प्रबंधों  से  सम्बद्ध  सभी  व्यक्तियों  द्वारा  जो  सेवाएं

 थापित  की  गई  उनका  उपयुक्त  मूल्यांकन  विचाराधीन  है  ।

 (=)  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 राष्ट्रीय
 विकास  बैंक  को  स्थापना  के  सिए  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  गंभीर  हारा  दिए

 गए
 सुझाव

 6324.  श्री  मानना  कया  दिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  दै  कि  भारतीय  रिजर्व  बेक  के  गजनेर  ने  परिवहन  कौर

 सिचाई  क्षेत्रों  की  भ्रावस्यकताभों  की  भागे  दौर  बुद्धि  को  वित्तापोषित  करने  के  fare  राष्ट्रीय  विरासत

 बेक  की  स्थापना  का  सुभाव  दिया

 यदि  तो  उन्होंने  किन-किन  महत्वपूर्ण  मुददों  पर  ध्याम  आक्षित  किया हैं  तथा

 बया  मुख्य  सुभाव  दिया  कौर
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 उनके  सुझावों  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जर्नादन  पुजारी )  :  ai,  |

 7-3-1983  को  भारतीय  रिवेंज  थेके बक  के  aaa  द्वारा  दिये  गए  कु

 माचारी  स्मारक  भाषण  के  दौरान  मुख्य  रूप  उचित  प्रबन्ध  की  कमी  के  कारण  बहुत

 से  राज्य  विजय  त  राज्य  सड़क  परिवहन  निगमों  तथा  सिचाई  विभाग  के  कमजोर  काय

 निष्पादन  की  att  ध्यान  श्रावित  कराया  था  ।  उन्होंने  इन  क्षेत्रों  के  mix  प्रतीक  संबद्ध  न  के  fae

 वित्तपोषण  के  वास्ते  सिचाई  तथा  ara  के  लिए  राष्ट्रीय  विकास  बैक  की  स्थापना  का

 सुल्तान  दिया  ari  इस  बैक  को  यह  दायित्व  मिलना  चाहिए  कि  ag  केवल  शझ्रथंक्षम  परियोजना

 प्रस्तावों  के  आधार  पर  कौर  उचित  प्रबन्ध  एवं  मलय  नीतिया  ate  प्रथाएं  अपनाने  पर  ही  राज्य

 निगमों  को  ऋणा  प्रदान  कर

 तथा  परिवहन  क्षेत्रों  के  वास्ते  श्नलग  से  राष्ट्रीय  विकास  बैक  की

 स्थापना  के  लिए  ead  सरकार  के  समक्ष  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 विद्युत  करघा  निमित  कपड़ों  को  हथकरघा  वस्तुभ्नों  के  रूप  में  भेजने  वाले  बेईमान

 निर्यातकों  का  पंजीकरण  रह  करना

 6325.  को  आनन्द  पाठक
 :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  विद्युत  निर्मित  कपड़ों  का  हथकरघा

 वस्तुभ्नों  के  रूप  में  निर्यात  के  बारे  में  5  नवम्बर  1982  के  तारांकित  प्रदान  संख्या  388  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  यह  पुष्टि  करेगी  कि  ऐसे  बेगम

 निर्यातकों  जिन्होंने  विद्य  त  करघा  निर्यात  कपड़ों  की  हथकरघा  वस्तुभ्नों  के  रूप  में  भेजा

 पंजीकरण  रह  कर  दिया  गया है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ( attra  राम  दुलारी  कानून  के  अधीन

 कार्यवाही  शुरू  कर  दी  गई  है  कौर  सम्बन्धित  निर्यातकों  के  विरुद्ध  यथा  संशोधित  निर्यात

 )  1977  के  संगत  उपबन्धों  के  तहत  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  कर  दिये

 गये  हैं  ।  प्रश्नाधीन  निर्यातकों  में  से  एक  को  एक  अन्य  सन्दर्भ  में  परिधान  निर्यात  dada  परिषद

 द्वारा  पंजीकृत  कर  दिया  गया  है  ।

 निपटान  किए  गए  सामान  का  समय  ait  निपटान  का  तरीका

 6327.  at  क्रो सल राम :  क्या  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  की  गई  सप्लाई  का  मुल्य  कौर  उसका  न ब्यौरा  क्या  है  शौर

 उनकी  खरीद  का  तरीका  कपा  कौर

 (a)  उस  भ्र वधि  के  दौरान  निपटान  किए  गये  सामान  का  मूल्य  तथा  ब्यौरा  क्या है
 धौर  उसके  निपटान  का  तरीका  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  राम  दुलारो  :  ate  वर्ष

 1979-80

 |

 से  1981-82  तक  की  अवधि  मुख्य
 श्र

 रियों  के  खरीदे  गए  शर  निपटाएं  गए
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 समान  का  कुल  मूल्य  तथा  निपटान  का  अ्रनुबन्ध  एक  कौर  दो  में  दे  दिया  गया  है  ।

 में  रखे  गय  .  देखिये  gear  6343/83]

 घ्रायकर  श्वा  न  करने  वाले  पब्लिक  स्कूल

 6328.  थो  ama  राहुल  मल्लु  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  ज।नकारी  है  कि  राजधानी  में  तथा  साथ  ही  राज्यों

 में  सभी  महत्वपूर्ण  नगरों  में  )  कुछ  पब्लिक  स्कूल  हैं  कौर  जो  दान  लेकर  चलाए  जा  रहे

 हैं  at  उनकी  वाचिक  अय  लाखों  रुपयों  की  है  लेकिन  वे  सरकार  को  आयकर  नहीं  सदा  कर

 रहे

 क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  जांच  कराई  कौर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्यौरा  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पट्टाली  राम  :  से  (7)  भराकर

 धचिनियम  1961  की  धारा  10  (22),  केवल  tafe  प्रयोजनों  के  लिए  ही  न  कि  लाभ  के

 प्रयोजनों  के  विद्यमान  विश्वविद्यालय  या  अन्य  शिक्षा  संस्था  को  किसी  भी  ora  को  आयकर

 से  मुक्त  करती  है  ।  कोई  भी  जो  अधिनियम  धारा  10(22)  की  भ्रपेक्षा्रों  को  पूरा  करती

 स्वयं  ara  की  विवरणी  दाखिल  करने  के  लिए  बाध्य  नहीं  इस  प्रकार  के  मामले

 में  कर-निर्धारण  श्रधघिकारी  द्वारा  न्याय  की  विवरणी  मंगवा  अघिनियम  की  घारा  139(2)

 के  श्रतगंत  कार्यवाही  प्रारम्म  की  जा  सकती  है  तथा  अपेक्षित  छान-बीम  करके  छूट  प्रदान  की  जा

 सकती  है  ।  यदि  पब्लिक  धारा  10  (22)  की  भ्पेक्षाश्रों  को  पूरा  करते  हैं  तो  सभी

 स्रोतों  से  प्राप्त  उनकी  राय  पर  कर  से  छूट  दी  जाएगी  |

 चाप  का  उत्पादन  भोर  निर्यात

 6329,  चिन्तामणि  जनाब  कया  बाजणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हे  कि  ag  1982  के  दौरान  चाय  का  उत्पादन  पिछले  वर्षों  की  तुलना

 में  बढ़ा  है  लेकिन  उसके  निर्यात  में  कमी  पायी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  कया  है  कौर  चाय  के  निर्यात  में  कमी  के  गया

 कारण

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  चाय  के  निर्यात  में  कमी  का  एक  कारण  चाय  की  किस्म

 कौर

 यदि  ot  बिदेशी  बाजार  में  स्थान  पाने  हेतु  चाय  की  किस्म  में  सुघार  के  लिए

 क्या  कदम  उठाये जा  रहे

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  राम  दुलारो  :  तथा

 1978  से  1982 के  वर्षों  के  लिए  चाय  के  उत्पादन  a  तर्यात के के  आंकड़े  निम्नोक्त  प्रकार
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 qq
 उत्पादन

 टन
 में  )  निर्यात

 —_—_—  Or  eee  eon"  Re
 1978  571.33  176.05

 1989  547.60  199.64

 1980  571.66  224.03

 1981  560.72  240.18

 1982  564.00  185.39
 —  ee  1

 जसा  कि  उपरोक्त  भ्रांकड़ों  से  पता  चलता  चाय  के  उत्पादन  तथा  निर्यातों  में

 चढ़ाव  रहा  है  ।  यह  इस  कारण  है  क्य  कि  चय  की  पत्ती  का  उत्पादन  कृषि  प्रक्रिया  है

 तथा  मौसम  की  परिस्थितियों  का  उस  पर  जलदी  असर  पढ़ता  st  1982  की  शुरू  की  gale  में

 waar  स्थित  से  निर्यात  योग्य  चाय  उपलब्धता  पर  प्रभाव  पड़ा  att  1982

 में  माण्डागार  कामगारों  की  हड़ताल  के  कारण  निर्यात  पर  ate  प्रभाव  पड़ा  ।

 जी  नहीं  ।

 यद्यपि  एक  विशेष  वर्ष  में  उपलब्ध  निर्यात  योग्य  चाय  की  मात्रा  में  उतार-चढ़ाव  हो

 सकता  लेकिन  भारतीय  चाय  की  क्वालिटी  पर  प्रभाव  नहीं  पड़ता  ।

 (7)  we  नहीं  उठता

 हवाई  इरडा  पर  तस्करी  का  पता  चलाना

 6330.  शी  नवीन  रावण :  क्या  fae  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  के  विभिन्‍न  नत राष्ट्रीय  हवाई  अ्रडडों  पर  1980-81,  1981-82  कौर

 1982-83  के  वर्षों  में  पकड़े  गये  तस्करी  के  मामलों  की  कुल  संख्या  तथा  ब्यौरा  क्या

 कुल  कितने  मुल्य  की  तस्करी  सामान  जब्त  किया  गया  दौर  कितने
 भारतीय  तथा  विदेशी  गिरफ्तार  किये  कौर

 जब्त  की  गई  इन  वस्तुप्नों  का  किस  तरह  निपटान  किया  गया  ate  प्रत्येक  ad

 उनकी  बिक्री  करके  कुल  कितनी  धनराशि  एकत्र

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  :  भोर  ै वष  1"80,

 1981  कौर  1982  के  दौरान  चार  श्रन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  gala  दिल्‍ली  शरीर

 पर  पकड़े  गये  तस्करी  के  मामलों  की  कुल  पकड़े  गये  निषिद्ध  माल  का  कुल  मुल्य

 तथा  गिरफ्तार  किये  गये  भारतीयों  ate  विदेशियों  की  कुल  संख्या  निम्नानुसार  —
 नन

 ay  मामलों  की  संख्या  गिरफ्तार  किये पकड़े  गये  निषिद्ध  माल

 का  मूल्य  गये  व्यक्तियों  की  संख्या

 भारतीय

 Sees
 रुपयों

 में  )
 वि

 विदेशी

 1980  1209  4.23  238  154

 1981  800  187  122
 6.24

 1982  786  217  171
 p15?
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 ererereremear tebe  ae  क

 विभिन्न  वर्गों  के  झ
 भिरृहीत]/जब्तशुदा  माल  के  निपटान  के  तरीकों  का  उल्लेख

 संलंग्ग  विवरण  में  किया  गया  है  ।

 ag  1980,  1981  अगौर  1982  के  दौरान  जिस
 श्रमिगृहौत  जिसमें  पूर्वोक्त

 चार  हवाई  ध्रडडडों  पर  अभिगृहीत
 माल  भी  शामिल  का  निपटान  किया  गया  था

 उसका  कुल  मलय  निम्नानुसार
 re  ae  reine  क  =

 qq  निपटाये  गये  माल  का  मुल्य

 1980  17.76  करोड़  रुपये

 1981  20.50  करोड़  रुपये

 1982  24  90  करोड़  रुपये

 विभिन्‍न
 वर्गो

 के  माल  के  निपटान  का  तरीका

 es  ae  ar  em  om

 निपटान  का  तरीका विवरण

 सना

 व्यापारिक  रासायनिक  कच्चा  मशीनों  के  मोटर

 माल  गाडियों  के  पुज  आदि  जसे  माल  का  निपटान  सार्वजनिक

 नीलामी  हारा  किया  जाता  है  ।

 यान  जलयान  शौर  वाहन  जसे  यान  सार्वजनिक  नीलामी  द्वारा  बेचे  जाते हैं  ।

 सरकारी  दिमागों  के  लिए  उपयुक्त  जलयानों  wiz  गाड़ियों  को  विभागीय

 इस्तेमाल  के  लिये  रख  लिया  जाता

 सोना  प्यार  सोना  ait  चांदी  सरकारी  टकसालों  में  जमा  करा  दिया  जाता

 चांदी

 भारतीय  और  भारतीय  तौर  विदेशी  मुद्रा  रिवेंज  बक  में  सरकार  के  aid  में  अमा  करा

 विदेशी  मुद्रा  a.  जाती है  1

 हथियार  भीर  38.  कौर  32'  बोर  के  रिवालवरों/पिस्तौलों  से  fara  हथियारों
 कौर

 गोला  बारूद  उनके  गोलाबारूद  का  निपटान  नीचे  दिये  गये  तरीके  के  भ्ननुसार  किया

 जाता

 स्टेनगन  गृह  मंत्रालय  को  लेने  के  लिए  कही  जाता  है  are  जिनको

 उसे  जरूरत  नहीं  वे  रक्षा  मंत्रालय  को  बेची  जाती  हैं  ।

 निषिद्ध  बोर  सभी  हथियारों  कौर  उनके  गोला  बारूद  का

 i
 निपटान  आयुध  निर्माण  कारखानों  को  किया  जाता

 ह  दै

 देवी  मेक  केरल  हथियार  केन्द्रीय  जांचे  ब्यूरो  उसके  संप्रदाय

 में  प्रदर्शन  के  दिये  जाते  हैं  ।
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 भव्य  सभी  हथियारों  का  जिनके  लायसेंस  जनता  को

 जारी  किये  जाते  संवैधानिक  निलामी  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 1.12  बोर  के  हथियार  कौर  बारूद  की  बिक्री  राज्य  बन

 सचिवों
 बन  संरक्षकों  ary  जीव  वाहनों  को  सरकारी  इस्तेमाल

 केਂ  लिए  की  जाती  है  ।  38  wie  .32  बोर  के  रिवाल्वर/पिस्तौलें  कौर

 उनका  बारूद  विभागीय  उपयोग  के  लिए  रख  लिया  जाता  है  ।

 6.  प्राचीन  वस्तुएं  प्राचीर  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  विभाग  को  मुफ्त  दे  दी

 जिससे  ag  उनको  विभिन्‍न  मृंग्रालयों  अथवा  संस्थानों  को  उपहार  के

 रूप  में  दे  दे  अथवा  यदि  आवश्यक  anh  तो  उनका  अन्य  तौरके  से

 निपटान  कर  दे  ।

 7.  अन्य  थे  शैक्षिक  ate  झनुसंघान  संग्रहालयों  wife  को  नाममात्र  मुल्य

 उत्पाद  पर  बेचे  जाते  हैं  प्रिया  वन्यजीव  प्राक्षिकरराों  को  उन  ध्वन्य  देशों  के  साथ

 विनिमय  के  प्रयोजनों  मुफ्त  दे  दिये  जाते  जिन  देशों  ने

 पर  हस्तक्षेप  किये  हैंसी  निर्यात  हेतु  उत्पादों  के

 निर्माण  के  लिए  भारत  चमड़ा  निगम  को  बेच  fea  जाते  हैं  ।

 8.  (¥)  संश्लिष्ट  संदिलष्ट  भ्र ौर  घातु  धागा  बुनकर  सहकारी  समितियों  शरीर  वास्तविक

 प्रयोक्ता भ्र ों  को  बेचे  जाते  हैं  । पौर  धातु  धागा

 नायलॉन  नायलॉन  के  मत्स्य  जालों  को  राष्ट्रीय  मुन्ना  सहकारी  महासंघ  तथा

 के  मत्स्य-जाल  राज्य  सरकारों  द्वारा  ध्रनुमोदित  agar  सहकारी  समितियों  को  बेच
 दिया

 जाता  है  यदि  वे  नहीं  खरीदनें
 हैं

 तो  साव्रेंजनिक  नीलामी  द्वारा  बेच  दिया

 जाता है

 शराब  भारत  पर्यटन  विकास  उनके  ब्रा यात  कोटे  के  प्रति

 भ्रमणा  उसे  उसके  अन्य  हकदार  होटलों  के  कोटे  के  सामान्य  gat

 पर  बेची  जाती  हैं  कौर  कौन  स्टोर  विभाग  को  राज्य  व्यापार

 निगम  के  जरिये  बेची  जाती  हैं  ।

 बिना  पालिश  fea  कौर  बिना  तराशे  हीरे  श्रावित  लाइसेंस  धारियों 10.  हीरे

 को  नीलामी  अथवा  मिषिका  द्वारा  बेचे  जाते  हैं  ate  उनके  लाइसेंसों  में

 मुजरे  किये  जाते  हैं  ।  तराशे  हुए  ate  कालिंदी  किये  हीरे  केवल  निर्यात

 के  लिए  ही  बेचे  जाते  हैं
 ।

 11.  हीरों  से  मिन्नत  बिना  पालिश  किए  शौर  बिना  तराशे  रत्नों  ate  उप रत्नों  को  बिक्री

 रत्न  कौर  देशी  बाजार  में  आयात  लाइसेंसधारियों  कों  नीलामी  श्रथाव  निविदा

 उपरत्न  ढारा  उनके  लाईसेंसों  में  मुजरे  करके  की  जाती  है  ।  हीरों  से  भिन्न  इरादे
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 कौर  पालिश  किए  रत्न  कौर  उपरत्न  नीलामी  अथवा  निविदा  द्वारादेश

 में  ही  बेचे  जाते हैं  ।

 12.  घड़ियां  को  सौंपी  जाती  हैं  ।  यदि  उन्हें  उठाने  में

 भ्र पनी  अनिच्छा  प्रकट  करे  agar  उसे  तीन  माह  की  अवधि  में  नहीं  उठा

 सके  तो  उनकी  बिक्री  को  tana  निम्नलिखित  को  जाती

 सैनिक  ake  भ्रम-सलिक  संगठनों  को  उनके  कर्मचारियों  के  इस्तेमाल

 के  म्यार

 उपभोक्ता  सहकारी  सहकारी  भण्डारों

 प्राणी  के  जरिए  वास्तविक  उपभोक्ताओं  को  बेचने  के  लिए  राष्ट्रीय

 उपभोक्ता  सहकारी  महासंघ  को  |

 इलेक्ट्रानिक  घड़ियों  की  पेशकश  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी

 सेनिक  कौर  ay-afae  संगठनों  तथा  पुलिस  केतीनों  को  की

 जाती  है  ।

 13  इलैक्ट्रोनिक  गणित्रों  ate  टेपरिका्डरों  जेसी  इलेक्ट्रॉनिक  वस्तुएं  और

 सामान  जिसमें  टाइपराइटर  तथा  फोटोग्राफी  का  सामान  सरकारी  विभाग  को  सरकारी

 विषयों  कैसेट  प्रयोग  के  लिए  बेचा  जाता है
 ।  शहरों  साथ  ही  afte  तथा  अनुसंधान

 रिका डेर  भी  संस्थानों  ate  विश्व  विद्यालयों  एवं  wea  afer  जिनमें

 शामिल  है  ।  सांस्कृतिक  कौर  सरकारी  विभाग  we  सार्वजनिक  उपक्रम  भी

 शामिल  तथा  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सह करारी  महासंघ  को  बेचा

 जाता  है  ।

 14  फौचर  फर्में  फीचर  फिल्में  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  को  बेची  जानी  होती

 15  लौंग  ate  पहले  इनकी  पेशकश  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  महा  सध  को  करनी

 अन्य  मसाले  होती  है  यदि  उक्त  महासंघ  उन्हें  नहीं  उठा  पाता  तो  उनकी  बिक्री

 सार्वजनिक  नीलामी  द्वारा  की  जाती  है  ।

 16  alee  द्रव्य  सारणीबद्ध  श्रेषऋ  द्रव्यों  की  बिक्री  की  पैदा  माध्यम  एजेंसियों  को  ऐसे

 शौर  भ्रांतियों  मूल्य  जो  बोला  भाड़ा  सहित  मूल्य  तथा  सीमाशुल्क  शामिल

 करके  कौर  उस  पर  15  प्रतिशत  का  बट्टा  देकर  निकलता  की  जानी

 होती  है  ।  परन्तु  यदि  माध्यम  ऐजसियां  माल  नहीं  उठाती  तो  उसका

 निपटान  नौलामी  द्वारा  वास्तविक  उपभोक्ताओं  को  किया  जा  सकता  है  ।

 प्रौषध  नियमित  निर्मितियों  का
 निपटान/मोचन,  माता  स्तर  की  पायी

 जाने  पर  केवल  अस्पतालों  के  उपभो  के  लिए  किया  जाता  है  ।  जिन  धन्य

 श्रेणियों  की  भौषधि  नीतियों  पर  alee  द्रव्य  भीर  औषधि  द्रव्य  धौर

 प्रोक्ति  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  श्रतुसार  के  लेबल  नहीं  लगे  होते  उनको

 प्रौढ़  उनके  बनाये  गये  माल  को  नष्ट  किया  जाना  होता  है  ।
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 17.  घड़ियों  को  संश्लिष्ट  टेक्सटाइल ों  का  निर्यात  किया  जाना  होता  है  ।

 छोड़कर  संदिल

 टेक्सटाइल  कौर

 अन्य  उपभोक्ता

 माल

 कराता fafra- बिबेक ्  उपाय :

 संश्लिष्ट  टेक्सटाइल  कौर  इलेक्ट्रानिक  सामान  जेसी  उपभोक्ता

 बस्तियों  का  जिनमें  ea  फुटकर  चीजें  भी  शामिल  हैं

 निम्नानुसार  किया  जाता

 (i)  छोटी-छोटी  मात्रा  में  पकड़ी  गई  विविध  acquit  को

 का  निपटान  सीमा  शुल्क  गृहों  द्वारा  खुदरा  बिक्री  के.जरिए

 किया  जाता  है  ।

 (ii)  सैनिकों  mie  श्रेय-सैनिक  संगठनों  तथा  पुलिस  कैसिनो  को  उनके

 कार्मिक  के  प्रयोग  के  बेचा  जाता  तथा

 (iii)  उपभोक्ता  सहकारी  सुपर  सहकारी  भण्डारों  शादी

 के  माध्यम  से  वास्त वक्ता  उपभोक्ता ग्र ों  को  बेचने  के  लिए  U6gIT  .
 wear  उपभोक्ता  महासंघ  को  बेची  जाती  है  ।

 nr  en  एएए

 छिड़काव  सिचाई  उपकरण  में  प्रयुक्त  एल्यूमिनियम  पाइप  पर  छूट

 6331.  श्री  डगर  सिह  बया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  छिड़काव  सिचाई  उपकरणों  में  इस्तेमाल  होने  बाले  एल्यूमिनियम

 पाइप  पर  उत्पादन  शुल्क  से  छूट  दी  गई  है  जबकि  निर्मितियों  द्वारा  पिण्डों  के  लिए
 दिये

 गये

 उत्पादन  शुल्क  के  सम्बन्ध  में  ऋण  प्रपत्र  नहीं  दिया  जा  रहा

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उपरोक्त  भाग  में  उल्लिखित  ऋणा  प्रपत्र  के  अभाव

 में  निर्मितियों  को  प्रिये  मूल्य  तदनुसार  बढ़ाने  होते  इस  प्रकार  किसानों  को  कोई  लाभ  नहीं

 मिला  जबकि  सरकार  ने  उस  लाभकारी  छूट  के  बारे  में  बहुत  अधिक  प्रचार  किया  कौर

 उपरोक्त  भाग  ate  के  प्ररिप्रक्ष  में  सरकार  क्या  उठा
 रही  है

 जिससे  वास्तविक  लाभ  किसानों  को  मिल  सके  ?

 बिस  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  (eft  पहा मि राम  :

 से  वर्ष  1983  के  बजट

 से  छिड़का  उपकरण  के  लिए  श्रीधर त  एल्युमीनियम  के  पाइपों  पर  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क

 मूल्यानुसार  28-6  प्रतिशत  की  सामान्य  दर  की  प्रेक्षा  मुल्यानुसार  17-6  प्रतिशत  की  धटी  दर
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 से  लगता  है  जिन  मामलों  में  ऐसे  पाइपों  का  निर्माण  drat  ऐल्युमीनियम  के  पिण्डों  से

 किया  जाता  उनमें  उक्त  पाइपों  पर  शुल्क  अ्रदा करने  के  मामले  में  ऐसे  पिण्डों

 भरदा  किए  गये  शुल्क  का  ऋ  किया  जाता  रहाथा  ।  .1983  के  awe  के  tt  में

 ऐसे  पाइपों  को  उत्पादन  शुल्क  से  पूर्ण  छूट  दी  गई  है  ।  जिसके  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क

 नियमावली  के  अधीन  बेटों  पर  अदा  किये  गये  शुल्क  का  कोई  eral  क्रेडिट  नहीं

 मिलता  ऐसे  पाइपों  पर  उद्ग्रहणीय  पिण्डों/बिलेटों  पर  शुल्क  की

 ater  अधिक  इसलिए  पाइपों  को  शुल्क  से  पूर्ण  छूट  दिये  जाने  पिण्डों/बिलेटों  पर  श्र

 किए  गये  शुल्क  का  प्रो फार्मा  क्रेडिट  नहीं  मिलने  की  दशा  में  भी  निर्मितियों  को  लाभ  पहुंचेगा  ।

 faze  सिक्के  जारी  करना

 6332.  लक्ष्मण  मलिक  :  कया  बित  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  कुछ  विशेष  सिक्के  जारी  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 सरकार  के  विचाराधीन  है

 (a)  यदि  तो  इनमें  से  प्रत्येक  सिक्का  किस  विषय  के  बारे  में  शौर  वे  कितने-कितने

 मूल्य
 के  कौर

 1982-83.  में  जारी  किये  गये  विदेश  सिक्कों  का  sate व बया है  ?

 विस  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  दनादन
 पूजारी  )  नही ं।

 उद्योगਂ  विषय  को  लेकर  विशेष  सिक्के  जारी  करने  का  प्रस्ताव  इन

 सिक्कों  के  मूल्य-वर्गों  के  बारे  में  कभी  नैंस  नहीं  लिया  है  ।

 ब्यौरे  नीचे  दिये  गये  हैं
 ee

 विषय  सिक्कों  की  किस्म  मूल्यों
 ae

 1.  विश्व  खाद्य
 दिवस  परिचालित  सिक्के  20  पेसे  कौर  10  पसे

 100 2.  नवम  एशियाई  खेल
 1982  सिक्के  फण

 परिचालित  fast  25  पसे  कौर  10  पेसे

 परिचालित  सिक्के  100  रुपये  शौर  10  रु

 2  25  पेसे  कौर

 10  पसे

 3,  राष्ट्रीय  एकता  प्र  फ  सिक्के  100  10  रुपये

 2
 रुपये  50  पैसे

 भूरी ज्  दिव  100  धौर  10  &

 परिचालित  सिकुड़े  2
 रुपये  और  50  पेसे

 कोर
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 |  लिखित  उसर

 रक्षा  संवादो  में  नियुक्तियों  में  श्रनसुचित  जाति  stk  श्रनसूचित  जनजाति

 के  श्रम्यथियों  के  लिए  आरक्षण

 6333.  श्री  दिव  सोरेन  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  रक्षा  सेवायों  में  नियुक्ति  हेतु  भ्रनुसुचत  जाति  ale  भ्रनुसुचित

 जनजाति  के  भ्रभ्याथियों  के  लिए  ध्रारक्षण  का  कोई  प्रावधान  नहीं  है

 यदि  तो  उसके  बया  करणा  कौर

 अनुसूचित  जाति  ate  शअ्नुसुचित  जनजाति  के  SEH  लसा aut  रों  के  लिये  श्रारक्षरा

 व्यवस्था  करने  के  बारे  में  सरकार  कब  विचार  करेगी  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  fag  देव
 से  एक  विवरण

 संलग्न  है  ।

 विवरण

 रक्षा  सेवायों  में  अनुसूचित  जनजाति  कौर  भ्रनुसुचित  जाति  के  उम्मीदवारों  को  भरती

 के  मामले  में  इस  समय  ग्रामीण  सम्बन्धी  कोई  व्यवस्था  नहीं  ।  लेकिन  राष्ट्रीय  रक्षा  भ्रमित मी

 के  माध्यम  से  झ्रनुसूचित  जाति  ate  भ्रनुसचित  जनजाति  के  भ्र फसरों  की  भरती  में  वृद्धि  करने  के

 विचार  से  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  ताकि  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  स्थित  18  सेनिक

 स्कूलों  कौर  बंगलौर  बेलगांव  तथा  अजमेर  स्थित  5  मिलिटरी  स्कूलों  में  जह

 राष्ट्रीय  रक्षा  भ्र का दमी  परीक्षा के  लिए  fare  तैयारी  कराई  जाती  उन्हें  दाख़िला  मिल

 सके

 (1)  सैनिक  स्कूलों  में  प्रवेश  के  मामले  में  अनुसूचित  जाति  के  उम्मीदवारों  के  लिए

 15%,  अर  भ्रनुसःचत  जनजाति  के  उम्मीदवारों  के  लिए  78%,  आरक्षण  गया

 है  बातें  कि  वे  प्रवेश  परीक्षा  sala  करें  शर  स्वास्थ्य  की  ष्टि  से  उपयुक्त  पाये  जाएं

 चाहे  योग्यता  सूची  में  उनकी  स्थिति  कुछ  भी  रही  हो  ।

 के  सभी  लड़कों  को (2)  मिलिट्री  स्कूलों  में  प्रवेश  के  लिए  अनुसूचित  जाति/जनजाति के

 जो  प्रवेश  परीक्षा  पास  कर  लेते  इन  स्कूलों  में  दाखिला  दिया  जाता  है  चाहे  समग्र

 योग्यता-क्रम:में  उनकी  feafa  कुछ  भी  रही

 अंकों  में  मरती  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं

 1  1). arait  भारती,श्रफसरों  starter  जारी  किए  गये  हैं  कि  अन्य  बातों  के  समान

 होने  पर  श्रनुसूंचित  जाति/श्रनुसचित  जनजाति  के  व्यक्तियों  वरीयता  दी  जानी

 चाहिए  ।

 (2)  मरती  अफसरों  को  आदेश
 fet  गये  हैं  कि  वे  मरती  ale  प्रचार  से  सम्बन्धित

 दौरे  केवल  नगर  भर  कस्बों  में  ही  न  लगाए  बल्कि  उन  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भी  लगाएं  जहां

 झतुसुचित  जाति  pugaraa  जनजाति  की  जनसंख्या  सर्वाधिक  है  ।

 (3)  फौज  में  इन  वर्गों  की  प्रतीक  संख्या  में  भरती  के  लिए  सेंटरों  के  समय

 समय  पर  भरती  दल  भेजे  जाते  हैं  ।
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 3  सदस्य  से
 गारों  में  ग्रुप  चित  जाति  ate  भ्रनुस चित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  की  भरती

 के  लिए  इस  समग्र  आरक्षण  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  सेगा ग्र ों  में  उच्चतम  स्तर

 की  oat  बनाए  रखने  के  लिए  शारीरिक  स्वस्थता  का  कड़ा  निम्नतम  दैनिक

 कौर  व्यावसायिक  रहता  संम्बन्धी  स्तर  का  कड़ाई  से  पालन  किया  जाता  है  कौर  कार्य

 के  भ्रनुरूप  मानसिक  झशिरुचि  परीक्षा  निर्धारित  की  गई  हैं  ।  इन  मापदण्डों  के  grata

 भरती  पूर्णतः  योग्यता  के  प्राकार  पर  की  जाती  है  ।  इन  स्तरों  में  किसी  तरह  की
 ट ्

 देने  से  सेनाशध्रों  की  सामरिक  क्षमता  को  हानि  पहुंच  सकती  है  ।

 श्रमिक  सहकारी  संस्थाओं  ait  बेरोजगार  युवकों  को  बेक  ऋण

 6334  श्री  राय  कया  वित्त  मंत्री  यह  बतलाने  कृपा  करेंगे  कि  :
 द

 क्या  स्वरोजगार  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  बेरोजगार  युवकों  की  श्रमिक

 सहकारी  aeqrayt,  विशेषकर  हरिजन  शौर  म्रादिवासियों  को  बेक  ऋण  देने  हेतु  कोई

 प्रावघान/निदेश  यदि  तो  विस्तृत  तथ्य  क्या  हैं  ौर  यदि  तो  उसके  कया  कारा

 कया  उन्हें  इस  बरात  की  जानकारी  है  कि  सी./एल.  के  अधीन  काम
 करने  वाली

 सुदामडीह  धनबाद  स्थित  श्रमिक  सहकारी  संस्था  ने  1982  में  धनबाद  में  काय॑  करने  वाले  सभी

 अनुसूचित  बैंकों  को  ऋण  हेतु  आवेदन  किया  गया  था  लेकिन  इसके  आवेदनपत्र  को  नामंजूर  कर

 दिया  जिससे  कि  उसके  कार्यकलापों  में  काफी  बाधा  पड़ी  कौर

 यदि  तो  उस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दनादन  पुजारी  )
 :  वर्तमान  मानदंडों  के  अनुसार

 पंजीकृत  श्रमिक  सहकारी  समितियों  के  रूप  में  संगठित  बेरोजगार  युवक  अपनी  लाभप्रद

 विधियों  के  वास्ते  वित्त  के  पात्र  हैं  |

 ate  साफ  इण्डिया  ने  सूचना  दी  है  कि  मई  1982  में  कामगार  sha

 सहयोग  समिति  नामक  एक  संस्थान  ने  वित्तीय  सहायता  के  वास्ते  उसके  ग्रस्त  कार्यालय

 से  सम्पकं  किया  था  at  उसे  सलाह  गई  कि  वे  प्रावय्यक  कागजातों /  सूचना  के  बेक

 की  भोजुडीह  शाखा  से  सम्पक  करें  जिससे  कि  उनके  अनुरोध  पर  विचार  किया  जा  सके  ।  इस

 समिति  ने  अपेक्षित  विवरणों  के  साथ  न  तो  बेक  rar  से  सम्पक  किया  है-भोर  न  ही  अ्रंचल

 कार्यालय  a

 बेकिंग  सेवा  बोड़  द्वारा  टाइपिस्ट ों  ate  स्टेनोग्राफर ों  श्रादि  के  लिए  चयन

 6335.  eft  art.  राकेश  :  क्या  विस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बेकिंग  सेवा  भर्ती  बोर्डे  स्टेनोग्राफर ों  इरादी  के  पदों  के

 लिए  लिखित  परीक्षा  एवं  साक्षात्कार  के
 आधार

 पर  चयन  करता

 यदि  तो  चयन  की  प्रतिक्रिया  का  निर्णय  कैसे  किया  जाता  है  धौर  उसका

 ब्यौरा  क्या

 क्या  बोर्ड  चयन  की  प्रक्रिया  को  समय-समय  पर  बदल  सकते
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 यदि  at,  तो  उक्त  प्रक्रिया  कितनी  बार  बदली  गई  ate  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान

 किए  गये  परिवर्तनों  का  ब्यौरा  कया  शौर

 चयन  प्रक्रिया  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय
 में  उप

 मंत्री  जनादेश  पुजारी  )
 :  हां  ।

 से  बेकिंग  सेवा  भर्ती  बोर्डों  दवारा  भारत  सरकार  के  परामर्श  से  तयार  की

 गई  चयन  प्रक्रिया  के  अनुसार  उन  सभी  पात्र  उम्मीदवारों  को  जिन्होंने  समय  पर  आवेदन  fear

 हो  ale  विहित  शुल्क  भेजा  लिखित  परीक्षा के  लिए  बुलाया  जाता  है  ।  लिखित  परीक्षा  में

 वस्तुपरक  )  तथा  वणुंनात्मक  किस्म  की  परीक्षा  शामिल  होती  हैं  ।  उम्मीदवारों

 को  वर्णनात्मक  किस्म  की  परीक्षा  में  सफलता  we  प्राप्त  करने  की

 भ्रावश्यकता  होती  है  तथा  इसमें  प्राप्तांकों  पर  योग्यता  fae  (afez  के  प्रयोजन  के

 वास्ते  विचार  नहीं  किया  ज  ari  लिखत  परीक्षा  में  प्राप्त  उम्मीदवारों  को  व्यक्तिगत

 साक्षात्कार  के  लिए  बुलाया  जाता  है  ।  श्राशुलिफिकों  wife  के  मामले  साक्षात्कार  से

 पहले  उनकी  दक्षता-परीक्षा  भी  ली  जाती  लिखित  परीक्षा  तथा  साक्षात्कार  की  महत्ता  का

 ध्रनपात  2:1  होता  है  ।  तत्पश्चात  योग्यता  सूची  तैयार  की  जाती है  जो  कि

 उपलब्ध  रिक्तियों  को  संख्या  पर  निमार  होती  है  ।

 यदि  पात्रता-मानदण्डों  में  कुछ  मामूली  रियायतें  दी  गई  किसी  भी  बैंकिंग  भर्ती  बोर्ड

 द्वारा  उपयु क्त  वित्त  ga  प्रक्रिया  में  कोई  परिवतंन  नहीं  किया  गया

 quza-aTafaa  में  दर्शाएं  गए  उड़ीसा  के  पर्यटन  स्थल

 6336.  भी  ब्रजमोहन  मोहाली  :  क्या  पर्यटन  ate  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेगे  कि  :

 वर्ष  1980,  1981  शरीर  1982  के  दौरान  कुल  कितने  विदेशी  पर्यटक  उड़ीसा  की

 यात्रा  पर  ध्रौर

 उड़ीसा  के  कौन-कौन  से  पर्यटन-स्थल  भारत  के  पर्यटन-मानचित्र  में  दर्शाए  गए

 हैं
 ?

 पेंशन  ate  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुर्शीद  श्रालम  :

 बिदेशी  पर्यटकों  के  पयंटक  आंकड़े  श्रखिल  भारतीय  आधार  पर  संकलित  किए  जाते  हैं  न  कि

 राज्यवार  आघार  पर

 चिल्का  mara  उड़ीसा  के  कुछ

 लोकप्रिय  पर्यटक  स्थलों  में  से  हैं  ।  पर्यटन  विभाग  ने  राज्य  सरकार  से  परामशं  करके

 राज्य  oe  प्राइवेट  क्षेत्रों  के  मिश्रित  संसाधनों  के  माध्यम  से  एकीकृत  विकास  के  लिए  20  केन्द्रों

 को  निर्धारित  किया  है  ।

 सरकारी
 उपक्रमों  के  कार्यकरण  के  सम्बन्ध  में  भ्रध्ययन

 6337,  थी  कृष्ण  कुमार  गोयल  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  यह  सच
 है

 कि  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  उद्यमों  कके  कार्यकरण  के  सम्बन्ध  में

 हाल  ही  में  एक  अध्ययन  प्रारम्भ  किया  गया

 यदि  तो  इन  एककों  के  निराशाजनक  भ्रांत  अकुशल  कार्यनिष्पादन  के  लिए

 उत्तरदायी  समस्याओं  का  ब्यौरा  क्या  घौर

 मे सरकारी  क्षत्र  के  उद्यमों  के  कार्य  निष्पादन  ale  कार्यकुशलता  प्त  सुधार  के  लिए

 क्या  कदम  सुभाष  गए

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टार्बिरामा  राव )  समस्त  मननीय  सदस्य

 का  ग्रा राय  कोयला  नोट  न्जीनियरी  तथा  अन्य  क्षत्रों  में  चुनिन्दा  सरकारी  उद्यमों

 के  कार्यचालन  की  जांच  करने  के  लिए  योजन  आयोग  के  सदस्य  श्री  मोहम्मद  फजल

 की  भ्रघ्यक्षता  में  अगस्त  1980  में  सरकार  द्वारा  स्थापित  सरकारी  उद्यमों  सम्बन्धी  विशेषज्ञ

 समिति  द्वारा  किए  गए  शभ्रध्ययन  से  है  ।

 पिछले  2  वर्ष  के  दौरान  सरकारी  उद्यमों  के  कार्य  निष्पादन  में  सुघार  हुए है

 हालांकि  ऐसे  अनेक  उद्यम  हैं  जिन  ह  कोय  निष्पादन  बरच्छा  है  अन्य  उद्यमों  का

 निष्पादन  विभिन्‍न  कारणों  से  संतोषजनक  नहीं  उन्हें  जिन  समपारों  का  सामना  करना

 पड़  रहा  है  उनमें  प्रबन्धकीय  उत्पाद  विभिन्‍न  काय  क्ष  त्रों  जैसे  प्रायोजन

 एवं
 वित्तीय  कामिक  एवं  विपणन  प्रबन्ध  तथा  कुछ  बाहरी  कारण  जसे

 अवस्थापना  सम्बन्धी  सुविधाओं  की  श्रपर्पाप्तता  तथा  wer  विषय  शामिल  हैं  ।

 सरकारी  उद्यमों  का  कार्यनिष्पादन  सुधारने  के  लिए  विशेषज्ञ  समिति  की  सीमा  रों

 के  श्रनपालन  के  अ्रलावा  निम्नलिखित  प्रमुख  उपाय  किए  हैं

 (1)  सरकार  सरकारी  उद्यमों  में  उत्पादन  बढ़ाने  के  seer  से  अवस्थापना  संबंधी

 सुविधाओं  जसे  आधारभूत  कच्चे  माल  शादी  को  व्यवस्था

 करकेਂ  उनके  कायम-निष्पादन  का  सर्वोच्च  स्तर  पर  परिवीक्षण  करती

 (Ir)  अलग  अलग  उद्यमों  के  में  यथावर्यक
 सुधा  रात्मक  कार्रवाई  करने  के  द्य

 से  प्रशासनिक  मंत्रालयों  द्वारा  तिमाही  कार्य-निष्पादन  सम्बन्धी  समीक्षात्मक

 gon  में  उनके  कार्य-निष्पादन  की  सावधिक  समीक्षा  करना  ।

 (111)  we  प्रबन्धकों  कार्मिकों  के  चयन  एवं  मूल्याकन  को  बेहतर  '  बनाना  तथा  शीष

 रिक्त  पदों  को  यथा  समय  भरना

 (Iv)  औद्योगिक  सम्बन्धों  कौ  बेहतर  बनाने  के  लिए  शभ्रौद्योगिक  बविंवांदों  को  से

 निपटाना
 ।

 (४)  यथावश्यक  संयोजक
 सुविधाओं

 7.0
 तथा  निजी  उपयोगार्थ  बिजली  संयंत्रों  में  अतिरिक्त

 gat  लगाने  oy  oor  देना Tt  was
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 1  लिखित  उत्तर

 लेखा  महानियन्त्रक  द्वारा  प्रसूनजीत  जाति  शर  अनुसूचित  जनजाति  के

 लिए  श्रारक्षण  के  बारे  में  रोस्टर  रखा  जाना

 6338.  को  भ्ररणाचलम  :  कया  चित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  भारत  सरकार  की  आरक्षण  नीति  के  अनुसार  लेखा  वित्त

 मन्त्रालय  द्वारा  श्रबुसूचित  अनुसूचित  जनता  ति

 *
 लिए  भ्रारक्षण  के  बारे  में  रोस्टर  रखा

 जाता

 लेखा  महानियन्त्रक  संगठन के
 गठन  के  बाद  मैसेंजर  के  पद  से  ओवर  लिपिक

 से  कनिष्ठ  लेखाकार  कौर  कनिष्ठ  लेखाकार  से  वरिष्ठ  लेखाकार  झर  वरिष्ठ  लेखाकार  से

 कौर  से  wc  से  ate  ए

 से  नियन्त्रक  प्राणी  के  पद  पर  पदोन्नत  किए  गए  श्रतुपूचित  जाति/श्रनसचित  जनजाति के
 कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी है  2164.0

 क्या  यड़  सच
 है  कि  ग्र तु सूचित  जाति/श्रतुसूचित  जनजाति  के  कर्मचारियों  को  15

 aq  तक  सेवा  करने  के  बार  खासतौर  पर  वित्त  मन्त्रालय  के  लेखा  नियंत्रक  कार्यालय  में

 पदोन्नति  नहीं  दी  गई  ।

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टामिरामा  महालेखा  नियन्त्रक  द्वारा

 ao  ae  झर  wa  प्ग्ख  कमंचारियों  के  सम्बन्ध  में  अनुसूचित  जाति/श्रनुसूचित  जनजाति  के

 आरक्षण  के  बारे  में  रोस्टर  रखा  जाता  ।  जहाँ  तक  अराजपत्रित  कर्मचारियों  का  सम्बन्ध  है

 संवर्ग  नियन्त्रण  प्राधिकारी  मन्त्रालय/विभाग  है  रोस्टर  मंत्रालयों /  विभागों  द्वारा  रखा

 जाता है  जहां  वे  काम  कर  रहे  हैं  ।

 मैसेंजर  के  सरवर  श्रेणी  लिपिक  तथा  ओवर  श्रेणी  लिपिक  से  कनिष्ठ  लेखाकार

 के  रूप  में  पदोन्नति  के  लिए  भ्रनुसूचित  जाति/श्रनुसूचित  जनजाति  के  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में

 कोई  आरक्षण  नहीं  है  क्योंकि  इन  श्रेणियों  में  पदोन्नति  की  प्रतिशतता  15%  कौर

 5%  tinea  सभी
 श्रे  शियों  में  पदोन्नत  मियां  भारत  सरकार  को  आरक्षण  नीति  के  अनुसार

 की  जा  रही

 भ्र नं सचित  जाति/भ्नचित  जनजाति  के  इस  प्रकार  पदोन्नत  किए  कर्मचारियों  की

 संख्या  निम्नानुसार  है
 —  ane

 णी  पदोन्नति  की  संख्या

 अनिश्चित  जाति  अनुसूचित  जनजाति

 कनिष्ठ  लेखाकार  से  वरिष्ठ  लेखाकार  74

 वरिष्ठ  लेखाकार  से  कनिष्ठ  लेखा  6

 अधिकारी

 कनिष्ठ  लेखा  अधिकारी  से  प्रधान  34

 लेखा  प्राधिकारी
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 लिखित  उत्तर  है  श्कील  1983

 ee  cre  a  ee  we  की  ar  ee  er

 3

 oe  लाए

 प्रधान  लला  ग्र घि कारी से  उप  लेखा

 नियन्त्रक

 उप  लेखा  नियन्त्रक  से  नियन्त्रक  1

 वित्त  मंत्रालय  के  लेखा  नियन्त्रक  मुख्य  नियन्त्रक )  के  कार्यालय  में  केवल  एक

 कनिष्ठ  लेखाकार  चित  जाति  है
 जिसने  1982  में  15  क्ष  की  सेवा  पुरी  कर

 ली  1.4.1982  को  स्थिति  के  भ्रनुसार  वरिष्ठता  क  रंज  के  सदन  में  उनकी  व  वरिष्ठ  लेखाकार

 के  रूप  में  पदोन्नति  का  Aza  व्यक्तियों  क  साथ  जो  उस  तारीख  को  पदोन्नति  के  पात्र

 हो  गए  विचाराधीन  है  ।

 इण्डियन  एयरलाइन्स  कौर  एयर  इण्डिया  में  श्रनसुचित  जाति/भझनसचित  जनजाति  के

 विमान  चालकों  को  भर्ती

 6339.  करो  सुरज  भान  :  कया  पर्यटन  शौर  नागर  विमानन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 इण्डियन  एयरलाइन्स  ate  एयर  इण्डिया  में  1.1.1983  को  विमान  चालकों  को  कुल

 कितनी  थी

 (@)  1.1.1983  को  उपरोक्त  दोनों  विमान  सेवायों  भ्रनुसुचित  जाति

 घोर  ध्रनुसूचित  जनजाति  के  विमान  चालकों  की  कुल  संख्या  कितनी  अर

 उपरोक्त  दोनों  विमान  सेवाओं  में  गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  कुल  कितने  विमान

 चालकों  की  भर्ती  की  गई  शर  उपरोक्त  भ्र वधि  के  दौरान  भाग-लग  भर्ती  किए  गए  प्रनुसूचित

 जाति  ate  अनुसूचित  जनजाति  के  विमान  चालकों  कौ  संख्या  कितनी  है  ?

 पटना  कौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (sit  ante  आलम
 :

 से  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  आर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 रुपए  को  क्रयशक्ति

 6340,  श्री  विजय  कुमार  यादव
 :

 कया  वित्त  मंत्री  रुपये  की  क्रयशक्ति  के  के  बारे  में  9  जुलाई

 के  1982,  अतारांकित  set  संख्या  327  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1960-

 100  को  आघार  मानते  हुए  जनवरी  1973,  1974,  1976,  1977,  1978  ate  दिसम्बर  1978

 1979,  1980  कौर  जून  19  2  को  समाप्त  होने  वाली  भ्र वधि  के  लिए  रुपए  की  पैसों  में  क्रय रग क्ति

 की  स्थिति  क्या  थी  ?

 बिस  मंत्री  प्रणव  gareit)  :  रुपए  की  क्रय  जो  कि  afar  भारतीय  उपभोक्ता

 मूल्य  सूचकांक  1960-10u)  के  व्युत्क्रम  के  रूप
 में

 मापी  जाती  के  संबंध  में  मांगी  गई

 सूचना  नीचे  दी  गई  है
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 तवन
 जनवरी  1973  47.62  पैसे

 मत  1974  37.88  पेसे

 ग  1975  30.67  पेसे

 ज  1976  33.56  पेसे

 »?  1977  32.57  पैसे

 1978  30.77  परे

 दिसम्बर  1978  29.85  पैसे

 न  1979  26,76  पेसे

 ह  1980  24.51  पैसे

 हफ्  1981  21.74  पैसे

 जन  1982  21,28  पसे

 हिन्दी  के  पदों  का  दर्जा  बढ़ाने  के  लिए
 वित्तीय  मंजूरी

 6341.  थ्री  रघुनाथ  fag  वर्मा  :  क्या  बित्ती  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1982  से  ara  तक  राजभाषा  अधिनियम  के  प्रावधानों  के  कार्यान्वयन  हेतु

 हिन्दी  के  पद  बनाने  उनका  दर्जा  बढ़ाने  के  लिए  वित्तीय  स्वीकृति  हेतु  कितने  प्रस्ताव
 मंत्रालय  /

 विभाग  वार  प्राप्त  हुए  कौर  प्रत्येक  मामले  में  वित्तीय  स्वीकृति  देने  में  कितना  समय  ate

 इस  समय  मंत्रालय/विभागवार  कितने  प्रस्ताव  विचाराधीन हैं  कौर  वे  कब  से

 विचाराधीन  हैं  कौर  उन  पर  वित्तीय  स्वीकृति  प्रदान  करने  में  विलम्ब  क्या  कारण  हैं  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पटूटाशिरामा  :  शरीर  ध्रायोजना-मिस्न

 पक्ष  में  प्रतिष्ठित  पदों  के  सृजन  पर  इस  समय  प्रतिबन्ध  है  ।  लेकिन  राजभाषा  1963

 git  उसके  अन्तर्गत  बनाए  गए  नियमों  के  उपबन्धों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  ध्रावश्यक  पदों  को

 प्रतिबन्ध  के  भ्रांदेशों से  छूट  दी  गई  विभिन्‍न  मंत्रालयों  के  वित्तीय  सलाहकार

 वास्तविक  कौर  उचित  आवश्यकता  के  rare  पर  हिन्दी  पदों  के  सुजन  संबंधी  प्रस्तावों  पर  विचार

 करते  हैं  ।  सभी  हिन्दी  पदों  के  ग्रह  को  बढ़ाने  कौर  समूह  के  पदों  का  सृजन  करने  संबंधी

 प्रस्तावों  पर  वित्त  मंत्रालय  का  अनुमोदन  लेना  होता  है  ।  क्योंकि  ऐसे  सन्दर्भों  का  कोई  अलग

 रिकार्ड  नहीं  रखा  जाता  इसलिए  प्रप्त  हुए  प्रस्तावों  की  संख्या  तत्काल  उपलब्ध  नहीं

 इस  समय  हिन्दी  पदों  के  ि ग्रड  को  बढ़ाने/उनका  सुजन  करने  से  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  इस

 मंत्रालय  के  पास  अनिर्णीत  नहीं  पड़ा  ग्रा  है  ।

 कारखाना  यहा  निदेशालय  के  कर्मचारियों  को  चाज मंग  प्री-वो  के  रूप  में  पदोन्नति

 6342.  भी  कृष्ण दत्त  सुल्तान  पुरी  :  कया  रक्षा  मंत्री  age  कारखाना  महानिदेशालय  के

 कर्मचारियों  को  चार्जमैन  थर्ड  दो  के  रूप  में  पदोन्नति  के  बारे  में  9  1982  के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  246  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 लिखित  उत्तर  8  1°83

 क्या  व  §  1981  क्  अपील  संख्या  41.0  |  वीरेन्द्र  कुमार  कौर  sea  बनाम  भारत

 सरकार  )  में  उच्चतम  न्यायालय  के  2  19-1  के  फैसले  ale  न्यायालय  दिनांक  5

 19.2  के  तत्संबंधी  स्पष्टीकरण  ग्रा देशों  को  इस  बीच  सरकार  ने  लागू  कर  दिग  है  ;

 यदि  तो  उच्चतम  के  फैसले  को  लागू  करने  के  पश्चात  पदोन्नति  प्रतप्त

 करने  वाले  कर्मचारियों  को  इस  बीच  वेतन  और  भत्तों को  श्रवदोष
 बकाया

 धनराशि  का  भुगतान

 हो  गया  और

 सरक।र  ने  क्मंचारियों  को  उन  पिछली  तारीखों  से  पदोन्नति  देने  के  बारे  में  क्या

 कार्यवाही  की  है  जिन  तारीखों
 से  उनसे  कनिष्ठ  कर्मचारियों  को  पदोन्नति  दी  गई  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सिह  :  जी  हां  ।

 शौर  सरकार  द्वारा  मामले  की  जांच  की  जा  रही

 घटाई  गई  दरों  पर  सेटों  का  आयात

 6343.  श्री  रामजी  भाई  सारणी  :  कया  faa  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  फि  श्रकतूत्रर  1982  से  31  1983  के  दौरान  are

 सट  प्रख्यात  शुल्क  की  घटी  दरों  पर  भारत  में  प्राप्त  किये  गये  हैं  ;

 खुले  सामान्य  लायसेंस  के  अधीन  श्रायात  किये  सेटों  की  तुलना  में  घटी

 दरों  के  झायात  शुल्क  पर  aaa  किये  गये  ae.  सेटों  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  व्यय  की

 कौर

 प्रत्येक  देश  से  प्राप्त  रंगीन  सेटਂ  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ft  पटु टा सि  रामा
 :  दिनांक  11.10.  1982  के

 आयात  व्यापार  निमन्त्रण  आदेश  संख्या  29/82  के  द्वारा  रंगीन  सेटों  के  आयात  की

 इजाजत  निबंधित  सामान्य  लाइसेंस  पर  11.10.1982  से  4.12.1982  की  अवधि  के  दौरान  दी  गई

 थी  ।  इन  प्रायातों  पर  सीमाशुल्क  टेरिफ  1975  के  अधीन  निर्धारित  सूचनानुसार  190

 375%  की  सांविधिक  दर  से  सीमाशुल्क  उदग्रहणीय  था  ।  जिस  अवधि  में  निबंधित  समान्य

 लाइसेंस  उपहार  योजना  लागू  उसके  दौरान  कुल  62,360  रंगीन  टी  सेट  आयात  किये

 गये

 निबंधित  सामान्य  लाइसेंस  उपहार  योजना  के  अधीन  रंगीन  सेटों  के

 आयात  हेतु  कोई  बिदेशी  मुद्रा  नहीं  की  गई  ats

 यह  देखा  गया  कि  निबंधित  सामान्य  संयुक्त  लाइसेंस  उपहार  योजना  के  अधीन

 रंगीन  सेटों  का  रायात  ara  साउदी

 पश्चिमी  संयुक्त  राज्य  fata  भीर  ares  अनैसे

 देशों  से  किया  था  ।  देशबार  sara  का  विवरण  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  सीमा  शुल्क  गुणों
 में  इसका  रिकार्ड  नहीं  रखा  जाता  ।

 निरीक्षण  महानिदेशालय  सें  स्थानान्तरण  के  बाबत  निर्धारण

 6344.  eft  चिन्नास्वामी :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 18  1905  लिखित  उत्तर
 लि  दि  मनम

 कया  निरीक्षण  निदेशालय  संगठन  में  ऐसी  नीति  निधारित  की  गई  है  कि  यदि

 एक  स्थान  पर  एक  शभ्रधिकारी  का  5  ag  का  कायक 1.0  पुरा  हो  जाता  है  तो  उसका  स्थानान्तरण

 हो  जाना  चाहिए  ;

 यदि  तो  निरीक्षण  महानिदेशालय  मुख्यालय  रक्षा  उत्पादन  के

 प्लानिंग  ग्र  कोझारडिनेंशन  विभाग  मानकी  निदेशालय  के  कितने  सिविलियन  शरीर

 निरीक्षण  महानिदेशालय  के  स्थायी  रूप  से  सेव  छेड  अधिकारियों  ने  1983  तक  5  वर्ष  का

 कार्य  काल  पूरा  कर  लिया

 जिन  अधिकारियों  ने  दिल्‍ली  में  पाँच  ag  पूरे  कर  लिये  हैं  श्रथबा  1983  तक

 पाँच  ag  पूरे  करने  वाले  हों  उनके  स्थानान्तरण  के  बाबत  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 क्या  निरीक्षण  महानिदेशालय  मुख्यालय  के  कुछ  स्थायी  सेकेण्ड  सेवा  अधिकारियों

 को  स्थानान्तरण  नीति  में  रोक  लगाने  को  रक्षा  उत्पादन  में  प्लानिंग  एण्ड  को  श्राडिनेशन  विभाग

 में  स्थानान्तरित  किया  गया  wiz

 क्या  निरीक्षण  महानिदेशालय  में  मुख्यालय  के  कुछ  स्थायी  सैकेन्डहैंड  सेवा  अधिकारियों

 क ~ (| गे  स्थानान्तरण  नीति  में  रोक  लगाने  को  रक्षा  उत्पादन  में  प्लानिंग  एण्ड  को  श्राडिनेशन  विभाग

 में  स्थानान्तरित  किया  गया  कौर

 निरीक्षण  महा  निदेशालय  में  5  वर्ष  का  काय  काल  पूरा  करने  से  पहले  कितनों  स्थायी

 सेकेण्डेड  सर्विस  झ्र धि कारियों  six  सिविलियन  झ्र.धकारियों  का  स्थानंतरण  किया  गया  है  ate

 उसके  क्या  कारा  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  fag  देव  )
 :  जी  हां  ।  सरकार  की  नीति

 यह  है  कि  जहां  तक  संभव  हो  कोई  भी  अफ़सर  एक  स्टेशन  में  पांच  वर्ष  से  अधिक  नहीं  रहना

 जिन  अफसरों  ने  1983  तक  पांच  वर्ष  को  अवधि  पूरी  कर  ली  है  करने

 बाले हैं  उनकी  संख्या  इस  प्रकार  है
 i

 सिविलियन  अफ़सर
 ee  ा  सेना

 अफ़सर

 19  10 निरीक्षण  महानिदेशालय  संगठन

 योजना  कौर  समन्वय  निदेशालय  2

 मान की कररा  निदेशालय  1  ्
 नन

 इन  अफसरों  को  स्थानान्तरित  करने  की
 कांयं  वाही  क्रमिक  QIaTt  पर  की  जा

 रही  है  ।

 (3)  जी  नहीं  ।

 (¥)  सेना  के  नौ  अफसरों  का  पांच  ag  पुरे  होने  से  पहले  स्थानान्तरण  किया  गया  ।

 इनमें  से  6  का  स्थानान्तरण  उनकी  पदोन्नति  होने  पर  wear  पदोन्नति  की  संभावना  होने  पर

 दौर  3  का
 प्रशासन

 क  जरूरतों  की  वजह  से  किया  गया  ।  सिविलियन  शभ्रधिकारियों  में  से  3  का
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 लिखित  उत्तर  8  प्र  if  ६3

 बाय
 कै

 स्थानान्तरण  पांच  स्  परे  होने  से  पहले  a  कया  गया !  इनमें  से  एक  का  के  ग्रा घार  पर

 करार  दो  का  प्रशासनिक  ग्राघार  पर  स्थानान्तरण  क्या  गया ं:

 पाकिस्तान  द्वारा  आणविक  परीक्षण  योजना  को  ₹ स्थगित थयागत  करना

 6345,  Bt.  कृपा  सिन्ध  भोई  :  क्या  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क क्या  पाकिस्तान ने  waar  के  दबाव  के  कारण  श्राराविक  परीक्षण  योजना
 अ  y.

 स्थगित  कर

 > THI  हैं  ग्रोवर  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया यदि  इस  मामले  में  तथ

 कौर

 यह  निश्चित  करने  के  लिए  कार्यवाही
 की

 गई है  इससे  भारत  की  घोर

 कोई  ढील  नहो ं?

 रक्षा  मंत्री  शरार  बेंक्टरासन )
 से  पाकिस्तान  द्वारा  पर मारा  परीक्षण

 की  योजना  प्रेमिका  दबाव  के  भ्रस्तगंत  स्थगित  कर  दिए  जाने  के  समाचार  सरकार  ने  देखे  हैं

 परन्तु  इस  बारे  में  कोई  विश्वसनीय  सूचना  नहीं  है  ।

 देश  की  सुरक्षा  को  प्रभावित  करने  वाली  सभी  गति  विधियों
 पर  सरकार  बराबर  नजर

 रखती है  शौर  हर  समय  पूरी  रक्षा  तैयारी  बनाए  रखने  के  लिए  उपयुक्त  उपाय  करती  है  ।

 विदेशियों  हारा  गांजे  का  व्यापार

 6346.  श्री  जगदीश  टाइटलर :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  वन्य  जीव  शअ्रभयारन्य  देखने  जाने  वाले  क्र

 गैर  कानूनी  व्यापार  के  कारण  वहां  जाते  कौर विदेशी  गांजे  शौर  wea  दवातों
 के

 यदि  हां  तो  इस  धोखाधड़ी  के  नियंत्रण  att  उन्मूलन  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 जारहे हैं
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  qeatfa  रामा
 :

 भर  सरकार  को

 इस  बात  की  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  सबंधित  विधि  प्रवर्तन  झभ्िकारण  सड़क  रहते  हैं

 झोर  समय-समय  पर  यथावश्यक/समुचित  निवारक  एवं  अन्य  करते  रहते  हैं  ।

 भारतीय  औद्योगिक  बिकास  बक  दारा  मानो  सीमेंट  संयंत्रों  को  विजय  सहायता

 6347.  श्री  at,  देसाई

 aft पीਂ  सईद  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 (*)  क्या  भारतीय  प्रौद्योगिक  विकास  बेक  ने  मिनी  सीमेंट  संयंत्रों  को  दिये  गये  ऋणों

 के  लिये  राज्य  वित्तीय  निगमों  को  धन  देना  आरम्भ  कर  दिया

 क्या  लघु  के  सीमेंट  उत्पादकों  को  इस  रियायत  से  लघु  में  उत्पादन

 बढ़ाने  में  सहायता  मिलेगी
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 1४  चैत्र  105
 लिखित  उत्तर नातल्‍ययल्‍एल्‍ए। एइतल्‍एुतल्‍ए-टणणणाणत

 क्य
 राज्य  निगमों  तथा  राज्य

 औद्योगिक  वकालत
 निगमों  oa  तक  लघु  क्षेत्र  में  छोटे

 जगदीश सीमेंट  संयंत्रों  को  स्थापना  के  लिए  |  au  | क  सहायता  aa   ्af
 के  विरुद्ध  र HR

 ry
 1 2५ |

 (7)  यदि  तो  क्या  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेक  ने  समी  a  मेंट  संयंत्रों  की
 क्रिया  देने  का  facia  किया

 न् 2  )  क्या  लधु  एककों  की  उत्पादन  क्षमता  के  बारे  में  रिपोर्ट  माह जनक  है  शरीर  इस  को
 देखते  हुए  भारतीय  औद्योगिक  वकास  बैंक  ने  लघु  सीमेंट  संयंत्रों  को  अधिकतम  ऋणी  देने  का

 ग्रोवर निकाय  किया  है

 यदि  तो  इस  fang  से  कितने  लघु  सीमेंट  संयंत्रों
 को  लाभ  पहुंचा  है

 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जनादेश  पुजारी  arg.  भरने ने  फरवरी

 1983  में  देवी
 रूप  से  विक  सत  डिजाइन  तथा  लक्ष्मी प पर  ग्रा धा रिन  कुछ  टायनी  सीमेंट  संयंत्रों

 को  दिये  गये  ऋणों  के  बारे  चयनात्मक  अ्राचार  पुनीत  सहायता  प्रदान  करने  पर  विचार

 करने  का  तीरों  किया

 (  )  जिस  सीमा  तक  टाइनी  सीमेंट  एकक  ग्रंथ  पता  के  साथ  चलने  ate  सीमेंट  का

 पादन  करने  में  समय  हों  वहां  तक  सीमेंट  के  समग्र  उत्पादन  में  विधि  हो  सकती

 राज्य  वित्तीय  निगमों  तथा  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगमों  सहित  वित्तीय

 टाइनी  सीमेंट  संयंत्रों  की  स्थापना  के  वास्ते  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  में

 चयनात्मकता  अपनाते  रहे  हैं  क्योंकि  वे  ऐसे  एककों  तथा  उनकी  भ्र र्थ क्षमता  के  वास्ते  तकनीक  की

 प्रामाणिकता  व  श्रधंक्षमता  के  वारे  में  पुनीत  संतुष्ट  नहीं

 से  arg.  arg.  अपनी  प्रत्यक्ष  परियोजना  वित्त  स्कीम  के  अधीन

 रोटेरी  fata  तकनीक  पर  आधारित  wa  सीमेंट  परियोजनाश्रों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान

 करता  है  ।  क्षेत्रीय  अनुसंधान  जोरहाट  द्वारा  विकसित  तकनीक  पर  आघारित  लग

 सीमेंट  संयंत्रों  के  साथ.साथ  अन्य  सफलता  प्राप्त  नये  तरीकों  के  आघार  पर  शाइनी  एककों  को

 भाई  ars  ने  हाल  चयनात्मक  Grae  सहायता  प्रदान  करने  पर  विचार  करने

 निकाय  किया  है  ।  ऐसे  टाइनी  सीमेंट  एककों  को  wie  अधिक  सहायता  देने  से  पूर्वे  कुछ  समय  तक

 उनके  कार्यनिष्पादन  पर  नजर  रखनी  होगी ।  wa  तक  झाई  arg.  ने  प्रत्यक्ष  परियोजना

 वित्त स्कीम  के  aia  16  लघु  सीमेंट  परियोजनाओं  को  तथा  पु रन् वित्त  सहायता  स्कीम  के  aera

 7  एककों  को  सहायता  स्वीकृत  की

 झ्राणविक  बस  का  निर्माण  करना

 6348.  श्री  कमर  राय  प्रधान  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है.कि  सरकार  देश  में  श्राराविक  बम  बनाने  के  अपने  पूर्व  निर्णय

 पर  सुविचार  कर  रही  कौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  क्यां  है  att  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं
 ?
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 लिखित  उत्तर  8  प्र  1983

 रक्षा  मंत्री  (  श्री  वेंकटरामन )
 :  कौर  सरकार  आणविक  ऊर्जा  का  उपयोग

 शान्तिपूर्ण  कार्यों  के  लिए  करने  की  नीति  का  अनुपालन  करने  में  बचन-तरद्  है  ।

 हिन्दुस्तान  एरोनॉटिक्स  लिमिटेड  द्वारा  एयर  क्राफ्ट  इस् जन  शौर  उससे  संबंधित  कल

 पुजो  को  बनाना  कौर  उनके  विकास  की  योजना

 6349.  |  हन्नान  मोहलाई
 :  कया  रक्षा  मंत्री  यद  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  में  प्रवेश  इंजनों  कौर  उनसे  संबंधित  कल-पुर्जों

 के  विजयन  ate  विकास  प्रगामी  पन्द्रह  वर्षों  के  लिए  एक  सम्भावित  योजना  तैयार  की

 क्या  सरकार  का  विचार  हमारे  सुरक्षा  उत्पादन  के  देशी  विकास  के  इन  प्रयासों  पर

 समुचित  ध्यान  देने  का  ग्रोवर

 (7  )  क्या  सरकार  ने  इन  कार्यक्र  पं  को  मंजूर  किया  है  कि  afe  तो
 तत्संबंधी

 ब्यौरा
 .

 बया  है
 ?

 रक्षा  सत्री  :  प्रौढ़  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स

 लिमिटेड  के  संबंध  में  ws  दस  से  पन्द्रह  वर्षों  के  लिए  fea,  इन् जन  ate  संबधित  उपकरणों

 के  डिजाइन  तथा  विकास  के  लिए  एक  व्यापक  योजना  तैयार  की  रही  है  ।  योजना  को  प्रभी

 भ्रान्ति  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 सरकार  की  नीति  है  कि  यथासंभव  अधिक  से  afm  मात्रा  में  देशी  विकास  कार्यों

 को  प्रोत्साहित  किया  जाए  |

 राज  जाही  वारंगल  प्रदेश  )  को  अपने  नियन्त्रण  में  लेना

 6350.  श्री  कमालुद्दीन  अहमद  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  ने  ब्र  में  प्राप्त  जाही  बारांगल  को  अपने

 नियन्त्रण  में  कब  लिया

 जिस  दिन  मिल  को  अपने  नियन्त्रण  में  लिया  गया  उस  दिन  कर्मचारियों

 कौ  संख्या  कितनी  झ्र ौर

 इस  समय  कमंचारियों  कौ  संख्या  कितनी  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्यमत्री  राम दुलारो  सिन्हा  )
 :  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  इस  मिल  का  प्रबन्ध  ग्रहण  30  1971  से  उद्योग  तथा

 1951  के  अ्रस्तगंत  किया  गया  था  तथा  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  को  व्यक्ति

 के  रूप  में  नियुक्त  किया  गया  था  ।

 मिल  भधिग्रहत  करते  6,150  कर्मचारी  थे  ।

 मिल  में  इस  समय  4,678  कमेंट्री  हैं  ।

 हवा  से  हवा  में  मार  करने  बाला  मेट  प्रक्षेपास्त्र

 6351.
 भी  चीजों

 लाल  शर्मा  कया  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  यह  सच  है  कि  रक्षा  विशेषज्ञों  ने  हवा  से  हवा  में  मार  करने  वाले  माह  ax

 550  प्री  शास्त्र  को  पाकिस्तान  के  के  खतरे  के  प्रति  भारत  का  प्रत्युत्तर  माना

 (@)  यदि  तो  उपरोक्त  हथियार  को  पर्याप्त  संख्या  में  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही  की  गई  कौर

 पाकिस्तान  को  अमेरिका  से  मिले  अन्य  नए  हथियारों  की  हाल  के  खतरे  का

 मुकाबला  करने  के  लिए  wea  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रक्षा  मंत्री  प्यार  :  से  एड्रयू  एयर  क्लोन

 कम्बेट  मिसाइल  विभिन्‍न  शास्त्रों  में  एक  ऐसा  शस्त्र  है  जिसे  हवाई  area  से  बचाव  के  लिए

 इस्तेमाल  किया  जाता  है  ।  श्रेणी  के  विमानों  के  खतरे  से  निपटने  लिए  अनेक  उपाय

 किये  जाते  हैं  जसे-खतरे  का  जल्दी  पता  भूमि  पर  विमान  भेदी  शास्त्रों  को  व्यवस्था  ax

 उच्च  क्षमता  वाले  हवाई  अक्रम रा  विमानों  का  उपयोग  |

 पूरी  रक्षा  तैयारी  बनाए  रखने  के  लिए  हमारे  खतरे  के  परिवेश  में  होने  वाले  afcadat

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  समुचित  उपाय  करती  है  ।  श्रावण  का  सामना  करने  के  उपायों

 का  ब्यौरा  देना  लोकहित  में  नहीं है  |

 aia  किये  गये  रद्दी  कागज  में  alas  ग्रन्थों  का  पाया  जाना

 6352.  श्री  बनात वाला  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 कया  यह  सच  है  कि  हाल  में  कलकत्ता  के  सिदेर  गोदी  में  रही  कागजਂ  की  आयातित

 प्रषिती  में  पवित्र  कुरान  ale  अन्य  कामिक  ग्रन्थों  की  हरनेक  प्रतिलिपियां  पाई  गई  थों  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ate  किन  परिस्थितियों  में  श्रप्रवित्रीकरण

 करने  वाले  उपरोक्त  आयात  की  मंजूरी  दी  गई  कौर

 इस  प्रकार  की  प्रीति  के  विरुद्ध  की  गई  कायंवाही  का  ब्यौरा  क्या  है  शौर  इस

 प्रकार  की  घटनाओं  की  पुनरावृति  न  होने  देने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाली  रामा  :  (*)  हाल  ही  में  एक्स

 carga  एवरेज  से  कलकत्ता  में  रही  कागजों  के  215  व  366  बोरों  की  दो  खेपों  का  आयात

 किया  कुरान
 पवित्र

 बाइबल  तथा  ara  alan  ग्रन्थों  के  खुले  पने थे  ।

 सुप्रीम  पेपर  कलकत्ता  तथा  श्रौरियंट  पेपर  एंड  उड़ीसा  द्वारो

 सिंगापुर  से  tat  कागजों  की  खेपों  का  ग्रायात  किया  गया  था  ।  एक  खेप  में  कुरान  TUG  की  53

 प्रतियां  मिलीं
 ।  दुसरी  खेप

 में  कुरान  शरीफ  व  अरन्य  कामिक  wale  खुले  पन्ने  इन

 खेपों  को  रोक  लिया  गया  है  ।

 यद्यपि  श्रायातकों  ने  रही  कागजों  के  भीतर  की  म्रंतवस्तु  की  जानकारी
 होने  ले

 इन्कार  किया  तथापि  राज्य  सरकार  के  साथ  मिलकर  पोर्ट  ट्रस्ट  द्वारा  इस  मामले  की  जांच

 की  जा  रही  है  ।  इस  जांच  के  पुरा  होने  तक  माल  को  पोर्ट  ट्रस्ट  की  अभिरक्षा  में  रख  दिया  गया

 है  ।  इत  सोच  श्रायातकों  से  aqua  गया  है  कि  वे  भविष्य  में  रहो  कागजों  की  खेपों  के
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 साथ  धार्मिक  ग्रन्थों  तथा  घातक  साहित्य  न  भेजना  सुनिश्चित  करने  के  अपने  लिदेदास्थ

 सप्लायरों-से  ।  जिससे  भाती  निर्यातों  के  मामले  में  उपयु कत  प्रतिबंधक  कार्रवाई  को  जा  सके

 यह  मसला  मुख्य  रायात-निर्यात  की  जानकारी  में  भी  ला  दिया  गया  है  ।

 प्राइवेट  कंपनियों  द्वारा  करों  का  भुगतान  न  करना

 6353,  श्रोती  प्रमिला  दण्डवत  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पिछले वह
 गैर  सरकारी  क्षेत्रक  अनेक  बड़ी  कंपनियों  ने

 उनको  हुए  लाभ  पर  कों  भुगतने  नहीं

 र
 क्या  सरकार  को  ऐसे  एक  सौ  से  अधिक  कंपनियों  की  सुची  पेश  की  गई  थी

 जिन्होंने  पिछले  ag  उनको  हुए  लाभ  पर  करों  का  भुगतान  नहीं  किया  ar;

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  पर  कया  कार्यवाही  की  कौर

 क्या  सरकार  ने  एफ  arg  सं  सी  पराई  के  अ्रनुरोध  के  अनुसार  पूजा  निवेश  भर

 को  बढ़ाने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाली  राम  :  (*)  तथा  (@)  यह  सच है
 कि  aga  अधिक  लाभ  कमाने  वाली  कुछ  aoa  ने  grant  श्रभिनियम  के  श्रीसंत  अनुरत

 कतिपय  कर  रियायतों  के  कुछ  निर्धारण  वर्षों  के  कोई  शिरास-कर  mar  नहीं  किया

 है  ।  अथवा  तुलनात्मक  दृष्ट अपने  लागों  का  एक  अल्प  भाग  ही  राय-कर  के  में  gar  किया

 है  कंपनियों  की  एक-सची  जिसमें  कर  निर्धारण  वर्ष  1981-82 के  दौरान  उन्के  लेखागत  लाम

 तथा  उनकी  कर  देयता  को  दर्शाया  गया  संलग्न  farce  में  प्रत्याशी सें  car

 गया  देखिये  संख्या  6344/83]

 यह  सुनिश्चित  करने  की  टोटी  से  कि  राय-करर  भ्धघिनियम  के-भ्रांत  य

 रियायतों  के .संबव 'में विभिन्न a  विभिन्‍न  कटौतियों  के  परिणामतः  कंपनि थों  *कर  लगने  .  योग्य  अय  ह

 सीमा  तक  कम  न  हो  जाय  कि  लाभ  कमाने  कंपनियों  द्वारा  कोई  कर  ही  सदा  किया  जाए

 ae  केवल  नाममात्र  का  कर  ही  ar  किया  वित्त  विधेयक  1983  आयकर  अ्रधघिनियम

 में  इस  का  एक  उपबंध  बनाने  का  प्रस्ताव है  कि  जहां  किसी  कंपनी  के  मामले में  राय-कर

 afafrr  के  कतिपय  विनिर्दिष्ट  उपबंधों  के  अंतरगत  श्रनुवेय  कटौतियों  कौ  सकल  ऐसी

 कटौतियाँ  करने  से  od  संबंधित  कुल  राय  की  राशि  के  70  प्रतिशत से  बढ़  जाती  वहां  उन

 उपबंधों  के  भंतगंत
 '
 काटी  मांगे  वाले

 राशि  इस  प्रकार  सकी  कटौतियां  करने  से  स  ग  रित

 गाँव  के  70-3.  श  ae  सौंमित  कर  दिया  जाय  |

 (=)  1983  ड्रा  निवेश-छूट  संबंधी  उपजने  हों  में  सं  योधन  किग्रा  ज्ञाना  ध्रार्दादधित

 है  ताकि  यह  छूट  ऐसी  नई  मशीनरी  तथा  संयंत्र  के  मामले  में  भी  दी  जा  सके  शौ

 जलयानों  या  ग्न्य  wast  चालित  यानों  की  मरम्मत  करने  के  कारवार  के  प्रयोजनों  के  लिए  31

 1983  के  पद  चात  किन्तु  1  1988  के  पहले  प्रतिष्ठापित  किया  गमा  तब  जब

 बहू  कारबार  feat  भारतीय  कंपनी  द्वारा  चलाया  जाता  है  कौर  इस  प्रकार  चलाया  गया  करप  स्वर
 केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  तत्समय  अनुमोदित  है  ।  इसके  aaa  एक  अन्य  के  झंतगेंत  इस
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 विधेयक  द्वारा  मं तीन री  या  संयंत्र  की  वास्तविक  लागत  के  35  प्रतिशत  की  दर  से  निवेश-फूट
 की  व्यवस्था  करना  भी  afer  है

 जो  प्रदूषण  अथवा  पर्यावरण  के  संरक्षण  में

 सहायता  करता  है  आर  सरकार  द्वारा  भ्र घि सूचित है  बशर्तें  करदाता  द्वारा  उक्त  मशीनरी  quar

 संयंत्र  की  झौद्यो
 गीत

 उपक्रमों  31  1983  के  पदचात  की  गई  हो  ।

 कृषि  सम्बन्धी  कच्चे  माल  का  निर्वात

 6354.  शी  हीरो  कुमार  गंगवार  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बया  यह  सच  है  कि  सरकार  अरंडी  का  मूमफली  एस

 ग्राउन्डनट  कौर  तिल  जसे  कृषि  सम्बन्धी  कच्चे  माल  के  निर्यात  की  अनुमति  दे  रही  है

 क्या  ऐसे  निर्यात  की  यूपी  निर्यात  क्रम  में  जाता  है

 देश में  इन  के  अत्यघिक  मूल्य  बढ़  रहे  तयार  ग्रोवर  अन्तिम  रूप  से  निर्मित  उत्पादों  का  निर्यात

 राष्टीय  हित  में  नहीं  अ्रौर

 क्या  सरकार  को  इस  बात  को  जानकारी  है  कि  पशतूनों  के  gers  निर्यात  से

 दुग्ध  उत्पादन  में  कमी  हो  गई  है  जिसके  परीक्षा  स्वरूप  दुग्ध  बटर  ara  कौर  विदेशी

 पशु ग्र ों  पर  निसार  होना  पड़  रहा  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  सें  राज्यमंत्री  राम  gare  सिन्हा  से  श्र

 सम्बन्ध  मंत्रालयों  के  साथ  विच।र-विमश  करके  तथा  ata  झावव्यकताओं  तथा  ata  कीमतों

 को  ध्यान  में  रखकर  संवेदनशील  प्रकृति  की  मदों  जसे  मू  गफली  एस

 तिल  झा  द  की  सीमित  मंत्रा  निर्यात  की  दी  जाती  है  ।

 समेकित  ग्रमीण  कार्यक्रम  लंग  करने  के  लिए  चुने  gq  '  लामा  थीं  हेतु

 बांशित  acer  सुविधाए

 6355.  थी  जायनल  श्रबेदोंन :  क्या  चित्त  मंत्री  ag  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  बेक  giz  wea  वित्तीय  संस्थान  समेकित
 ग्रामीण  विकास

 कार्यक्रम  लागू  करने  के  लिए  चुने  हुए'लांभ॑थिंयों  को  aifer  ऋण  सुविधा मों
 की  विस्तार

 करने
 में

 हिचकिचा  रहे  हैं

 यदि  तो-केन्द्रीय  सरकार  की  इस  पर  क्या  कया  शौर

 सरकार  इस  बारे  में  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही  weary  पर  विचार  कर  रही  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  ov  मंत्री  जनादेश  :
 से  (7)  बक  एकीकृत  ग्रामीण

 विकास  कार्यक्रम  के  भ्रमित  निर्धारित  हिताधघिकारियों  के  श्रथंक्षम  श्रस्तावों  की  अपेक्षा परों

 के  लिए  ऋण  सहायता  प्रदान  कर  रहें  इस  कार्यक्रम  के  में  बलों  की  भागीदारों  को

 सुनिश्चित  करने  के  भारतीय  fers  बेक  ने  विस्तृत  सिद्धान्त  जारी  किये  हैं  ।  बैंकों

 &  कहा  गया  है  कि  वे  निर्धारित  हिताधिकारी  परिवारों  के
 जावेद  (a7  को

 शीघ्रता  से  निपटाए

 जहां  कहीं  आवश्यक  है  हिताध्किरियों  a  के
 .  प्रस्तावों  at  अर्थ क्षमता  पूंजीगत

 की  इरादी  के  सम्बन्ध  में  - निम्न  स्तर  पर  पर्याप्त  समन्वय  की  कमी  के

 rh
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 द

 कारण  wees  होने  वाली  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए  राज्यस्तरीय  बेठकों  के  माध्यम  से

 भी  विशेष  प्रयास  किये  जा  रहें  हैं  ।

 was  के  निर्यात  के  थारे  में  भारत  शौर  के  सोच  समझौता

 6356.  थी  rare  सिह  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  ait  रूस  के  बीच  श्रमिक  निर्यात  के  बारे  में  एक  समझौता  झा

 यदि  तो  कितने  मुल्य  का  ae  निर्यात  किया  जायेगा  कौर  भुगतान  भारतीय

 मुदा
 में  किया  जाये  waar  डालरों  मे ं;

 क्या  सरकार  अन्य  दुर्लभ  मुद्रा  वाले  देशों  को  भी  wae  का  निर्यात  करने  पर  विचार

 कर  रही  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  कौर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 भारत  का  दौरा  करने  वाले  सोवियत  प्रतिनिधि  मंडल  के  नेता  ate  अन्य  सदस्यों

 के  नाम  उनका  रुतबा  क्या  था  तथाਂ  उसके  समकक्ष  भारतीय  प्रतिनिधि  मंडल  का  तदनुरूप  ब्यौरा

 है  ;

 क्या  दोनों  देशों  के  बौच  कुछ  शरीर  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये  जाने  की  संभावना

 है  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ;

 क्या  रूस  विदेशी  मुद्रा  के  विनियम  पर  अन्य  देशों  को  ee  का  निर्यात  कर  रहा

 है  धौर  इस  प्रकार  भारत  को  विदेशी  मुद्रा  से  वंचित  कर  रहा  है  ;  कौर

 यदि  तो  सरकार  प्रतिक्रिया  का  ब्यौरा  बया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ( sftaait  राम  दुलारो  सिन्हा  )  :  तथा

 10.1  करोड़  मुल्य  के  oa  के  निर्यात  के  लिये  सोवियत  ब्यापार  प्रतिनिधिमंडल  के  साथ

 1983  में  नई  दिल्‍ली  में  हस्ताक्षर  किये  गये  थे  ।  भुगतान  भारतीय  मुद्रा  में  होगा  ।

 भारत  दुलंभ  मुद्रा  वाले  देशों  को  पहले  हो  way  का  निर्यात  कर  रहा  है  ।  उदाहरण

 के  तौर  पर  1981-82  में  मुख्य  आयात  निम्नोक्त  प्रकार  थे  ;
 we

 देश  का  ATA  मूल्य  लाख
 में

 अमरीका  187.96

 जापान
 155.53

 फ्रांस  19.66

 4  ब्रिटेन  39.94

 स्विटजरलैंड  36.30

 पश्चिम  जमनी  20.58

 बुल्गारिया  30.42

 द

 |
 लोकतंत्रीय  जनवादी  गराराज्य  24.50

 2
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 सोवियत  प्रतिनिधिमंडल  को  भ्रध्यक्षता  स्त्रोजमेटी  मास्को  के

 उपमहानिदेशक  चिस्तिकोब  ने  की  az  इनके  साथ
 उक्त  खरीद  समीकरण  के

 उपनिदेशक  एन्जीरबेरियन  भी  थे  ।  भारतीय  पक्ष  कीਂ  wear  sperm  व्यापार  निगम  के

 कार्यकारी  अध्यक्ष  ber  मघुकर  थे  कौर  इनके  साथ  मीटरों  कें  मुख्य  प्रबन्धक

 )
 श्री  श्रीनिवासन  थे  ।

 वार्डों  के  दौरान  सोवियत  पक्ष  ने  चालू  वर्ष  की  दूसरी  छमाही  के  दौरान  भय

 खरोद  सम्बन्धी  व  में  aaat  fa  दिखाई  थी  ।

 तथा
 सरकार

 को
 ऐसे

 सौदों  की  जानकारी  नहीं  है  ।

 उड़ीसा  कपड़ा  मिलों  कार्य  निष्पादन

 6357.  श्री  चिन्तामणि
 cata

 :  कया  वाणिज्य  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  इस  समय  कितनी  कपड़ा  मिलें  चल  रही  हैं  ;

 उन  कपड़ा  मिलों  के  नाम  क्या  हैं  ;

 पिछले  दो  वर्षों  उनमें  से  प्रत्येक  कपड़ा  fam  के  उत्पादन  का  व्यौरा  क्या  है  ;

 कौर

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्या है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (aitnett  दुलारी  :  तथा  (  ख

 r) उड़ीसा  में  पांच  सूती  वस्त्र  जो  उद्योग  तथा  वि
 नियमन

 )  1951

 suite  पंजीकृत  में  सै  चार  मिलें इस  समय  कार्य  कार  रही  हैं  :

 (1)  उड़ीसा  टेक्सटाइल  चावदार

 (2)  उड़ीसा  काटन  भरतपुर

 (3)  उड़ीसा  Had  कोआपरेटिव  स्पिनिंग  टोड

 (4)  कालिंग  विवेक  कोआपरेटिव  स्पिनिंग  मिल्स  aanaa

 car  एक  विवरण  संलग्न है  ।

 विवरण

 a  a

 मिल  का  नाम  ag  मात्रा

 —

 उड़ीसा  टेक्सटाइल  मिल्स  |  ह  ह  4 feppege

 (29-4581  से  28-11-81 तक  बन्द

 1981  804  qa

 पड़ी  थी
 dt.

 5012  कपड़ा

 1982  3499  याने

 198 1
 36853  कपड़ों

 73



 लिखित  उत्तर  8  अपील  1983

 नशए nen  ae  ne  i  a  ee  ee

 |  2

 काटन  भगतपुर

 720  यान (feafaa  मिल्स  )  1981

 foster  विकास  को-भ्र/परेटिव

 स्पिनिंग  टोड़ा  1980-81  1873  याने

 1981-82  791  कपड़ा

 1980-81  2211  यान कालिंग  विवेक  कोआपरेटिव

 स्पिनिंग  घेनकनल  198  2  2583  कपड़ो

 a

 Lard,  81  से  उड़ीसा  काटन  मिल्स  के  अन्तिम
 उत्पादन  आंकड़े  श्रमी  वस्त्र  ब्रा युक्त  के

 पास  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 alates  स्पिनिंग  मिल्स  के  उत्पादन  आंकड़े  कोआपरेटिव  वर्षवार  से

 पाकिस्तान  को  गायों  को  तस्करों

 6358.  श्री  विरघारास  फुलवारियां  :  कया  faa  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्षेत्रों  से क्या  यह  सच  है  कि  कच्छ  कोरके  ५

 पाकिस्तान  को  गायों  की  तस्करी  को  जाती  है  ;  प्र

 यदि  तो  सरकार  ने  इसे  रोकने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  है  ae  तत्सम्बन्घो

 ब्यौरा  क्या है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाली  राम
 :

 प्राप्त  रिपोर्टों  से  पता

 चलता  है  कि  राजस्थान  क्षेत्र  में  भारत-पाक  सीमा  पर  पाकिस्तान  को  गायों  की  तस्करी  किए

 जाने  की  कुछ  घटनाएं  हुई  हैं

 सीमा  शुल्क  विभाग  के  निवारक  ate  झा सुचना  तन्त्र  को  इस  क्षेत्र  में  gag  बता

 दिया  गया  है  ।
 सम्बन्धित  केन्द्रीय  सरकार  भीर  राज्य  सरकार  के  प्राधिकारियों  के  साथ  समन्वय

 स्थापित  करके  उपयुक्त  तस्करी  निवारण  उपाय  भी
 प्रश्नों

 गये  हैंगर  इस  मामले  की  बराबर

 समीक्षा  की  जाती  रहती  है  ।

 बिजली  के  र... झवषध  करघों  का
 पला

 लगाना

 6359.  eit  शान्तु  भाई  पटेल
 :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग ेकि :

 क्या  देश  में  बहुत  बड़ी  संख्या  में  बिजली  के  श्रवंध  करघे  चलाये  जा  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  राज्यवार  उनकी  अनुमानित  संख्या  कितनी  है  ate  बिजली  के  बंघ

 करघे  कितने हैं

 74
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 क्या  हथकरघा  क्षत्र  पर  इन  वैघ  बिजली  के  करवों  का  प्रतिकूल  असर  पड़  रहा

 है  ;  mt

 बिजली  के  वैघ  करघों  का  पता  लगाने  के  लिये  कार्यवाही  की
 गई  है

 अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  /  श्रीमती  राम  दुलारी  सिन्हा  )  :  तथा

 सरकार  को  देश  में  झनधघिकृत  शक़्तिचालित  करघों  की  संभाव्यता  के  बारे  में  पता  है  ।  चूकि  ये

 श्रनघिकृत  शक़्तिचालित  करवे  राज्यवार  व्यौरे  नहीं  दिये  जा  संकते  ।  विभिन्‍न  राज्यों/संघ

 राज्य  क्षेत्रों  में  अघिकृत  शक़्तिचालित  करों  कीਂ  संख्या  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 इस  संभाव्यता  से  इन्कार  नहीं  feat  जा  सकता  कि  बढ़ते  हुए  दक्तिचालित  क्षत्र

 से  हथकरघा  क्षेत्र  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 श्रनघिक्ृत  बक्तिचालित  करघों  का  पता  लगाने  शौर  ऐसे  करघे  रखने  के  लिये

 जिम्मेदार  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  के  पास  was

 दोस्तियाँ हैं  ।  वस्त्र  आयुक्त  के  पास  सीमित  स्टाफ  को  देखते  वास्तव  में  इस  मामले  में  राज्य

 सरकारों  द्वारा  श्रावइ्यक  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  |

 विवरण

 1-3-82  को  प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  में  प्राधिकृत  शक़्तिचालित  करघे  दहानी  वाला

 विवरण

 श्मशान  प्रदेश  15,008

 असम  1,576

 बिहार  7,650

 चण्डीगढ़  56

 दादर  नगर  हवेली  250

 दिल्‍ली  1,908

 दमन  तथा  दीव  100

 गुजरात  89,282

 हरियाणा  1,838

 614 ह्विमाचल  प्रदेश

 572 जम्मू  तथा  कश्मीर

 68 कांडला  मुक्त  जोन

 कर्नाटक  32,848

 केरल  6,498
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 2

 ote  er  teeter  rere  लट

 मध्य  प्रदेश  14,997

 महाराष्ट्र  2,09,913

 afarge

 नागालैंड  6

 उडी
 सा  3,688

 पांडिचेरी  1,120

 वजिब  23  287

 राजस्थान  7,826

 तमिलनाडु  92,643

 बुरा  24.

 उत्तर  प्रदेय
 24,126

 पश्चिम  बंगाल  14,662"

 नदप्स्पः

 खनिज
 तथा

 arg
 व्यापार  निगम  द्वारा  तांबे  के  बढ़ाए  हुए  मूल्य

 थीं  भोमਂ  सिह  :

 6360.  भी  सतिन्द्र  नारायण  सिह

 श्री  arg  साहिब  परूलेकर  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 waite  तथा  arg  व्यापार  निगम  ने  हाल  में  तांबे  के
 मूल्यों  में  वृद्धि  की

 तो  मुल्यों  में  कितनी  वृद्धि  को  है  att  इसके  सु  क्लास  क्या

 (7)  क्या  सरकार  ने  मूल्य  वृद्धि  से  लघु  उद्योगों  पर  पड़ने  बाले  ware  का  मुल्यांकन

 किया  गया  है  ;  atk

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  जी  ।

 तांबे. की  कीमत  मैच  1983  में  36,500  टन-से-क्वाटर  41,000

 ofa  a.  टन  की  गई

 उपरोक्त  वृद्धि
 के  मुख्य  कारण  निम्नोक्त  प्रकार

 सीमाशुल्क  में  5  प्रतिशत  की

 26  श
 (a)  सी  मुलक

 के  सम्बन्ध  में  ID  ह  ताकत  सहायक  YER  लगाना;;फ््तथा
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 श्न्तर्राष्ट्रीय  बाजार  कीमत  में  विधि  ।

 जी  नहीं  ।

 wat  नहीं  उठता  ।

 बम्बई  को  कपड़ा  मिलों  में  हड़ताल

 6361.  श्री  wt  नरसिंहा  रेड्डी :
 क्या  वाणिज्य  मंत्री

 ug  बताने
 क ही  कपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्यां  ae  सच  है  कि  सरकार  ने  हाल  में
 बम्बई

 के  कपड़ा  मिलों  के  उन  कामगारों  को

 जो  ड्यूटी  पर  झा  सकते  हैं  कुछ  Afafear  प्रोत्साहन  दिये

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  नप्पा

 कितने  मजदूरों  ने  लाभ  लेने  की  wife  की  है  कौर  ड्यूटी  पर  उपस्थित  हों  गये

 शौर

 (7)  हड़ताल  समाप्त  करने  को  बातचीत  में  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 बाजिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (  श्रीमती  राम
 दुलारो  सिन्हा  से  बम्बई  के

 सूती  वस्त्र  मिल  कर्मचारियों  को  मकान  किराया  भत्ते  के  भुगतान  के  बारे  में  वस्त्र  उद्योग  सम्बन्धी

 त्रिपक्षीय  समिति  द्वारा  दी  गई  जो  सरकार  द्वारा  मान  ली  के
 अनुसरण

 में  मिल

 मालिकों  को  1-4-83  से  निम्नलिखित  दरों  पर  मकान  किराये  भत्ते  का  भुगतान  करना
 है

 :

 *  (1)  750  मासिक  से  वेतन  पाने  वाले  कर्मचारियों  को  प्रतिमास  32  ।

 (2)  751  मासिक  से  1250  मासिक  पाने  वाले  कर्मचारियों  को  प्रतिमास  45  रु

 (3)  1250  से  श्रमिक  मासिक
 वेतन

 पाने  वाले
 कर्मचारियों  को  प्रतिमास  65  ।

 यद्यपि  इन  फायदों  का  लाभ  उठाने
 के

 लिये  जिन  कर्मचारियों  ने  कार्यग्रहण  कर

 लिया  है  उन  की  कुल  संख्या  कां  श्रीभान  लगाना  संभव  नहीं  तथापि  जिन  कामगारों  ने  4-4-83

 को  कार्यग्रहण  कर  लिया  था  उनकी  संख्या  103535  थी  ।

 @),  कामगारों  कौ  मांगे  बस्त  उद्योग  त्रिपक्षीय  समिति
 को  भेज  दी  गई  है  ate

 सरकार  की  strat  है  fg  हड़ताल  को  शीघ्र  ही  समाघान  aaa  ।

 मानव  भ्रन्तरिक्ष  उड़ान

 6362.  बसंत  कुमार  पंडित  :  कया  सका  मंत्री  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  24  1982  के  टाइम्स  आफ  इण्डिया  में

 omsl-aifaad  are  स्पेस  फ्लाइट  इन  मिड  84”  elas  समाचार  की  शोर  दिलाया  गया

 धौर

 (4),
 कया  दिनांक

 8
 श्रक्‍्तूबर, ध  1982  के  रोहित  et  996,  के  उत्तर

 में

 बताये  गये  दो  भारतीय  विमान  चालकों  मौर  विमान-चालकों  भी
 प्रशिक्षण

 दिया  जा  रहे  हैं
 श्र  क्या  का  & FIAT  भारतीय  अन्तरिक्ष  उड़ान  करने  का  है  भीर  यदि

 at  तो  तत्सम्बन्धी
 saver  बया  है  y

 फ्
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 रक्षा  मंत्री  पवना  ग साकरा  मन  )  :  जी  1984  भें  रात  रक्षा  उड़ान  को  एक

 भारत-सोवियत  संयुक्त  योजना  बनाई  गई  है  ।

 जी  नहीं  ।

 रेलवे  लाइनों  के  विद् यतो करण  के  लिए  fara  बैंक  सहायता

 6363.  श्री  विजय राघवन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  बंक  रेलवे  लाइनों  के  विद्युतीकरण  के  लिए  सहायता  दे  रहा

 यदि  तो  सहायता  की  राशि  कितनों

 क्या  इस  प्रयोजन  से  fea  बैंक  के  एक  दल  ने  हाल  ही  में  भारत  का  दौरा  किया

 झोर

 विश्व  बैंक
 से

 मिलने  वाली  सहायता  से  किस  सेक्शन  का  विद्युतीकरण  किया  जा

 रहा है  ?

 मानो  श्र  प्रणब  (#)  नहीं  ।

 यह  सवाल  पदा  ही  नहीं  होता  ।

 विश्व  बेक  के  एक  पर्यवेक्षक  शिष्टमंडल  ने  farsa  बेक  को  सहायता  से  चलत  रही

 परियोजनाश्रों  की  समीक्षा  करने  ait  विश्व  बंक  की  संभावित  सहायता  से  चलाई  जाने  वाली

 विद्युतीकरण  परियोजना  सहित  भावी  परियोजनाओं  की  जांच  करने  के  लिए  1983  के

 दौरान  भारत  की  यात्रा  की  थी  ।  रेलवे  विद्युतीकरण  के  सम्बन्ध  में  बातचीत  wit  भी  चत

 रहो  है  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 तम्बाकू  उत्पादकों  द्वारा  कच्चो  तम्बाकू  म  बेचने  का  निर्णय

 6364.  श्री  गदा घर  साहा  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ~
 क्या  उन्हें  तम्बाकू  उत्पादकों:द्वारा  अपने  तम्बाकू  की

 बिक्री
 पर  रोक  लगाने

 के  ्  निकाय  को  जानकारी

 यदि  तो  बिक्री  का  बहिष्कार  करने  के  संदर्भ  में  उनकी  क्या  मांग  इस

 मामले  में  तम्बाकू  बोड़ा  का  निणायं  अथवा  gw  कया  भीर

 (7)  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  सें  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  (*)  जी  नहीं  ।  76

 मिलियन  तम्बाकू  का  विपणन  पहले  ही  किया  जा  चुका  है  ।

 (@)  are  प्रदेश  के  वर्जीनिया  ब्ल्यू  क्यों  तम्बाकू  उपजकर्त्ताप्ों  ने  बेहतर  कीमतों  झीर

 कीमतों
 को  एक  लाभकारी  स्तर  पर  स्थिर  करने  के  लिए  सरकारी  भ्र मिक रणों  द्वारा  बाजार

 हस्ती  प  के  लिए  अनुरोध  किया  है  ।  तम्बाकू  बों  ने  एक  कौसर  समर्थन
 कार्यवाही

 के  रूप  में

 758
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 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  निम्न  तथा  मध्यम  ग्रे  डॉ  के  30,000  टन  तम्बाकू  की  खरीद  की

 सिफारिश  की  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  को  न-लाभ  न-हानि  श्राधघार  पर  वाणिज्यिक  खाते  में

 निर्यात  योग्य  ग्र  डॉ  के  तम्बाकू  की  खरीद  के  लिए  कहा  गया  सिगरेट  विनिर्माताओं  area

 प्रदेश  के  वर्जीनिया  तम्बाकू  रान्ना  प्रदेश  सरकार  कौर  तम्बाकू  ats  के  प्रतिनिधियों

 के  साथ  24  मान  1983  को  वा  राज्य  मंत्रालय  में  आयोजित  एक  बठक  में  उन  कीमतों  के  संबंध

 जिन  पर  विनिर्माता  उपजकर्तात्रों  से  निम्न  ग्रिडों  के  वर्जीनिया  तम्बाकू  की  खरीद  करेंगे

 fante  वि निर्माता ओरों  कौर  उपजकर्ताश्रों  के  प्रतिनिधियों  के  बीच  एक  करार  किया  गया  ।  राज्य

 व्यापार  निगम  भी  वर्जीनिया  ब्ल्यू  als  तम्बाकू  के  fara  गार्डों  की  खरीद  के  लिए  बाजार  में

 प्रवेश  करेगा  |

 पश्चिम  बंगाल  में  रेशा म-उत्पादन  का  विकास

 6365.  श्री  रेण पद  दास :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 जहां  तक  पश्चिम  बंगाल  में  रेशम  उत्पादन  के
 सुनियोजित

 विकास  का  प्रदान है

 झा सरकार  की  इसमें  परब  तक  क्या  भूमिका  रही  शौर

 उस  राज्य  के  लिए  बनाई  गई  विभिन्न  योजनाश्रों  पर  अब  तक  वास्तव  में  कितनी

 धनराशि  खर्च  हुई  है  ?

 रेशम  उद्योग का  समन्वित बाणी  मंत्रालय  में  उपमंत्री

 विकास  सुनिश्चित  करने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  की  स्थापना  की  थी

 पश्चिम  बंगाल  में  केन्द्रीय  रेशम  ars  ने  ग्रनुसंघान  तथा  विस्तार  कार्यक्रम  दारू  किये  रेशम

 उद्योग  संबंधी  कार्मिकों  को  प्रशिक्षण  दिया  सांख्यिकीय  gins  एकत्र  किये  कौर  तकनीकी

 सलाह दी  है  ।

 बोर्ड  ने  राज्य  के  प्रयासों  को  पुरा  करने  के  लिए  सीधे  कछ  विकास  कार्यक्रम  क्रियान्वित

 भी  किये  हैं  att  शहतूत  रेशम  के  लिए  तीन  रेशम  कीट  पालन  उत्पादन  एक  टसर  बेसिक

 सीड  tra  रोलिंग  के  लिए  एक  सामान्य  सुविधा  एक  क्षेत्रीय  विकास  कार्यालय

 निर्यातों  के  लिए  रेशम  के  माल  के  निरीक्षण  के  लिए  एक  प्रमाणन  केन्द्र  स्थापित  किये  हैं  ok

 राज्य  में  श्रन्तःराज्य  टसर  विकास  परियोजना  क्रियान्वित  भी  कर  रहा  है  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  safe  के  प्रथम  चार  वर्षों में  राज्य  के  लिए  विभिन्‍न

 योजना  पर  कभी  तक  aa  की  गई  सही  राशि  इस  प्रकार  है

 ag  व्यय
 लट

 1980-81  129-62

 1001_909
 176  1-624  162.23 कन  ae

 1982-83  52.50  82  तक )

 1983-84  201.05  (  आबंटन )
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 eee

 fara  बेक  git  fau  पोषित  राज्यों  को  परियोजनाएं

 6366.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  कया  बिस  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्न  राज्यों  की  कितनी  कृषि  परियोजनाएं  विश्व  ae  द्वारी  बित्तपोधित  की

 जा  रही

 उनमें  से  कितनी  उड़ीसा  में  कार्यान्वित  की  जा  रहो

 उन  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  भोर  प्रत्येक  को  fare  बक  की  कितनी  सहायता

 दी  गई  कौर

 उड़ीसा  के  उन  जिलों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  बे  परियोजनाएं  कार्यान्वित  कौ  जा

 रही  है  ?

 वित्त  मंत्री  (sit  प्रणब  :  fara  बेक  समूह  की  वित्तीय  सहायता  से  विभिन्न

 राज्यों  में  इस  समय  34  कृषि  परियोजना  क्रियान्वित  की  जा  रही

 इन  पिंको  जनाओ ओं
 में  से  5  परियोजना  उड़ीसा  राज्य  में  arated  की  जा  रही

 हैं  ।  इन  पांच  परियोजनाओं  में  से  एक  परियोजना  श्रतन्यरूप  से  उड़ीसा  समय  में  ही  क्रियान्वित

 की  जा  रही  है  जबकि  wea  चार  परियोजनाएं  बहु-राज्यीय  परियोजनाएं  हैं  जो  अन्य
 राज्यों

 में

 भो  क्रियान्वित  को  जा  रही  हैं  ।

 (7)  ate  उड़ीसा  में  चल  रहो  इन  पांच  परियोजनाओं  के  नाम  भोर  उनका

 ब्यौरा  इस  प्रकार  है  ि
 ed  ~

 परियोजना  विकास

 संघ  को  ऋण  राशि  seit  जिलेਂ

 i)  उड़ीसा  कृषि  विकास  परियोजना  2:00  समस्त  राज्य

 (ii)  राष्ट्रीय  सहकारिता
 विकास  3:00  समस्त  राज्य

 निगम  परियोजना

 (iii)  दूसरी  राष्ट्रीय  बीज  परियोजना  1*60  समस्त  राज्य

 (iv)  अ्न्तदंशीय  उद्योग  परियोजना  2-00-

 सम्बलपुर  atk

 कुल बनी  खोंडमार्ला

 (v)  काजू  परियोजना  2°20

 मयुर  भेज  तथा

 पुरी ।
 weaned

 सरकारो  पक्षों  के  ware  में  मजदूरों  का  भाग  लेना

 6367.  थो  मूलचन्द  डागा  :  क्या  fee  wat  यह  बताने  को  कपा

 80
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 उन  सरकारी  उपक्रमों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  में  मजदूरों  द्वारा  भाग  लेने

 की  व्यवस्था  को  गई

 उन  मजदूरों  ने  प्रबन्ध  में  क्या  भूमिका  निभाई  गई  है  कौर  उन  उपक्रमों  नाम

 क्या  हैं  जहां  इस  प्रकार  को  व्यवस्था  प्रभी  तक  नहीं  की  गई  है  कौर  इसके  क्या  कारा  भर

 सभी  उपक्रमों  में  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  कब  तक  की  जाएगी
 ?

 बित  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 पट्टा मि राम

 अरब  तक  124  केन्द्रीय

 सरकारी  उद्यमों  ने  ag  सूचित  किया  कि  उनके  संगठनों  के  प्रबन्ध  में  मजदूरों  भागी  दारी

 की  कुछ  व्यवस्था  की  गई  इन  संगठनों  के  नाम  विवरण  एक  में  दिए  गए  में

 रखा  गया  देखिए  संख्या  6345/83]

 कौर  इनमें  से  अधिकांश  संगठन  विभिन्‍न  भागीदारी  मंचों  sata  निर्माण

 शाखा,/सिंयन्त्र  परिषदों  एवं  एकक  परिषदों  तथा  ea  कल्याण  समितियों  की  नियमित

 ase  आयोजित  कर  रहे  हैं  ।  इन  बैठकों  में  सामग्री  की  झा पूति  अनुशासन

 अनुपस्थिति  तथा  किन् टीन  परिवहन  सम्बन्धी  मामलों  के  विषय  में  विचार  विमश

 किया  जाता  है  ।  इन  बैठकों  के  बारे  में  यह  सुचित  किया  गया  है  कि  इनका  सम्बन्ध  उपक्रमों  से

 समग्र  औद्योगिक  सम्बन्धों  की  स्थिति  पर  gape  असर  पड़ा  है  ।  उन  उपक्रमों  के  नाम
 जिन्होंने

 या  तो  ऐसी  व्यवस्था  नहीं  की  है  ate  उनके  कारणों  प्रेवा  जिनसे  इस  विषय  में  सूचना  qe

 प्राप्त  हुई  का  ब्यौरा  विवरण  दो  में  दिया  गया  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  gear

 6245/83]

 सरकारी  उपक्रमों  को  वित्तीय  actarnt  द्वारा  रियायती  वित्त

 6368.  श्री  सुशीला  गोपालन
 :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  सरकार  भारत
 हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  जसे  सरकारी

 '
 उपक्रमों  को

 रियायती  वित्त  उपलब्ध  करने  के  लिए  वित्तीय
 संस्थाओं को  अनुदेश  ताकि  वे  पेशकश  को

 ate
 ली  लगाने  में  रियायती  ऋण  सुविधाएਂ  दे  सकें  कौर  इस  प्रकार  ये  संस्थान  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों

 से  स्वदेशी  तथा  विदेशी  बाजार  में  प्रभावी  प्रतिस्पर्धा  कर  सकें  ;

 यदि  तो  उक्त  भ्रनुदेशों  का  ब्यौरा  क्या  कौर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  दनादन  पुजारी  कौर  इस  समय  ऐसा

 कोई  प्रस्ताव  सरंकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 (7)  बेक  शौर  भारत  का  निर्यात-रायात  सरकारी  क्षत्र
 के

 उपक्रमों

 समेत  नियमित  एककों  की
 निर्यात

 ऋण  श्रावश्यकताओओं  को  पुरा  करते  दार्पिज्यिक  बेक

 भोर  एक्सिस बेक  द्वारा  दिया  गया  निर्यात  घरेलू  ऋण  दरों  के  मुकाबले  सुलभ  शर्तों  पर

 दिया  जाता  है  1  ये  न्य  देशों  निर्यात  ऋणों  बर  ली  जा  रही  दरों  की
 तुलना

 में

 काफी  सन्तोषजनक हैं  ।
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 से  राय
 अफगानिस्तान  को  निर्यात  ait  उस  स  AUST

 6369.  श्री  बोलकर :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अफगानिस्तान  को  निर्यात  की  जाने  वाली  ate  भारत  में  वहां  से  arara  की  जाने

 बाली  प्रमुख  वस्तुझ्नों  के  नाम  क्या  भ्र ौर

 पिछले  तीन  वर्षों  में  बुधवार  तथा  रूपयों  में  मूल्य  कितना

 रहा  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (  श्रीमती  राम ढुला रो  :  भारत  से

 अफगानिस्तान  को  निर्यात  होने  वाली  मुख्य  मद  हैं  :  कच्चा  वनस्पति  वस्त्रों

 को  तेयार  चौजें  तथा  सम्बन्धित  मशीनरी  तथा  परिवहन  धातु  की  बनी

 श्रफगा  पिस्तान
 से  आयात  की  मुख्य  मद्दे  हैं  :  फल  तथा  सुखाये  कच्चा  वनस्पति

 मसाले  इरादी  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 :  वाणिज्यिक  जानकारी  तथा  झंकसंकलन  महानिदेशालय

 1979-80  से  भारत  का  अफगानिस्तान  के  साथ  sarqrz

 1979-80  1980-81  1981-82 प्रमुख  बस्तुएं

 )  ल-सितम्बर
 )  मूल्य

 लाख  रुपयों
 में  )

 निर्वात

 गेहूं  1,35

 साम  13,00  15,22  10,68

 मसाले  23  20

 कच्चा  वनस्पति  माल  46  59 1,06

 रसायन  तथा  सम्बन्धित  उत्पाद  49  27

 टेक्सटाइल  यानें  कौ  तेयार  बस्तुएं  wife  44  66  36

 गर-धात्विक  खनिज  उत्पाद  73

 लोहन  तथा  इस्पात  20

 49 धातु  की  बनी  वस्तुए  21  17

 मशीनरी  तथा  परिवहन  उपस्कर  1,69  60  27

 विविध  विनियमित  वस्तुए  44  28  13

 76  73 अन्य  वस्तुए  32

 कुल  निर्यात  20,28  19,23  12,54
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 आयात

 फल  रोक  सुखाए  15.47  7,80  32

 कच्चा  वनस्पति  माल  33 1,45

 मसाले  32

 श्मिट  वस्तुएं  2

 eee  eee

 कुल  रायात  16,94  8  45

 उद्योगों  को  विकास  छूट

 6370.  श्री  जीत  बाग  :  कमा  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 उद्योगों  को  विकास  oz  देने  के  लिए  क्या  मुख्य  सिद्धान्त  निर्धारित  किए  गए

 किन-किन  चोरों  पर  इस  संचित  धनराशि  का  उपाय  किया  at

 क्या  संचित  धनराशि  के  निवेश  का  एक  काम  विशिष्ट  उद्योगों  के  लिए  समुचित

 तकनीकी  का  विकास  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय
 में  राज्य  मन्त्री  पट्टाभिराम  :  से  आयकर

 1954  की  घारा  33  तथा  34  में  यह  व्यवस्था  है  कि  यदि  निम्नलिखित  ad  प्री

 होती  हों  तो  नए  पोत  या  नई  मशीनरी  या  संयन्त्र  साधिवों  या  सड़क  परिवहन  यानों

 से  के  संबंध  में  विकास  रिबेद  ग्रनुज्ञात  की  जा  सकती  है

 (*)  मशीनरी  या  कर  निर्धारित  के  स्वामित्व  में

 इसे  कर  निर्धारिती  द्वारा  किए  जा  रहे  कारबार  के  प्रयोजनार्थ  इस्तेमाल

 किया  जाता

 उस  पूर्वे  बल  की  जिसमें  वह  पोत  अजित  किया  गया  था  या  मशीनरी  या

 संयंत्र  प्रतिष्ठापित  किया  गया  या  यदि  मशीनरी  या  संयंत्र  तत्काल

 परवर्ती  पूर्व  बल  में  उपयोग  में  लाया  गया  है  तब  उस  पूर्वे  वर्ष  कौ

 की  जाती

 (7)  यदि  लाभों  की  श्रपर्याप्तता  के  कारण  निर्धारित  दरों  के  अनुसार  परिकलित

 विकास  रिबेट  भ्रनुज्ञात  नहीं  की  जा  सकती  हो  तो  उसे  परवर्ती  8  वर्षों  में  चरागे  ले

 जाया जा  सकता

 किसी  कार्यालय  परिसरों  अथवा  किसी  रिहायशी  आवास  जिसमें  ufafy  गृह

 स्वरूप  का  कोई  श्रीवास  मी  शामिल  31-3-1965  के  भ्र तिथि  के  बाद

 पित  किसी  मशीनरी  अथवा  संयंत्र  पर  विकास  रिबेट  अनुज्ञात  नहीं की
 जाती

 श शक
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 विकास  रिबेट  तब  तक  भ्रनज्ञात  नहीं  की  जाती  जब  तक  अनुज्ञात  किए

 जाने  वाले  विकास  रिबेट  7  प्रतिशत  के  बराबर  संगत  पृथ्वी  के  लाम

 ait  हानि  लेखे  में  नामे  नहीं  डाल  दी  जाती  ate  कर-निर्धारित  द्वारा  उपयोग

 किए  जाने  वाले  रिजर्व  खाते  में  जमा  नहीं  कर  दी  जाती

 कर-निर्धारित  द्वारा  ऊपर  उल्लिखित  रिज  खाते  का  अगले  are  वर्षों

 की  अवधि  निम्नलिखित  प्रयोजनों  से  fara,  भ्रर्थात

 (i)  लाभांश  या  लागों  के  तौर  पर  वितरण  के  wear

 (ii)  लाभों  के  रूप  में  भारत  के  बाहर  प्राण  के  लिए  भारत  के  बाहर
 किसी  परिसंपत्ति  के  सृजन  के  उपक्रम  के  कारबार  के  प्रयोजनों  के

 लिए  किया  गया  हो  ।

 fiat  का  सृजन  किए  जाने  सम्बन्धी  उपबंध  उस  स्थिति  में  लागू  नहीं  होता  जब

 करनिर्धारिती  कोई  ऐसी  कम्पनी  है  जो  विद्यू/त  (  1948  के

 aa  में  waar  feqerrat  है  प्रिया  यदि  पोत  का  asa  या  मद्यीनरी  ar
 संयंत्र

 का

 प्रतिष्ठापन  जनवरी  1958  के  प्रथम  दिन  के  पुर्व  किया  गया  हो  ।

 (*)  जिन  मामलों  में  पोत  का  ada  1966  के  दिन  के  पश्चात  किया

 गया  उनमें  करनिर्घारिती  को  75  प्रतिशत  के  बजाए  50  प्रतिशत  के  frat

 का  सजन  करना

 यदि  मशीनरी  या  संयंत्र  उस  पूर्वी  कौ  समाप्ति  से  जिसमें  वह  जीत  या

 प्रतिष्ठा  पित
 किया  गया  8  वर्ष  पुरे  होने  से  पु  करनिर्धारिती  द्वारा  fa

 या ग्रत्यथा  अंतरित  किया  जाता है  तो  निम्नलिखित  मामलों  को  छोड़कर  ,  उस

 परिसम्पत्ति  के  सम्बन्ध  में  विकास  रिबेट  को  arta  ले  लिया  जाता  है  :--

 (i)  जहां  उस  पोत  का  जैन  या  मशीनरी  अथवा  संयंत्र  कं  प्रतिष्ठापन

 1-1-1958  से  पूर्वे  किया  गया  या

 (ii)  जहा  वह  मशीनरी  या  सरकार  अथवा  स्थानीय  प्राधिकरण

 को  था  राज्य  या  प्रान्तीय  अ्रधिनियम  द्वारा  स्थापित  किसी  निगम

 या  किसी  सरकारी  कम्पनी  को  विक्रीत  या  areata  किया  जाता

 2.  आयकर  1961  की  घारा  :3(5)  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  अधिकार

 देती
 है

 कि  वहू  लोकों  राजपत्र  में  एक  प्र धि सुचना  के  जरिए  किसी  रिबेट  यदि  बह

 आवश्यक  अथवा  समयोचित  सम भक तौ  वापस  ले  सकती  ऐसी  एक  भ्रेध्सुचेना  जिसकी

 संख्या  2167  28  मई  1971  को  को गई  थी  तथा
 मई

 1974  के  दिन

 के  read  भ्रमित  पोत  gear  प्रतिष्ठापित
 मशीनरी

 या  संयन्त्र  के  सम्बन्ध  में
 विकास

 च् रबेट

 वापस  ले  ली
 गईं

 ay
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 3.  वित्त  1974  की  घारा  16  होरा  उक्त  अधिसूचना  की  प्रयोज्य ता

 को  कवल  निम्नलिखित  परिसंपत्तियों  के  संबंध  में  कुछ  सीमित  प्रयोजन  के  रोक  लिया

 गयाथ

 मई  1974  के  31  वें  दिन  के  पश्चात्‌  परन्तु  1977  के  पहले  दिन
 से

 जीत  कोई  ara  करीना  रिती  यह  साक्ष्य  प्रस्तुत  कर  देता  है  कि  उसने

 1973  के  पहल  दिन  से  पूर्व  ऐसे  पोत  की  खरीद  क  लिए  करार  कर

 लिया  था

 कोई  भी  मद्यीनरी  अ्रथवा  जो  कोयला-चालित  उपस्कर  अथवा  तेल-चालित

 उपस्कर  से  कोयला-चालित  उपस्कर  में  बदलने  के  लिए  कोई  मशीनरी  अथवा

 संयन्त्र  जिसे  करनिर्धारिती  द्वारा  1974  के  दिन  परन्तु

 जून  1977  क  दिन  से  ga  प्रतिष्ठापित  फरिया  गया  हो  ।

 प्रत  1977  के  पश्चात  किसी  भी  मशीनरी  aga  संयन्त्र  पर  विकास-रिबेट

 स्वापकों  नहीं

 ट  ड  माक  का  श्रथंव्यवस्था  पर  प्रभाव

 6371,  रतन  fag  राजदा :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  आन्तरिक

 उपयोग  के  लिए  विदेशी  os  मार्क  का  प्रयोग  किए  जाने  पर  राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था  को  क्या  लाभ

 अथवा  हानि  हुई  है  ?

 वित्त  मंत्री
 प्रणब  मुखर्जी  )  :

 विदेशी  ट्रेड  are  के  प्रयोग  से  एक  लाभ  यह  हो  सकता

 है  कि  इससे  नट  उत्पादों  तथा  नईं  प्रौद्योगिकियों  की  शुरुआत  हो  सकेगी  ।  इसके  कारण  हानि  यह

 हो  सकती  है  कि  इससे  विदेशो  मुद्रा  बाहर  जाएगी  जो  भ्रथंव्यवस्था  को  प्राप्त  होने  वाले  लाभों  के

 ager  नहीं  इससे  प्रौद्योग्रिको  को
 भ्नात्मसात  करने  की  प्रक्रिया  में  भी  रुकावट  ar  सकती  है

 क्योंकि  पेटेंट  we  व्यापार  सम्बन्धी  करा  रों  में  प्रतिबन्धात्मक  खंड  होते  इससे

 स्वदेशी  एककों  की  वृद्धि  मी  रुक  सकती  है  यदि  किसी  मद  या  मदों  का  बाजार  ऐसा  कम्पनियों  ने

 घेर  लिया  हो  जिनकी  सुप्रसिद्ध
 Ps

 माक
 तक

 पहुंच  हो  ।

 **मल्टी  नेशनल  क्रिटिक  इण्डिया  शोषक  समाचार

 6372.  श्री  रामगोपाल  रेड्डी

 श्री  सुझाव  यादव  क्या  वित्त  मंत्रो  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  13  1982  के  इण्डियन  एक्सप्रेस  में

 मल्टी  नानिस  क्लिपिंग  इण्डिया  समीक्षा  की  झोर  दिलाया  गया

 at)  afe  तो  उन  महाराष्ट्रीय  कंपनियों  के  नाम  क्या हैं
 जो  भारत  में  अपने  उद्योग  बंद

 कर  रही

 Wragg
 (a) देश

 में  उनके  को  मांग  पर  इसका  क्यां  प्र  तौर
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 क्या  तत्संबंधी  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  सरकार  ने  कोई  कदम  उठाए  हैं  कौर  यद

 तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्री  (  श्री  प्रणब  मुखर्जी  क  से
 :  हालांकि  कुछ  भारतीय  कंपनियों  में  विदेशी  इक्विटी

 पू जीके  विनिवेश  के  कुछ  उदाहरण  सामने  जाए  हैं  लेकिन  बे  विदेशी  शेयरधारकों  की  निगम

 नौतियों  के  कारण  पेदा  हुए  हैं  ।  इस  बात  का  कोई  प्रमाण  नहीं  है  कि  बहुराष्ट्रीय  कंपनियां  भारत

 में  अपने  उद्योग  बंदकर  रही  हैं  कौर  भारत  छोड़  रही  हैं  ।  दूसरी  झोर  कई  नए  विदेशी  निवेशक

 सरकार  की  घोषित  नीतियों  द्वारा  भ्रूम  पद्धतियों  पर  भारत  में  निवेश  करने  दिलचस्पी  दिखा

 रहे हैं  ।

 विदेशियों  से  जब्त  किए  गए  तस्करी  के  साल  का  शल्य

 6373.  श्री  राम  लाल  राही  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1981-82  wie

 1982-83  के  दौरान  विदेशियों  द्वारा  area  से  तस्करी  द्वारा  बाहर  ले  जाते  हुए  जब्त  किए

 गए  नशीली  विस्तारों  अर  अनप  सामान  को  मात्रा  और  मलय  कितना  था  शौर  तस्करी  रोकने

 में  सरकार  की  भ्र सफलता  के  क्या  कारण हैं
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पट्टाली  राम
 :  मांगी  गयी  सांख्यिकार  सुचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  जिसे  सदन-पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।  तस्करी  को  रोकने  में  सरकार  के

 श्रसफल  होने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  सरकार  निरन्तर  प्रयत्न  करती

 रहती  है  तथा  देश  के  अंदर  are  देश  से  बाहर  माल  की  तस्करी  की  हर  कोशिश  को  विफल  बनाने

 के  लिए  सीमा  शुल्क  अधिकारी  हर  समय  सतक  रहते  सीमा  शुल्क  विभाग  के  निवारक  ake

 झा सूचना  तन्त्र  को  मजबूत  बना  दिया  गया  है  कौर  केन्द्रीय  सरकार  कौर  राज्य  सरकार  के

 faa  प्राधिकारियों  के  साथ्  समन्वय  स्थापित  करके  तस्करी  निवारण  के  उचित  उपाय  अपनाए

 गए

 इण्डियन  भोवरसीज  बेक  में  श्रतुसुचित  जाति/जनजाति  के  कामिक

 6374.  श्री  होरा  लाल  प्यार  परमार  :  क्या  वित्तमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इण्डियन  श्रोवरसीज  बंक  के  दिल्‍ली /नई  दिल्ली  तथा  wea  शहरों  में  स्थित

 कार्यालयों  में  ग्र  डवीज़न  मान  में  काय  कर  रहे  लिपिकों  तथा  अधिकारियों  ate  अधीनस्थ  कर्मचारियों

 तथा  सफाई  कमंचारियों  शहर/जोनवार  ध्रुव-अलग  कुल  कितनी  संख्या  है  ।

 उनमें  भ्रनुसूचित  जाति/प्नुसुचित  जनजाति
 )  कितनी  संख्या

 पहले
 कौन  वर्षों  के  दौरान  लिपिक  वर्ग  से  अधिकारी  वर्ग  में  पदोन्नति  करने  के

 (adarz) fat )  कितनी  बार  परीक्षा  और  साक्षात्कार  परीक्षा  ली

 परिवारों  और  साक्षात्कार  परिवारों  में  प्रत्येक  ad  कितने  उम्मीदवारों  ने
 भाग  लिया  तथा  कितने  उम्मीदवारों  को  भ्रमणकारी  केसर  में  भ्रान्ति  रूप  से  पदोन्नति  किया

 गया  ait  उनमें  प्रनुसुचित  जाति  /  भ्रनुसूचित  जनजाति  (  अलग-प्रलय  )  कितने  कामिक
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 ———  oo

 क्या  भ्रनुसूचित  जातियों  /  ग्रनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  कोटा  पूर्णतया

 मर  लिया  गया

 यदि  तो  1982  में  हुई  पिछली  परीक्षा  तथा  साक्षात्कार  परीक्षा  के  श्राघार  पर

 श््रारक्षित  कोटे  को  न  भरने  के  क्या  कारण  भ्र ौर

 ग्रा रक्षित  रिक्तियों  को  भरने  के  लिए  क्या  विशिष्ट  कौर  प्रभावी  कदम

 उठाए  गए/उठाए  जा  रहे  हैं
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दनादन  पुजारी )  :  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  कौर  यथा  उपलब्ल  सुचना  सदन  के  पटल  पर  रख दी  जाएगी  ।

 ज्यों  हारा  विदशी  ऋण  लेने  को  श्रीमती

 6375,  थी  बाबू  साहिब  परुलेकर

 att  मोहसिन

 थ्री  सत्य  नारायण  fag  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कतिपय  राज्यों  ने  अपनी  विकास  योजनाओं  के  लिये  विदेशों  से

 ऋणा  लेने  हेतु  केन्द्र  से  ग्र नुम ति  मांगी  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  झर

 ऐसे  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  ate  इस  संबंध  में  स  रकार  की  कया  प्रतिक्रिया है
 ?

 वित्त  मंत्री  प्रणब
 :  से  बहुपक्षीय  ate  द्विपक्षीय  दोनों  स्रोतों  से

 मिलने  वाली  विदेशी  सहायता  राज्यों  की  प्रायोजना गत  स्कीमों  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  के  ढांचे

 के  भ्रन्तगंत  ही  राज्यों  को  उपलब्ध  कराई  जातीਂ  है  ।  लेकिन  कुछ  राज्यों  ने  आयोजना  के  ढांचे  के

 बाहर  की  विशिष्ट  विद्य/त  उत्पादन  स्कीमों  के  लिए  विदेशी  सहायता  मांगी  है  |  इस  सम्बन्ध  में

 पंजाब  राजश्थान  कौर  मध्यप्रदेश  जसे  कुछ  राज्यों  से  अनुरोध  प्राप्त  हुए  हैं  ale  उन  पर

 विचार  किया  गया  है  ।  विदेशी  ऋणों  को  प्रबंध-योग्य  सितारों  के  इन्दर  रखने  की  अवस्यकता

 को  देखते  हुए  इन  अनुरोधों  को  स्वीकार  किया  जा  सकता

 रुग्ण  श्रौद्योगिक  इकाइयों  के  प्रति  द  षिट कोण

 6376.  श्री  टी  नेगी  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  भारतीय  रिज  बेक  के  गवर्नर  द्वारा  व्यक्त  किए  गए

 स्पष्ट  विचारों  टाइम्स  श्राफ  दिनांक  9  1983)  की  ate  दिलाया  गया  है

 जिसमें  उन्होंने  रुग्ण  औद्योगिक  इकाइयों  के  प्रति  सरकार  के  दृष्टिकोण  पर  विचार  करने  को  कहा

 गया  है  ताकि  बहु  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  इसके  परिणामस्वरूप  गैर-सरकारी  क्षेत्र  द्वारा

 सरकारी  क्षत्र  की  इकाइयों  का  न  घुट  जाए  कौर  जानबूझकर
 रुग्णता

 के  कारण  पदा  न

 किए  भोर

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हैं  ?

 मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  waar  \
 ")

 सरका  र  का  ध्यान  टाइम्स श्राफ
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 इण्डिया  क े9  1983  के  नयी  दिल्‍ली  संस्करण  में  छपे  hag  अंक  श्राफ  इण्डिया  गवर्नर

 फार  पोलिसी  रिव्यू  श्राफ  सिक  यूनिट्स  alas  समाचार  की  कौर  आकर्षित  किया  गया  है  ।

 सरकार  की  विमान  नीति  के  अनुसार  उन  waits  जिनमें  कि

 श्र्थेक्षमता  वी  संभावना  नहीं  होती  न  तो  झ  घग्रहणा  किया  जाता  are  न  ही  उनका  राष्ट्रीयकरण

 किया  जाता  है  ।  रुग्ण  औद्योगिक  एककों  के  पोषण  के  बंक  तथा  वित्तीय  संस्थाएं  सहायता

 एवं  aa  सुविधाओं  सहित  उपायों  की  शू  खला  श्रीराम  करती  किसी  अन्य  स्वस्थ  एकक  के

 साथ  इस  एकक  के  समामेलन  प्रबन्ध  में  चलते  हुए  प्रतिष्ठान  की  तरह  बिक्री  शादी

 जेसे  वैकल्पिक  प्रबन्धों  का  मी  सहारा  लिया  जाता  जो  कि  प्रत्येक  मामले  के  मु साव गुण  पर

 निर्भर  होता  सरकार  की  वर्तमान  नीति  से  समाचार  में  उल्लिखित  समस्या  का  समुचित  रूप  से

 समाधान  हो  सकता  है  ।

 रुपयों  में  अदायगी  करने  वाले  तेल  निर्यातक  प्रौद्योगिक  रुप  से  विकसित  atx

 विकासशील  देशों  के  साथ  व्यापार

 6377.  थी  भोगेन्द्र  का  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  रुपयों  में  अदायगी  करने  तेल  निर्यातक

 श्रौद्यगिक  रूप  से  विकसित  ate  विकासशील  देशों  से  प्रख्यात  ae  निर्यात  के  बारे  में  4

 1983  के  अ्रतारांतिक  set  संख्या  2290  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रुपयों  में  श्रदायगों  करने  वाले  तेल  निर्यातक  औद्योगिक  रूप  से  विकसित  झर

 विकासशील  कौन-कौन  से  देशों  के  साथ  भारत  का  काफी  में  रायात-निर्वात  व्यापार  हो

 रहा  e

 क्या  रुपयों  में  अदायगी  करने  वाले  तथा  विकासशील  के  साथ  व्यापार  में

 वृद्धि  करने  oh  उन  सभी  देशों  से  आयातों  में  कमी  करने  का  विचार  है  जिनको  भ्र ग्र यात  की

 तुलना  में  हमारे  निर्वात  कम

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  शौर

 यदि
 तो

 उसके  बया  कारण  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  राम  लारी  :  वे  देश  जिनके

 साथ  भारत  का  काफी  बड़ा  व्यापार  है  (1981-82  में  100  करोड़  से  भ्र धि क्र  का  निर्यात  wear

 आयात  )  निम्नोक्त  प्रकार  है

 रुपया  भुगतान  :  सोवियत  संघ  तथा  रूमानिया  ॥

 :  सउदी  धरकर  तथा  ।

 ध्रौद्योयिक रूप  से  मरी  जर्मन  संघीय

 स्विटजरलैंड  तथा  mee  fear  ।

 विकासशील  देश  :  को  छोड़  मलयेशिया
 तथा  सिंगापुर  ।

 से  सरकार  की  निर्यातों अधिकाधिक  वृद्धि  करना  शरीर  जहां  कहीं
 संभव  हो  घरेलू  उत्पादन  बढ़ाकर  बिष्ट  भ्रत्यावश्यक  क्षेत्रों  में  आयातों  का  प्रतिस्थापन  करना
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 है  ।  ag  ग्र भि ज्ञात  है  फि  श्रौद्योचिक  तथा  देशों  के  सम्बन्ध  जिनके  साथ

 भारत  निरन्तर  मारी  घाटे  में  तीव्र  निर्यात  प्रयासों  की  ग्रावइतकता  है  ।
 5  सी  सहित

 रुपया  भुगतान  देशों  तथा  विकासशील  देशों  को  भारत  के  निर्यातों  में  1982-83  के  दौरान  काफी

 meal  विधि  दिखाई  दी  है  ।

 बैक  श्राफ  इण्डिया  में  प्राधिकारियों  को  वरियता

 378.  at  बाबुलाल  सोलंकी  :  क्या  वित्त  मंत्री  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  सीधे  भर्ती  किए  गए

 अघिकारियों  के  बारे  में  25  1980  के  ग्रतारांतिक  प्रश्न  संख्या  5532  के  उत्तर  के  संबंध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बैंक  श्राफ  इण्डिया  में
 उन  हिन्दी  अधिकारियों  की  संख्या  कितनी  है  जिनकी

 भर्ती  के  समय  उन्हें  दिए  गए  बंक  की  बजाय  उनके  सेना  में  gra  की  तारीख  के  आघार

 पर  निर्घारित  को  गई

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  यह  स्थिति  उक्त  प्रश्न  के  उत्तर  तथा  बेक

 आफ  इण्डिया  री  )
 सेवा  1979  के  विनिमय  18  (3)  के  विपरीत  फिर _

 सरकार  द्वारा  वरियता  सूची  में  संशोधन  करने  शौर  ऐसे  श्रमिक  रियों  का  तदनुसार

 वेतन  निर्धारित  करने  के  लिए बैंक  श्राफ  इण्डिया  को  मार्ग  निदेश  जारी  करने  हेतु  क्या  कदम

 उठाये  गये  हैं  या  उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दनादन  पुजारी )  :
 से  सुचना  एकत्र  की

 जा  रही  है  कौर  यथा  उपलब्ध  सूचना  सदन  के  पटल  पर  दी  जाएगी

 भारत-जमन  व्यापार

 6379,  श्री  at.  चन्द्रशेखर  मस्ति

 भी  चिरंजी  लाल  stat:  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  भारत  जमन  व्यापार  जोकि  1981  में  तब  तक  का  सर्वाधिक  था  1982  में

 4.5  i afaard  घटकर  3.369  बिलियन  रह

 यदि  तो  क्या  1983  में  यह  दौर  मां  कम  होगा

 यदि
 तो

 ate

 (4)  इसके
 प्रमुख

 कारण  क्या  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  1982  के  दौरान

 3369  का
 भारत-जमीन

 व्यापार  1981  के  व्यापार  की  तुलना  में  4.5
 प्रतिश्त

 कम  था |

 तथा
 जमीन  संघीय  गणराज्य  की  श्रधंव्यवस्था  में  सुधार  की  संभावना  से

 जमन  संघीय
 गंगाराम

 के  साथ ब्यापार  में  सुघार  होने  की  श्राद्ध  है  ।

 (a)
 हज मन  संघीय

 गराराज्य
 में  1982  में  सामान्य  मंदी  बनी  रहो  ।  पिछले  शिकायतों  के

 भारी  स्टाक  के  कारण  झ्रायातक  नये  राइडर  देने  के
 इच्छुक  नहीं  थे  ।
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 eila  सीमा  शुल्क  द्वारा  shears,  महाराष्ट्र
 में  तस्करी  के  साल  का  पकड़ा  जाना

 6380.  प्रो  मधु  दण्डवत  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  28  1983  को  art  रात  के  समय  केन्द्रीय  सीमा

 शुल्क  अघिकारियों  ने  महाराष्ट्र  के  सिधुटुग  जिले  रेड्डी  बैंसला  मार्ग  पर  एक  मोटर  ट्रक  का

 पीछा  करके  मोचेमाड  में  इससे  एक  करोड़  रुपये  का  तस्करी  का  माल  पकड़ा

 यदि  तो  तस्करी  का  क्या  माल  पकड़ा  गया

 क्या  संबधित  तस्करों  का  पता  लगाकर  उन्हें  गिरफ्तार  किया  है  कौर  तत्संबंधी

 जांच  कायें  पूरा  हो  गया  है  पौर

 यदि  gi,  तो  जांच  के  निकले  क्या  हैं  ate  इस  क्षेत्र  में  तस्करी  रोकने  के
 लिए  क्या

 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पट्टाली  राम  राव )  शौर  पुरे

 समाहर्त्ततिय  के  सीमा  शुल्क  श्रधघिकारियों  ने  28.2.1983/1.3.1983  की  रात  को  सिंधुदुर्ग  जिले

 में  मोचेमाड  के  नजदीक  एक  ट्रक  से  कौर  समुद्र-तट  से  निषिद्ध  जसे  कार

 रेडियो  कंसेट  वीडियो  कसेट  वीडियो  कंसेट  घड़ियों के  पुर्जे

 आजादी  जिनका  मूल्य  लगभग  एक  करोड़  रुपए  है  ।

 ste  सोमा  शुल्क  भवि कारियों  द्वारा  मामले  की  जांच-पड़ताल  की  जा  रही  है

 जिसमें  staves  व्यक्तियों  से  संबंधित  पहलू  भी  शामिल  हैं  ।

 इस  क्षत्र  में  स्थिति  सीमाशुल्क  विभाग  के  निवारक  तथा  आसूचना  तंत्र  को  att  तेज

 कर  दिया  गया  ह ै।  केन्द्रीय  सरकार  प्रौढ़  राज्य  सरकार  के  संबंघित  अघिकारियों  के  साथ

 भली-भांति  तालमेल  करके  समुचित  तस्करी  निवारक  उपाय  भी  किए  गए  हैं  we  मामले  कौ

 अंतत  पुनरीक्षा  की  जाती  है  ।

 गर  वेतन  भोगी  लोगों  को  मूल्यों  में  बुद्धि  को  प्रतिपूर्ति

 6381.  श्री  जितेन्द्र  प्रसाद  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  सरकार  सरकारी  कर्मचारियों  ate  सरकारी  क्षेत्रों  के  उपक्रमों  के  कर्मचारियों

 को  समय-समय  पर  मंहगाई  मत्ता  देकर  मूल्यों  में  वृद्धि  की  sfagta  करती

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  Tt-aaa  भोगी  लोगों  विशेषकर  श्रमिक  रूप  से

 पिछड़े  वर्गों  के  छोटे  खेतीहर  कौर  औद्योगिक  श्रमिकों  तथा  गरीबी  की  रेखा  से

 नीचे  रहने  वाले  sea  लोगों  को  भी  geal  में  वृद्धि  की  प्रतिपूर्ति  के  लिए  wa  तक  कोई  उपाय

 किए

 यदि  नहीं  तो  इस  मामले  में  गेर-बेसन  भोगियों  को  कौर  झा धिक  रूप  से  पिछड़े
 वर्गों

 के
 लोगों  के  साथ  पक्षपात  करने  के  क्या  कररा  हैं  जबकि  वे  भी  इस  के  नागरिक  हैं  शौर

 समाज  के  सम्पन्न  वर्ग  के  लोगों  के  साथ  महंगाई  को  तकलीफ  उन्हें  भी  मिलने  पड़ती  है  ?

 वित्त  मंत्री  प्रणब  :  हां
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 ा

 कौर  (7)  केन्द्रीय  सरकार  ने
 राज्यों  प्रशासनों

 को  सलाह  दी
 है

 कि  वे
 उन

 श्रमिकों  को  न्यूनतम  मजदूरी  प्रीमियम  के  भ्रन्तगंत  wee  मृत्य  वृद्धि  के  आघार  पर

 समय-समय  पर  मजदूरी  में  संशोधन  करके  या  परिवर्तनीय  महंगाई  मत्त  का  मामू ला
 प्रयोग  कर

 के  उनकी  प्रतिपूर्ति  करें  ।  कई  राज्यों  ने  परिवर्तनीय  महंगाई  मत्त  के  फाम ूले  को  किसी  न

 किसी  रूप  में  प्रयोग  करना  भ्रारम्म  कर  दिया  है  ।  इस  खेतिहर  श्रमिकों  धौर  सेवा  क्षेत्र

 सहित  संगठित  क्षत्र  के  श्रमिकों  के  वास्तविक  वेतनों  को  भी  संरक्षण  दिया  जा  रहा  है  ।

 राष्ट्रीयकृत  dal  ate  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  हारा  प्रकाशित  को  खरीदी  गई

 धौर  वितरित  को  गई  प्रोत्साहक  विज्ञापन  सामग्री

 6382.  MBA  इसरार  अहमद  :  कया  fae  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 स्टेट  बैंक  साफ  इण्डिया  तथा  अरन्य  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  गौर  सरकारी  क्षत्रों  के

 क्रमों  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रौढ़  चालु  वित्तीय  वर्ष  प्रकाशित  को  खरीदी  गई

 शहरों  faafta  की  गई  डायरी  प्राणी  जेसी  विभिन्न  किस्म  की  प्रोत्साहक  विज्ञापन  सामग्री

 का  ब्यौरा  क्या  है  बेकार  भ्रांत  सरकारी  क्षेत्र
 के  ;

 यह  सामग्री  किन  श्रे  जियों  के  व्यक्तियों  संगठनों  ate

 को  सप्लाई  की  गई  att  किस  श्राघार  पर  सप्लाई  की  गई  ate

 उक्त  अवधि  के  दौरान  इस  सामग्री  का  णी-वार  वितरित  का  मूल्य

 कितना

 वित्त  मंत्रालय  में
 उप

 मंत्री  जनों  :  से  सरकारी  क्षेत्र के
 wal  तथा  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र

 के
 उपक्रमों  सहित  बारीकी  संगठनों  की  यह  सामान्य  प्रक्रिया

 है  कि  वे  डायरियां  शादी  जसी  विज्ञापन  ate  प्रचार  की  सामग्री  को  अपने  ग्राहकों  एवं

 दूसरों  के  बीच  वितरित  करते हैं
 जिनके  माध्यम  से  उनके  कारबार  में  बढोतरी  होती  ये

 वस्तुए  भ्र नेक ों  किस्म  को  होती  हैं  ate  इनको  कीमतों  में  भी  भिन्नता  होती  अधिकांश

 मामलों  में  ये  वस्तुए  क्षेत्रीय  एवं  शाखा  कार्यालयों  में  विकेन्द्रीकरण  रूप  से  तैयार  कराई  भ्रमणा

 खरीदी  जाती हैं  ।  सरकारी  क्षेत्रक  सभी  बैंकों  तथा  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  उपक्रमों  के

 समस्त  काकतीयों  से  इन  वस्तुओं  की  प्रत्येक  किस्म  के  बारे  में  सूचना  एकत्र  करना  बहुत  समय

 साध्य  होगा  पौर  इसके  लिए  काफी  प्रयास  करना  पड़ेगा  जो  कि  अभीप्सित  उद्द द्य के  समनुरूप

 नहीं  होगा ।  इन  वितरणों  की  व्याप्ति  बहुत  छीट-फुट  तथा  अलग-अलग  समय  पर

 अलग-ग्रहण  होनेकी  वजह  से  उन  ग्राहकों  अथवा  संगठनों  के  सम्बन्ध  में  सूचना  उपलब्ध

 नहीं  है  जिनमें  कि  थे  वस्तुएਂ  वितरित  की  गई  थीं  ।  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकारी  क्षत्र

 के बेंकौं  ate  केन्द्रीय  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  ऐसी  वस्तुभ्नों  पर  किये  गए  खर्चे  के  सम्बन्ध

 में  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  शरीर  यथा  उपलब्ध  सूचना  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 सरकारो  तथा  गर-सरकारी  क्षत्र  में  जोवन  बीमा  कम्पनियां

 6383.  थो  सत्य  नारायण  जटिया  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क

 जेद्दा  में  स
 प्रा

 सरकारी  क्षेत्र  बी  जीवन  बीमा  कंपनियों  के  नाम  क्या
 (7)

 हैं  ale  उनमें  से  श्रेय  की  1982-83  की  जमा  धनराशि  कितनी  कौर

 कुल  जमा  धार  ६:18 पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  कम्पनी  को  प्रत्येक  वष

 तनी

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  दनादन  पुजारी )  कौर  मारती  जीवन

 या  निगम  जो  जीवन  बीमा  निगम  1956  के  घिन  स्थापित  एक  निगम

 भारत  में  जीवन  बीमा  कारबार  करने  का  area  विशेषाधिकार  प्राप्त  है  ।  सरकारी  अथवा

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  ऐसी  कोई  कंपनी  नहीं  है  जो  भारत  के  जीवन  बीमा  कारबार  करती  हो

 जीवन  बीमा  निगम  जमा  के  रूप  में  धनराशि  स्वीकार  नहीं  करता  ।  दूसरी  भोर

 जीवन  बीमा  कारबार  करते  हुए  निगम  पा लिसी धारकों  से  प्रीमियम  प्राप्त  करता  है  ।  गत  पांच

 वर्षों  में  निगम  प्राप्त  कुल  प्रीमियम  ara  का  ब्योरा  इस  प्रकार  है

 ae  प्रीमियम  aa

 (HUIS
 1977-78  709

 1978-79  775

 1979-80  875

 1980-81  965

 1981-82  1093
 —

 होटल  प्राधिकारियों  ढ  व्यवस्थित  डिपाजिट  को  सुरक्षा

 6384.  थ्रीडी  पूछते  गौड़ा

 शौ  गोड़ा  :  क्या  पेंशन  धौर  नागर  विमान  मन्त्री  या  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  विभिन्‍न  पांच  स्टार  होटलों  होटल  प्राधिकारियों

 द्वारा  जिन  सेफ  डिपाजिट  लाकरों  की  व्यवस्था  की  गई  है  उनकी  सुरक्षा  के  लिये  तत् सं  बंध

 उपायों  का  सख्ती  से  पालन  नहीं  किया  जा  रहा

 यदि  तो  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान
 होटलों

 के  लहरों  से  गुम  हुई  नक

 आभूषण  या  अन्य  दस्तावेजों  का  ब्यौरा  कया

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  होटलों  a
 ब्र हुं मुल्य ब्र ब्रस्तुएਂ  बन्ध

 झर  प्राधिकारियों  की  लापरवाही  से  गुम  हुई  कौर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  होटल  प्राणी नाव Fe ork  के
 was  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही

 करना  चाहती है  ?
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 पर्यटन  शौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  प्राप्त

 र  नही ं।

 21  पांच-स्टार  होटलों  से  प्राप्त  सूचना  से  ag  पता  चलता  हैं  कि  लगभग  50,000

 रुपये  के  झा भूषणों  के  गुम  हो  जाने  से  सबंधित  केवल  एक्  मामले  की  हो  fee  मिली  थी  ।  इसे

 मामले  में  पुलिस-द्वारा  जांच-पड़ताल  की  जा  रही  है  ।

 (3)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ध्रल्मोड़ा  भोर  पिथौरागढ़  fast  में  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  भ्रन्तमंत  चुने

 गये  परिवारों  को  राष्ट्रीकृत  हारा  ऋण  मंजूर  किया  जाना

 6385,  थी  हुरो दा  रावत  :  क्या  वित्त  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 उत्तर  प्रदेश  के  अल्मोड़ा  कौर  पिथौरागढ़  जिलों  में  संबंधित  ania  विकास

 कार्यक्रम  के  भ्रन्तगेंत  चुने  गये  कितने  परिवारों  को  1981-82  ste  1982-83  में  usage

 बलों  द्वारा  ऋण  मंजूर  नहीं  किया  गया  है

 ऋण  मंजर  न  करने  कें  क्यां  कारण  हैं  भ्र  प्रत्येक  खण्ड  में  ऐसे  व्यक्तियों  कीं

 सख्या  कितनी  है  शरीर  बैंकों  के  नाम  क्या  जिन्होंने  ऋण  मंजर  नहीं  किया

 कितने  मामलों  सर्दी  कोई  मामलो है
 तो  मंजूर  किया  गया  ऋणा  इन  परिवारों

 को  नहीं  दिया  गया  कौर  मंजूर  की  गई  धनराशि  को  रोकने  के  क्या  कारण  भ्र ौर

 सरकार  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाना  चाहती है
 ?

 वित  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दनादन
 :

 से  (*)  विभिन्‍न  जिलों

 एकीकृत  ग्रामीण
 बिकास  कार्यक्रम  के  gaia  उन  परिवारों  की  संख्या  के..बारे  जिनहें

 ऋणी  मंजूर  नहीं  किए  गए  जिस  रूप  में  सूचना  मांगी  गईਂ  esa  रूप
 में  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 बैकों  की  शाखों  द्वारा  लौटाये  1G /MeatHa  तथा  राजसहायता  प्राप्त  आवेदन

 पत्रों  की  संख्या  प्राणी  के
 सम्बन्ध

 में  प्रखण्ड  विकास  को  सूचना  भेजने  के  रिज

 बेक  द्वारा तैयार  गए  फार्म  नीचे  के  स्तर  पर  कार्यक  लाखों  में  समन्वय  स्थापित  करने  लिए

 हैं  कौर
 सहायता

 अ
 प्राप्त  हिती  टीका  रियों  से  संबंधित  आंकड़ों  को  छोड़कर  ग्रन्थ  आंकड़े  समेकित

 नहीं  किये  wit हैं

 वर्रिज्यफे  बै कीं
 को  सलाह  दी  गई

 है  कि  वे  पात्र  व्यक्तियों  के  अ्रयक्षम  कार्यों/योजनाशओं
 के  वास्ते  सभी  ऋणी  आवेदनों  को  मंजूरी  gare  करें  ।  sears  कार्यों  का  प्रथम  त

 होना  sear  पिछली  प्रतिदेय
 रकमों  की  वजह  से  ऋणकर्ता  आवेदकों  की  अपात्रता  दोष  पुर

 निर्धारण  शादी  के  कारण  प्रस्तावों  को
 भ्र स्वीकार

 किया  जा  सकता  इसी  यद्यपि

 मंजूरी  के  तुरन्त  बाद  ऋणों  के  संबितरण  करने  के  लिए  बैंकों  से  कहा  गया  .  तथापि

 ऋणों  में  से  वित्त  पोषित
 पू

 जगत  परिसम्पत्तियों  को  राज़सहाप्रतां  न  होने

 शरारि  के कारण ऋणों  की
 '

 मंजूरी  '  तथा  sas  सं वितरण के
 सोच  कुछ  TeaTIA  झा

 सकता है  ।
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 लिखित  उत्तर  8  HT  a,  1983

 एकीकृत  ग्रा मीरा  विकास  कार्यक्रम  की  cafe  कौ  समीक्षा  जिला  स्तरीय  परामशंदात्री

 समितियों  द्वारा  की  जाती  है  ।  इस  समिति  की  स्थायी  समिति  से  भी  अपेक्षा  की  जाती  है  कि

 ag  महीने  में  एक  बार  अपनी  बैठक  प्रायोजित  करें  ।  इस  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  की  गति  कुछ

 घीमी  होने  की  रिपोर्टों  के  ata  में  उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  कुछ  समीक्षा  बैठकें  आयोजित  की  गई

 थीं  ।  बैंकों  तथा  राज्य  सरकारों  की  एजेंसियों  से  कहा  गया  है  कि  वे  इस  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन

 की  गति  तेज  करें  ।  बैंकों  से  कहा  गया  है  कि  वे  राज्य  को  विकास  एजेंसियों  के  साथ  अनिष्ट

 संबध  स्थापित  करके  इस  कार्यक्रम  में  अपनी  भागीदारी  में  वृद्धि  करें  ।

 को  ara’  Tae  समाचार

 6386.  श्री  सतीश  अग्रवाल :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  दिल्‍ली  की  बात पे  ates  से  14  1982  के  गुजरात

 समाचार  के  प्रहमदाबाद  संस्करण  में  प्रकाशित  समाचार  की  ae  श्राकषित  किया  गया  है

 जिसके  अनुसार  देश
 में  पोस्टर  फिलामेंट  का  उत्पादन  करने  वाले

 कुछ  स्वार्थी  लोग  इस  उद्देश्य

 से  ara  कर  रहे  हैं  कि  पोस्टर  फिलामेंट  याने  पर  भारी  सीमा  शुल्क  लगाया  यदि  हां ्

 तो  उसके  तथ्य  क्या  हैं  गरीर  उप  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कपा

 क्या  सरकार  ने  इस  मामले  को  जांच
 के  लिए  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति

 नियुक्ति  की  यदि  at,  तो  उसकी  मुख्य  सिफारिश  क्या  कौर

 क्या  उपरोक्त  समिति  की  सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली  गई  हैं  ate  यदि  नहीं  तो

 उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 चित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पट्टाली  राम  से

 संस्करण  के  14  1982  के  we  में  पॉलिएस्टर

 फिलामेंट  घागे  पर  आयात  शुल्क  बढ़ाने  स  संबधित  समाचार  की  ध्रोर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया

 गया  है  ।  यह  सही  है  कि  23  1982  को  पॉलिएस्टर  फिलामेंट  धागे  पर  15  प्रति

 ग्राम  का  आयात  शुल्क  बढ़ाया  गया  था  ।  सरकार  ने  विशेष  रूप  से  पॉलिएस्टर  फिलामेंट

 धागे  पर  आपात  शुल्क  की  मात्रा  की  जांच  करने के  प्रयोजन  से  उच्च-शक्ति  प्राप्त  समिति  नियुक्त

 नहीं  की  थी  |  यह  प्रश्न  कई  ग्र वसर ों  पर  अंत  मंत्रालयी  तथा  सामुहिक  बैठकों  में  विचार

 करने  के  लिए  उठाया  गया  तथा  समय-समय  पर  विभिन्‍न  मत  व्यक्त  किए  गए  ।  धागे

 की  श्रंतर्राष्ट्रीय  कीमतों  में  are  गिरावट  का  तथ्य  राजस्व  प्रभावों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हो

 पॉलिएस्टर  फिलामेंट  घागे  पर  आयात  शुल्क  15  प्रति  को  दर  से  बढ़ाया  गया

 बेक  कर्मचारियों  का  स्थानान्तरण

 6387.  श्री  सत्य  साधन  चक्रवातों  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  के  art  निर्देशों  के  अनुसरण  में  अंकवार  कितने  कर्मचारियों  का

 स्थावातरणा  किया

 इन  स्थानान्तरण ों  पर  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  कितन  भ्र ति रिक्त  खर्चे  किया  क्यों कि

 वे  कर्मचारी  के  स्थानातररा  पर  तत्संबंधी  सारा  बचें  वहन  करने  को  बाध्य
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 (7)  क्या  सरकार  को  यह  जानकारी
 है  कि  Eq aAATA  के  परिणामस्वरूप  तमंचा  रियों

 में  रोष  जिसकी  वजह  से  बैकों  की  सार्वजनिक  सेवा  बिगड़  गई  कौर

 (a)  यादि  तो  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जनादेश  :  से  सेवा  विनियमों  के

 भप्रघोन  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  अ्रधिका  रियों  तथा  कर्मचारियों  को  भारत  अथवा  मारत  से

 बाहर  बेक  की  किसी  at  शाखा/कार्यालय  स्थानान्तरित  किया  जा  सकता  शास्त्री  एवार्ड

 के  झ्रनुसार  लिपिकीय  कमंचारियों  को  केवल  उस  राज्य  asa  भाषा  क्षेत्र  के  भीतर

 स्थानान्तरित  किया  जाता  जिसमें  वे  कार्यरत  हैं  ।  इस  तथ्य  को  देखते  हुए  कि  यदि  कर्मचारियों

 को  बहुत  लम्बी  gafa  के  वास्ते  एक  शाखा  में  ही  बनाए  रखा  जाए  तो  इससे  उनमें  निहित  cart

 विकसित  होने  की  संभावन  रहती  सरकार  ने  1982  में  सरकारी  क्षेत्र  के  को

 सलाह  दौ  थी  कि  वे  अपने  श्राविका  रियों  ale  लिपिकीय  कर्मचारियों  को  3  कौर  5  वर्षों

 के  तब्दील  करते  रहें  ।  बैंक  क्रमबद्ध  रुप  से  स्थानान्तरण ों  को  प्रभावी  बना  रहे  हैं

 जिससे  कि  कमंचारियों  को  कामकाज  में  कोई  व्यवस्था  तथा  व्यथ  की  परेशानी  न  उठानी  पढ़े

 अथवा  ग्राहकों  को  कोई  ग्र सुविधा  न  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  कमंचारियों  का  बड़े  पैमाने

 पर  स्थानान्तरण  किया  गया  है  कौर  इस  प्रकार  के  स्थानान्तरण ों  के  कारण  सार्वजनिक  सेवा  में

 बिगाड़  ora  इसके  ऐसे  स्थानन्तरणों  के  परिणामस्वरूप  ग्राहक  सेवा  में  सुधार

 होने  कौ  आशा  बेक  पने  तमंचा  रियों  के  स्थानान्तरण  पर  होने  वाले  खर्च  का

 अलग  से  हिसाब  नहीं  रखते  ae  इस  प्रकार  इससे  संबंधित  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 भारतोय  लेखा  परौक्षा  alt  लेखा  विभाग  तथा  रेलवे  लेखा  विभाग  में

 लेखा  परीक्षकों  को
 लाम

 6388.  थ्रो  जाज  फर्नाडीज  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  लेखा  परीक्षा  कौर  लेखा  विभाग  के  जिन  लेखा  परीक्षकों  तथा  रेलवे

 लेखा  विभाग  के  111  के  जिन  seal  ने  1973  शरीर  31  1981  के  बीच

 विभागीय  परीक्षाएं  उत्पादों  कर  ली
 हैं  शरीर  जिन्हें  अनुभाग  अधिकारी  के  पद  पर  पदोन्नत  कर

 दिया  गया  है  उन्हें  उन  लाभों  से  वंचित  रखा  गया  है  जो  उक्त  परीक्षा  उत्तीर्ण  करने  पर  प्र  ड-ता

 ही  में  रहने  वाले  कर्मचारियों  को  मिलते

 यदि  तो  सरकार  इस  विसंगति  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  पटटाजिराम  :  ate  राष्ट्रीय

 परिषद्‌  परामशंदाता  की  बैठक  द्वारा  लिए  गए  निराले  के  ध्रनुसरणा  में  भारतीय

 लेखा-परीक्षा  तथा  लेखा  विभाग  में  जिन  लेखा-परीक्षकों  ने  कौर  रेलवे  लेखा  विभाग  में  जिन

 श्रेणी  ा  लिपिकों  ने  विभागीय  परीक्षा  उत्तीणं  कर  लौ  उन्हें  का  योग्यता  वेतन

 देते  के  लिए  अनुदेश  जानो  कर  दिए  गए  थे  ।  थे  श्रनुदेदा  1.6.1981  से  प्रभावी  हों  गए  थे  जिन

 ufaatfzay  1.1.1973  att  31.5.1981  के  बीच  विभागीय  परीक्षा  उत्तीर्ण  कर  ली  थी  शौर

 जिन्हें  1.6.1981  से पहले  श्रीहनुमान  श्रघिकारी/लिपिक  श्र  शी  प  के  उच्चतर  पद  पर  पदोन्नत  कर
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 दिया  गया  ने  ag  लाभ  प्राप्त  नहीं  कर  सके  ।  यदि  उच्चतर  गर  ड  में  श्नधघिकारी

 का  वेतन  ऐसे  कनिष्ठ  के  वेतन  से  कम  जिसे  का  का  लभ

 मिलने  के  बाद  पदोन्नत  कर  दिया  गया  था  तो  उसके  वतन  में  को  करने  के  प्रदान

 धर  गुरा दोषों  के  आधार  पर  विचार  किया  जाता  है  ।

 लौज  बक  योजना  के  श्रन्तगंत  ऋण  देने  वालों  azar  कौर  विकास  ध्रधिकरणों  के  लोच  समन्वय

 6389.  ett  गिरधर  गो मांगो  :  aay. fc  मंत्रो  यंह  बताने  की  करेंगे  कि

 उनके  मवा लय  ने  लीड  बक  योजना के  श्रीमंत  जिला  ऋण  asta  कौर  जिला

 परामद्यंदात्री  समितियों  की  सहायता  से  ऋ  देने  बाली  acer  ौर  विकास  श्रमिकों  के

 बीच  प्रभावशाली  समन्वय  स्थापित  करने  के  लिए  क्या  प्रयास  तथा  उपाय  किए  हैं

 (@)  सरक।र  द्वारा  दुरू  किए  गए  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  तथा  इन  कार्यक्रमों  को  जिला  ऋण

 योजनाश्रों  में  शामिल  करने  के  बारे  में  रिजवें  बेक  दारा  बलों  को  जारी  किए  गये  art

 निदेशों  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं

 तकनीकी  रु प्र  से  व्यवह्मायं  तथा  बक  ग्राह्म  योजनाकारों  पता  के  लिए  ate

 एजेंसियों  द्वारा  योजनाश्रों  के  क्रियान्वयन  लिये  ठहराने  ठोस  उस  फर  निराली

 रखने  के  लिए  जिला  परामदंदात्री  समितियों  ने  saad  शोर

 क्या  राज्यों  ने  इस  बात  का  पहले  ही  स्पष्ट  संकेत  दे  दिया  है  फि  वे
 पूजी

 निवेश  कार्यक्रमों  सक्षम  बनाने  के  लिये  श्रमिक-श्रमिक  आधारभूत  संरचना  तथा  अन्य  सहायता

 प्रदान  करेंगे  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री
 जनों  पुजारी  )  :  से  1970

 के
 arya

 कार्यान्वित  की  रही  लीड  स्कीम  में  बैंकीय  fea  के  ans

 की
 श्रवघारणा  तथा  स्तर  श्रध॑ब्यवस्था  afin, wat कों

 के  बढ़ते  हुए  जटिल  प्रबन्धों  का  a  प्राथमिक  रूप  से सक्षम  उत्पादक़  फें सहास

 देने  के  वास्ते  ऋण
 के

 ,  बढ़ोतरी  के  विकासोन्मुख  ,  कार्यक्रमों  में  ;  प्रदूषित  राय

 एजेंसियीं  के  साथ-साथ  में
 कार्यरत  सभी  बैंकों  की  झोर  संगठित  कर

 सार  ह ै।  इस  गद्दे  शय  को  प्राप्त  करने  के  लिए  जिला-स्त्री  पर  कीगई

 है  ।  लौड  बैकों  ने  भ्रांत-झपने  लीड  जिलों
 में  अपने  प्रशासनिक  बुनियादी  ढांचे  को  सुदृढ़  कर  लिया

 wear  बैंकों  ने  भी  arcs  करने  के  लिए  जिला  को  नामित  किया  है  ।  भारतीय

 रिज  बक  ब  को  arated,  जिलों  में  योजना  के  काम  हिक्मत  पर  saree
 रखने  के  area  अधिकारियों  जिला

 :  में+

 बढ़ोतरी  करने
 के

 उदक द्य  से  बैंकों  द्वारा  शफ़ो जनाएं व ेतैयार  कौ  hd  seer

 वाणिज्यिक  .  बैंकों  तथा  सरकारी  बैकों  कार्यान्वित  fenton  रहाहै  प  सारे  '
 दौर  की  ऋण  प्रायोजना भों  aa तैयार  करते  समय ज़ा डी  faq  ariel,  पिली

 झायोजनाझ़ों
 को  तैयार  करते  प्राप्त  के

 अनुरूप  mata
 के  भ्रमित-स  प्रखंडों  की  ब्याहती  भोर  20+  सुनो
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 las  कार्यक्रम  में  संशोधनों  को  देखते  हुए  एवं  सुघार  किये  गये  उनका  उद  इक

 ऋणा-ऑ्रायोजन  की  तकनीक  में  ्र  अघिक  परिष्कार  लाना  भी  है  ।

 जिला  ऋण  HAHA  के  तीसरे  दौर  की  तैयारी  के  वास्ते  gal  से  कहा  गया  था  कि

 एक  कौर  तो  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्रों
 के  लिए

 बैंकों  द्वारा  दिए  जाने  वाले  ऋणों  कौर  दूसरी

 झोर  सरकारी  राजसहायता  कार्यक्रमों  के  बीच  तथा  प्राथमिकता  sea  क्षेत्रों  के
 लिए  सरकार

 के

 राजसहायता  कार्यक्रम  से  स्वतंत्र  बैंकों  के  ऋणों  कौर  साथ  ही  एक श्र  आधारभूत
 सहायता  सुलभ

 कराने  के  वास्ते  सरकार  के  कार्यक्रमों  फिर  दूसरी  भ्र  बैंकों  द्वारा  दिए  जाने  शऋशों के  बीच

 समन्वय  करें  ।  श्रादया है  कि  जिला  ऋण  श्रायोजनाधों  के  खड़ वार  श्राधारपर  होंगी  फिर  उनमें  ही

 से  प्रत्येक  में  विशिष्ट  योजनाएं  होंगी  जो  संभाव्यता  के  sara  पर  प्रांधारित  होंगी  ।  साथ

 इनमें  प्रत्येक  योजना  के  लिए  वार्षिक  काय  योजना  ar  ale  ये  योजनाएं

 जिला  ऋण  योजना  कौ  वार्षिक  कायें  योजना  का  रूप  ले  लेंगी  |

 कार्यप्रणाली  के  समन्वय  में  संयुक्तਂ  प्रयास  अवतरणा  की  कौर  खामियों  के

 व्यवहार  में  ऋण  भझायोजना  की  किस्म  में  सुधार  जिला  ऋण  आयोजना  तथा

 काय  निष्पादन
 के  बजट  के  बीच  संयोजन  स्थापित  करने  ale  निगरानी  मूल्यांकन  की  प्रभावी

 प्रणाली  तेयार  करने  के  माध्यम  से  लीड  बक  योजना  की  संभावनाओं  को  साकार  करने  के  वास्ते

 प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 भारत-बुलगारिया  संयुक्त  निर्वात  उद्यम

 6390,  श्री  quite  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  व्यापार  निगम  भारत-बानगी रिया  संयुक्त  उद्यम

 पर  काम  करमा  शुरू  कर  दिया  भोर

 (@)  यादें  ती  रॉल्यू-व्यापार  निगम  को  ahs  के  दस्तानों  के  दो  लाख  जोड़ों  के

 वार्षिक  उत्पादन  के  लक्ष्य  की  प्राप्ति  में  कितनी  सफलता  मिलीं

 मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री
 Te

 दुलारी

 (a)  परियोजना  में  प्रभी  उत्पादन  शुरू  नहीं  gar  है  ।

 बरियोजनांप्रों  केਂ  बेक  से  प्राप्त  garcia

 6391,  श्री
 सिंदनाल  :

 क्या  faa
 मंतर  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 देश  में  राज्यों  में  विभिन्न  परिस्थितियों  के  लिए  विश्व बैंक  से  राजवार  कितनी

 धन  राशि  प्राप्त हुई

 (a)  हममें  ले
 कितनी  परियोजनाएं  कार्यान्वित  कर  दी  गई  हैं  wt  शेष  परियोजनाओं

 की  क्या  स्थिति

 विश्व बेक  के  ऋणी  से  राज्यों  को  gqrafea  धनराशि  पर  राज्यों  से  लिए  जाने  बाले

 ब्याज  की  दर  क्या  शरीर
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 क्या  सकल  धनराशि  राज्य  सरकारों  को  दे  दी  गई  सनौर  यदि
 तो

 तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा  बया  है  ?.

 चित  मंत्री  (sit
 प्रणब  मुखर्जी  )  :.  एक  विवरण  wages  पर  रखे  दिया

 गया है
 ह  रखा  गया  |  देखिए  con  6346/83 ).

 किसी ऋण  उधार  के  म्रन्तर्गत  fer  बैंक  gra  संविंतरित  राशि  का  70

 प्रतिशत  राज्य  सरकार  को  अतिरिकत  केन्द्रीय  सहायता  कै  रूप  में  दे  दिया
 जाता  ह  ॥

 यह  राशि  राज्यों  कौ  MIATA  के  दी  जाने  वॉली  केन्द्रीय  सहायता  के  लिए  निगारी

 ऋणों
 कौर  अनुदानों  के  अनुप्रास  तथा  द16: है  के  श्राइन  को  जाती  है  ।  ऐसी  सहायता  के  ऋण  भाग

 मूल चन  बौर  sais  की  समय  पर  वापसी  अदायगी  करने  पर  2  प्रतिष्ठित  की  छट  के  साथ

 ब्याज
 की  मौजूदा

 दर  64  प्रतिशत  व  बिक  हैं  ।.

 जाली
 नोट  छापना -

 6392.  श्रीमती  कृष्णा  साही :  क्या  बित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बहुत  से  राज्यों  में  बड़े  माने  पर  जाली  नोट  छपने  की  सूचना  मिली  ste

 इस  सम्बन्ध  में  देश  में  राज्यवार  कितने  व्यक्ति  पकड़े  गए  हैं  ate  छापों  के  दौरान

 कितने  मूल्य  के  नोट  पकड़े  गये  बरामद  हुए
 ?

 वित  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ward  पुजारी )  :  देश  के  विभिनन  भागीं

 समय  जाली  करेंसी  नोटों  के  मामलों  का  Tar
 चलता  यह  उल्लेखनीय  है  कि

 जाली  करेंसी  बनाने  से  सम्बन्धित  areal  के  लिए  कानून  में  कठोर  दण्ड  को  व्यवस्था  इस

 प्रकार  के  गेर  कानूनी  ate  राष्ट्र-विरोधी  कार्य  कलापों  में  लगे  अपराधियों  को
 पकड़ने

 के  लिए

 अ्रघिकारियों  द्वारा  लगातार  निगरानी  रखी  जाती  है  ।  जाली  करेंसी  के  aaa  की  जांच

 राज्यों  के  पुलिस  विभागों  द्वारा  की  जाती  है  ।  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  बी  के
 atte

 अपराध  स्कंध  में  भी  एक  कक्ष  है  जो  कुरसी  के  goal  की  जांच करता  मैंनें

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  1.  1.  1980 से

 31.  12.  1982  की  अवधि
 .

 लिए  निम्नलिखित  राज्यों/संघ  राज्य  क्षत्रों  के  सम्बन्ध  में  स्थिति

 निम्न  प्रकार  है  :--

 राज्य/संघ  राज्य  गिरफ्तार  बरामद  हुए  गिरफ्तार  बरामद  हुए  गिरफ्तार  बरामद  हुए

 क्षत्र  का  नाम  किए  गए  पकड़े  गये  किए  गए  पकड़े  गये  किए  गये  पकड़  गये

 व्यक्तियों  जाली  करेंसी  व्यक्तियों  जाली  करंसी  व्यक्तियों  जाली  करेंसी

 की  संख्या  नोटों  का  को  संख्या  नोटों  का  की  संख्या  नोटों  का

 मुल्य  मुल्य  म मूल्य
 -  सर  रेसस

 2  3  4  5  6  7
 ae

 दि  2  20,061  1,634 रु  2,260  र

 पजाब  8  580,405  200
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 5  6  7
 1  2  3  4

 SF ि  आती

 250  210
 गोज  10

 230  420  519,430
 गुजरात

 1,341  5,059  257,960
 महाराष्ट्र

 राजस्थान
 का  460  720

 430

 उत्तर  प्रदेश  4,058  2,102
 4,594

 मध्य  प्रदेश  31056  1,421  3,440

 बिहार  910  1,911  £2,215

 200
 मणिपुर  3,700  137,200

 31;600 मिजोरम  30  14,200

 355  910  470 उड़ीसा

 पश्चिमी  बंगाल  2,533  101,825 9,260

 श्रांध्न  प्रदेश  13  23,092  5,050
 14,222

 केरल
 19 La

 $8,764
 11  70,752  16,001

 कर्नाटक  25,875  20  87,237  11  105,111

 पांडिचेरी  न
 100  कहा  2,710

 तमिलनाडु  27  472,660  13  521  078  15,987

 amen श्रीराम
 150  210

 जम्मू  व  कशमीर
 72  400

 नागालैंड  28,600

 सिक्किम  220

 पक  220 हरियाणा
 ey Cae eee id ee  ee  21

 *इन  गिरफ्तारियों  के  सम्बन्ध  पकड़  गये  नोटों  के  पूर्ण  ब्यौरे  हरिया  राज्य  पुलिस

 द्वारा  केन्द्रीय  जांच  ब्यौरों  को  सुचित  नहीं  हैं  ।

 टिप्पणी :  1981  के  लिए  ऊपर  दिये  गये  मांकड़  सभी  राज्यों  संघ  राज्य  क्षत्रों  से  पूरण

 भ्रांकड़ों  स्पष्टीकरण  कीਂ  प्राप्ति  के  पहचान  दिये  गये  हैं  ।  1982  के  लिए  ऊपर  दिये  गमे

 ging  अनन्तिम  हैं  क्योंकि  ये  वध अ्ाकड़  संघ  राज्य  क्षत्रों  gal  से  प्राप्त  मासिक

 विवरणों  पर  आघारित हैं  ।  उनसे  वार्षिक  समस्याएं  प्राप्त  होने  पर  इन  म्रांकड़ों  में  संशोधन

 करना  श्रावक  हो  सकता  है

 सभी  राज्यों/संघ  राज्य
 क्षत्रों  स  सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल

 पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 है

 अप  1983

 ऋण  को  इलियट  में  बदलना

 6393.  sit  रामामूर्ति  :  क्या  वित  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र
 के

 वित्तीय  संस्थानों  के  पास  ma  को  इक्विटी  में  बदलने  का

 विकल्प  देश  में  नियमित  विकास  के  लिए  प्रमुख  बाघक  सिद्ध  gar  और

 तो  देश  में
 निगमित  विकास  को  बढ़ावा देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का

 विचार

 मंत्रालय
 में  उप  मंत्रो  ( tt  दनादन  पुजारी  )

 :  जी  नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 हथकरघा  विकास  निगमों  का  कार्यकरण

 6394,  श्राजमी :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कमजोर  क्षत्रों  का  पता  लगाने  हेतु  विभिनन  हथकरघा  विकास  निगमों  के

 कार्मकरण  की  व्यापक  परीक्षा की  गई

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या

 निर्यातोन्मुख  परियोजनाओं  की  भी  ges  कार्यकरण  कौर  उनके  निर्यात  में

 वृद्धि  सुनिश्चित  करने  हेतु  मूल्यांकन  किया  गया

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम

 (=)  afer  भारतीय  पावरलूम  बोर्ड  पावरलूमों  की  स्थापना  को  रोकने
 पावरलूम

 कौर  हथकरघा  क्षत्रों  के  बीच  ग्र वांछित  प्रतियोगिता  को  हटाने  में  कहां  तक  सफल  रहा  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमन्त्रो  (ett  संगमा )
 :  से  जी  राज्य

 करघा  विकास  निगम  जो  निर्यात  अभिमुख  परियोजनाय्रों  के  लिए  कार्यान्वयन  प्रधिकरण  श्री

 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  प्रशासनिक  नियन्त्रण  के  अधीन  हैं  ।

 हथकरथधों  तथा  बिजली  करघा  के  बीच  अवांछित  प्रतियोगिता  को  समाप्त  करना

 भ्र खि लम  rede  पावर  लूम
 ate  के  निर्देश  पदों  में  से  हैं  ।  यह  तराशा  की  जाती  है  कि  ae

 यथासमय  इस  मामले  के  बारे  में  उपयुक्त  सिफारिशें  करेगा  ।  यह  बोर्ड  एक  सलाहकार  संस्था

 है

 कस्टम  कलौयरिंग  एजेंटों  के  we  में  नियुक्ति

 6395:  श्रीमती
 गोता  गुर्जरों

 :  क्या  चित  मंत्री  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कस्टम  क्लीयरिंग  एजेंटो ंके  रूप  में  नियुक्ति एक
 लिखित  परीक्षा  भ्रक्तूबर

 198.  में  उत्पादन  एवं  सीमा  शुल्क  समा इत लिय  द्वारा  ली  गई

 क्या  बेईमान  मौजुदा  नियमों  का  उल्लंघन  करते  हुए  दो  सहयोगी  फर्मों  के  चार

 कर्मचारियों  को
 परीक्षा

 लेने  की  अस्थाई  पर
 म्रनुमत्ति दो  गई

 क्या  लिखित  परीक्षा  के  परिणाम  को  afay  रूप  दे  दिया  गया  कौर
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 (a)  यदि  तो  क्या  उपरोक्त  भाग  में  उल्लिखित  उम्मीदवारों  ने  साक्षात्कार  हेतु

 बुलाए जाने  के  लिये  परीक्षा  पास
 कर

 ली

 वित  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  :  हां ।

 दो  सहयोगी  फर्मों
 के

 चार  कर्मचारियों  को  सीमाशुल्क  गृह  एजेंट  लाइसेंसिंग

 1965  के  नियम  9  के  अधीन  उक्त  फर्मों  द्वारा  किये  गये  इस  झा दय
 के  अभिवेदन  के  प्राकार

 पर  प्रीतम  रूप  से  परीक्षा  में  बैठने  की  भ्र नुम ति  दी  गई  थी  कि  उक्त  कर्मचारियों  वास्तव  में

 सामाजिक  निकासी  का  कायें  सौंपा  जायेगा  |  जिन  व्यक्तियों  द्वारा  फर्म  अथवा  कंपनी  की  तरफ  सै

 सीमाशुल्क  गृह  में  वस्तुतः  यह  कार्य  किया  सीमाशुल्क  समाहर्ता  इंस  श्रे धि नियम  के  श्रघींन

 उन  safest  की  परीक्षा  किये  जानें  की  अनुमति  दे  संकेत हैं  सीमा शु रूक  कानून  कौर  कार्य

 fafa  के  बारे  में  उनके  ज्ञान  ate  झ्ावतकर्तीग्रों  ser  निर्यातिकर्तीम्री  को  ‘ofa  सेवी  उपलब्ध

 करवाने  के  मामले  में  उनकी  सक्षमता  का  पता  लगाया  जा  सके  |

 (7)  नहीं

 og  यूनिट्स  '  शीर्षक  समाचर

 6396.  थी  भ्ररबिन्व  नेताम  :  कया  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  2-2-83  के  में  qs  ऐन्ट्री

 यूनिट्स  alee  समाचार  की  कौर  दिलाया  गया  है

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  भारत  का  दौरा  करने  वाले  चक  प्रतिनिधिमंडल  के

 नेता  कौर  wey  सदस्यों  के  नाम  तथा  पद  क्या हैं हैं  ग्रोवर  भारतीय  प्रतिनिधियों  उनकी  बातचीत

 का  कया  परिणाम  रहा  तथा  भारतीय  प्रतिनिधियों  के  नाम  तथा  पद  क्या

 तृतीय  faze  के  देशों  श्र  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  शौर  उन  स्थानों  के  नाम

 क्या

 (¥)  भारत  से  निर्यात-प्रायास  की  जाने  वाली  मदों  का  ब्यौरा  क्या  है  ate  maraiit

 रुपये  या  डालर  में  किस  Sait  की  शर

 यदि  cartel  रुपये में  प्राप्त
 कौ

 जानीं  तो  यह  डॉलरों  में  क्यों  नहीं  प्राप्त  की

 जा  रही  है  ?

 वार्नित्ये
 मंत्रों  ब्य  मैं  राज्य  मंत्री  रीम  दुलारी  :

 जी  हाँ

 (a)  चेकोस्लोवाकिया  तथा
 भारत

 प्रतिनिधि  मंडलों  के  गठन  का  ब्यौरा  agate  में  fear

 गया  चेकॉस्लींर्वाकियोंਂ  प्रतिनिधि  मंडल  नें  द्वीपों  प्राथमिक |  तथा  बोरिक
 सम्बन्धों  कें

 विस्तार  तथा  विविधीकरण  पर  अपने  भारतीय  प्रतिपक्ष  के  साथ  सामान्य
 '
 fare  ‘fart

 किया  ।

 (1)  चेकोंस्लॉवी किंया  agen  व्यापार  परिषद
 की  दिल्‍ली  जन

 वे  रीਂ  1982  में  हुई

 दूसरी बैठक  में  इस  बात  पर  सहमति  हुई  कि  भारत-चेकोस्लोवाकिया  उद्यम  तीसरे  देश  के  उद्यमों
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 में  सहयोग  देने  का  प्रयत्न  करें  ।  तीसरे  देश  के  सहयोग  के  लिए  पता  लगाए  गये  क्षेत्रों  में  शामिल

 हैं  :  सीमित  तथा  प्रौद्योगिक  निर्माण  हवाई  पावर  रेलवे  झा  दि

 का  निर्माण  इस  बात  पर  सहमति  हुई  कि  विशिष्ट  संभाव्यताश्रों  का  पता  लगाने  के  लिए  उद्यम

 स्तर  पर  एक  कार्यकारी  दल  गठित  किया  जाए  ।

 (&  तथा  1982  में  भारत
 से

 निर्यात  की  जाने  वाली  तथा  चेकोस्लोवाकिया  से  आयात

 की  जाने  वाली  मदों  का  ब्यौरा  संलग्न  विचारा  में  दिया  गया  है  |
 में

 रखा  गया  ।  देखिए

 संख्या  6347/83]

 भारत  तथा  चेकोस्लोवाकिया  के  बीच  ada  व्यापार  दोनों  देशों  के  sta  3  दिसम्बर

 1979  को  सम्पन्न  व्यापार  तथा  भुगतान  करार  द्वारा  शासित  होता  है  जिसमें  आयात  तथा  निर्वात

 दोनों  के  लिए  गैर-परिवतंनीय  भारतीय  रुपये  में  भुगतान  के  सथ  द्विपक्षीय  संतुलित  व्यापार  की

 व्यवस्था है  ।

 काफी  कौर  पटसन  का  उत्पादन  सिर  निर्यात

 6397.  श्री  सुनील  मंत्रा  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि  :

 क्या  सरकार  ने  काफी  ध्रौर  पटसन  की  उत्पादन  तथा  निर्यात  बढ़ाने  हेतु  कोई

 कदम  उठाये  यदि  तो
 तत्सम्बन्धी  sates  क्या

 सरकार  द्वारा
 उठाये

 गये  कदमों  से  यदि  कोई  उपलब्धि  हुई  तो
 वह

 कया

 att

 क्या  सरकार  ने  निर्यातक  देशों  के  माध्यम  से  करार  करने  हेतु  को शश
 की

 यदि

 तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  राज्य  मन्त्री  ( sitet  राम  दुलारी  से  काफी

 wit  जुट  के  बारे  में  तीन  विवरण  संलग्न  हैं  (1,  2  कौर  3)
 ।

 [wearer  में  रखे
 गये  ।

 देखिए  संख्या  6348/83]

 भारत
 द्वारा  घटिया

 किस्म  के  gat  वस्त्रों  के  निर्यात  के  लिए  सोवियत  सबकी  frets

 6398.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सोवियत  व्यापार  प्राधिकारियों  ने  भारत  से  सोवियत  संघ  को  निर्यात  किये

 जाने  वाले  सुती  वस्त्रों  की  किस्म  बहुत  असंतोषजनक  होने  की  शिकायत  की  है

 यदि  तो  मुख्य  निरीक्षण  afaarey  के  दिनांक  1-1-83  के  झादेशादुसार  मिल  के

 बने  सूती  कपड़े  के  जहाजी  प्र  पण-पूर्वे  झनिवायं  निरीक्षण  में  छूट  कयों  दी  गई

 क्या  यह  मिल  जो  कि  घटिया  स्तर  शौर  दोषपूर्ण  वस्त्रों  के  निर्यात  के

 इच्छुक  के
 दबाव  में  जाकर  किया  गया  ate

 क्या  इस  मामले  में  कोई  जांच  गई  है  ate  उसके  क्या  परिणाम  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राम  दुलारो  से  एक

 विवरण  संलग्न
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 a  निर्यात  किये सरकार  को  सोवियत  व्यापार  प्राधिकरण  से  सोवियत  संघ  को  भारत

 गये  सूती  वस्त्रों  की  क्वालिटी  के  बारे
 में  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  16  नवम्बर

 1982  को  हुई  doa  में  सोवियत  कर्त्ता  संगठन  के  एक  प्रतिनिधि  द्वारा  सूती  वस्त्र  निर्यात  संवधेन

 परिषद  को  कुछ  निष्क  बताये  गये  थे  जो  सरकार  के  ध्यान  में  लाये  गये

 टेक्सब्नोसिल  को  यह  सुभाव  दिया  गया  था  कि  इस  क्षेत्र  में  भारत-सेचित  व्यापार  में  विस्तार

 करने  के  हित  में  भारत  से  सोवियत  संघ  को  निर्यात  किये  जा  रहे  सूती  कपड़ों  की  क्वालिटी  में

 सुधार  करने  हेतु  तत्कालीन  उपाय  किए  जायें  |

 मिल  निर्मित  सुती  कपड़  का  निर्यात  से  पूर्व  मिल  निर्मित  सूती  कड़ा  निरीक्षण

 1966  के  अनुसार  वस्त्र  समिति  द्वारा  जा  रहा  विनियम  4  (7) में  यह

 व्यवस्था  है  कि  पो तल दान  पुर्व  माल  का  करने  हेतु  विदेशी  क्रेता  यदि  किसी  अन्य  अभि

 कररा  को  मनोनीत  करता  है  तो  उस  माल  का  समिति  द्वारा  निरीक्षण  नहीं  जाएगा

 aaa  उसमें  उल्लिखित  निर्धन  रत  wea  पूरी  हों  ।  वस्त्र  निर्यात  संवर्धन  परिषद  की  संयुक्त  समिति

 दारा  यह  सुभाव  दिया  गया  था  कि  सोवियत  संघ  को  निर्यात  किये  जाने  वाले  सुती  वस्त्रों  को  वस्त्र

 समिति  द्वारा  रिरौक्षणा  किया  जाना  समाप्त  किया  जाये  क्योंकि  सोवियत  कर्ता  संगठन  की  भ्रांत  से

 रूसी  निरीक्षकों  द्वारा  किए  जा  रहे  निरीक्षक  को  देखते  हुए  ag  श्रनावइ्यक  प्रतीत  होता  है  ।  वस्त्र

 समिति  ने  10-12-1982  को  आयोजित  भ्र पनी  don  में  इस  सुभाव  पर  विचार  किया  श्र

 यह  निकाय  लिया  गया  कि  1-1-1983  से  वस्त्र  समिति  द्वितीय  निरीक्षण  की

 श्रावस्यकता  के  बिना  रूसी  निरीक्षकों  द्वारा  जारी  किए  गये  प्रमाण  पत्रों  के  आधार  पर  सोवियत

 संघ  को
 मिल

 निर्मित  सुती  कपड़े  के  निर्यात  के  लिये  प्राधिकार  पत्र  जारी  करेगी  ।

 इस  निकाय  को  वस्त्र  समिति  द्वारा  सरकार  को  पुर्व  संदर्भ  के  बताये  बिना  ही  क्रियान्वित

 किया  ।  जब  यह  सरकार  के  ध्यान  में  पाया  तो  ऐसा  महसुस  हुआ  कि  वस्त्र  समिति  ने  सरकार

 की  पुर्व  अनुमति  a  लेकर  अपने  क्षेत्राधिकार  से  art  बढ़  जाने  का  कार्य  किया  है  सरकार  ने

 दिनांक  20-2-1983  के  अपने  aa  से
 वस्त्र  समिति  के  उक्त  निणुंय  के  कार्यान्वयन  को  स्थगित

 कर  दिया  है  |

 निजी  faire  वैयक्तिक  सचिवों  ote  वैयक्तिक  सचिवों  के  संग  में  अनुसूचित

 जाति/श्ननुसुचित  जनजाति  का  प्रतिनिधित्व

 6399.  st  बनवारो  लाल  :  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  उनके  मंत्रालय  में  1983  को  रोस्टर  सहित  निजी  विशेष  वैयक्तिक

 सचिवों  के  सभी  ग्रिडों  ate  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  संवर्ग  के  व्यक्तिगत  सचिवों  के  कुल  कितने

 पद  हैं  ;

 उपयुक्त  में  भ्रनुसूचित  जाति  ग्रनुसूचि त  ज॑नजाति  के  कर्मचारियों  की  कुल

 संख्या  कितनी

 क्या  यह  सच  है  कि  उपयु क्त
 में  उल्लिखित  के  झ्र गुसार  प्रनुसूचित  जाति  भोर

 जनजाति  को  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  प्रदान  नहीं  किया  गया  कौर
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 इस  सम्बन्ध  में  प्रधान  Heat:  द्वारा  :  HTS Ry:  गयेਂ  निदेशों के  eater  पर्याप्त

 ब्रतिनिधित्व.दिए  जाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाएंਂ  जारहे हैं  कौर  '  उसके  बया

 परिणाम  रहे
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  सें  मंत्रो  (  से  जनवरी  1983

 को  रक्षा  मंत्रालय  में  निजी  वरिष्ठ  वैयक्तिक  सहायक  ate  वैयक्तिक

 सचिवालय ang  fates  सेवा  समूह  एक  ate  के  102  पंद  इन में! सें  3  eh  ae

 धनु सचित  जाति  ate  अनुसूचित  जनजाति  के  सदस्य  कोथ: केर  रहे  इन  पदों  पर  गह

 मंत्रालय  ate  प्रशासनिक  सुधार  विभाग )
 द्वारा  की  जाती  है  इसलिए  अनुसूचित  जाति

 भीर  भ्रनुसूचित  जनजाति  के  प्रतिनिधित्व  में  कमी  के  बारे  में  उपयुक्त  कारवाई
 के  लिए  समय-समय

 पर  उस  मंत्रालय  को  लिखा  जाता  है  ।  इस  बारे  में  उस  मंत्रालय  से  जारी  किए  गए  निदेशों

 रोस्टर  के  रख  रखाव  से  सम्बन्धित  अ्रनुवर्ती  वर्षों  के  लिए  रिक्त  स्थानों  को  art

 ले  जाना  का  पालम  किया
 जा  रहा  है  ।

 श्रीनगर  लिया  कौर  देशों  के  साथ  भारत  का  व्यापार  agar

 6400.  भी  भीकू  राम  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृप  करेंगे  किर

 यह  सच  है  कि  श्ास्ट्र  लिया  और  देशों  की

 बढ़  रहा  है  अरोरा  व्यापार  संतुलन  प्रतिकूल  हो  रहा

 यदि
 तो  उन  देशों

 देशों
 में  आयात  ate

 निर्यात  की  eater  क्यां

 कौर

 व्यापार  संतुलन  के  सुधारने  ate  उन  देशों  के  साथ  व्यापार  का  प्रस्तर  पुरा  करने

 हेतु  कया  कदम  उठाएं  गए  हैं
 ह

 वाणिज्य  शंत्रा लय में  सैन्य  मंत्रो
 "(  भी भतों  रामदुलारी  (*)  जॉ  कुछ

 एस्केप  देशों  श्याम  बढ़  हैं  ।  :

 तीन  रक्षा  के  दौरान  भारत  एस्केप  देशों  को
 नियति

 तथा  उनसे  att

 निम्नांकित  प्रकार  रहा  था

 में )
 लि

 निर्यात  "| 2  थ  2
 =u

 एएए  एएल्‍एल्‍ल्‍ल्‍एल्‍एओ  Te  ee  ETS

 1979-80  1558-12  1989-82

 1980-81  1455-2  3451-84

 1981-82  1574-27  3559-49

 eo
 वा  जानकारी  तथा  *झंकस कलन

 महानिदेशालय  '
 wafers

 (7)  प्राणियों
 :

 में  व्यापार  afafa  धि मंडलों  का  नादान  gery

 शादी  जैसे  विभिनन  व्यापार  संविधान  उपायਂ  किए  जा  रहे  हैं
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 झन्तरश्ट्रीय मुद्रा  के  ऋण  को  झागों

 6401.  शो  नित्यानंद  मिशन  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  प्न्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  ऋणों  की  जो  कि  अगले  दो  वर्षो

 में  देय  हो  जाए  गे  अ्रदायगी  के  लिए  समय  प्रसूति  पद्धति  श्र  प्रक्रिया  कया

 क्या  इस  वं  के  बजट  में  क्रोध  प्रावधान  किया  गया  कौर

 af  gi,  हो  खसका  मीरा  कया है
 ?

 वित्त  most
 प्रणब  मुखर्जी )  :  seatisdta  मुद्राकोष  की  विस्तारित  सुविधा

 व्यवस्था  के  अन्तर्गत  कोथ  से  wy  निवासियों  की  जाती  हैं  वे
 साधारण  साधनों  और  उधार  लिए

 गए  arent  की  मिली  जुली  सशि  में  से  1:1  के  अनुपात  में  की  जाती  कोष  के  साधारण

 साधनों  से  की  बाने  वाली  निवासियों  की  वापसी  अदायगी  प्रत्येक  निकासी  के
 43

 वर्ष  पूरे  होने

 के  करके  12  छमाही  कीमतों  में  वर्षों  के  इन्दर-इन्दर  कौ  जाती  है  जबकि  कोष  के

 उधार  लिए  हुए न्साघनों से  को  गई  निकासी  की  वापसी  अदायगी
 प्रत्येक

 निकासी  के
 3h  aq

 पूरे  होंने  के  बाद  शुरू  करके  ४  छमाही  किस्तों  में  7  वर्षों  के  इन्दर-इन्दर  की  जाती

 वापसी  श्रदायगियां  प्रत्येक  अवसर  पर  की  गई  निवासियों  के
 प्रारूप  प्रदा

 किए  गए  रुपयों  की
 पुनः  खरीद  के

 द्वारा  की
 जाएंगी  aye  पुनः

 खरीद  विदेशी  मुद्रा  या
 से  की  जा  सकती है  ।

 चूकि  कोष  को  विस्तारित  सुविधा  के  रंगत  लिए  sal  की  वापसी

 अदायगी  1983-84  में देय नहीं है  इस  दर्ज  के  में
 .  eqager  ag

 को  गई  ।

 यह  सवाल
 पदा  ही  नहीं  हाता

 ।

 सेवा  निवृत्त  यु वासनिक  तमंचा  रियों  को  ga:  नियमित

 6402.  श्री  उसम  भाई  पेल  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  युवावस्था  में  सेवानिवृत्त  होने  वाले  gs  सैनिक  कर्मचारी

 ध्वनि  पारिवारिक  ate  पदाधिक  परिस्थितियों  के  कारण  सैनिक  या  सैनिक  नौकरियों  में

 पुनर्नियुक्ति  चाहते  हैं  ;

 यदि  तो  उन्हें  नौकरी  दिलाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  या  उठाने  का

 विचार

 1  1977  से  31-  1983  अवधि  कितने  सेनिक
 करमें  चारी

 सेस निक तत

 उनमें  से  fer  कोंचा  रियों  ने  नौकरी  कौर  पुनर्नियुक्ति  के  लिए  सरकार  रक्षा

 विभाग  या  देश  के  रोजगार  कार्यालयों  से  किया

 गुजरात  में  तथा  श्रव्य  राज्यों
 में  ऐसे  कितने  व्यक्तियों  को  नौकरी  दिलायी  गई

 शेष  को  कब  तक  नौकरी  दिलायी  जाएगा
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 क्या  सरकार  का  विचार  उन  युवा  तथा  सक्षम  लोगों  की  सेवावधि  को  बढ़ाने  के

 लिए  नियमावली  विनियमों  तथा  नीति  को  उदार  बनाने  का

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  कौर

 (*)  यदि  तो  उसके  कया  कालरा  हैं  ?

 रक्षा  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  सिंह
 :  जी  हा ं!

 भूतपूर्व  सैनिकों  होने  वाले  सेना  कार्मिकों  को  सिविल  पदों  पर  पुनर्नियुक्त

 करने  के  लिए  कई  कदम  उठाए  गये  हैं  ।  ये  कदम  हैं--केन्द्र  सरकार  के  राज्य  सरकारों

 सार्वजनिक  क्षत्र  के  उपक्रमों  we  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  पदों  का  श्रघिकतम  arg  सीमा

 में  श्रहताभों  में  छूट  भूतपूर्व  सैनिकों  के  लिए  आरक्षित  पदों  पर  उनके  नाम

 भेजने  के  लिए  पुनर्वास  महानिदेशालय/राज्य/जिला  afaa  बोर्डों  को  अघिकार  पुन नियोजित

 होने  पर  उनका  वेतन  निर्घारण  करते  समय  उनकी  पुरी  पेंशन  को  हिसाब  में  न  लेना  ताकि

 रिक  से  श्रमिक  हज ८  सेनिक  सिविल  पदों  पर  नियुक्ति  के  लिए  aiatea  हो  भूतपूर्व क

 सेवानिवृत्त  होने  वाले  सेना  श्रमिकों  को  दौबारा  नोकरी पर  लगने  में  सहायता  करने  के

 लिए  विभिन्‍न  ट्रे हों
 में  उन्हें  प्रशिक्षण  सेना  सुरक्षा  कोर  में  सेवा  की  शर्तों  में  सुघार

 भूतपूर्व  सैनिकों  से  सम्बन्धित  area  के  आदेशों  के  भ्रनुपालन  पर  नजर  रखने  के  लिए  निगरानी

 प्रणाली  स्थापित  करना  ate  बिहार  में  कानून  शर  व्यवस्था  बनाये  रखने  के  लिए  विशेष  शांति

 सेना  स्थापित  करना  तथा  उत्तर  प्रदेश  में  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  पारिस्थितिकीय  विकास  के  लिए

 पारिस्थितिकी  की  कार्यदल  गठित  भूतपूर्व  सैनिकों  को  निजी  रोजगार  शुरू  करने  में

 प्रोत्साहित  करने  के  लिए  तकनीकी  भीर  वित्तीय  सहायता  देने  के  सम्बन्ध  में  *ग्पेक्सेम

 सैनिकों  को  निजी  रोजगार  चलाने  के  लिए  तैयार  नामक  योजना  चलाना  |

 संख्या  नीचे  दी  गई  है  —

 1977-78  35,590

 1978-79  49,  557

 1979-80 मी  ी  We  37,050

 1980-81  41,485

 1981-82  28,477

 1982-83  21,344

 1982

 (५)  1977  से  1983  तक  सेवानिवृत्त  ऐसे  yard  सैनिकों  की  जिन्होंने

 नियुक्ति  के  रोजगार  कार्यालयों  से  सम्यक  ज्ञात  नहीं  परन्तु  उक्त  अवघि  में

 रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीकृत  भूतपूर्व  सैनिकों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है

 1977  132900

 1978  149689

 1979  159824
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 तवा अ  न  विविध  दिव

 1980  168379

 1981  174975

 1982  178358

 तक ))

 गुजरात  कौर  seq  राज्यों  में  पुनः  नियोजित
 भूतपूर्व

 सैनिकों  की  संख्या  नीचे  द

 गई  है

 वर्ष  नियुक्तियां  जोड़

 गुजरात  ग्न्य  राज्य

 1977  239  13166  13405

 1978  220  13768  14038

 1979  182  16195  16377

 1980  176  15555  15731

 1981  160  16480  16640

 37  2880 1982  2907
 i  tec

 तक )

 भूतपूर्व  सैनिकों  का  पुनः  नियोजन  एक  संतत  प्रक्रिया है
 ।

 से  (75)  सेना  कार्मिकों  की  नियुक्ति  कौर  सेवा  अवधि  बढ़ाने  से  सम्बन्धित  नीति

 सेवा  के  कार्यों  को  झ्रावस्यकताओओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  समय-समय  पर  समीक्षा  की

 जाती  है  ।

 सहारा  डिपोजिट  एण्ड  इनवेस्टमेंट  इण्डिया  लिमिटेड  हारा  राशि  संग्रह  किया  जाना

 6403.  स्वामी  इन्द्रवेश  :  क्या  बिस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सहारा  डिपोजिट  एण्ड  इनवेस्टमेंट  इण्डिया  लिमिटेड  अनेक  राज्यों  में  चल

 रही  gale  जनता  से  राशि  संग्रह  कर  रही

 क्या  भारत  सरकार  पर  यह  देखने  की  जिम्मेदारी  नहीं  है  कि  जनता  के  साथ

 धोखाधड़ी  नः  की  जाये  अर  उनका  धन  सुरक्षित  कौर

 यदि  तो  इस  दिशा  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार

 है प्र ौर  कम्पनी  ने  रिजर्व  बेक  श्राफ  इण्डिया  के  पास  कितना  प्रसारित  घन  रखा

 वित्त  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  (att  दनादन  पुजारी  )
 :  से  भारतीय  रिज

 बेक  के  पास  TTaAsT  सूचना  के  अनुसार  इस  कम्पनी  का  दिल्ली  में  एक  रजिस्टर  कार्यालय  शौर

 हिमाचल  तमिलनाडू  प्रौढ़  उत्तर  प्रदेश  राज्यों  तथा

 चंडीगढ़  atc  दिल्‍ली  के  संघ  शासित  प्रदेशों  में  कार्यालय  इस  कम्पनी  द्वारा  जमा  योजनाएं

 संचालित  करने  की  सूचना  मिनी है
 जोकि  रिजर्व  बेक  के

 इनामी  चिटें
 ौर  घन
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 —_ —— afar  स्कीमें  श्रधघिनियम  1978  के  श्रन्तगंत  प्रात  अतीत  होती हैं  ।  इस

 अघिनियम  के  उपबन्धों  को  सम्बन्धित  राज्यों  श्र  संघ  बासित  प्रदेशों  की  सरकारों  द्वारा  लाग

 किया  जाता  रिज  बेक  ने  इस  मामले  में  दिल्‍ली  प्रशासन  को  सलाह  दी  भारतीय

 रिवेंज  बैंक  के  सुता विक  ऐसी  कम्पनियों  को  रिज  बेक  के  पास  कोई  राशि/प्रारक्षितियां  जमा

 रखना  अ्रपेक्षित  नहीं  होता

 राजस्थान  में  आयकर  विभाग  हारा  छापे

 6404.  थ्रो  जय  नारायण  रोत  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कूफ़ा  करेंगे  कि

 1980  से  wa  तक  राजस्थान  राज्य  में  आयकर  प्रा  नकारियों  द्वारा  जिन

 पार्थियों  पर  छापे  मारे  गए  उनको  बंयौरा  कया  है  ae  उसके  कया  परिणाम  रहे

 गेर  कानूनी  a  wafer  लेखे  की  कितनी  वस्तुए  अर  नकदी  पाई गई  श्र

 जब्त  की  गई

 उन  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  क्या  gate  इसमें  शामिल  व्यक्तियों  fees  क्या

 कार्रवाई  की  गई  कौर

 इस  प्रकार  गैरकानूनी  क्रियाकलापों  को  रोकने  के  लिए  क्या  करो  arta  करने

 का  विचार है  ?

 faa  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्नो  पट्टा मि राम  राव  से  (*)  1-1-1980 से

 31-3-1983  तक  की  शारवती  में  प्राय कर  विभाग  ने  राजस्थान  राज्य  में  273  तालियाँ-लौ  ।  इन

 तलाशियों  के  दौरान  कुल  लगभग  208-82  लाख  रुपये  की  प्रथम  दृष्ट्या  लेखाबाह्म  नकदी  तथा

 wey  कटौती  सामान  पकड़ा  गया  था  ।  अ्रपराधघारोंपणीय  लेखा  पुस्तकें/दस्तावेज  भी  पकड़े  गये

 थे  ।  मामलों  कीं  बड़ी  संख्या  को  देखते  प्रत्येक  मामले  के  सम्बन्ध  में  विस्तृत  सुचना  प्रस्तुत

 करना  व्यवहार  नहीं  होगा  !  यदि  माननीय  सदस्य  किसी  विशेष
 मामले/पार्टी

 के  सम्बन्ध

 में  सूचना  प्राप्त  करना  चाहते  प्रस्तुत की  जा  aes Se  ।  दन  ary  eater

 प्रत्यक्ष  कर  अधिनियमों  के  उपयुक्त  काय वही  की  जा  रही  है  ।

 विचार  बंगाल में  वाचुहुत  लेवा

 6405.  श्री  चित्त  महिला  :  क्या  gaze  शौर  नागर  विमानन  मेंन्त्रीं  यह  बताने  की  कृपा

 करने  कि

 _
 परिचय

 बगाल
 में  चल  रही

 वायु दूत
 सेवा  का  ब्यौरा  क्या

 (4).  कपा  पंचवर्षीय  योजना  की  शेष  cafe  के  दौरान  char  बंगाल  में  धौर

 प्रतीक  वायु दूत  सेवाएं  प्रारम्भ  HT  को  कोई  faaiz  WIT

 यदि  तो  इसमें  किन  स्थानों  को  शामिल  करने  का  विचार  है
 ?

 पेंशन  झोर  लागर  विमानन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (t.guta  :  (*®)

 बा यु दूत  इस  समय  कलकत्ता  से  पटना  कौर  गया  के  लिए  तथा
 वापसी  सेवाओं  का  प्रचालन  कर  रहा  है  ।
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 कौर  श्लाघा  संरचनात्मक  सुविधाओं  का  विकास  हो  जाने  तथा  पर्याप्त

 यातायात  उपलब्ध  होने  पर  वायु दूत  की  पश्चिम  बंगाल  में  कूचबिहार  का  विमान  सेवा  से  जोड़ने

 की  योजनाएं  हैं  ।  तथापि  यह  उल्लेखनीय  है  कि  वायु दूत  सेवाओं  का  विस्तार  करने  पर  विकास

 क्षमता  के  आघार  पर  विचार  किया  जाएगा  |

 प्राथमिक्ता  क्षत्रों  को  fata  सहायता  प्रदान  करने  हेतु  भारतीय  रिज

 बंक  के  सारे-निद्रा

 6406,  श्री  जमादी  चरण  दास  :  क्या  चित्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  हेतु  भारतीय  feat

 बेक  द्वारा  कोई  मार्ग-निदेशी  सिद्धांत  जारी  गए  हैं

 यदि  af,  तो  भारतीय  fiat  बंक  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  त्ति  Fuzz ee  ने  वाणिज्यिक  बैंकों

 को  जारी  किए  गए  was  का  ब्यौरा  क्या  शौर

 भारतीय  रिजर्व  बंक  द्वारा  दिए  गए  अनुदेशों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  वाणिज्यिक

 वेदों  ने  क्यां  कदम  उठाय  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जनादेश
 :  कौर  ग्रा मीरा  विकास

 की  गति  तीव्र  करने  कौर  लोगों  को  ला भक् नारो  स्व नियोजन  के  अवसर  प्रदान  करने  की  सरकार

 की  नीति  के  संदर्भ  में  भारतीय  रिज  बेक  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्र  के  छोटे  ऋगाकर्त्ताओं  को  ऋण

 दिलाने  के  उद्द  दय  से  समय-समय  पर  सरकारी  क्षत्र  के  sai  को  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  करता

 रहा है  ।  प्राथमिकता  वाले  क्षत्रों  में  ये  श्यामल  हैं  :  छोटे  पैमाने  के  सडक  aire  जल

 परिवहन  व्यवसायी  ate  खुदरा  व्यापार  तथा  छोटे  दिक्षा

 कमजोर  वर्ग  के  लिए  श्रावासन  ate  कुछ  प्रकार  के  उपभोग  ऋण  i  सरकारी  क्षत्र  से  कहा  गया

 है  किवे
 aa

 कुल  ऋणों  इन  क्षत्रों  को  दिये  गहरे  ऋणा  के  भाग  को  1985  तक  40%/

 तक  पहुंचा  दें  ।  कृषि  श्र  सम्बन्ध  गतिविधियों  के  लिए  जो  agra  तय  किये  गये  हैं  वे  हैं  as

 1985  तक  कुल  ऋण  का  15%,  शरमाते  1987  तक  16  प्रतिशत  ।  नये  20  सूत्री  कार्यक्रम  के

 की  घोषणा  के  परिणाम-स्वरूप  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  इस  कार्यक्रम  के  कमजोर

 वर्गों  के  हिताधिकारियों  का  निर्धारण  किया  जा  चुका  है  ait  gal  से  कहा  है  कि  वे  इस

 कार्यक्रम  में  शामिल  कौ  गयी  .  विभिन्‍न  योजनाओं  को  पुरा  योगदान  दें  ।  कमजोर  वर्गों  की  एक

 व्यापक  श्रवघारणा  विकसित  को  गयी  है  जिसमें  छोटे  ate  सीमान्तिम  भूमिहीन  मजदूर

 काश्तकार  फिर  कारीगर  ग्रामीण  कौर  कुटी  र  एकीकृत  ग्रा मीरा  विकास  कार्यक्रम

 के  हिताधिक  अनुसूचित  जातियों  ate  अनुसूचित  जन  जातियों  के  व्यक्ति  श्र  विभेदी  ब्याज

 दर  योजना  के  हिताधिकारी  शामिल  हैं  ।  यह  प्रावधान  कियागया  है  क्रि  1985  तक  इस

 बग  प्राथमिकता  वाले  क्षत्र  को  दिये  गये  ऋणों  का  25  प्रतिशत  अथवा  कुल  बेक  ऋणी  का  10

 प्रतिशत  मिलने  लगे  ।

 (7)  उक्त  प्राथमिकता  वाले  क्षत्रों  के  भीतर  ऋणी  अ्र्थक्षम  योजना  तयार

 करने  ate  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्य  क्रम ray च  ११  SAUNT  ग्राघा रित  कार्यक्रमों  में  सहायता
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 उत्तर  8  प्यार  1983

 एवं  उनसे  सम्बन्धी  के  माध्यम  से  बेक  अपने  समक्ष  रखे  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  का  प्रयास  कर

 रहें  हैं  ।

 देश  में  नियमित  कपड़  की  faut

 6407.  ot  हरिहर  सोरन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूरे  देश  में  श्रमिक  से  श्रमिक  दूकानों  में  नियंत्रित  कपड़ों  कौ  बिक्री  को  बढ़ाने

 के  लिये  प्रयास  किये  गये  ate

 यदि  तो  उड़ीसा  में  गरीब  लोगों  को  नियन्त्रित  कपड़े  के  वितरण  एवं  बिक्री

 का  रोका  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारो  :  तथा

 ware  का  कपड़ा  विशिष्ट  मास  के  दौरान  जनसख्या  एवं  ऐसे  कपड़े  की  उपलब्धता  के  भ्राता

 पर  विभिन्‍न  राज्यों/किन्द्र  शासित  प्रदेशों  को  नियत  नोटों  के  ध्रुमिर  आबंटित  किया  जाता  है  ।

 राज्य  के  भीतर  कंट्रोल  के  कपड़े  की  बिक्री  के  उस  राज्य  की  भ्रपनी  वितरण

 नीति  के  अनुसार  प्राथमिक  रूप  से  उत्तरदायी  है  ।  देश  में  कन्ट्रोल  के  कपड़े  की  बिक्री  में  erica

 57,561  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों  में  से  46,438  ऐसे  देहाती  क्षत्रों  में  हैं  जहां  मुख्यतः  समाज  के  गरीब

 वर्गों  के  लोग  रहते  हैं  ।

 सिगरेट  कम्पनियों  द्वारा  धोखा  थड़ी

 6408.  थी  जयपाल  fag  कश्यप  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  22-3-83  के  इन्डियन  एक्सप्रेस  में  सिगरेट

 कम्पनियों  द्वारा  उत्पादन  शुल्क  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  धोखा  देने  ate  सिगरेट  की  दुकानों  के

 साथ  मिल  कर  काला  घन  पैदा  करने  की  कार्य  पद्धति  पर  प्रकाश  डालने  वाले  समाचार  की  are

 दिलाया  गया  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  ने  इया  कार्यवाही  की  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पट्टाली  राम  :  भोर  दिनांक

 22  1983  के  इन्डियन  एक्सप्रेस  में  कम्पनियों  हारा  सरकार  को  धोखा

 नामक  शीपषिक  से  छपी  एक  प्रस  fens  सरकार  के  ध्यान  में  भाई है  ।  पक  किए  हुए  असबाब  को

 पैकेट  पर  afer  मूल्य  से  श्रमिक  मूल्य  पर  बेचना  बाट  फिर  माप  मानक  जिलों  )
 1977  का  उल्लंघन  करना  है  ।  राज्य  सरकारों  कौर  संघशासित  प्रदेशों  के  प्रशासनों

 पैकटों  पर  fea  मूल्य  से  भ्रमित  मूल्य  पर  सिगरेट  बेचेने  की  रिपोर्ट  से  अवगत  करा  दिया  गया

 है  कौर  उनसे  उपयुक्त  कार्यवाई  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  है  ।  यथापेक्षित  कार्य

 वाही  करने  के  लिए  मामले  की  समीक्षा  की  जाती  रहेगी  ।

 स्मगलिंग  ट्राइंगल  sta  से  समाचार

 6409,  oft  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  वित्त  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  सरकार  ध्यान  दिनांक  21  मान  1983  के  टाइम्स  ore  इन्डियन  में  मध्य
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 हिय

 गुज  र
 तत  अर  महाराष्ट  के  चांदी  के  तस्करों  के  काम  wT  डा  STRUT करने  के  तरी के  के  लिए  जानने  के  बारे

 में  प्रकाशित  समाचार  की  झोर  दिलाया  गया  शरर

 यदि  तो  इस  मामले  में  ब्यौरा  कया है  और  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 है

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पट्टाली  राम
 :  (*)  ॥

 सरकार  को  प्राप्त  हुई  रिपोर्टों  के  चांदी  भारत  से  चोरी-छिपे  बाहर  भेजे

 जाने  के  लिए  एक  श्रीकांत  वस्तु  बनी  रही  है  ।  सरकार  इस  स्थिति  से  पूरी  तरह  वाकिफ

 सीमाशुल्क  1962  के  श्रीयाल  के  उपबन्धों  जिनमें  चांदी  के  उसे

 लाने-ले-जाने  कौर  शादी  से  सम्बन्धित  विनियामक  उपबन्ध  भी  निहित  पीवीसी

 तट  के  साथ-साथ  की  50  किलोमीटर  की  पट्टी  तमिलनाडु  तथा  पॉंडिचेरी  के  समुद्र-तटों  ate

 पाकिस्तान  तथा  नेपाल  की  भू-सीमा ग्र ों  पर  लागू  किया  गया  है  ।  क्षेत्रीय  कार्यालयों  को  खासकर

 महाराष्ट्र  कौर  गुजरात  के  समुद्र-तटों  के  साथ-साथ  स्थित  कार्यालयों  को  जागरूक  रहने  के  अनुदेश

 दे  दिए  गए  हैं  ।  सामाजिक  विभाग  के  निवारक  तथा  प्रा सूचना  तंत्र  को  कौर  तेज  कर  दिया  गया

 है  ग्रोवर  केन्द्रीय  एवं  राज्य  सरकारों  के  सम्बन्धित  अधिकारियों  के  साथ  मली-माता  तालमेल

 करके  समुचित  तस्करी  निवारक  उपाय  किए  गए  हैं  ।  मामले  की  सतत  समीक्षा  भी  की  जाती  है  ।

 बम्बई  में  एयर  इंडियाਂ  वोट ग  विमान  दुर्घटना  में  at  लोगों  को  मुआवजे  की

 अदायगी  :

 64.0.  श्री  रोत  लाल  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  पेंशन  शौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 22  1982  को  बम्बई  हवाई  ass  पर  इण्डियाਂ  के  दुर्घटनाग्रस्त

 बोइंग  707  विमान  की  में  मरे  व्यक्तियों  के  नाम  क्या

 प्रत्येक  मृतक  के  संबंध  में  मुआवजे  की  कितनी  राशि  की  श्रदायगों  की

 श्री  तक  जिन  मृतकों  के  संबंध  में  मुआवजे  की  ग्र दाय गी  नहीं  की  गई  है  उनके  नाम

 क्या  कौर

 (7)  उसके  बया  कालरा  हैं  ?

 पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुशी  area  कौर

 aqfeta  सुचना  का  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 कुमारी  डब् पु  गेटोनी  ।

 एयर  इण्डिया  ने  स्वर्गीय  कुमारी  डीयू  गेटोनी  के  कानूनी  उत्तराधिकारियों

 को  उसकी  मत्यु
 तथा  सामान  के  नुकसान  के  लिए  पण  एवं  अंतिम  निपटान  के  रूप  में  35,480

 भरोसा  डालर  का  मुग् राव जा  देने  को  पैदा  की  है  ।  एयर  इण्डिया इस  संबंध  में  कुमारी  गेटानी

 के
 कानूनी  उत्तराधिकारियों  के  उत्तर  की  प्रतीक्षा  कर  रहा  है  ।
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 लिखित  उत्तर  8  HT at  1983

 नज  re ae

 विवरण

 22  1982  को  बम्बई  हवाई  wes  पर  हुई  एयर  इण्डिया  के  बोझ ग  707  विमान

 कौ  दुर्घटना
 में

 मारे  गए  व्यक्तियों  के  नामों  तथा  उन्हें  दिए  गए  मुआवजे  की

 राशि  का  विवरण  |

 सारे  गए  यात्रियों  के  नाम  मृत्यु  तथा  सामान  के  नुकसान  के  लिए

 बीमा  कंपनी  द्वारा  भूगतान  किए  गए

 मुआवजे  की  राशि
 rr Le

 थी  ञझार  चन्द्र  2,04,201

 2  शी  ware  2,06,600
 क

 3  श्रीमती  का  जा  सोता
 सुमुखी

 शी  दबीर  4,  10,830

 श्री  वी  कामत  3,07,980

 aft  कामत  3,07,980

 श्री  tfana  3,07,980  att  अपने  से

 58,90  अलग  रखे  गए

 सामान  के  नुक़सान  के  लिए

 मुकाबला

 श्री  पाठक  7,20.480

 aft
 जयरामराज  we  4,07,600

 10  श्रीमती  रूपा  ag  3,07,600

 i  श्री  चितले  4,57,980

 12  श्री  जोशी  3,07,980

 13  श्री  TUT  4,27,980

 14  श्री  भल्ला  7,21,050

 15  कुमारी  sq.  गेटोनी  अमी  तक
 डगासान

 नहीं  किया

 मारे  ae  केबिन  कर्मी  का  नाम  मृत्यु
 तथा  सामान

 के  नुकसान
 के

 लिए  एयर  इण्डिया  द्वारा  भुगतान

 किए  गए
 मुआवजे

 को  राशि

 रुपये

 कुमार  जेब  (  विमान  परिवारीय  1  ह  52  880

 श्री  सम्पत  कुमार  1,66,200
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 18  च[त्र:. (905  )  लिखित  उत्तर

 1  जुन  से  31  मई  तक  को  वित्तीय ag  मानना

 6411.  श्री  कृष्ण  प्रताप  fag :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि  :

 क्या  ag  सच  है  कि  अधिकांश  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों ने  केन्द्र  की  1
 र
 जुन  से  31  मई

 तक  वित्तीय  वह  मानने  के  लिए  लिखा  कौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 वित्त  मंत्री  प्रणब  मुखर्जी )  :
 शौर  पिछले  ध्रगरत से  केवल  मुख्य  मंत्री

 ने  इस  मंत्रालय  को  इस  बारे  में  लिखा  है  जिसमें  ag  सुभाव  दिया  गया  है  वित्तीय-वर्ष  जुलाई

 से  जून  तक  होना  चाहिए  ।  कराधान  नियमों  कौर  स  ध्रायोजना-श्रवधियों  वित्त

 aaa  के  न्या गमन  शादी  में  इसके  परिणाम  स्वरूप  किए  जाने  वाले  परिवर्तनों

 को  तथा  ऐसे  बकल्पिक  वित्तीय  वर्ष  को  ढूढने  में  ary  वाली  कठिनाई  को  देखते  जो  केन्द्र

 att  सभी  राज्यों  के  लिए  सुविधाजनक  उन्हें  सूचित  कर  दिया  गया  था  कि  मौजूदा  व्यवस्था

 को  ही  जारी  रहने  दिया  जाए  ।

 सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  के  कार्यनिष्पादन  में  सुधार  के  लिए  कदम

 6412.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मंत्रालय  ने  सरकारी  क्षत्र  उपक्रमों  को  सुव्यवस्थित  करने  कौर  गेस्ट

 हाउस  के  रख  रखाव  कार  बेड़ा  जिनका  अधिकांश  में  दुरुपयोग  होता  विदेशी  राजधानी

 का  यदा-कदा  दौरा  व्यथ  के  व्यय  में  कटौती  करके  प्रबन्ध  सम्ब्रत्थी  अकाय  कुशलता  को  दूर

 मानव  तथा  सामग्री  संसाधनों  बेहतर  उपयोग  करके  उनके  कार्य  निष्पादन  में  सुध

 करने  के  सरकार  के  हाल  के  निराले  के  ग्रनुकरर  क्या  कदम  उठाए  कौर

 क्या  सभी  तरह  के
 व्यथ  के  को  समाप्त  शर  उत्पादन  में  सुधार  करने

 में  सम्बन्ध  में  निदेशों  को  लागू  करने  के  कम  पर  रखते  के  लिए  उनके  मंत्रालय  में

 कोई  निगरानी  सेल  की  स्थापना  की  गई  है

 वित्त  मंत्रालय  राज्य  मन्त्री  पट्टाली  wa) ; :  )  कौर  सरकारी

 उद्यमों  के  कार्य-निष्पादन  की  वित्तीय  एवं  उत्पादन  लक्ष्यों  के  रूप  में  प्राविधिक  समीक्षा  प्रशासनिक

 मंत्रालयों  द्वारा  की  जाती  है  ।  इसमें  वित्त  मंत्रालय  aia  के  प्रतिनिधि  भी  भाग

 लेते  हैं  ।  प्रशासनिक  मंत्रालयों  को  सरकार  द्वारा  जारी  किये  गये  विभिन्न  कार्यकारी  अनुदेशों  /

 माग निदेशों  के  प्रवर्तन  एवं  कार्यान्वयन  की  भी  समीक्षा  करनी  पड़ती  है  ।

 सरकार  ने  सरकारी  उद्यमों  में  प्रबंधकों  कारगर ता  बढ़ाने  तथा  मानव  सादगी  का

 बेहतर  उपयोग  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उन्हें  श्रधिवधिता  प्राप्त  कमंचारियों  की  सेवा  श्रद्धा

 बढ़ाने  iqataa fear  के  सभी  मामलों  की  समीक्षा  ब्याँ  के  व्यय  में  कटौती  अ्रतिथि

 गृहों  (te  के  रखा  के  मामले  में  किफायत  बरतने  तथा  स्टाफ  कार  की  भ्रावश्यकता

 को  जांच  करने  की  सलाह  दी  निदेश  मंडल  स्तरीय  पदाधिकारियों  की  विदेश  यात्रा  के  बारे
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 8  प्र  1983
 लिखित

 उत्तर

 ग
 में  सरकार  की  qa  Vail carat ति  में  यह

 wéafsaa
 ae  चू  बच  किया  जाता  है  कि  इस  प्रकार  की  विदेश

 यात्रा  झावइयकता  के  अ्राधार  पर  की  जाती  हैं  ।

 स्टेप्स  फुट  ट्र  बूस्ट  गारमेंट  एक्सपोर्ट  शोषक  से  प्रकाशित  समाचार

 6413,  श्री  राजशेखर  ala  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  28  जनवरी  1983  के  टाइम्स  में  '  स्टेप्स

 abe  टू  बूस्ट  गारमेंट  एक्सपोर्ट  ''
 शिक्षक  से  प्रकाशित  शशांक  को  झोर  दिलाया  गया

 क्या  सरकार  सिले-सिलाए  वस्त्रों  के  निर्यात  को
 बढ़ाने

 के  लिए  उठाए  गए  कदमों

 धावा  उठाये  जाने  वाले  कदमों  का  पुरा  ब्यौरा  सभापटल  पर

 क्या  मशीनों  को  नि  शुल्क  mara  करने  की  अनुमति  जायेगी  जेसा  कि

 सिलाए  वस्त्र  निर्यातक  संघ  ने  अ्रनुरोध  किया  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राम  दुलारो  सिन्हा  (  )

 सिले  सिलाये  परिधानों  के  निर्यात  के  लिए  अपेक्षाकृत  बड़ी  मात्राए  1  जनवरी

 1983  से  कोटा  देशों  में  उपयोग  के  लिए  उपलब्ध  है  ।  उपयोग  कौ  गति  और  मांग  के  रुख  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  विभिन्‍न  देशों  शियों  में  सिले  सिलाये  परिधानों  के  बारे  में  मात्रा  का

 खण्डवार  अन्तरण  किया  गया  है  ।  कुछ  शियों  के  बारे  में  निम्नतम  कीमतों  को  सुव्यवस्थित

 किया  गया  है  ।  1.1.1983  से  लायू  नकद  मुग् नाव जा  सहायता  की  दरें  घोषित  की  गई  हैं  ।  निर्यात

 के  लिए  बनाने  के  लिए  100%  निर्यात  अ्रभि मुख  एकक  योजना  के  अ्रन्तगत  aa

 एककों  को  मजूरी  दी  गई  है  ।  इसके  gata,  निर्यातों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  प्रन्तर्राष्ट्रीय

 व्यापार  मेलों
 में  भाग  लेनेਂ  क्र  ता-विक्रेता  सम्मेलन  प्रायोजित  बाजार  सर्वेक्षण

 करने  शादी  जसे  निर्यात  data  . उपायों  पर  अधिक  बल  दिया  जा  रहा  है  ।

 परिधान  बनाने  के  लिए  मशीनरी  कौ  ate  मदों  का  शुल्क  की  रियायती  दर  पर

 आयात  किये  जाने  की  पहले  ही  अनुमति  है  ।

 गर  कोटा  देशों  को  काफी  की  बिक्री

 6414.  श्री  दौरान  सेबस्टियन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करने

 कि

 गैर कोटा  देशों  को  काफी  बेचने  सम्बन्धी  नीति  में  तयार  करने  में  विलम्ब  के

 कारण  क्या  Q:

 क्या  इस  विलम्ब  से  काफी  के  निर्यात  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ा  कौर

 यदि  तो  इस  नीति  को  शीघ्रातिशीघ्र  aaa  रूप  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने

 का  विचार है  ?

 वाणिज्य  मदिरालय  में  राज्य  मन्त्री  (  श्रीमती  रामदुलारी  तथा

 कोटा  देशों  को  काफी  के  हमारे  निर्यातों  में  वृद्धि  करने  के  se  इक  से  काफी  के  सम्बन्ध  में  दो

 14



 18  चैत्र  1905  लिखित  उत्तर

 ——  पयना

 बिक्री  सह-भ्रध्ययन  दल  पश्चिम  एशिया  तथा  पूर्वे  युरोप  को  भेजे  गए  हैं  ।  दो  प्रौढ़  दक्षिण

 पूर्व  एशिया  तथा  उत्तर  श्रफ़ीका  को  भेजे  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।  काफी  बोर्ड  इन  दलों  से  रिपोर्टे

 प्राप्त  करने  के  इन  बाजारों  को  बीवियां  करने  के  लिए  एक  नीति  बनाएगा

 काफी  के  निर्यात  1981-82  में  81-290  टन  मूल्य  162.20  करोड़  से  बढ़कर

 1982-83  के  दौरान  82,497  टन  मूल्य  199.45  करोड़  )  के  हो  गए  हैं  ।

 खनन  ait  ऊर्जा  क्षत्र  को  परियोजना प्र ों  में  घन  लगाने  के  लिए

 योरोपियन  इन्वेस्टमेंट  बेक  से  दीर्घकालीन  ऋण

 6415.  शमी  दीनबन्धु  वर्मा  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  खनन  wt  ऊर्जा  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  के  वित्तपोषण

 के  लिए  योरोपियन  इन्वेस्टमेंट  बेक  से  दीघंकालीन  ऋण  लेने  का  ate

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मन्त्री  प्रणब  मुखर्जी  )
 :  (*)  कौर  सरकार  ने  यूरोपियन  इन्वेस्टमेंट  बैक

 तथा  यूरोपीय  ब्राजील  समुदाय  के श्रायोग से  कहा  है  कि  वे  भारत  युरोपियन  इन्वेस्टमेंट

 बैंक  सक्षम  विकास  परियोजनाश्रों  के  लिए  ऋण  लिए  जाने  की  संमावनाश्रों  का  पता  लगाए  ॥

 बक  ने  मारते  के  लिए  युरोपियन  इन्वेस्टमेंट  बैंक  से  धनराशि  उपलब्ध  कराने  की  भ्र नुम ति  देने  के

 सम्बन्ध  में  श्रमी  तक  कोई  निश्चय  नहीं  किया है  ।  कानून  के  म्रनुपारं  यूरोपियन

 इन्वेस्टमेंट  बैंक  से  सभी  धनराशियां  प्राप्त  कर  कर  सकता  है  जबकि  युरोपियन  इन्वेस्टमेंट  बेक  के

 गवर्नर  बोड़ें  ने  सर्वसम्मति  से  इस  संबंध  में  संकल्प  पारित  कर  दिया  हो  ।

 रखकर  विभाग  में  पदोन्नति

 6416.  श्री  सोमजी  भाई  डामोर  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्रायकर  विभाग  में  ag  वार  शौर  पद  वार  ऐसे  कितने  व्यक्ति  हैं  विभागीय

 परीक्षा  उत्तीर्ण  कर  लेने  के  बाद  पांच  बर्ष  ने  अधिक  समय  बीत  जाने  के  बाद  भी  शझ्रायकर

 निरीक्षक  पद  पर  पदोन्नति  होने  की  प्रतीक्षा  में  ate

 प्रतीक्षा  की  ग्रघिकतम  5  वर्ष  की  श्रवषि  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या

 कदम  उठाने  का  विचार है
 ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  eat  पट्टामिराम  :  तथा  (  सुचना  एकत्र

 की  जा  रही  है  कौर  सदन  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 अगरतला  हवाई  श्राड डे ्  की  नई  हवाई  पट्टी  का  निर्माण  पुरा  होना

 6417.  श्री  aaa  विशवास  :  कया  पर्यटन  ate  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (#)
 अगरतला  हवाई

 mes  कौ  निर्माणाधीन  नई
 हवाई  पट्टी  का  कायें  पूरा

 होने  की  लक्षित  तारीख  क्या
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 जि

 पिल्ल  >  maiz उक्त  नए  हवाई  पट्टी  के  पूरा  होने  में  |  के  |  म्ब  के  क्या  कारण

 नियमित  उड़ानों  के  लिए  उक्त  पट्टी  को  कब  तक  खोल  fear  जाएगा  ?

 पेंशन  झौर  नागरे  विमानन  साल  के  राज्यमंत्री  खुर्दो  झालम  :

 लक्ष्यित  तारीख  जुलाई  1979  थी  ।

 अगरतला  में  ag  धा वन पंथ  का  निर्माण  पूरा  होने  में  विलम्ब  के  fe a  ए

 लिखित  कारण  थे  —

 (i)  गोहाटी  से  पत्थर  की  रोगियों  के  वहन  के  लिए  मालगाड़ी  के  डिब्बों  की  कमी  ,

 (11)  सड़क  परिवहन  के  लिए  डीजल  की  कमी  ।

 (iii)  गोहाटी  में  चट्टानों  में  विस्फोट  करने  के  लिए  डायनामाइट  प्राप्त  करने  में

 कठिनाइयां  ।

 निविदाएं  झा मन्त्रि  की  mei  इस  समय  नए  घावनपथ
 '  को  नियमित

 उड़ासों  के  लिए  खोलने  की  कोई  निश्चित  तारीख  बताना  कठिन  है  ।  तथापि  को  निपटाने

 के  प्रयत्न  किए  जा  रहें  हैं ।

 को  फ़ाइन्डिंग  शाला  के  वेतनमान  बढ़ाना

 6418.  थ्रो  केशव राव  पारधी  :  कपा  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 यह  सच  है  कि  की
 बिल्डिंग

 दाखा  के  कुछ  कंकरियों मे

 afaarfzat  से  श्ननुरोध  किया  है  कि  उनके  वेतनमानों  को  सरकार  के  मुद्रणालयों  में

 कर  रहे  उनके  समकक्ष  कर्मचारियों  के  वेतनमानों  के  समान  बढ़या  जाए  चेसा  कि  पी/एल  सेक्शन

 के  लिए  भर्ती  नियम  भारत  सरकार  के  मुद्रणालयों  के  भर्ती  नियमों  के  ढंग  पर  बनाए  गए

 क्या  यह  मी  सच  है  कि  सरकार  1978  में  के  रोड

 शौर  काफी  होल्डर  के  वेतनमान  भारत  सरकार  के  मुद्रणालयों  में  कार्य  कर  रहे  उनके

 समकक्ष  कामना  रियों  वेतनमान  के  समान  बढ़ाये  are

 यदि  हा  तो  क्या  सरकार  का  विचार  वेतनमान  नों  को  इस  विसंगति  को  उसी  भावना

 से  दूर  करने  का  है  जो  के  रीडर  प्रौढ़  काफी  होल्डरों  के  प्रति  दिखाई

 गई  थी
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  जी  ars

 जी  हां  ।

 इस के  श्रौचित्थ  के  श्रंगार  पर  इस  मामले को  जांच  की  जाएगी  |

 उत्पादन  दाक  में  रियायत  देने  संम्बन्धी  योजना

 6419.
 भो  कुसुम  कृष्ण  सूती

 :

 भी
 लकप्पा  :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 (*)  सरकार  ने  हाल  में
 वस्तु न्र ों

 का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  उत्पादन  शुल्क  में

 रियायत  देने  सम्बन्धी  कोई  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  कौर

 इन  रियायतों  के  क्या  परिणाम  रहे  ?

 वित्त
 मंत्रालय

 में  राज्य  मन्त्री  पट्टाली  राम  :  हां  ।

 कतिपय  वस्तु भों के
 मामलों  में  उत्पादन  बढ़ान ेके  लिए  1983-84  के

 बजट  में  घोषित  उत्पादन  शुल्क  में  रियायत  देने  सम्बन्धी  योजना  दिनांक  1  मान  1983  की

 ध्रचिसूचना  80/83  केस  164-3) में  दी  गई  है  जिसकी  एक  प्रति

 14  1983  सद्  दी  गई
 थी  ।  इस  योजना के  eta  विनिर्दिष्ट  श्राधारी

 निकासियों  से  की  गई  पर  किये
 शुल्क  की  जमा  के  &

 में  प्रोत्साहन  श्रचिसुचना  में  दी  गई  दरों  तथा  शर्तों  के  भ्रध्यघीन  प्रोत्साहन  दिया  जायेगा

 चूकि  यह  राहत  एक  lars  1983  से  29  1984  तक  की  gate  में

 अतिरिक्त  निवासियों  पर  लागू  की  गई  इसलिए  इस  योजना  से  प्राप्त  परिणामों  को

 जानना  wat  संभव नहीं

 राय-कर  वसूलो  संबंधी  प्राक्कलन

 6420.  श्री  रचा  awe;  कया  fae  wet  येह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1980-81,  1981-82  कौर  1982-83  के  दोरान  आयकर  के  प्राक्कलन  क्या

 थे
 वर्ष

 1980-81  तथा  1981-82  के  दौरान  वास्तव  में  आयकर  को  कितनी  वसूली  हुई

 me  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  कितनी  वसली  होने  की  आशा

 क्या  इन  वर्षों  के  दौरान  उक्त  वसली  के  अनुरूप  हुई  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारा  हैं  ?

 faa  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  पट्टाली  रोम  :  से  वर्ष  1980-81

 1981-82  तथा  1982-83  के  दौरान  रखकर  वसूलीयाँ  निगम  कर  भी  शामिल  के

 बजट  संबोधित  अनुमानों  तथा  वास्तविक  वसूलीयाँ  के  बारे  में  स्थिति  निम्नानुसार

 है  :--

 रुपयों  में  )

 वित्तीय  बे  बजट  ;..  qq  अनुमानों  संशोधित

 भ्रनुमान  अनुमान  वसूलीयाँ  कौर  वास्तविक  ध्रनमानों  कौर

 वसूली  थों  वास्तविक क

 बीच  अन्तर  वसूलियों  के

 बीच  अंतर

 वृद्धि  (+)

 कमी  कमी  (-  )
 पाया  ean  chance

 1980-8  2941-00  2980°00
 «  2  8.0 17.39  123-61  162-61

 1981-52  3134'00  3482-0  3445°46.

 3902
 a  aa

 3944°75

 ( seaifita
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 उपयु  कत  विवर्ण
 वित्तीय  वर्ष  1980-81  के  संबंध  में  यथानिदिष्ट  कमी  कें  मुख्य

 कारण  निम्नलिखित  हैं

 (1)  कुछेक  area  कर  निर्धारितियों  द्वारा  रानी  करके  निम्नतर  अनुमान  शासित

 (11)  ag  की  अन्तिम  तिमाही  में  गुजरात  राज्य  में  उपद्रव  ।

 वित्तीय  वर्ष  1981-82  बजट  aaa  की  तुलना  में  वास्तविक  वसूलीयाँ  311-46

 करोड़  अधिक  ati  संबोधित  अनुमानों  के  मुकाबले  वास्तविक  aa  wat  में  36-54  करोड़

 की  कमी  का  पता  चलता  है  जो  संशोधित  अनुमानों  का  केवल  1-05  प्रतिशत  बैठती  है  ।  यह

 कमी  कुछेक  शीर्षस्थ  कर-निर्घारितियों  द्वारा  अग्रिम  कर  के  निम्नतर  अनुमान  दाखिल

 करने  के  कारण  थी  ।

 ay  1982-83  के  संबंध  में  वास्तविक  वसूलीयाँ  के  श्रांकड़े  wat  पूर्ण हैं
 ।

 सेना  हारा  माउन्ट  एवरेस्ट  पर  चढ़ते  का  मियान

 6421.  श्री  गायकवाड़  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  भारतीय  सेना  का  विचार  वर्ष  1984  में  माउन्ट  एवरेस्ट  पर

 झपना  एक  अभियान  दल  भेजने  का  कौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया है
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सिह  :  धौर  जी

 परन्तु  1985  में  सेना  के  एक  मियान  दल  को  माउन्ट  एवरेस्ट  AAT  का  एक  प्रस्ताव  है  जिस  पर

 थलसेना  मुख्यालय  में  कभी  प्रारम्भिक  स्तर  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 विदिशा  जिले  में  asta  प्रमाण बंक  खोलना

 6422,  थी  प्रताप  भान  शर्मा  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  मध्य  प्रदेश  के  जिला  विदिशा  में  क्षेत्रीय  ग्रा मीरा  बैक

 खोलने  के  लिए  तत्परता  से  विचार  कर  रही  प्रौढ़

 यदि  तो  इस  मामले  में  बया  प्रगति  हुई  है  ?

 विस  मंत्रालय
 में  उप

 मंत्री  जना दंत  पुजारी  )
 :  जी  नहीं

 azy  zea saa  ट  WOU
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 वित्तीय  सहायता  के  लिए  चाय  बागानों  से  प्राप्त  आवेदनों  के  निपटाने  में  परेशान

 6423,  शी  सत्य गोपाल  fae  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa

 क्या  यह  सच  है  कि  टी  बोर्ड  का  डेवलपमेंट  डायरेक्टोरेट  बोर्ड  की  विभिन्न

 योजनाओं  के  श्रन्तगंत  पुनः रोपण  तथा  पुनः:बदलाई  शादी  पर  किराया  खरीद  सहायता  के  लिए

 वित्तीय  सहायता  हेतु  चाय  बागानों  से  प्राप्त  आवेदनों  को  निपटाने  में  भ्रत्यघिक  परेशान  कर

 रहा  श

 यदि  तो  सरकार  इस  मामले  में  क्या  करने  का  विचार  कर  रही  कौर

 यदि  ऐसा  कोई  विचार  नहीं  है  तो  उसका  क्या  कालरा  है  ?

 fare )
 सिन्हा  )

 ) बाजीगर  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ( sitaat  राम  दुलारी  :  जी  नही ं।

 तथा  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 निजी  व्यापार  द्वारा  कृषि  पदार्थों  का  निर्वात

 6424.  भी  नारायण  चौबे

 शी  विजय राघवन  :  व्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  निजी  व्यापार  को  निर्यात  में  वृद्धि  के  लिए  अरण्ड  का  तेल

 कपास  शादी  जसे  कुछ  कृषि  पदार्थों  के  निर्यात  की  प्रयुक्ति  देने  का  निकाय  लिया  है

 यदि  तो  प्रत्येक  पदाथ  के  निर्यात  की  कुल  मात्रा  सहित  उसका  ब्यौरा  क्या

 शरार

 क्या  यह  सच  है  कि  देशी  बाजारों  में  तब  से  इन  पदार्थों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  हो

 रही है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ( siteet  राम  बुलारी  तथा  वित्तीय

 वर्ष  1982-83  के  शेष  दो  महीनों  में  निर्यातों  को  बढ़ाने  के  लिए  ag  निसाँक  fear  गया  कि  कृषि

 वस्तु झ्र ों  का  निर्यात  करने  के  लिए  निजी  व्यापार  को  अनुमति  जाए  ।  निम्नोक्त  की  अनुमति

 देते  हुए  आदेश  जारी  किए  गए

 1.  सामान्य  मुद्रा  क्षेत्रों  को  31.3.83  तक  बिना  किसी  मात्रा  संबंधी  प्रतिबंध  के  अरंडी  के

 तेल  के  निर्वात  के  लिए  निजी  व्यापार  ।

 2.  किसी  मी  स्थान  को  मुक्त  रूप  से  श्रपरिवत॑नीय  100%  साख  पत्र  के  भ्राधार  पर

 पहले  areal  पहले  oral  आधार  पर  नफेड  के  साथ  उपलब्ध  दोष  मात्रा  के  अ्राघार

 पर  नफेड  के  एसोसिएट  के  रूप  में  म  गेलिक  निर्वात  को  भ्र नुम ति  भी

 निजी  पार्टियों  को  दी  गई  है  ।

 3.  निजी  पार्टियों  को  नफेड  के  एसोसिएट  के  रूप  में  31.3.83  तक  पो तल दान  के  लिए

 100%  श्रपरिवतंगीय  साख  पत्र  के  arene  पर  पहले  दरारों  पहले  पासो  संबंधी

 उद्देश्य  के  भ्र लावा  निर्धारित  मात्रा  के  भीतर  निर्यात  करने  की  agate  दी  गई
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 4.  चालू  लाइसेंसिंग  में  निर्यात  लिए  तिल  को  15000  टन  की
 अतिरिकत

 माना

 रिलीज  कौ  गई  जिसमें  से  7500  टन  100% आ अपरिवर्तनीय  साख  पत्र के

 अधार  पर  पहले  आ यों
 पहले  पारों  आधार  पर  नफे  के  एसोसिएट  द्वारा  निर्यात

 करने  के  लिए  मार्गी कृत  की  गई  है  ।

 देश  में इन  वस्तुद्नों  &  निर्यात
 से  घरेलू  बाजार  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा  क्योंकि

 कुल  उपलब्धता  की  तुलना  में  निर्यात  at  गई  कुल  मात्रा  कम  थी  ।

 गुजरात  कपास  निगम  ढारा  कपास  निर्यात  करने  के  लिए  किया  गया  waves

 6425.  att  छोतूमांई  नामित
 :

 कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच है
 कि  गुजरात  खाद्य  निगम  ने

 कपास
 का

 निर्वात  कर  अनुमति

 देने  के  लिए
 कहा  है

 ae  यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या

 इस  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  को  कया  प्रतिक्रिया  कौर

 गुजरात  कपास  निगम  को  कितनी  मात्रा  में  निर्यात  करने  की  प्रयुक्ति  दी  जायेगी

 कौर  निगम  को  शभ्रनुमति  कब  तक  दी  जायेगी  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  राम  दुलारो  जी  नही ं॥

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 इण्डियन  एयरलाइन्स  कौर  एयर  इण्डिया  की  उड़ानों  में  दिल  के  दौरे  पड़ने  के
 मामले

 में  चिकित्सा  ale  प्रत्य  सहायता

 6426.  श्री  उत्तम  राव  पाटिल
 :

 क्या  agen  ale  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बनने  को

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 इण्डियन  एयरलाइन्स  प्रौढ़  एयर  इन्डिया  की  उड़ानों  में

 दिल
 के  दौरे  के

 मामलों
 में  चिकित्सा  ग्रोवर  wea  सहायता

 तथा  मुन् नाव जा  देने  को  कोई
 व्यवस्था  ne

 (8)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया है  ?

 पर्यटन  शौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  (  at  खुर्शीद  झालम  एयर

 इण्डिया  तथा  इण्डियन  एयरलाइन्स  की  उड़ानों  में  यात्रियों  के  लिए  दिल  का  दौरा  सहित
 array  चिकित्सा  के

 मामलों
 में

 सहायता  देने  की  व्यवस्था  है  ।  परन्तु  ऐसे
 मामलों  में  कोई

 मुआवजा  नहीं  दिया
 जाता

 है  '

 दोनों  एयरलाइनों  में  सभी  उड़ानों  पर  उपयुक्त  ,  सुविधायुक्त  चिकित्सा  सीटें  रखी
 जाती  हैं  ।  इन  किटों  में  मरीजों  जिसमें  दिल  के  मरीज  मी  सम्मिलित

 जांच  करने  के  लिए

 न्यूनतम
 आवश्यक

 उपकरण  होते  केबिन  परिचारिकाओं  तथा  फ्लाइट

 को  प्राथमिक  उपचार  करने  का  प्रशिक्षण  दिया
 जाता  जिसमें  मुह  से  मुह
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 मिलाकर  सॉस  दिलाना  तथा  बाहर  से  दिल  के  उपरी  भाग  की  मालिश  करना
 aft

 सम्मिलित  है
 यदि  कोई  डाक्टर  यात्री  उस  उड़ान  पर  यात्रा  कर  रहा  हो  तो  उसकी  भी  सहायता  जाती  है  ।

 चिलम  बंगाल  में  निर्बाध  व्यापार  क्षेत्र

 6427.  रुपचन्द  पाल  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  देशों  ने  हमारे  शर  अपने  देव  के  बीच  व्यापार  सुविचारों
 के  लिए  पश्चिम  बंगाल  में  किसी  स्थान  पर  निर्वाध  व्यापार  क्षेत्र  बनाने  में  रुचि  ली  है

 यदि  तो  इसमें  रुचि  लेने  बाले  देशों  के  नाम  क्या  कौर

 सरकार  का  इस  मामले  में  निर्णय  क्या  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मत्री  ( ettaat  राम  दुलारी  सिन्हा  किसी  भी  विदेश

 द्वारा  कोई  दिलचस्पी  दिखाये  जाने  के  बारे  में  सरकार  को  जानकारी  नहीं  है  ।

 seat  नहीं  उठता  ।

 सरकार  ने  देश  में  कौर  मुक्त  व्यापार  क्षत्र  स्थापित  करने  का  श्रमी  तक

 निरोध  नहीं  लिया  है  ।

 area  के  आपात  के  लिए  घन  दिया  जाना

 6428.  श्री  श्रमल  दत्त  :  नया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कुकी  उत्पादन  में  रुकावट  आने  के-कारण  आगामी  2-3  वर्षों

 में  पर्याप्त  मात्रा  में  खाद्यान  का  आयात  करना  झनिवायं  जायेगा  कौर  यदि  तो  क्या  इस

 संबंध  में  सरकार  ने  कोई  ग्रनुमान  लगाया  कौर

 भ्रन्तर्रष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  ऋणी  पूरी  तरह  से  कब  निकाला  खाद्यान  के

 आयात  केलिए  सरकार  क्या  माध्यम  अपनाएगी
 ?

 वित्त  मंत्री  प्रणब  मुखर्जी  :
 तथा  कुकी  उत्पादन  विशेष  रूप  से

 966-67,  उल्लेखनीय  वृद्धि  हुई
 है  ।  मौसम  में  परिवर्तन  के  कारण  कृषि  उत्पादन  में

 वृद्धि  प्रतिवर्ष  कभी  कम  ote  कामी  श्रमिक  हुई  है  फिर  मी  कृषि  में  प्रगति  की  रफतार  को  बनाएं

 रखा  गया  है  ate  झाबी  वर्षों  में  लगातार  प्रगति  किए  जाने  की  प्रत्याशा  हैं  ।

 1979:80  कौर  1982-83  में  सूखे  को  दृष्टिगत  रखते  हुए
 को  खाद्यानों

 ग्रा यात  पड़ा  है  ताकि  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  खाद्यान  के  पर्याप्त  भण्डारों

 को  बनाए  रखा  सके  ।  विषय  में  का  ग्रा यात  करने  के  संबंघ  में  सरकार  की  नीति

 मूल  रूप  में  प्रतिवर्ष  कृषि  उत्पादन  की  गति  विधियों  पर  निर्भर  सरकार  दारा  ढांचे
 में

 समायोजन  करने  के  विषय में  कार्यान्वित  को  जा
 zat

 नीतियों  से  कुछ  समय  के
 पहना तू  भुगतान

 ae  की  स्थिति  में  सुघार ो
 पौर  इससे  कर्जे  के  विवेकपूर्ण  प्रबन्ध

 के
 ager  बाह्य  वित्त

 के  उपलब्ध  स्तर  के  ग्रन्थ  ही  रूप  में  सभी  प्रावश्यक  श्रोत  किए  जा  सकेंगे  ।
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 लिखित  उसर  1983

 पटसन  उद्योग

 6429.  थी  ईरा  झन वारा सु  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 पटसन  उद्योग  के  पास  स्वदेशी  बाजार  में  मांग  में  गिरावट  कराने  ae  निर्यात  मांग

 में  गिरावट  शाने  के  कारण  इस  समय  कितना  at  कितने  मूल्य  का  तयार  माल  का  स्टाक  एड्

 झ्र ौर

 पटसन  उद्योग  को  झाड़ना  संकट
 से

 बचाने  के  लिए  सरकार  क्या  कदम  yar

 रही

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रास  दुलारी  :  तथा  एक

 विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 area  स्थित  जुट  मिलों  के  पास  1983  के  wear  में  लगभग  62.52  करोड़  रुपये

 मूल्य  के  लगभग  119500  टन  कौ  कुल  मात्रा  के  तेयार  माल  के  स्टाक  थे  ।  स्टारों  की  मात्रा

 धप्रनावद्यक  रूप  से  श्रमिक  प्रतीत  नहीं  होती  क्योंकि  यह  पटसन  माल  के  एक  महीने  से  कुछ  श्रमिक

 का  उत्पादन  दिखती  हैं  जो  कि  मिलों  द्वारा  रखे  जाने  वाले  माल  के  स्टाक  का  सामान्य  स्तर  है  ।

 यह  सत्य  है  कि  ge  मिलें  कुछ  समय  से  कठिन  स्थिति  का  सामना  कर  रही  है  जिसका

 मुख्य  कारण  सप्लाई  तथा  मांग  के  बीच  संतुलन  की  वजह  से  तेयार  जूट  माल  की  प्रभावकारी

 बाजार  की  कीमतों  का  होना  है  ।  बिक्री  ने  हुई  प्र पर्याप्त  ara  से  बहुत  at  मिलों  के  लिए  नकदी

 को  समस्या  उत्पन्न  हो  गई  ।

 2.  सरकार  ने  घरेलू  तथा  विदेशी  बाजारों  दोनों  में  मांग  बढ़ाने  के  लिए  बहुत  से  कदम

 उठाए  हैं  ताकि  ge  उद्योग  की  स्थिति  में  सुधार  लाया  जा  सके  ।  कदमों  में  ये  शामिल

 हैं

 जुट  माल  की  सभी  निर्यात  योग्य  मदों  के  सम्बन्ध  में  नकद  मुआवजा  सहायता

 देना  तथा  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  बिक्री  के  लिए  बल्क  fafaarai  के

 उधार  पर  नकद  उपदान  देना  ।

 सिलवट  प्रति स्थानापन्न  वस्तुओं  तथा  बंगला  देश  की  प्रतियोगिता  में  हानि

 भागिता  श्राघार पर  जुट  माल  के  निर्वात  क्रयादेश  प्राप्त  करने  हेतु  राज्य  व्यापार

 निगम  तथा  निर्यातकर्ता  मिलों  के  बीच  एक  साथ  संघ  का  गठन  ।

 जे  एम  डी  सी  द्वारा  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेलों  में  भाग  लेना  तथा  मध्यपूर्व  का
 में  चुनिन्दा  देशों  को  बाजार  अभिमुख  प्रतिनिधिमंडल  प्रायोजित  करना  ।

 (7)
 डी  जी  एस  एंड  डी  के  माध्यम  से  लागत  जमा  कीमतों  जूट  बेग्स  की  खरीद

 सीमेंट  पैक  करने  के  लिए  जुट  के  नये  कट्टों  का  ध्रतिवायं  रूप  से  प्रयोग  करना  ।

 चीनी  तथा  wart  की  पैकिंग  के  लिए  ate  अधिक  जूट  की  बोरियां  प्रयोग

 करने  के  लिए  अरन्य  प्रयोक्ता-विभागों  को  राजी  करना  ।
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 कण
 तथा  ह गहन  श्रनुसंघान  विकास  प्रयासों  के  माध्यम  से  ware  क्षेत्र  का

 विविधीकरण  i

 नियंत्रणों
 के  बारे  में  सरकार  के  विचार  परिवर्तन

 6430.  न  श्रमिक  हुसन  :  क्या  वित्त
 मन्त्र

 बहु  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  i
 /  क्या  नियंत्रणों  के  बारे  में  सरकार  के  विचार  में  कोई  परि  ब  तन  हु  | ह  कौर

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंची  है  कि  नियोजित  विकास  के

 लक्ष्यों  को  समय  पर  पुरा  करने  में  नियंत्रण  प्रमुख  बाधा  है  ?

 faa  मन्त्री  प्रणब  :  तथा  श्रथंव्यवस्था  की  समग्र  श्रामण्य  कतारों

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  तथा  उत्पादकों  ale  उपभोक्ताओ्रों  के  हितों  को  दृष्टिगत  रखते  मूल्य

 निर्धारण  कौर  वितरण  नीतियों  के  लिए  नियंत्रण  तंत्र  तयार  करने  में  सरकार  व्यावहारिक

 टष्टिकोरा  अपनाती  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  उपयुक्त  नीतियां  तयार  करना  एक  लगातार  चलने  वाली

 प्रक्रिया  है  ।

 काफी  बागान  रोपण  योजना

 6431,  श्री  राम  बिहारी  बहेरा  :  क्या  वाणिज्य  मम्मी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कपा  सरकार  का  देय  में  काफी  बागान  रोपण  योजना  भारती  करने  का  प्रस्ताव

 क्या  उड़ीसा  के  को  प्रौढ़  फूलबानी  जिलों  में  काफी  बागान  रोष

 की  योजना  सुचारु  रूप  से  चल  रही

 उनमें  निर्धारित  लक्ष्यों
 की  कहां  तक  प्राप्ति  हुई  भोर

 (7)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 याशिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राम  दुलारी

 काफी  बोड़ें  ने  बताया  है  कि  उड़ीसा  बन  निगम  का  कोलायत  में  काफी  की  लेती  के

 झन्तगंत  1000  हेक्टेयर  का  क्षेत्र  कवर  करने  का  प्रस्ताव है  |

 तथा  मिट्टी  संरक्षण  विभाग  के  ध्रस्तगत  उड़ीसा  में  काफी  का  547.77

 हेक्टर  का  क्षेत्र  विकसित  किया  गया  है  जिसका  जिलावार  ब्यौरा  निम्नोक्त  प्रकार  है
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 लिखित  सत्तर  at  ल  1983

 1.  कोरापत  429.55.  हेक्टर

 2.  गर्म  37,24  >

 3,  wage  17.41  जैड

 4.  Hayat  63.57  a3
 ee

 योग  547.77  हेक्टेयर

 गुड़  के  निर्वात  के  लिए  अनुमति

 6432.  धरी  राजगोपाल  :  कप्पा  वाणिज्य  मन्त्री  ag  बताने  कौ  कृपा  करेंगे

 कि

 कया  सरकार  ने  इस  वर्ष  गुड़  के  निर्यात  के  लिए  अनुमति  दी

 यदि  तो  अनुमति  कितना  निर्वात
 करने  की

 at;  भर

 द्रव  तक  इसका
 कितना  निर्यात

 र

 किया
 जा  चुका  है  ?

 arfinsa  मंत्रालय  में  राज्य  संतरो  राम  दुलारो  :  ध्रौर  1.4.82  से

 14.4.83  की  अवधि  के  दौरान  15,000  में  दन  गुड़  की  अधिकतम  सीमा  तक  निर्यात  करने  की

 अनुमति  दी  गई  है  ।

 1982-83  के  दौरान  40
 लाख  रुपये

 मूल्य  का  920
 टन  गुड़  निर्यात

 होने  का

 अनुमान
 लगाना  गया

 वित्तीय  संस्थानों  हारा  कंपनियों  के  दायर  लिया  जाना

 6433,  थी  रवीन्द्र  वर्मा  :  क्या  वित्त  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गैर-सरकारी  क्षत्र  की  उन  कंपनियों  के  नाम  क्या  हैं  जिन  में  वित्तीय  संस्थानों  तथा

 धन्य  सरकारी  प्रतिष्ठानों  ने  दस  प्रतिशत  से  भ्रमित  sat  ले  रखे  हैं

 इन  कम्पनियों  के  प्रबन्ध  में  यदि
 वे

 कोई  रुचि  लेती हैं
 तो  किस  रूप  में

 क्या  शेयरों  को  बड़े  माने  पर  बेचने  से  पहले  जिसके  कारण  कम्पनियों  पर  प्रभाव

 पड़ता  है  सरकार  से  परिसर  किया  जाता

 क्या  सरकार  ने  शेयरों  के  बारे  में  वोट  देने  उन्हें  किसी  दूसरी  गर-सरकारी

 पार्टी  को  बेचने  के  लिए  कोई  निविष्ट  मार्गदर्शी  सिद्धांत  निर्धारित  किए  पौर

 किस-कित  कम्पनियों  ने  पिछले  पांच  वर्षों
 के

 दौरान  at  दस  प्रतिदिन  से  झ  fas
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 मकका

 उ क दे देयर  बेचे  ग्तरीदने  व  iti  पनी ों  के  नाम  क्या  हैं  किस  दर  पर  बेचे  गए  हैं  तथा  बेचने  के  भया  कार

 हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  दनादन  पुजारी  )
 :  से  जिन  कम्पनियों  में

 सरकारी  वित्तीय  संस्थानों  के  10  प्रतिशत  से  भ्रमित  शेयर  हैं  शौर  सरकारी  वित्तीय  संस्थानों

 द्वारा  जिन  कम्पनियों  के  10  प्रतिशत  से  अधिक  धारित  शेयर  पिछले  चार  वर्षों  में  बेचे  गये  हैं

 उनके  नाम  रोक  सम्बद्ध  ब्यौरे  एकत्र  किय  जा  रहे  हैं  तथा  जहां  तक
 उपलब्ध  होगे  उन्हें  सदन  के

 पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  |

 जहां  कहीं  संस्थागत  सहायता  एक  करोड़  रुपय  अथवा  इससे  अधिक  की  दी  जाती  है  पाने

 संस्थान  अपने  प्रतिनिधियों  को  सहायता  वाले  प्रतिष्ठानों  के  बोर्डों  पर  नामित  करती  हैं  ।  सहायता

 पाने  वाले  प्रतिमानों  के  प्रबन्ध  में  निदेशकों  द्वारा  भागीदारी  का  उद्दीन  यह  है  कि  उन  सहायता

 पाने  वाले  प्रतिष्ठानों  शर  संस्थाओं  के  हितों  की  रक्षा  की  जाए  att  सथ  ही  समुचित  लोकनीति

 के  हितीं  की  भी  रक्षा  हो  उक्त  प्रतिष्ठानों  के  दिन  प्रबन्ध  में  नामित  निदेशकों  की  कोई  भूमिका

 नहीं  होती  ।  वे  महत्वपूर्ण  नीति  विषयक  निर्णय  वित्तीय  प्रबन्ध  के  क्षत्र  के  निराले  करने

 में  gar  वर्ग  की  सहायता  करते  हैं  ।  उनसे  यह  भी  अपेक्षित  होता  है  कि  वे  स्वयं  प्रतिष्ठानों  के

 कार्यकलाप  के  बारे  में  संस्थानों  को  अवगत  रखें  ।

 भ्र पने  मताधिकार  का  प्रयोग  करने  अथवा  बिक्री  द्वारा  दायरों  को  निष्पादन  करने  के

 संबंध  में  संस्थाओं
 से  यह  ara  की  जाती  है  कि  वे  अपनी  वाणिज्यिक  निराश्रित  बुद्धि  का  प्रयोग

 करे  दौर  हर  मामले  के  गुणावगुण  के  आधार  पर  समुचित  निर्णय  पर  पहुं  देगें  ।  उक्त  संस्थानों

 से  कहा  गया  है  कि  शेयरों  की  बड़ी  बिक्री  या  खरीद  के  सभी  मामलों  में  उन्हें  समुचित  वाणिज्यिक

 कौर  प्राथमिक  सिद्धान्तों  तथा  सम्बद्ध  इकाई  ale  स्वयं  अपनी  संस्था  के  हितों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  समभरदारीपुर्ण  भ्र ौर  वस्तुपरक  रवैया  अपना  ना  चाहिए  तथा  सरकार  को  उससे  अ्रवगत

 रखना

 भारत  कौर  रुपयों  में  व्यापार  करने  वाले  देशों  के  बीच  रुपयों  में  व्यापार  को  यात्रा

 6434.  श्री  बाबू  राव  परांजपे  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पिछले

 तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  ate  अन्य  देशों  के  बीच  जिन  के  साथ  हमने  रुपयों  में  व्यापार  करने

 के  करार  किए  हुए  हैं  वर्षवार  कौर  वस्तु वार  कितने  रुपयों  का  व्यापार  gar  ;

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  एक  विवरण

 सलग्न  है  जिसमें  वह  1979-80,  1980-81  तथा  1981-82  के  दौरान  भारत  तथा  रुपये  में  व्यापार

 करने  वाले  देशों  के  बीच  कुल  व्यापार  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  गई  है  ।  मदवार  व्यापार  के

 ब्यौरे  संकलित  नहीं  किए
 गए

 हैं  ।
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 भारतीय रुई  fata  दारा  रुई  का  श्र  यात

 6436.
 थो

 राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  रुई  निगम  ने  19  6-77  शौर  1977-78  के  दौर

 लगभग  12  लाख  रुई  की  गांठों  का  आयात  किया  जिसका  बहुत  ही  कम  मूल्य  पर
 gaara

 करना  पड़ा  क्योंकि  aga  सी  मिलें  उनकी  कौर  से  आयात  की  गई  रुई  को  उदाने  में  अपने  ठेके

 देयता  कें  पीछे  हट  गई  है  ;  जिसके  परिणामस्वरूप  निगम  को  लगभग  94  करोड़  रुपये  की  हा

 उठानी  भ्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कार  हैं  ate  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कोरवा

 की  गई  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  :  तथा

 हां  ।  देश  में  रुई  के  भ्रत्यधिक  अभाव  शौर  रुई  की  कीमतों  में  संतुलित  वृद्धि
 ं ध्यान  में  रखते  हुए  1976-77  के  दौरान  विदेश  से  रुई  के  रायात  का  free  लिया  गया  ।

 रुई  निगम  ने  लगभग  11.61  लाख  गांठ  रुई  का  aaa  करने  की  संविदा  की  ।  जबकि

 हो  रहे  मारत में  रुई  की  कीमतें  गिरनी  शुरू  हुई  ।  उन  जिन्होंने  भारतीय  रुई  fat

 के  पास  मांग  पत्र  प्रस्तुत  किये  में  से  कुछ  संगीतात्मक  से  पीछे  हट  गई  कौर  गांठों  क

 उठाने  में  विफल  रही  ।  मत  भारतीय  रुई  निगम  को  घरेलू  बाजार  में  बिक्री  तथा  विदेशी

 में  निर्यात  के  जरिये  स्वयं  गांठों  निपटान  करना  पड़ा  ।  इसके  परिणामस्वरूप  निगम  को  भार

 हानियां  हुई  ।  भारतीय  रुई  निगम  ने  93  दोषी  मिलों  खिलाफ  उनके  निगम  को  पहु

 गई  हानियों  की  वसूली  के  लिए  बाद  दायर  किये  हैं  ।

 प्राकृतिक  रबड़  पर  उत्पादन  कल्क  लगाया  जाना

 6437.  भी  स्टीरिया-थोमस  :.  क्या  वाणिज़्य  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  देश  में  उत्पादित  प्राकृतिक  रबड़  पर  उत्पादन  शुल्क
 के

 प्रस्ताव  के  विरुद्ध  कोई  भ्र भ्या वेदन  प्राप्त  हम्ना  है  :

 सरकार  को  रबड़  पर  उत्पादन  शुल्क  लगाने  के  gear  घर  प्राकृतिक  रबड़

 प्रस्ताव  पर  प्राकृतिक  रबड़  उत्पादकों  की  चिन्ता  के  बारे  जानकारी  पोर

 रबड़  उत्पादकों  के  सुरक्षा  सरकार  क्या  कदम  उठाये  गए

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रास दुलारो  सिन्हा  )
 :  () @ से  सर्कार

 को  प्राकृतिक  रबड़  पर  उत्पादन  शुल्क  लगाये  जाने  के  विरुद्ध  श्रम्यावेदन  प्राप्त  हैं  ।  रबड़  पर

 उत्पादन  छह  की  छूट  का  बहन  सरकार  के  विचाराधीन  है  |

 सेना  हारा  जा  रहे  यत्न  के  aaa  को
 उपलब्धता

 6438.  श्री  पीयूष  तिरकी  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कि  वायु  सेना  मुख्यालय  ने  रक्षा  मंत्रालय  को  निरंतर  fasted क्या  यह  सच  है

 को  हैं कि वायु  ना  द्वारा  प्रयोग  किए  जा  रहे  रूसी  विमानों  के  लिए  महत्वपूर्ण  पुर्जों  को

 उपलब्धता  कौ  भारों  कमी

 यदि  तो  उन  विमानों  के  फालतू  पुर्जों  उपलब्धता  को  स्थिति  में  सुघार  करने

 हेतु  क्या  कदम  उठाए  हैं  ;

 भारतीय  वायु  सेना  द्वारा  प्रयोग  किए  गए  जा  रहे  विमानों  के  लिए  तेयार  रखे  गए

 फालतू  पुर्जों  की  ग्राइनर-भुत  प्रतिशतता  कितनी

 ७ इस  समय  फालतू  पुर्जों  सम्बन्धी  वास्तविक  स्थिति  क्या

 (=)  क्या  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  रूस  को  एक  उच्च  स्तरीय  शिष्ट  मण्डल  भेजने

 का  विचार  है  ?

 रक्षा  मंत्री  (at  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 निर्धारित  प्रतिमानों  के  अनुसार  फालतू  पुर्जे  रखे  जाते  हैं  ।

 संतोषजनक  ।

 ऊपर  कौर  को  देखते  हुए  प्रइन  हीं  उठता
 ।

 सरकारी  क्षत्र  के  एककों  पर  लागू  सेवा-निवृत्ति  सम्बन्धी  निदेश

 6439.  शौ  हरिकेश  बहादुर  :  कया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ब्या  यह  सच  है  कि  वाक्य  निवृत  कर्मचारियों  के  लिए  प्रधान  मंत्री  के

 निवृत्ति  आदेश  सरकारी  क्षत्र  के  एककों  पर  मी  लागू  सनौर

 यदि  तो  ऐसे  अघिकारियों  का  ब्योरा  अर  सूची  क्या  है  जिन्हें  इन  भ्रनुदेशों  से

 छूट  दी  जा  रही  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाली  राम  :  जी  निदेशक  मंडल

 स्तरीय  नियुक्त  व्यक्तियों  के  लिए  मंत्रालयों/बि  भागों  तथा  निदेशक  मंडल  के  स्तर  से  नीचे  के

 पदों  पर  नियुक्त  व्यक्तियों  के  लिए  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  के  प्रबन्धकों  को  प्रतिभा  रियों  की

 सेवा  gafa  बढाने  [gafaqaa  सम्बन्धी  मामलों  की  समीक्षा  करनी  है  तथा  उन्हें  भ्रपेक्षित  न्युनतम

 ध्वनि  के  नोटिस  देकर  उनकी  सेवायें  समाप्त  करने  के  रादेश  जारी  करने  हैं  ।

 यह  आदेश  58  ag  की  वायु  तक  पुनर्नियुक्त  प्रतिरक्षा  श्रमिकों  और  वैज्ञानिकों  कौ

 सेवा  cafe  बढ़ाने  (gafryat  करने  पर  लागू  नहीं  होता  है  ।  जहां  किन्हीं  कारणों  जैसे  परियोजना

 कार्य  के  पूरे  होने  में  बिलम्ब  होने  अथवा  नोटिस  की  श्रवेधि  बढ़ाई  गई  सेवा  श्रवधि/पुननियुक्ति  की

 अ्रबधि  से  बढ़  जाने  से  यह  संभव
 है

 कि  मौजूदा  बढ़ाई  गई  सवा  श्रवधि/पुरन्नियुक्ति  की  अवधि  पुरी

 होने  तक  की  शभ्रनुमति  दी  गई  हो  ।
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 afac  बस्त्र  उद्योग  का  विकास

 6440.  ot  निहाल  fag
 :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  कृत्रिम  वस्त्र  उद्योग  के  विकास  में  कुछ  कठिनाइयां

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  अध्ययन  किया  ak

 क्या  सरकार  का  विचार  कृत्रिम  वस्त्र  उद्योग  के  विकास  के  मानें  में  जो  कठिनाइयां

 हैं  उनको  दूर  करने  तथा  उसका  श्राघुनिकीकर णा  करने  की  दृष्टि  से  विकसित  देशों  से  सहयोग  लेने

 का

 बाशी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  राम  दुलारी  :  से  संदिलष्ट

 वस्त्र  उद्योग  सूती  वस्त्र  उद्योग  की  तुलना  में  अपेक्षाकृत  नया  उद्योग  वस्त्र  नीति  बनाते  समय

 इसके  विकास  पर  भी  बाकी  वस्त्र  उद्योग  के  साथ  साथ  विचार  किया  गया  था  ।  81  के

 नीति  विवरण  में  आयातों  द्वारा  बढ़ाए  गए  परिवर्धित  तथा  कार्यक्षम
 स्वदेशी

 उत्पादन  के  माध्यम

 से  संदिल  tat  तथा  धागे  की  पर्याप्त  उपलब्धता  पर  बल  दिया  गया  है  ।

 अतः  इसी  तरह  रेशों  तथा  ath  की पर्याप्त  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कदम

 उठाए  गए  हैं  ।

 संदिलष्ट  रेशा  उत्पादन  तथा  वस्त्र  मशीन  विनिर्माताश्रों  को  विदेशी  सहयोग  की

 भ्र नुम ति  दी  गई  है  ताकि  वे  ऐसे  रेशों  तथा  लगे  ate  भ्राघुनिक  मशीने  कुशलता  पुर्वक  बना  सकें  |

 आधुनिक  करघों  तथा  ऐसे  afkacy  धागों  का  आयात  उदारतापूर्वक  किया  जाता  है  ।

 जाधव  पार  करने  के  बाद  बढ़ाई  गई  सेवा-श्रद्धा  वाले  अधिकारी

 6441,  श्री  निहाल  fag  :  व्या  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 कया  रक्षा  मंत्रालय  के  विभिन्न  विभागों  कार्यालयों  में  ऐसे  कितने  अघिकारी

 हैं  जो  वाक्य  वायु  पार  करने  के  बाद  मी  बढ़ाई  गई  सेवा  अवधि  पर  कौर  ate

 क्या  सरकार  का  विचार  प्रधान  मंत्री  द्वारा  हाल  ही  में  दिए  गए  निदेशों  के  भ्रनुसार

 ठेसे  भ्रधघिकारियों  को  पदोन्नत  करने  का  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  fag  :  कौर  सूचना  एकत्र  कौ

 जा  रही  है  ।

 काला घन  बनने  के  ala

 6442.  श्री  पीयूष  तरीको  :

 श्री  सत्येन्द्र  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पांचू  समिति  जिसने  काले  धन  के  कारणों  की  जांच  की

 ने  काला  धन  बनने  के
 15

 eat  के  बारे  में  बताया

 (&)  यदि  तो  वे  15  स्रोत  कौन-कौन  से  भोर
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 (T)ary  समिति  द्वारा  gant  गए  प्रस्तावों  के  संदर्भ  में  काले  धन  की  रोकथाम  के  लिए

 क्या  उपाय  किए  गए  हैं
 ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  पट्टाली  राम
 :

 से  एक  विवर

 सदन  पटलपर  रख  दिया  गया  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संस्था  63 3495

 इन्डियन  एयरलाइन्स  तथा  एयर  इन्डिया  के  कमंचारियों  की  मंजूरी  का  पुनरीक्षण

 6443.  श्री  पीयूष  तिरकी  :  क्या  पेंशन  शौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इंडियन  एयरलाइंस  तथा  एयर  इण्डिया  के
 कर्मचारियों

 के  लिए

 मंजूरी  की  समीक्षा  करना  1981  से  बकाया  कौर

 यदि  तो  इस  मामले  को  ort  तक  निलम्बित  रखने  के  व्या  कारण  हैं
 ?

 पये टन  शौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  gaia  झालम
 ait  इंडियन  एयरलाइंस  तथां  एयर  इण्डिया  के

 कमंचा  रियों
 के  साथ  किए  गए  पिछले  दनु

 समझौते  दिनांक  30.9.1981  को  समाप्त  हो  गए  ।  इण्डियन  एयरलाइन्स  तथा  एयर  इण्डिया  के

 प्रबन्धक  समभक्रौते  करने  के  लिए  विभिन्‍न  यूनियनों सिशनों  के  साथ  यथाशीघ्र  वेतन  सम्बन्धी

 बातचीत  कर  रहे  हैं  ।

 बा यु दूत  सेवा  को  कूच  बिहार  कौर  गंगतोक  तक  बढ़ाना

 6444.  श्री  पीयूष  तिरकी  :  क्या  पेंशन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मंत्रालय  निकट  भविष्य  में  वायु दूत  सेवाझों  को
 जलपाईगुड़ी

 कच  बिहार  alt  गंगतोक  तक  बढ़ाने  पर  विचार  कर  रहा

 यदि  तो  यह  अपनी
 सेवाएं  इन  स्थानों  के  लिए  कब  तक  बढ़ाएगा  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  कौर

 क्या  यह  सच  है  कि  यह  निर्णय  एक  पूवे  लिया  गया  था  शौर  इसे  at  तक

 क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 पर्यटन प्रौढ़  नागर  विमानन  मंत्रालय  के
 राज्य  मंत्री  खुर्शीद  आलम  :

 से  श्राघार  संरचनात्मक  सुविधाओं  का  विकास  होने  तथा  प्रचालनों  के  झा धिक  विकास

 होने  पर  वायुशूल  का  अपनी  सेवायों  का  कूचबिहार  ale  गंगटोक  के  लिए  विस्तार  करने  का

 विचार है  ।  परन्तु इस  समय  इन  सेवायों  के  चालू  करने  की  कोई  निश्चित  aretha  नहीं  दौ

 सकती  |  जलपाईगुड़ी  को  विमान  सेवा  से  जोड़ने  की  कोई  योजना  नहीं  तथापि  यह  उल्लेखनीय
 है  कि  वायु दूत  सेवायों  के  विस्तार  के  लिए  प्रचालनात्मक  विकास क्षमता  मूल  विचार  होगा  ।

 चौथे  वेतन  आयोग  का  गठन

 6445,  भी  मोहन  लाल  पटेल
 :  aa  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 कया  यह  सच  है
 कि  सरकार  ने  सरकारी  ay  चा  रियों  को  शिकायतों  की  देख  माल

 करने  के  लिये  चौथे  वेतन  श्रायोए  के  गठन  की  घोषणा  की

 इसकी  नियुक्ति  कब  तक  किये  जाने  की  संभावना है  कौर  इसके  निदेश  पद  क्या  हैं  ;

 कया  ag  भी
 सच  है  कि  स्टाफ  यूनियन  इसका  विरोध  कर  रही  ate

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  बारे
 में

 क्या  कायंवाही  की  है  ate  उक्त  आयोग  कब

 तक  गठित  किये  जाने  atc  कार्य  श्रारम्भ  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  att  इसके  प्रतिवेदन  के

 कब  तक  प्राप्त  जाने  कौ  आद्या  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाली  राम
 :  से  (*)  वित्त  मंत्री  ने

 अपने  1983-84  के  बजट  भाषा  में  28-2-1983  को  चौथा  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  की

 स्थापना  किए  जाने  की  घोषणा  की  थी  ।  वेतन  आयोग  के  विचारार्थ  विषयों  को  सरकारी

 कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  परामर्श  करने  के  बाद  यथा  संभव  शीघ्र  तय  कर  दिया

 जाएगा  |  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  की  कुछ  संस्थाओं  से  वेतन  आयोग  की  स्थापना  के

 विरोध  में  अभम्यावेदन/ज्ञापन  प्राप्त  हुए  हैं  लेकिन  काफी  wea  संघों  ने  इसका  विरोध  नहीं  किया

 है  ।  वेतन  भ्रायोग  यथा  संभव  शीघ्र  कार्य  करना  शुरू  कर  देगा  ।  किन्तु  इस  स्थिति  में  उस  तारीख

 का  संकेत  देना  संभव  नही ंहै  जिस  तक  आयोग  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करेगा  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  के  कुल  व्यापार  में  गिरावट

 6446,  श्री  मोहन  लाल  पटेल  :  बया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 TT  1980-81,  1981-82  के  दौरान  राज्य  व्यापार  निगम  का  कुल  व्यापार  कितना

 EAT  कौर  1982-83  में  कितना

 क्या  यह  सच  है  कि  उक्त  qa  व्यापार  में  वरेय-प्रतिवर्ष  गिरावट  श्र  रही

 यदि  ह्  तो  इसके  कया  कारण  सर

 निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  कया  कार्यवाही  को  जा  रही  है  ate  वर्ष  1983-84  के  लिये

 क्या  लक्ष्य  रखा  गया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  1980-81,

 1981-82  तथा  1982-83  के  दौरान  राज्य  व्यापार  निगम  का  कुल  कारोबार  निम्नलिखित  है  :

 रु
 में

 )

 1980-81  1981-82  1982-83

 (  वास्तविक ह

 निर्यात  450  647 455

 रायात  1315  1291  1162

 15  21  12

 योग  1780  1867  1821
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 तथा  राज्य  व्यापार  निगम  का  कारोबार  का  1980-81  में  1780  करोड़  रु

 था  ।  बढ़कर  1981-82  में  1867  करोड़  हो  गया  ।  मुख्य  रुप  से  अखबारी

 ब्राइट  प्रिटिंग  पेपर  कौर  प्राकृतिक  रबड़  के  कम  grata  होने
 के

 कारण  1982-83  में

 कारोबार  में  लगभग  3%,  की  मामूली  सी  गिरावट  भाई  ।

 (7)  निर्यातों  को  बढ़ाने  के  लिए  राज्य  sara  निगम  द्वारा  किये  गये  कुछ  उपाय  इस

 कार  हैं

 (1)  नोएडा  (  उत्तर  प्रदेश )
 में  एक  माइल  शू  ऊपर  एकक  स्थापित  निया  गया

 (2)  निर्वात  के  लिए  फंदा  परिधानों  का  डिजाइन  तयार  करने  के  लिए  नई  दिल्‍ली  में

 एक  वस्त्र  एवं  परिधान  डिजाइन  केन्द्र  स्थापित  किया  गया  है  ।

 (3)  ऐसे  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  कि  बिक  मदों  के  श्रायातों  को  भारत  से  तयार  माल  के

 निर्यातों  के  साथ  जोड़ा  जाय  |

 (4)  निर्यातक  प्रभागों  को  area  में  मिलाकर  उनका  समूह  बना  दिया  गया  ae  पुरी

 तरह  से  कार्यकारी  निदेशक  -  के  asta  कर  दिया  गया  है  ।

 (5)  रुपया  भुगतान  देशों  के  साथ  व्यापार  की  सदस्यों  को  हल  करने  के  लिए  विशेष

 प्रकोष्ठ  बनाए  गए  हैं  ।

 (6)  विदेशों  में  राज्य  ब्यापार  निगम  के  कार्यालयों  को  निदेश  दिए  गए  हैं  कि  बे  निर्यात

 संविधान  सम्बन्धी  कार्यकलापों  पर  ध्यान  केन्द्रित  करें  ।

 (7)  राज्य  ब्यापार  निगम  अनेक  व्यापार  मेलों  एवं  प्रदर्शनियों  में  माग  ले  रहा  है  ।

 1983-84  के  लिए  Heqray  भ्रनुमान  इस  प्रकार  हैं

 NUS

 निशांत  726

 आपात  1139

 घरेलु  10

 लोग  866

 निर्यात गृह

 6447.  भी  प्रधानी  :  कया  बाजीगर  मंत्रो  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि

 31  1983  को  कौन-कौन  े  सहायता  प्राप्त  निर्वात  गह

 क्या  इनमें  वह  1982  के  दौरान  कोई  कमी  या  वृद्धि  हुई  धार

 यदि  तो  निर्वात  कार्य-निष्पादन  को  देखते  हुए  इस  सूची  का  प्रति  ad  पुनरवलोकन
 किया  जाता  है

 ?
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 वाणिज्य  माल  में  राज्य  मंत्रो
 es.  wat  अकाश  प्रीस्ट 1 (  नुचता  र  |  उना  ब्य  द्र  ह  है  31  जनवरी

 1983  को  मान्यता  प्राप्त  निर्यात  सदनों  के  नामों  की  सूची  दर्शाने  वाली  सुची  तेयार  को  जा  रही

 अर  बह  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 जी  ।

 निर्यात  सदनों  को  भ्रामतौर  पर  तीन  ag  की  अवधि  के  लिए  मान्यता  दी  जाती

 आयात  व  निर्यात  नीति  में  दौ  गई  व्यवस्था  के  अनुसार  निर्यात  सदनों  के  निर्यात  निष्पादन  के

 झा घार  पर  मान्यता  की  तारीख  खत्म  होने  के  बाद  निर्यात  सदन  के  प्रमारापत्र  नविश्त  किये

 जाते हैं  ।  विद्यमान  नीति  के  प्रावधानों  के  श्रन्तगंत  तथा  उनके  निर्यात  निष्पादन  के  आघार  पर

 यदि  वे  नवी कररा  के  पात्र  नहीं  होते  है  तो  निर्यात  सदन  प्रमाण  पत्र  को  नवीकृत  नहीं  किया

 जाता  है  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा  कोष  के  दल  क  दौरा

 6448.  शो  प्रधानी :  कया  वित्त  मंत्री  ag  बताने  को  कपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  श्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  जिसने  पार्टिकल  चार  परामर्श

 भारत  को  5  बिलियन  डालर  के  ऋण  के  दूसरे  a  के  कार्यक्रम  की  मध्य  च् विधि  समीक्षा  के

 लिए  भारत  का  दौरा  किया  ने  art  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  कौर

 यदि  तो
 इस

 बारे
 में

 ब्यौरा  कया  है  ?

 वित्त  मंत्री  प्रणब  मुखर्जी )  :  att

 18  1983  को  श्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  कार्यकारी  ae ने  विस्तारित

 व्यवस्था  की  मध्यावधिक  समीक्षा  पर  विचार  किया  जो  श्रार्िकिल  परामर्श  के  स।ध-साथ  की

 गई  थी  कौर  60  करोड़  की  तीसरी  किस्त  की  खरीद  का  प्राधिकार दे  दिया  .।

 गर  निवासों  भारतीयों  से  प्राप्त  शिकायतें  सुभाव

 6449.  श्री  नाडार

 थ्री  हरीश  कुमार  नगवार  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेगे  कि

 क्या  गेर  निवासी  भारतीयों  से  कोई  शिकायतें/सुभ्ाव  mica  हुए  हैं  जिसकी

 निवासी  भारतीयों  द्वारा  भारत  में  विशाल  निवेश  के  संबंध  में  3  1983  के  मिक

 टाइम्सਂ  के  सम्पादकीय  में  प्रकाशित  gar  था  कौर  यदि  gi,  तो  कौन  से  उपचारात्मक  कदम

 उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने  का  विचार  अझर

 क्या  कनाडा  में  बसे  गैर-निवासी  भारतीयों  द्वारा  चल  सम्पत्ति  और

 के  सम्बन्ध  में  कठिनाइयों  के  बारे  में  कोई  अ्रम्यावेदन  भी  प्राप्त  हुए  हैऔर  यदि

 तो  इस  विषय  पर  सरकार  के  क्या  विचार  हैं  alt  कौन  से  सुधारात्मक  कदम  उठाए  जाने  FT

 विचार  है
 ?

 वित्त  मंत्री  प्रणब  मुखर्जी  )  :  अविनासी  भारतीयों  से  प्राप्त  सुझावों  की  जांच

 को  गई  थी  ate  1983  के  वित्त  विधेयक  में  विशेष  उपबन्धों  की  व्यवस्था  कर  गई  है  ।
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 =

 इकानामिक  टाइम्स  के  सम्पादकीय  मे  सरकार  दारा  उठाए  ग  जाद  की  श्र  ate  द  प्रद सा

 को गई

 हां  ।  कनाडा  शादी  में  बसे  व्यक्तियों  से  उनके  दारा  धारित  चल

 सम्पत्ति  के  संबंध  जिसमें  कृषि  भूमि  शामिल  सुझाव  wt  श्रम्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  कौर  उन

 पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 दीव  में  हवाई  ag  को  मांग

 6450.  श्रीमती  संयोगिता  राणे  :  क्या  पर्यटन  शौर  नागर  विमानन  सत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  दमन  ate  दीव  संघ  राज्य  क्षत्र  में  दीव  में  हवाई  भई

 को  मांग  को  जानकारी

 इसे  कब  तक  स्थापित  किए  जाने  की
 सं

 भावना

 क्या  इस  बारे  में  कोई  प्रारम्भिक  श्रष्पयन  किया  गया  कौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 पसंद  प्रौढ़  नागर  विमानन  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  gate  भ्रम  :

 aft  ai

 से  नागर  विमानन  विभाग  का  दीव  में  विमान  क्षेत्र  का  निर्माण  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  क्योंकि  न  तो  इण्डियन  एयरलाइन्स  की  कौर  न  वायु दूत  की  हो  दीव  को

 विमान  सेवा  से  जोड़ने  की  कोई  योजना  हैं  ।  तथापि  भारतीय  वायु  सेवा  की  दीव  में  छोड़ी

 हुई  हवाईपट्टी  का  नागर  विमानन  विभाग  के  अधिकारियों  ने  निरीक्षण  किया  था  ।  दोनों

 घावनपथ  खराब  हैं  तथा  इन  पर  फिर  से  फ्  बिछाने  की  अ्रावश्यकता  है  ।  टीसीपी  पर  भी

 फिर  से  फा  बिछाने  को  आवश्यकता  है  ।  टर्मिनल  भवन  बहुत  afaa  खराब  है  तथा  इसमें  बहुत

 अधिक  मरम्मत  करने  को  झावइ्यकता  होगी

 कमंचारो  भविष्य  निधि  1952  के  नियम  के  सम्बन्ध  में  धम्यावेदन

 6451.  श्रोमतीं  संयोगिता  राणे  क्या  faa  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल  चैम्बर  श्राफ

 एम्पलायसं  फेडरेशन  श्राफ  इंडिया  तथा  कुछ  waaay  नियोक्ताओं  ने  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर

 बोर्डे  का  ध्यान  छूट  दिलाये  गये  नियोक्ताओं  को  कर्मचारी  भविष्य  निधि  1952  के

 नियम  में  व्याप्त  विसंगतियों  तथा  छट  दिए  गये  भविष्य  निधि  न्यासों  शादी

 के  पास  जमा  शअंशदाताश्रों  को  भविष्य  निधि  की  राशियों  में  से  वापस  न  लौटाये  जाने  वाले  ऋण

 देने  जेसे  श्रायकर  1962  माग  बारह  के  संयत  नियमों  की  कौर  दिलाया

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  आयकर  नियमों  की  संगत  धारा  को

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  afafaaa  1952  तथा  उसके  भ्रन्तगंत  बनाई  गई  योजना  के  अनुरूप

 संबोधित  करवाने  के  लिए  सिद्धान्त  रूप  में  सहमत  हो  गया
 और

 134



 18  क्षेत्र  1905  लिखित  उत्तर

 काणा

 इस  विसंगत  स्थिति  में  कब  तक  सुधार  किए  जाने  की  aret  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पट्टाली  राम  :  जौ  हां  ।  केन्द्रीय

 प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  को  इस  विषय  पर  विभिन्‍न  वा  राज्य  मण्डलों  कौर  कुछ  कम्पनियों  से  झम्यावेदन

 प्राप्त  हुए  हैं  ।

 wie  आयकर  नियमों  के  संगत  उपबन्धों  में  कुछ  संशोधन  करने  का  निराश्रय

 किया  गया  है  कौर  इन  उपबन्धों  को  संबोधित  करते  हुए  एक  श्रविसूचना  के  शीघ्र  जारी  किए

 जाने  की  संभावना  है  ।

 भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  में  दैनिक  मंजूरी  पर  मीटर  रोल  मिक

 6452.  ett  हीरो  :  क्या  पथ टन  झोर  नागर  विमानन  मन्त्रों  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  पेंशन  विकास  निगम  के  होटलों  में  दैनिक  मजूरी

 पर  बड़ी  संख्या  में  मीटर  रोल  श्रमिक  रखे  जाते

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  श्रमिकों  की  सेवायों  को  समय-समय  पर  जानबूझ  कर

 समाप्त  कर  दिया  जाता
 है  जिससे

 वे  नियमित  पदों  पर  खपाये  जाने  के  पात्र  न  बन

 कौर

 यदि  gi,  तो  31.0  1983  को  नई  दिल्‍ली  होटल-वार  विशेषकर  कनिष्ठ

 होटल  में  ऐसे  श्रमिकों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 माणा
 हिल्टन  शौर  नागर  विमानन  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  सुन  हि  द

 maw
 :

 कौर  नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 भूतपूर्व  सैनिकों  की  ट्रांसपोर्ट  कम्पनियां

 6453.  नारायण  चन्द  परिवार  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 कया  रक्षा  मंत्रालय  तथा  yoga  सैनिकों  के  पुनर्वास  के  निदेशालय  पहल  पर

 सेन्ट्रल  कोल  फील्ड्स  में  चलाने  के  लिए  1979  में  भूतपूर्व  से
 नाकों  को  बहुत  सी  ट्रांसपोर्ट  कंपनियां

 गठित  की  गई  ay;

 यदि  तो  उनके  नाम  क्या  हैं  ate  परिचालन  के  लिए  उनको  कौन-कौन  से  क्षत्र

 सौंपे  गए

 कया  उनमें  से  कुछ  कम्पनियाँ  विशेषकर  भूत पूवे  सैनिकों  की  ब्लेक  डायमंडल  कंकरियां

 रांची  इस  बीच  facia  कठिनाइयों  में  पड़  है  क्योंकि  ठेके  की  शर्तों  के

 भ्रनुसार  जिन  परिवहन  दरों  का  1  1982  को  पुनरीक्षण  जाना  था  वे  श्रमी  तक

 पुनरीक्षित  नहीं  की  गई  कौर

 यदि  तो  इन  कम्पनियों  को  परिसमापन  से  बचाने  के  लिए  ate  इन  कम्पनियों

 में  लगे
 भूतपूर्व  सैनिकों  का  कल्याण  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?
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 रक्षा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (ate.  fg  :  (*)  से  (a)  1980  में  ऊर्जा

 मन्त्रालय  भोर  रक्षा  मन्त्रालय  (gaata  महानिदेशालय  )  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  बनाई  गई  योजना

 के  अन्तरगत  कोल  इंडिया  लिमिटेड  की  विभिन्‍न  सहायक  कंपनियों  में  कुछ  भूतपूर्व  सैनिक  परिवहन

 कंपनियां  कोयला  ढोने  के  लिए  स्थापित  की  गई  हैं  ।  ये  परिवहन  कंपनियां  मुख्यतया  भूतपूर्व
 सैनिकों  के  पुनर्वास  के

 लिए  स्थापित
 की  गई  ।

 2,  इस  समय  विभिन्‍न  कोयला  क्षत्रों  में  निम्नलिखित  मत पूर्वे  सेनिक  परिवहन  कंपनियां

 काम  कर  रही  हैं  :--

 भारत  कुकिंग  कोल  लिमिटेड

 फोजी  कोल  where  लिमिटेड  ।

 2  एक्स-फौजी  ट्रांस  पोटास  ( 31g4z )  )  लिमिटेड  ।

 3  सेनिक  गुड्स  कैरियर  लिमिटेड  ।

 4  फौजदारी  facet  ट्रांस  पोट  )  लिमिटेड  ।

 (@)  सेन्ट्रल  कोलफोल्ड्स
 लिमिटेड

 5.  एक्स-सर्विसमैन  ब्लैक  डायमंड  प्राइवेट  लिमिटेड  |

 6.  रेड  बाल  एक्स प्र  स  करियर
 )  लिमिटेड  ।

 7,  एक्स-सर्विसमैन  युनाइटेड  कोल  एंटरप्राइजेज  प्राइवेट  लिमिटेड

 8.  एक्स-सर्विसमैन  कोल  कैरियर  लिमिटेड  ।

 कोलफील्डस  लिमिटेड

 9.  ada  रोड  रन सं  लिमिटेड  '

 10.  fer  ट्रांसपोर्ट  लिमिटेड  ।

 ईस्ट ने  कोलफोल्ड्स  लिमिटेड

 ll.  ब्लैक  गोल्ड  कैरियर  एड  सर्विसेज  लिमिटेड  |

 दामोदर  बेलो  कोर पो रेडान

 12.  एक्स  सर्विसमैन
 ब्लेक

 गोल्ड  ट्रांसपोर्टस  लिमिटेड  ।

 13.  सेनिक  ट्रांसपोर्ट सस  प्राइवेट  लिमिटेड  ।

 3..  भूतपूर्व  सेनिक  परिवहन  निगम  कंपनियों  की  वित्तीय  स्थिति  का  पता  नहीं  है  लेकिन

 कोयला  क्षत्रों  में  काम  कर  रही  ब्लैक  डाइमंड  shag  ate  अन्य  भूतपूर्व  सैनिक  परिवहन
 कंपनियों  ने  पुनर्वास  महानिदेशालय  के  सम्मुख  आमतौर  पर  ag  बताते  हुए  अपनी  वित्तीय
 कठिनाइयों  की  समस्या  रखी  है  कि  संबंधित  कोल  कंपनियों  के  साथ  किए  गए  करारों  के  grata
 जो  दरें  संशोधित  की  जानी  वे  समय-समय  पर  संशोधित  नहीं  की  जा  रही  हैं  ।  करार  के
 भ्रस्तगंत  मतलब  afar  परिवहन  कंप  नियां  पेट्रोल/टायर  की  कामत  बढ़ने  के  फलस्वरूप  दरों  में
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 astra  करने  शर  कीमतों  में  वृद्धि  प्राम  होने  के  फलस्वरूप  पायक  वर्ष
 oe  न

 के  झप्रल  माह  में  दरों  at

 सामान्य  समीक्षा  करने  की  हकदार  हैं  ।  पुनर्वास  महानिदेशालय  ने  दरों  में  संशोधन  का  मामला

 संबंधित  कंपनियों  को  भेजा  है  ।

 हिमालय  प्रदेश  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को  rar  खोलना

 6454.  नारायण  चन्द  परादार  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  में  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  राज्य  सरकार

 द्वारा  कलण्डर  1983,  1984  कौर  1985  के  दौरान  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  शाखा  खोलने  कौ

 सिफारिश  की  गई

 उनमें  से  ऐसे  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  भारतीय  रिज  बेक  ने  उन  शाखों  को

 खोलने  हेतु  लाइसेंस  जारी  किए  हैं  तथा  संबंघित  बैंकों  के  नाम  क्या

 दोष  स्थानों  के  लिए  लाइसेंस  कब  तक  स्वीकृत  किये  जाने  की  संभावना

 तब  तक  स्वीकृत  meat  में  से  प्रत्येक  शाखा  खोलना  सुनिश्चित  किये  जाने  की

 संभावित  तारीख  क्या  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय
 में  उप  मन्त्री  जनाज़ा  पुजारी  )

 :  से  भारतीय  रिवेंज

 बैंक  ने  सुचित  किया  है  कि  ava  1982  से  are  1985  तक  की  अवधि  के  वास्ते  शास्त्री  विस्तार

 कार्यक्रम  के  अधीन  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  हिमाचल  प्रदेश  में  शाखा  खोलने  के  लिए  24  केन्द्रों

 कौ  सिफारिश  की  थी  ।  23  केन्द्रों  पर  शाखाएं  खोलने  के  लिए  बैंकों  को  श्रावटन  पत्र  दिए  गए

 जिनके  केन्द्र वार  तथा  बंक-वार  ब्यौरे  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।  नीति-श्रद्धा  के

 दौरान  भ्रावंटित  केन्द्रों  पर  बैंकों  द्वारा  क्रमबद्ध  रूप  से  शाखाएं  खोल  दिए  जाने  है  ।

 विवरण

 लाा

 जिला  केन्द्र  का  आवंटित  बैंक

 पंजाब  नेशनल  बक 1
 हमी  कपूर  1.  भरेगी

 2.  बाड़ा  भारतीय  स्टेट  बैंक

 3,  किशोर  भारतीय  स्टेट  स्क
 बिलासपुर

 4.  घाडोल  युनाइटेड  कामर्शियल  बेक

 चम्बा  5.  पारेल  भारतीय  स्टेट  बेक

 पंजाब  नेशनल  बेक 6.  होली

 7.  रामपुर  सदैव

 कांगड़ा  8.  डा गोह  हिमाचल  ग्रा मीरा  बेक

 5.  किन्नौर  9.  स्पिलो  युनाइटेड  कामर्शियल  बेक

 10.  निरंतर  हिमाचल  ग्रामीण  बैंक
 कुल्लू
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 7  मण्डी  11.  बारोट  तदेव

 12.  टेबल  सदैव

 13.  महरी  तदेव

 शिमला  14.  धरमपुर

 15.  निगल
 युनाइटेड  erate

 बेक

 तदेव

 16.  पूल बहल  पंजाब  बेक

 17.  शीलघाट  भारतीय  स्टेट  बेक

 सिरमौर  18.  कानोता  तदेव

 19.  भगवान  यूनाइटेड  कामर्शियल  बेक

 10  सोलन  20.  भोली  aa

 21.  बाडी  स्टेट  बेक  श्राफ  पटियाला

 11.  ऊना  22.  मेरा  सेंट्रल  बेक  श्राफ  इंडिया

 23.  कू  गराट  पंजाब  नेपाल  बैक

 TE

 निर्वात  व  झा वात  बेक  हारा  नई  योजना  थ्रारम्म  करना

 6455,  थो  राहुल  मल्लु  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  निर्यात  व  आयात  बैंक  का  एक  नई  योजना  आरम्भ

 करने  का  विचार  है  जिसके  ग्रन्तगंत  उधार  लेने  वाले  बिदेशी  मुद्रा  में  धनराशि  gre

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  जनादेश  :  शौर  सभी  निर्वात

 संविदाओं  में  जबकि  श्रायातकर्ता  हमेशा  सामान्य  बेकिंग  पद्धति  के  माध्यम  से  विदेशी  मुद्रा  में

 भ्र दाय गी  करता  है  मौजूदा  स्कीम  के  श्रन्तगंत  एक्सिस  बैंक  को  भ्रदायगियां  ऋण  के

 मामले  में  ate  ऋ  ता  ऋण  के  मामले  में  )
 क्रेता  से  भारतीय  रुपयों  में  की  जाती

 ऋणाकर्ताओं  विदेशी  मुद्रा  में  वापसी  अदायगी  की  नई  स्कीम  तयार  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  इस  समय  एक्सिस  बेक  के  पास  नहीं  है  ।

 हवाला  सौदे  में  शामिल  उपक्रम

 6456.  शी  मनोहर  लाल  सेना :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कह  सच  है  कि  कुछ  गेर-सरकारी  सा बेंज निक  क्षेत्र  के  उपक्रम  हवाला

 जैसे  काले  धन  के  व्यापार  में  शामिल

 उन  कंपनियों  के  नाम  क्या  हैं  जो  इनमें  शामिल  कौर

 से  ग  =
 ८  के  ह सरकार  का  इस  बारे  aaa  करने  का  विचार  है

 ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाली  राम  से  जुन-जुलाई

 1981  में  ली  गई  तलाशियों  के  दौरान  प्रभाकर  प्राधिकारियों  द्वारा  पकड़े  दस्तावेजों  की

 प्रारम्भिक  छानबौन  से  अनेक  ऐसे  व्यक्तियों  जिनमें  कुछ  कंपनियां  भी  शामिल  के  नामों

 का  पता  चलता है
 जिन  पर  से  फायदा  उठाने  का  संदेह  जांचें  पड़ताल  चल  रही  है

 तथा  इसके  ब्यौरे  प्रकट  नहीं  किए  जा  सकते  क्योंकि  इससे  जांच-पड़ताल  की  प्रगति  में  बाधा  ar

 सकती  है  |

 कर  झ्रपबंचन  रोकने  हेतु  कदम

 6457.  श्री  मनोहर  लाल  सनी :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कर  वसूली  के  लिए  प्रशासनिक क्षेत्र  को  मजबूत  कर  कानूनों में  a  feat

 दूर  करके  कौर  कर  नीति  का  युक्तियुक्त  समायोजन  करके  कर  श्रपबंचन  रोकने  की  श्रावइ्यकता

 महसूस  की  गई  है  ताकि  कर  झपवंचन  का  प्रोत्साहन  कौर  उसका  क्षत्र  कम  किया  जा

 यदि  तो  इस  दिया  में  किस  प्रकार  के  कदम  उठाए  गए  हैं  ate  उनको  उपलब्धियां

 क्या

 सरकार  का  अधिकृत  डीलरों  के  नियंत्रित  खाद्य  तेल  बेच  करके

 धन  की  उत्पत्ति  शौर  कर  अपवंचन  रोकने  हेतु  क्या  विचार  at

 गैर-योजना  शौर  भ्रनुत्यादक  व्यय  पर  क्या  रोक  लगाई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टामिराम  सरकार  समी  सम्भव  उपायों

 के  माध्यम  से  कर  अपवंचन  को  रोकने  की  झ्रावश्यकता  के  प्रति  रुक  है  ।

 कर  श्रपवंचन  को  रोकने  के  उद्देश्य  से  श्रायकर  विभाग  ने  नये  निर्धारितियों

 का  पता  AMA  तथा  विद्यमान  कर  निर्धारितियों  के  मामलों  की  जांच  दोनों  के  लिए

 उपयोगी  सूचना  का  मिलान  तथा  प्रसार  करने  के  तंत्र  को  सुव्यवस्थित  बनाने  के

 लिए  कदम  उठाए  हैं  ।  विभाग  ने  सतत  शझ्राघार  पर  सवाल  करने  के  लिये  एक  स्थायी  संगठन

 बनाया  है  ।  आयकर  विभाग  के  श्रासूना  विग  को  सुदृढ़  बनाया  गया  है  जहा  कहीं

 उपयुक्त  होता  है  आयकर  अधिनियमों  के  अवगत  अपराधों  के  लिये  प्रभियोजन  भी  चलाये  जाते

 इन  उपायों  के  वित्तीय  व  1981-82  के  दौरान  1:06  ल।ख  नए  मामलों  में

 आयकर  की  कार्यवाहियां  की  गई  1-92  लाख  नए  मामलों  में  स्वच्छ या  आयकर  विवर
 मियां

 दाखिल  की  गई  4282  तलाशियां  ली  गई  थीं  तथा  30:66  करोड़  रुपये  को  अघोषित  परिसंपत्तियां

 पकड़ी  गई  थीं  att  390  मुकदमें  चलाये  गये  थे  ।

 उत्पादन  शुल्क  ग्र पव चन  क  खिलाफ  भी  प्रम।बद्दाली  कदम  उठाये  गये  नए  1982

 दौरान  पता  लगाये  गये  मामलों  कुल  संख्या  7108  है  जिनमें  लगभग  59  करोड़  रुपये  का

 शुल्क  अ्रपबंचन  ग्रस्त  था  जबकि  वर्ष  1981  में  52:57  मामलों  की  पता  लगाया  गया  था  जिनमें

 50  करोड़  का  शुल्क  अपवंचन  ग्रस्त  था  ।

 जहां  तक  तस्करी  रोधी  प्रयासों  का  समान ca > 1 Qs  थ  1  20.८.  क व  1029 द  rivta ह  दे  दे  क  दि  पकडे  गये  निषिद्ध
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 माल  का  मूल्य  लगभग  64-78  करोड़  रुपये  है  जो  वह  1981  की  संगत  प्रविधि  के  दौरान  पकड़े

 गये  माल  के  मूल्य  (39-72  करोड़  से  लगभग  63  प्रतिशत  भ्रमित  है  ।  वास्तव  में  यह  गत

 ददशाब्दि  के  दौरान  पकड़े  गये  निषिद्ध  माल  का  सबसे  afew  मुल्य  है  ।

 काले  घन  के  खिलाफ  मियान  एक  सतत  प्रकिया  काले  धन  के  प्रचलन  को

 रोकने  तथा  उसकी  ae  बुद्धि  की  रोकथाम  करने  क  लिए  समय-समय  पर  प्रयास  निक  वैधानिक

 तथा  संस्थागत  सभी  संभव  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ।

 सादगी  बरतने  शौर  गेर  विकासीय  वश्य  में  कमी  करने  की  आवश्यकता  लग।तार

 सरकार  कृ  ध्यान  ग्रा कृष्ट  किए  हुए  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  समय-समय  पर  अनुदेश  जारी  किये

 गए  हैं  ।  इन  अनुदेशों  में  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  पेपर  के  प्रयोग  में  सरकारी

 चोरियों  के  स्थानान्तरण ों  में  हवाई  यात्रा  पर  प्रतिबन्ध  लगाना  पेट्रोल  को  खपत  में

 कमी  दिहाड़ी  पर  अतिरिक्त  स्टाफ  की  भर्ती  में  कमी  करना  पदों  को  भरने  में  किफायत

 बरतना  TEIBDIT  के  प्रयोग  को  कम  करना  तथा  विदेश  यात्रा  में  कटौती  करना  इरादी  शामिल

 सभी  मंत्रालयों  तथा  विभागों  से  यह  अनुरोध  किया  गया  है  कि  समय-समय  पर  जारी

 किये  गये  मितव्ययता  सम्बन्धी  अनुदेशों  को  स्वायत्त  निकायों  की  जानकारी  में  भी  लाया  जाए  ।

 बस्तियों  के  प्रख्यात  पर  प्रतिबंध

 6458.  थ्रो  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विदेशी  व्यापार  में  धीरे-धीरे  कमी  खाने  के  बावजूद  भारत

 2000  करोड़  रुपये  मूल्य  की  परिहार्य  वस्तुओं  का  प्रतिबंध  प्रख्यात  करता  है  जब  कि  इन  वस्तुप्नों

 का  देश  में  उत्पादन  किया  जा  सकता

 यदि  तो  जिन  वस्तुओं  का  उत्पादन  देश  में  किया  जा  सकता  सरकार  ने

 विदेशी  मुद्रा  बचाने  हेतु  उन  मदों  का  श्रायात  करने  पर  प्रतिबंध  लगाते  के  लिए  क्या  कार्यवाही

 वाणिज्य  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  राम  दुलारो  :  तथा

 घरेलू  उत्पादन  एवं  मांग  तथा  न्य  संबंधित  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  mara  नीति  तैयार  की

 जाती  है  ।  आयात  नीति  का  मुख्य  स्वदेशी  उद्योग  को  इसके  विकास  के  लिए  समर्थन

 देना  है  ।

 grad  नीति  में  परिवर्तन  करने  के  लिए  प्राप्त  सुझावों  पर  विचार  करने  हेतु  एक  स्थायी

 प्रबन्ध  है  ।  1982-83  इस  संबंध  में  दिये  गये  सुझावों  पर  विचार  करने  के  बाद  ata  मदों

 के  बारे  में  mara  नीति  को  शरीक  प्रतिबंघित  बना  दिया  गया  art

 स्वर  दोषी  कारखानों  को  स्थापना

 6429.  थी  चिन्तामणि  जेना

 श्री  नवीन  रावण  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  कोई  ate  cag  शोधक  कारखाने  स्थापित  करने  का  विचार
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 यदि  तो  बे  शोधक  कारखाने  कब  तक  स्थापित  किए  कौर

 भारत  में  कितने  स्वयं  दोधक  कारखाने  चल  रहे  हैं  कौर  वे  कहां-कहां  हैं  तथा  गत

 ta  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  कारखाने  में  कितने  सोने  का  प्रतिवर्ष  शोधन  किया  गया  ?

 वित्त  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  पट्टाली  राम  तथा  विभिन्‍न  स्थानों

 पर  सरकार  द्वारा  चलाये  जाने  वाले  संग्रहण  एवं-वितरण  केन्द्र  स्थापित

 करने  का  प्रस्ताव  है  ।  प्रारम्भ  अहमदाबाद  द्रोह  मद्रास  में  ऐसे  केन्द्रों  को  खोलने  के  बारे  में  सभ

 सम्बन्धियों  के  साथ  परामदं  से  ब्यौरे  तयार  किये  जा  रहे  हैं  ।

 (7T)  इस  बम्बई  स्थिति  भारत  सरकार  की  टकसाल  को  सोने  के  परिष्करण  श्र

 प्रौढ़  मानक  स्वरों  कड़े  बनाने  के  लिए  स्वर्ण  अधिनियम  के  अन्तगंते  लाइसेन्स  दिया

 गया  कलकत्ता  स्थित  टकसाल  वितरण  केन्द्र  के  रूप  में  कार्य  करती  है  ।  कलकत्ता

 एक  प्राइवेट  परिशोधन शाला  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  के  व्यादेश  के  श्रन्तगंत  कर  रही  है

 फ्छ्धिले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  परिशोधन शालाओं  द्वारा  स्वर्ण  व्यापारियों  शादी  को

 उनके  द्वारा  दिये  गये  सोने  के  बदले  में  जारी  की  गई  मानक  स्वर्ण  छड़ों  की  निम्नानुसार

 कप  22525.0 5.0 7101.0
 =

 ag  बम्बई  स्थित  भारत  सरकार  कलकत्ता  स्थित

 का  टकसाल

 प्राइवेट
 परिद्ोधनदाला

 स

 1980  12,159  661

 1981  9,274  679

 1982  10,875  746

 repre  a  ey

 बंक
 दर  में  गि  ह  ह  कि

 6461.  श्री  शिवप्रकाश  :  कया  चित्ति  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 किं  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  बेक  दर  में  कितनी  बार  विधि  हुई  श्री  गिरावट  ag  है  कौर  हर

 बार-वद्धि  प्रिया  गिरावट  के  क्या  कारा  हैं
 ?

 fra  मत्रालय  में  उप  मंत्री  जनादेश  पुजारी )
 1982-83  के  दौरान  बक  दर

 परिवर्तित  नहीं  हुई  है  |

 राजभाषा  gafafaaa  का  क्रियान्वयन

 6442,  श्री  राम  विलास  पासवान  :  कया  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  मंत्रालय  में  राजभाषा  अधिनियम  की  घारा  3(3)  का  पालन  होता  यदि

 तो  पिछले  एक  साल  में  कितने  सामान्य  रादेश  निगत  किए  और  उनमें  से  कितने  हिन्दी  कौर

 भ्रमर  जी  दोनों  में  किए
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 (  पिछले  एक  साल  में  कुल  कितने  हिन्दी  पत्र  प्राप्त  हुए  तथा  उसमें  से  कितने  पत्रों

 का  जबाव  हिन्दी  में  दिया

 मंत्रालय  द्वारा  कितने  प्रकाशन/पत्रिकाए'  निकाली  गई  ale  उनमें  से  कितने  हिन्दी

 तथा  भ्रंग्र जी  दोनों  में  प्रकाशित  किए

 वर्ष  1968  के  बाद  कितने  कार्यालय/संगठन  स्थापित  किए  गए  हैं  अर  इनमें  से

 कितनों  को  शुरू  स  ही  भारतीय  नाम  दिए  गए  कौर

 (=)  क्या  सरकार  ने  राजभाषा  प्रीमियम  को  धारा  3(3)  का  उल्लंघन  करने  वाले

 अ्रघिकारियों  के  खिलाफ  कोई  कार्यवाही  की  यदि  नहीं  तो  उसके  क्या  कालरा  हैं  ?

 रक्षा
 मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  fag  :  से  राजभाषा

 अधिनियम  की  धारा  3(3)  के  प्रावधानों  को  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ।  वर्ष  1982  के  दौरान

 इस  मंत्रालय  ने  1322  सामान्य  grew  जारी  किए  अर  ये  सभी  हिन्दी  ae  aaa  में  थे  sat

 बर्ष  के  दौरान  6615  पत्र  हिंदी  प्राप्त  हुए  शर  इन  में  से  3761  पत्रों  का  उत्तर  गया  ।  समी

 उतर  हिन्दी  में  दिए  गए  ।  मंत्रालय  ने  7  प्रकाशन  तेयार  किए  ate  ये  सभी  हिन्दी  ak  ads

 में  थे  ।  विभिन्‍न
 कार्यालयों

 ,
 स्थापना  भों  तों

 को  आमतौर  पर  भारतीय  नाम  दिए

 जाते  हैं  ।

 रक्षा  मंत्रालय  में  श्रसुचितनु  जाति/श्रमसुचित  जनजाति  के  तमंचा री

 6463.  att  राम  बिलास  पासवान  :  क्या  रक्षा  मन्नी  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 रक्षा  मंत्रालय  के  विभिन्‍न  विभागों  में  श्र  दीवार  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी

 उनमें  से  प्रत्येक  श्र  णी  में  अनुसूचित  जाति/ग्रनुसुचित  जनजाति  के  कर्मचारियों  की

 संख्या  कितनी  है  att  प्रत्येक  श्र  री  में  उनका  प्रतिशत  कया

 क्या  भ्रनुसुचित  जाति  एवं  जनजाति  का  आरक्षित  कोटा  प्रत्येक  श्रेणी  में  पूरा  हो

 गया

 यदि  तो  सरकार  अनुसूचित  जाति/जनजाति  का  बकाया  कोटा  प्रा  करने  हेतु
 कपा  विशेष  कार्यवाही  कर  रही

 mroearey क्या  सरकार  उन  पदाधिकारियों  के  खिलाफ  Vest  tet  करतीਂ  है  जो  अनुसूचित

 जाति
 के  योग्य  उम्मीदवार  उपलब्ध  होने  पर  भी  जानबूझकर  उनकी  नियुक्ति  नहीं

 करते  कौर

 यदि  तो  कभी  तक  कितने  ध्रधिकारियों  के  खिलाफ  कौन  सी  कार्यवाही  की

 गई  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के  सिह  :  शौर  रक्षा  मंत्रालय
 के  विभागों  में  कर्मचारियों  कौ  संख्या  कौर  उसमें  से  अनुसूचित  जाति  ak  भ्रनुसूचित  जनजाति
 के  कर्मचारियों  की  सख्या  ate  उनका  प्रतिशत  श्रेणीवार  इस  प्रकार  है  —
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 बन्दा

 कमेटी  रियों  कुल  कमंचारी
 धनु सचित  जाति  कौर

 की  wt
 भ्रनुसूचित

 जनजाति  के

 स  प्रतिशत

 147  20  13.6 समूह

 समूह  438  46  10,5

 433  52  12.0 समूह

 समूह  281  88  31.3

 से  हालाकि  समूह  प्प्घਂ  के  कामना  रियों के  लिए  निर्धारित  कोण  पुरे  से

 अधिक  है  परन्तु  समूह
 '  ख  कौर  के  रिक्त  पद  मुख्यतया  गृह  मंत्रालय  शरर

 प्रशासनिक  सुधार  दवारा  मरे  जाते  हैं  wt  उनसे  भी  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  रिक्त

 पदों  को  भरते  समय  वे  अनुसूचित  जाति  कौर  ग्रनुसूचित  जनजाति  के  कर्मचारियों  के  लिए

 आरक्षित  कोटे  को  पूरा  करने  के  लिए  gras  कदम  उठाएं  ।  उक्त  मंत्रालय  द्वारा  रोस्टर

 रिक्त  पदों  alana  वर्ष  के  लिए  दागे  ले  जाने  आदि  से  संबंघित  समय-समय  पर  जारी

 किए  गए  अनुदेशों  कां  सख्ती  से  अनुपालन  किया  जाता है
 ताकि  अ्रनुसूचित  जाति  प्रौढ़  भ्रनुसूचित

 जनजाति  के  कर्मचारियों  के  लिए  आ्रारक्षित  पद  afafeaa  अवधि  तक  खाली  न  रहें  ।

 सरकारी  उपक्रमों  में  अनुसूचित  जाति/श्रनुसुचित  जनजाति  के  कमंचारो

 6464.  थी  राम  बिलास  पासवान  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  मंत्रालय  के  नियंत्रणाधीन  प्रत्येक  उपक्रम  में  कर्मचारियों  की  श्रेणी-वार  संख्या

 कितनी

 उनमें  से  श्रनुसूुचित  जाति  ate  प्रनुसूचित  जनजाति  के  श्र  कितने  कर्मचारी

 ह

 (7)  क्या  प्रत्येक  उपक्रम  को  अनुसूचित  जाति  ate  शभ्रनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  के

 लिए  आरम्भिक  नियुक्ति  भ्र ौर  पदोन्नति  हेतु  आरक्षण  के  आदेश  जारी  किए  गए  कौर

 क्या  प्रनुसूचित  जातियों  जन  जातियों  का  झ्रारक्षित  कोटा  पूरा  किया

 गया  यदि  तो  कोटा  पुरा  करने  के  शीघ्रातिशीघ्र  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  कौर

 आरक्षित  कोटे  के  कब  तक  पुरा  होने  की  आशा  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सिह  देव  )
 :  att  रक्षा  क्षत्र

 के
 सार्वजनिक  उपक्रमों में  1983  को  कुल  कर्मचारियों  की  संख्या  ale  अनुसूचित

 जाति/श्रमुसचित  जन-जाति  के  कर्मचारियों  की  संख्या  श्र  णी-वार  विवरण  में  दी  गई

 जी

 समी  श्रेणीयों  के  पदों  में  श्रनुमूचित  जातियों/श्रनुसूचित
 जनजातियों  के  लिए

 आरक्षित  कोटे  को  भरने  के  लिए  रक्षा  के  क्षत्र  सार्वजनिक  उपक्रमों  द्वारा  ठोस  प्रयास  किए  जा  रहे

 हैं  ।  इनमें  उपक्रमों  में  भविष्य  में  नौकरी  देने  के  लिए  छात्रों  को  छात्रवृत्ति  देना  ate  नियोजन  पूर्व

 प्रशिक्षण  प्राकारों  में  विज्ञापन  आकाशवाणी  से  इस  बारे  में  सूचना  देना  श्र

 अनुसूचित  जाति/जनजाति  संगठनों
 को  सूचित  करता  शामिल  परन्तु  अपेक्षित  अहंता

 रखने  वाले  उम्मीदवार  न  मिलने  के  कारण  सभी  श्र  णियों-खासकर  श्रेणी  अ्रौर  ग्प्खਂ  के

 पदों  पर  इनकी  कम  नियुक्ति  wat  भी  बनी  हुई  है  ।
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 राजभाषा  अधिनियम  का  क्रियान्वयन

 6465.  श्री  राम  विलास  पासवान
 :
 क्या  पूर्ति  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मंत्रालय  में  राजभाषा  अधिनियम  की  धारा  3(3)  का  पालन  होता  यदि

 तो  पिछले  एक  साल  में  कितने  सामान्य  area  fara  किये  गये  ate  उनमें  से  हिन्दी  श्र

 ् अ्रग्र ज ी  दोनों  में  किए

 पिछले  एक  साल  में  कुल  कितने  हिन्दी  पत्र  प्राप्त  हुए  तथा  उनमें  से  कितने  पत्रों  का

 जवाब  हिन्दी  में  किया

 मंत्रालय  द्वारा  कितने  प्रकाशन  पत्रिकायें  निकाली  गई  ole  उनमें  से  कितने  हिन्दी

 तथा  aa जी  दोनों  में  प्रकाशित  किए

 वर्ष  1968  के  बाद  कितने  कार्यालय  1  संगठन  स्थापित  किये  गये हैं  ate  इनमें  से

 कितनों  को  शुरू  से  हो  भारतीय  नाम
 faa

 गये  कौर

 क्या  सरकार  ने  राजभाषा  प्रीमियम  की  घारा  3  (3)  का  उल्लंघन  करने  वाले

 अधिकारियों  के  खिलाफ  कोई  कायंवाही  की  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ( aitaat  राम  दुलारो  :  ।

 पिछले  वर्ष  358  सामान्य  wea  जारी  किए  गए  थे  ।  वे  सभी  सामान्य  आदेश  हिन्दी

 तथा  झगर  दोनों  भाषाओं  में  जारी  किए  गए  थे  ।

 पिछले  वर्ष  1623  पत्र  हिन्दी  में  प्राप्त  हुए  जिनमें  से  790  पत्रों  के  उत्तर

 हिन्दी में  दिए  गए  थे  ।  शेष  पत्र  केवल  सूचनाएं  थे  कौर  उनके  उत्तर  देने  की  श्रावस्यकता

 नहीं  थी

 मंत्रालय  द्वारा  दो  प्रकाशन  जारी  किए  गए  जो  हिन्दी  ate  प्रंग्रजी  दोनों

 AToTay  में  थे  ।

 (7)  द्न्य
 |

 उपयुक्त  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 स्टेनलेस  स्टोल  के  सिक्के  श्रीराम  करना

 6466.  थी  केयूर  भूषण  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मंत्रालय  का  विचार  शुद्ध  स्टेनली  स्टील  के  सिक्के  आरम्भ

 करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  at

 कया  यह  भी  सच  है  कि  बम्बई  टकसाल  के  प्रबन्धक  को  इस  प्रस्ताव  पर  तकनीकी

 दृष्टि  से  जांच  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जर्नादन  we  निकल  स्टील

 के
 शुद्ध  स्टेनलेस  स्टील  के  सिक्के  निर्माण  करने  त  प्रस्ताव  पर  अभी  बहुत  ही  प्रारंभिक  अवस्था  में
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 अ  mr  rer  ह  ७  ह  ब
 ताव  के  और  अधिक  ब्यौरे  उपलब्ध विचार  किया  जा  रहा  इस  ए  इस  अवस्था  में

 नहीं हैं  ।

 (7)

 मध्य  प्रदेश  में  रायपुर  के  लिए  बोइंग  विमान  सेवा
 :

 6467.  थी  केयूर  भूषण  :  कया  dea  कौर  नागर  विमानन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 (¥)  मध्य  प्रदेश  के  किन-किन  स्थानों  में  बोइंग  विमानन  सेवा  प्रारम्भ  की  गई

 क्या  रायपुर  को  भी  बोइ ग
 विमान  सेवा  से  जोड़ा  जा  रहा  कौर

 जोड़ा च  ि  जाएगा  कौर यदि  तो  रायपुर  को  बोइंग  विमान  सेवा  से  कब  तक

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यटन  wit  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  gate  arm

 1.  ग्वालियर

 2.  भोपाल

 3.  खजुराहो

 4.  इंदौर

 ate  नहीं  ।  दिल्‍ली/रायपुर  मोपाल/रायपुर  सेक्टरों  पर  यात्री

 यातायात  सेवाएं  प्रचालित  करने  का  औचित्य  सिद्ध  करने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 बड़  उत्पादों  को  कीमतों  में  विधि

 6468.  श्री  राय  :  क्या  faa  मंत्रो  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र  के  उत्पादों  जैसे  पेट्रोलियम  उवंरक  कौर  इस्पात  की  कीमतों

 में  तथा  डाक  प्रभार  में  पिछले  दस  वर्षों  में  कितनी  वृद्धि  हुई  है  ग्रोवर  ऊपर-लिखाते  उत्पादों  के

 लिए  बढ़ी  हुई  कीमत  wit  उसकी  तारीख  बताते  हुए  तथ्यों  का  ब्यौरा  क्या

 उनमें  हुई  वृद्धि  से  राजस्व  की  कितनी  धन  रही  बढ़ी

 कया  प्रतीकों  मूल्य  वृद्धियां  बजट  प्रस्तुत  होने  से  पूवे  हुई  रोक

 यदि  तो  उसके  कया  काररा  हैं  कौर  उस  पर  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रो  प्रणब  :  से  इस्पात  पेट्रोलियम

 उत्पादों  के  संबंध  में  कीमत  वृद्धि  की  तारीखें  संलग्न  विचारा  में  दी  गई  में
 रखा

 गया  |  देखिये  संख्या  6350/83]  ऐसी  मदों  जेसे  कि  उवंरक  कौर

 इस्पात  की  कीमतों  में  वृद्धि  लागत  वृद्धि  के  प्रभाव  द्योतक  होती  है  ये

 जेसी  जरूरत  होती  वाणिज्य  विचार  के  आघार  पर  किये  जाते  इस  रूप  में  उन्हें

 बजट  के  लिए  राजस्व  जुटाने  के  उपाय  नहीं  समझा  जा  सकता  ।  डाक-दरों  में  वृद्धि  के  राजस्व

 अनुमान  झर  इन  विधियों
 के  वर्ष  भी  संलग्न  विचारा  में  दिये  हैं  ।
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 स्टाक  एक्सचेंज  न्यूज  सर्विस  के  लिए  का  आवेदन  पत्र

 6469.  भीखा  भाई  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  युनाइटेड  न्यूज  साफ  सरकारी  अनुदान  प्राप्तकर्ता

 एजेंसी  के  वित्तीय  कार्यों  के  बारे  में  1-15  1983  की  इण्डियाਂ  पत्रिका  में  प्रकाशित

 समाचर  रिपोर्ट  की  ate  दिलाया  गया

 यदि  तो  युनाइटेड  न्यूज  श्राफ  इण्डिया  ने  वित्त  मंत्रालय  की  स्टाक

 एक्सचेंज  डिवीजन  से  बम्बई  स्टाक  ब्रोकर  फर्म  के  नाम  पर  स्टाक  एक्सचेंज  ga  सर्विस  आरम्भ

 करने  के  लिए  CE ttl  किया  शौर

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्री  (att  प्रणब  मुखर्जी  )
 :

 जी  हां  ।

 ate  देश  के  विभिन्‍न  स्टाक  एक्सचेंजों  के  लिए  बम्बई  की  एक  स्टाक

 ब्रोकर  फर्म  के  नाम  पर  स्टाक  एक्सचेंज  न्यूज  सर्विस  आरम्भ  करने  के  लिए  युनाइटेड  न्यूज  win

 इंडिया  से  वित्त  मंत्रालय  के  स्टाक  एक्सचेंज  डिवीजन  के  पास  कोई  प्रस्ताव  wal  पाया है

 इसलिए  इस  संबंध  में  वित्त  मंत्रालय  द्वारा
 कोई

 कार्यवाही  किए  जाने  का  प्रश्न  उ  स्थित  नहीं

 होता  ।

 विमान  झोर  उपकरणों  की  खरीद  के  नियम  :

 6470.  श्री  भीखा  भाई  :  क्या  पेंशन  श्र  नागर  विमानन  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  fa:

 (*)  विमान  शौर  उपकरण  खरीदने  के  लिए  नियमों  में  क्या  कमियां

 क्रय  समिति  के  सदस्यों  का  ब्यौरा  क्या  यदि  कोई
 हो

 विमान  के  ऐरो  ब्रिटेन  ale  अरन्य  अप्रावर्य क  हिस्सों  at  खरीद  at  प्रक्रिया  कौर

 तरीका  क्या  कौर

 तीन  महीने  को  नोटिस  देकर  विश्व  निविदाझों  को  न  मंगाकर  नियमों  का  पालन  न

 किए  जाने  के  क्या  कारण हैं
 ?

 प्लेट  शौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (at  खुर्शीद  आलम  :

 हवाई  निगम  कमियां  न  होने  देने  की  दृष्टि  से  विमान  तथा  उपकरण  खरीदने  के  लिए  निर्धारित

 कार्यविधि  का  पुरी  तरह  से  पालन  करती  हैं  ।

 (a)  कोई  स्थायी  क्रय  समितियां  नहीं  हैं  ।
 जब  कमी  श्रावश्यकता

 अन्य  होती  है  विमानों  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  समय-समय  पर  समितियां  बातों  के  गठित

 की  जाती  हैं  ।

 ध्रायातित  वस्तु  होने  के  कारण  एयरो  मरीजों  की  खरीद  उद्योग  मंत्रालय  के  तकनीकी

 विकास  महानिदेशक  से  स्वदेशी  वस्तु  की  दृष्ट  से  स्वीकृति  प्राप्त  करने  के  बाद  तथा  विदेशी  मुद्रा
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 दिए  जाने  के  संबंध  में  सरकार  से  अनुमति  प्राप्त  करने  के  बाद  की  जाती  है  ।  ये  स्वीकृति यां

 प्राप्त  हो  जाने  के  faze  व्यापी  निविदाएं  आमंत्रित  करने  का  नोटिस  तैयार  किया  जाता

 है  तथा  समाचार-पत्रों  में  व्यापक  प्रचार  दिल्‍ली  स्थित  उच्चायोगों  तथा  दूतावासों  को

 सूचित  करने  ate  संभावित  विनिर्माताओं  को  सूचित  करने  के  बाद  संभावित  निविदाकर्माश्रों

 को  भेज  दिया  जाता  ऐसी  निविदाएं  प्राप्त  करने  के  लिए  दिया  गया  समय  90  दिन  या

 श्रमिक  दिन  होता  है  ।

 झनिवायं  हिंसापूर्ण  तथा  उपकरण  विमान  के  साथ  ही  खरीदे  जाते  हैं  ।  बाद  में  को  जाने

 वाली  लेखा  भंडार  तथा  yaarat  संबंधी  विभागों  के  वरिष्ठ  अधिकारियों

 की  एक  प्रावघानकर्ता  समिति  द्वारा  विस्तारपूर्वक  मूल्यांकन  करने  के  बाद  की  जाती  हैं  ।  इस

 समिति  की  सिफारिशों  के  श्राधघार  खरीददारी  करने  के  लिए  अगली  कारवाही  विभिन्‍न

 प्राधिकारियों  को  गई  वित्तीय  झाड़ियों  के  भ्रनुसार  की  जाती  है  ।

 विमानों  की  खरीद  के  लिए  विश्वव्यापी  निविदाएं  आमंत्रित  करने  का  प्रदान  ही  नहीं

 है  क्योंकि  विमानों  के  कुछ  ही  निर्माता  हैं  कौर  उसी  प्रकार  के  विमानों  का  विनिर्माण  एक  से

 अधिक  कम्पनियों  द्वारा  नहीं  किया  जाता  ।  इसलिए  विमानों  को  खरीद  उन  विमान  विनिर्माताप्रों

 से  की  जाती  है  जिस  विमान  का  चयन  एयरलाइन्स  द्वारा  सम्बन्धित  निदेशक  मंडल  के  विस्तृत

 श्रष्ययन  तथा  सिफारिशों  के  आघार  पर  शौर  इस  प्रयोजन  के  लिए  निधारित  कार्यविधि  का

 अनुसरण  करने  के  बाद  किया  जाता

 बीवी  निदेदाकों  के  वित्तीय  संस्थान

 6471.  श्री  राकेश  :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 बया  सरकार  का  ध्यान  बिना  निदेशकों  के  सरकारी  वित्तीय  संस्थानों  के  संबंध  में  प्रकाशित

 समाचार  (7  1983  का  फाइनेसिशयल  एक्स प्र  की  शोर  दिलाया  गया  कौर

 यदि  तो  ऐसे  संस्थानों  का  पुरा  ब्यौरा  ब्या  है  ate  वहां  नियुक्तियों  में  विलम्ब

 के  कारण  क्या  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  जनादेश  :  कौर

 बॉडीज  विदाउट  शीषर्क  7  1983  के  में

 प्रकाशित  समाचार  सरकार  ने  देखा  है  ।  सरकारी  क्षत्र  के  बैकों  ate  विभिन्‍न  वित्तीय  संस्थाओं

 के  बोर्डों  के  गठन  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  इस  प्रकार  है  :

 (1)  20  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  निदेशक  मंडल  पिछले  साल  के  शुरू  में  पुनर्ग ठित  किए  जा

 चुके  थे  ।

 vd
 {~->5

 न (2)  भारतीय  शझ्रौद्योगिक  विकास  बेक  के  देशक  मंडल  तीन  नए  गेर-कर्मचारी

 निदेशक  15.3.83  नय  mat  गए  हैं  |

 (3)  भारतीय  रिज  बैंक  का  केन्द्रीय  18.3.83  को  पुनर्गठित  किया  गया  ।
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 ren

 (4)  राष्ट्र  कृषि  wie  ग्राम रा  विक  गम  बेक  कौर  भारत  के  निर्यात-रायात  बैंक  के

 निदेशक  मंडल  भी  इस  बीच  गठित  किए  जा  चुके  हैं  ।

 (5)  इस  भारतीय  स्टेट  बैंक  केन्द्रीय  बोर्ड  के  पुनर्गठन  का  कार्य  चल  रहा  है  ।

 भारतीय  श्री-व्यवस्था  संबधी  कार्यशाला

 6472.  श्री  माधवराव  सीरिया  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1983  के  दूसरे  सप्ताह  में  नई  दिल्‍ली  में  भारतीय  अरे-व्यवस्था  पर

 एक  कार्येशालाका  आयोजन  किया

 यदि  तो  सरकार  ने  कार्यशाला  में  भाग  लेने  वालों  द्वारा  भारतीय

 व्यवस्था  की  बारी  की  से  की  गई  समालोचना  पर  ध्यान  दिया

 यदि  तो  कायंशाला  में  की  गई  प्रमुख  टिप्पणियां  क्या
 कौर

 मुद्रा-स्फीति  को  नियन्त्रित  करने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्री  प्रणब  मुखर्जी  )
 :

 से
 माननीय  सदस्य  द्वारा

 12  1983  को  नई  दिल्‍ली  में  थ  व्यवस्था  को  संमावनाश्ोंਂ  के  संबंध  में

 आयोजित  कार्य  दाला का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  ।  उसमें  भाग  लेने  वाले  व्यक्तियों  ने  भ्रमों-व्यवस्था

 के  विभिन्‍न  श्र  गों  जैसे  कि  सकल  राष्ट्रीय  उत्पादन  की  कृषि  तौर  उद्योग  के

 भुगतान  शेष  ae  के  कार्य  के  संबंध  में  मंतव्य  प्रकट  किए  थे  ।

 (7)  संसद में  प्रस्तुत  की  गई  1982-83  की  आधिक  समीक्षा  ata  भाषण  में

 मुद्रास्फीति  को  नियन्त्रित  श्रेय-व्यवस्था  में  उत्पादक  शक्तियों  को  सुदृढ़  करने  तथा  बाह्य

 भुगतान  दोष  की  सक्षम  स्थिति  प्राप्त  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  किए  गए  उपायों  के  ब्यौरे  दिए

 गए  हैं  ।

 ata  द्वारा  पाकिस्तान  को  सेनिक  सहायता

 6473.  श्री  देसाई  :

 श्री  वृद्धि  चन्द्र  जेन  :  कया  रक्षा  मो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  को  1983  में  चीन  पूर्वनियोजित

 ग्राउंड  wan  विमानों  में  से  छः  विमान  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  चीन  में  ब  तक  पाकिस्तान  को  कुल  कितनी  सहायता  दी

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  पाकिस्तानी  सैनिक  कर्म चा  रियों  को  चीनियों  द्वारा  प्रतीक्षित

 किया  जा  रहा

 चीनी  ४-5  ग्राम  eh  विमान  भारतीय  सुरक्षा  के  लिए  किस  हद  तक  खतरनाक

 कौर

 लार atin पाकिस्तान  1  ऐसे  विमान  प्राप्त  कर  लिए  जाने  से  उत्पन्न  खतरे  से  निपटने  कें

 लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  उपाए  किए  गए  हैं  ?
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 रक्षा  मंत्री  वेंकट  :  चीन  द्वारा  पाकिस्तान  को  विमान

 सप्लाई  किए  जाने  की  प्रस  रिपोर्ट  सरकार  ने  देखी  हैं  ।

 विश्वसनीय  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  |

 सरकार  ने  इस  बारे  में  रिपोर्ट  देखी  हैं  ।

 प्रौढ़  हमारे  सुरक्षा  परिवेश  में  हो  रही  सभी  गतिविधियों  पर  सरकार  निगरानी

 रखती  है  ate  पुरी  रक्षा  तैयारी  को  बनाये  रखने  के  लिए  उपयुक्त  उपाय  करती  है  ।  चरागे  शर

 ब्यौरे  देना  लोक  हित  में  नहीं  होगा  ।

 बिहार  में  ऐतिहासिक  महत्व  घौर  लोक
 संस्कृति

 के  स्थल

 6474.  श्री  कमला  मिश्र  मधुकर  :  क्या  पर्यटन  atc  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  बिहार  राज्य  में  ऐतिहासिक  महत्व  शौर  लोक  संस्कृति  के  कितने

 स्थलों  का  पता  लगाया  गया  कौर

 पूर्वी  चम्पारन  जिला  मोतिहारी  में  एसे  स्थलों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यटन  dame  घबिसानन  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  खुर्द  अलम

 विभाग  द्वारा  राज्य  सरकार  से  परामर्श  करके  बिहार  में  पर्यटन  विकास  के  लिए  निर्धारित  किए

 गए  स्थानों  के  नाम  हैं
 :  *

 बाल्मीकि  सी  ता  तिलैया  हजारी

 नेतरहाट  कौर  रांची  ।

 बिहार  में  जिन  स्थानों  पर  पर्यटन  विकास  जाना  उनमें  पूर्वी  चम्पा रन

 जिले  में  मोतीहारी  एक  स्थान  है  ।  पूर्वी  चम्पा रन  में  राष्ट्रीय  तौर  पर  संरक्षित  स्थान  हैं-लारिया

 में  gala  केसरिया  में  ates  स्तूप  अ्रौर  सागरदीह  में  बिना  खुदा  टीला  ।

 भारत  में  यूरोपीय  निवेश  की  संभावनाए

 6475.  थी  चिरंजी  लाल  wat  :  क्या  वक़्त  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करने  कि  :

 कया  सरकार  का  ध्यान  22  1985  को  समाचार  पत्रों  में  प्रका  शित  श्री  फ्रांस

 यूरोपीय  श्रमिक  समुदाय  के  एक  सदस्य  के  हाल  के  वक्तव्य  की  are  दिलाया  गया

 है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  निकट  भविष्य  में प्र धिक  यूरोपीय  निवेश  की  संभावना  कौर

 यदि  तो  उस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  यूरोपीय  देशों  के  साथ

 सहयोग  के  लिए  कदम  उठाए  जाएंगे  ?

 वित्त  wat  प्रणब  मुखर्जी  )
 :  तथा

 यूरोपीय  आधिक  समुदाय  प्रोद्योगिकी

 प्रबन्धों  के  संदर्भ  में  एक  मुख्य  भागीदार  सरकार  इस  बात  को  मानती  है  कि  भारतीय

 कम्पनियों  के  साथ  ऐसे  carat  को  बढ़ाने  की  अच्छी  garg  है  ।  भारतीय  निवेश  केन्द्र  हमारी
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 नीतियों  अर  अजान  का  प्रचार  करने  और  विशिष्ट  wea  ग  प्रबन्धों  को  बढ़ाने  के  लिए
 संगोष्ठियों  का  आयोजन  कर  रहा  है  se  मेलों  में  भाग  ले  रहा  है  ।

 qaqa  सैनिकों  के  पुनर्वास  के  लिए  प्रस्तावित  योजना

 6476.  थ्रो  चिरंजी  लाल  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  भूतपूर्व  सैनिकों  के  पुनर्वास  के  लिए  किसी  योजना  का  प्रस्ताव  किया  गया

 रोक

 यदि  तो  उसकी  प्रमुख  बातें  क्या  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मन्नीਂ  fag  देव  )  :
 शौर

 सदन  के  पटल

 पर  एक  विवरण  रखा  गया  हैं  ।

 विवरण

 भूतपूर्व  से  नाकों  सेवानिवृत  होने  वाले  सेना  कार्मिकों  को  ग्राम रा  क्षेत्रों  में  निजी  रोजगार

 के  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  विभिन्न  देशों  में  प्रशिक्षण  देने  के  सम्बन्ध  1  1983  से

 प्राथमिक  आघार  पर  एक  नई  योजना  सैनिकों  का  निजी  रोजगार  चलाने  के

 लिए  तैयार  लागू  को  गई  है  ।  इस  योजना
 की  मुख्य-मुख्य  बातें  इस  प्रकार हैं

 :

 (1)  यह  योजना  ग्रामीण  क्ष  त्रों  कौर  अन्य  के  सेवानिवृत्त  होने  वाले

 सेना  कार्मिकों  ae  wage  सैनिकों  को  उनके  गांव  के  समीप  बसाने  के  लिए  लाग  की  गई  है  ।

 (2)  यह  योजना  प्राथमिक  भ्राता  पर  दो  वर्ष  भ्रमित  1983-84  शौर  1984-85  के  लिए

 6  हिमाचल  उत्तर  राजस्थान  ate  तमिलनाडु  प्रत्येक  में  एक

 योजना  के  आघार  पर  चलाई  जाएगी  ।  पहले  वर्ष  में  प्रत्येक  जिले  से  10.0  कार्मिक  चुनकर  600

 sift  को  प्रशिक्षण  दिया
 दूसरे

 ag  में  यह  संख्या  बढ़कर  900
 कर

 दी  जाएगी  ॥

 (3)  इस  योजना  के  कार्यान्वयन  में  पुनर्वास  जिला  सैनिक  जिला

 ग्रामीण  विकास  जिले  के  मुख्य  बेक  शौर  जिला  उद्योग  केन्द्र  प्रौद्योगिक  प्रशिक्षण  केन्द्र

 aar  meq  प्रशिक्षण  संस्थान  सहयोग  करेंगे  |

 (4)  भूतपूर्व  सैनिकों  के  मस्त व्य  ate  रुचि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  स्थान-विशेष  के  आधार

 पर  प्रशिक्षण  के  ट्रेड  रखे  जाएंगे  ।

 (5)  प्रशिक्षण  की  अवधि  तीन  से  चार  महीने  के  बीच  होगी  ।

 (6)  इस  योजना  के  कार्यान्वयन  पर  विभिनन  उप-समितियां  निगरानी  जिला-स्तर

 पर  जिलाधीश  समिति  के  भ्रध्यक्ष  राज्य-स्तर  पर  मुख्य  सचिव  wit

 (7)  प्रशिक्षण  के  दौरान  श्रीवास  ate  भोजन  के  खर्चे  के  रूप  में  भूतपूर्व  सैनिक  को  250

 रुपये  प्रतिमाह  की  वृत्ति  दी  जाएगी  ।  प्रदक्षिणा  निःशुल्क  fear  जाएगा  |

 (8)  प्रशिक्षण  के  बाद
 मूत  पूर्व

 सैनिकों  को  अधिकतम  3,000  की  वित्तीय  सहायता  दी

 जाएगी  |  इस  सहायता  की  वास्तव  #  राशि  इस  वात  पर  fade  करेगी  कि  सूतपुत्र  सेनिक  किस
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 a  >  in  a
 प्रकार  की  पसियाणा  चलाना  च.८हता  उस  प  रोज  दि  ग  की  ध्र्थक्षमता  अर  रोजगार

 परियोजना  को  शुरू  करने  के  लिए  भूतपूर्व  सैनिकों  द्वारा  निवेश  को  जाने  वाला  रकम  के  लिए

 कितनी  राशि  उधार  लेने  की  जरूरत  पड़ेगी  ।

 (9)  भूतपूर्व  सैनिकों  को  जिस  सहकारी  संख्या  में  कम
 से

 कम  10  व्यक्ति  हों  उसे

 परियोजना  की  लागत  के  50%  तक  वित्तीय  सहायता  पाने  का  हक  होगा  परन्तु  इसकी  प्रतिशत म

 रकम  सहकारी  संख्या  के  प्रति  सदस्य  के  हिसाब  से  3.000  तक  सीमित  होगी  ।

 (10)  इस  योजना  के  अंतरगत  प्रशिक्षण  पाने  के  बाद  जो  भूतपूर्व  सैनिक  निजी  रोजगार

 परियोजना  चलाना  चाहते  हैं  उन्हें  केन्द्रीय  सैनिक  बोर्डों  के  विंमान  नियमों  के  श्रन्तगंत बेक  ऋ

 पर  ब्याज  में  सहायता  पाने  का  भी  हक  होगा  ।

 यौन  विशेषज्ञ  कांड  में  सम्मिलित  प्राय-कर  कम चारो

 6477.  श्री  सुभाष  यादव  :

 श्री  राम  गोपाल  रेड्डी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  अपराध  शाखा  ने  1982 (

 में  बड़ी  संख्या  में  प्राय-कर  कर्मचारियों  को  एक  यौन-विशेषज्ञ  कांड  में  सम्मिलित  पाया

 यदि  तो  कया  सरकार  ने  इस  कांड  में  सम्मिलित  पाए  गये  व्यक्तियों  के  विरुद्ध

 कोई  कार्यवाही  की  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाली  राम  सरकार  का  ध्यान

 1  भ्रक्तूबर  1982  को  प्रकाशित  उस  कथित  कांड  की  एक  रिपोर्ट  की  आर  दिलया  गया  है

 जिसमें  नई  दिल्‍ली  में  एक  हकीम  कौर  उसके  परिवार  के  अन्य  सदस्यों  के  शिव  स/क्लीमिक  पर

 मारे  गए  छापे  के  काररण  उत्पन्न  मामले  के  निपटान  के  सम्बन्ध  में  आयकर  विभाग के  कुछ

 अधिकारी  ग्रस्त  मामले  की  जांच  को  गई  है  कौर  यह  पाया  गया  है  कि  मामले  का  निर्णय

 उपयुक्त  आयकर  प्राधिकारियों  द्वारा  wast  gfafaqa  के  श्रन्तगंत  लिया  गया  था

 श्र  ये  टर्न  नहीं  उठते  ।

 पुराने  पड़ते  जा  रहे  प्रशिक्षण  विमान  के
 स्थान

 पर  नया  विमान  प्रयोग

 में  लाया  जाना

 6478.  af  माधव  राव  सिंधिया  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  रक्षा  सेनानियों  के  लिए  पुराने  पड़ते  जा  रहे  प्रशिक्षण

 विमान  को  बदलने  के  लिए  एक  नए  प्रशिक्षण  विमान  का  चयन  कर  लिया

 यदि  तो  नए  विमान  की  मुख्य  विशेषताएं  क्या  हैं  ate  ऐसे  विमान  को  प्राप्त

 करने  ait  उसका  विकास  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  कौर

 यदि  उपयुक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  चयन  में  विलम्ब  के  कारण

 नया  हैं
 ?
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 ब  एएए

 रक्षा  मन्त्री  arr.  वेंकट  en रास  ॥  जी

 यह  विमान  आरंभिक  उड़ान  प्रशिक्षण  के  लिए  पर्याप्त  उपयोगी  है  ।  हिन्दुस्तान
 एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  में  इसका  विकास  भ्रान्ति  चरणों  पर  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 यौन-रोग  विशेषज्ञ  के  क्लिनिक  से  दस्तावेज  जब्त  किया  जाना

 6479.  भ्रमित  कुमार  मेहता  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 नया  अ्रायकर  विभाग  ने  एक  यौन  रोग  विशेषज्ञ  क्लिनिक  पर  मारे  गए  छापे  के
 दौरान  कर  अपवंचन  सम्बन्धी  ऐसे  महत्वपूर्ण  दस्तावेज  जब्त  किए  जिनकी  प्रवर्तन  निदेशालय

 को  भी  waar

 क्या  आयकर
 विभाग

 ने  यह  मामला  एक  ऐसे  आयुक्त  श्री  रणवीर  fag  को  सौंप
 दिया  जो  कुछ  सप्ताह  बाद  सेवा  निवृत्त  होने  वाले  थे  ate  जिन्होंने  न  केवल  gTqAy

 निवृत्ति  से  एक  दिन  पहले  मामला  निपटा  कर  क्लिनिक  को  बेदाग  करार  दे  दिया

 बल्कि  उक्त  क्लिनिक  प्रदान  निदेशालय  की  मांग  की  कौर  ध्यान  दिए  बिना  दस्तावेज

 वापिस  कर  दिए  कौर

 क्या  आयकर  विभाग  के  इतिहास  में  यह  पहला  अवसर  जबकि  एक  मामले

 को  इतनी  शीघ्रता  से  उस  अधिकारी  द्वारा  निपटान  कर  दिया  जो  अगले  दिन  सेवा-निवृत्त

 हो  रहा  था  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाली  राम  से  यौन  रोग

 विशेषज्ञ  के  क्लीनिक  ate  परिसरों  की  तलाशी  लेने  पर  बिदेशी  मुद्रा  के  लेन-देन  से  सम्बन्धित

 कतिपय  दस्तावेज  भी  बरामद  किये  गये  थे  ।  व्यवसायियों  से  सम्बन्धित  ग्राहक

 दिल्‍ली  ४111  के  अधिकार  क्षेत्र  में  कराते  हैं  जिस  पद  पर  तब  श्री  रणवीर  चन्द्र  तैनात

 सार  उन्होंने  इस  मामले  का  निपटान  किया  था  ।  निपटाए  गए  मामलों  में  क्लिनिक  को  बेदाग

 करार  नहीं  दिया  गया  ।  सम्बन्धित  व्यक्ति  के  विदेशी  मुद्रा  के  लेन-देन  से  सम्बन्धित

 दस्तावेजों  की  sada  निदेशालय  द्वारा  विधिवत्‌  रूप  से  जांच  को  गई  ale  फोटोस्टेट

 जहां  मांगी  गयी  मुहैया  की  गई  थी  ।  उपरोक्त  दस्तावेजों  की  यूल  प्रतियां  वापस  नहीं  दी  गई  हैं

 me  नही  प्रबंधन  निदेशालय  की  माग  को  नजर-अन्दाज  करते  हुए  कोई  eq  दस्तावेज  ही  वापस

 किए  गए  हैं  ।

 नागरा  छावनी  में  नकली  पटु  पर  भूमि  का  आबंटन

 6480,  श्री  निहाल  सिह  :

 श्री  राम  सिंह  वाक्य  :  कया  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  HUT

 क्या  यह  सच  है  कि  छावनी  सम्पदा  आगरा  ने  1980 के  ग्रस्त  में  कुछ

 विशेष  व्यक्तियों  को  दस-दस  एकड़  भूमि  नकली  पट्टों  पर  ग्राबंटित  कौ  थी  ;

 क्या  यह  भी
 सच  है  कि  ag  पट्टा  इसलिए  नकली  था  कि  स्टीम  पेपर  17
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 ि

 1980  को  खरीदे  गए  थे  जबकि  उन  पर  ध्रंक्त  पटेल  की  ae  रहा  WITT,  1980
 ware  गई

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उपयुक्त  मामले  के  विरुद्ध  रक्षा  मंत्रालय  को  शिकायत  की

 गई  थी  लेकिन  रक्षा  लखनऊ  के  व  रिप्ठ  अघिकारियों  ने  न  केवल  इस  मामले  को  दबाने

 कौ  कोशिश  की  बल्कि  संबंधित  फाइल  भी  घर-उधर  कर  कौर

 तो  क्या  सरकार  का  इस  मामले  में  श्रावक  जांच  करने  भ्र ौर  इसके  लिए

 जिम्मेदार  व्यक्तियों  को  दण्ड  देने  का  विचार  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सिह  देव  )
 :  से  सैनिक  सम्पदा

 अगरा  आगरा  ने  5.1.80  को  26.46  एकड़  रक्षा  के  दो  प्लाट  दो  व्यक्तियों

 को  पट्टें  पर  दिए  ।

 2.  श्राबंदित  किए  गए  प्लाटो  के  लिए  सेनिक  सम्पदा  ara  सकील  ने

 27.10.1980  को  प्रति  10  मुल्य  के  स्टाम्प  पेपरों  पर  पट्टा  करार  मूल  रूप  से  तयार  किए  ।

 पट्टा  करार  प्रति  15  मूल्य  के  स्टाम्प  पेपरों  पर  तैयार  किए  जाने  थे  इसलिए  पंजीकरण

 श्रधघिका रियों  ने  उन्हें  पंजीकरण  करने  से  इन्कार  कर  दिया  ।  इसलिए  इन  दो  व्यक्तियों  ने

 पांच  मूल्य  के  स्टाम्प  पेपर  17  1980  को  कौर  उन  पर  पट्टा  करार  तेयार

 किया  जिसमें  करार  के  27.10.80  को  निष्पादित  होने  का  उल्लेख  किया  att  पिछले  सैनिक

 सम्पदा  अघिकारी  के  हस्ताक्षर  करवाये  जो  तब  तक  आगरा  से  स्थानान्तरित  हो  चुका  था  ॥

 बाद  में  नए  सेनिक  सम्पदा  आगरा  सकील  ने  1980  में  इन  पट्टाधारियों

 को  विधिवत्‌  पंजीकृत  पट्टे  वापस  लौटाने  को  कहा  ।  तदनुसार  पट्टाधारियों  ने  उक्त  पट्टे  afar

 सम्पदा  भ्रमणकारी  arte  को  लौटा  दिए  जिसने  फरवरी  1981  में  इन  .  पटाधारियों  को  सूचित

 किया  कि  स्टाम्प  पेपरों  की  खरीद  की  तारीख  कौर  पट्टे  के  निष्पादन  की  तारीख  में  विसंगति  है

 इसलिए  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  शर  उक्त  पट्टे  उन्हें  वापस  नहीं  किए  जा  सकते  ।  ये

 पट्टे  aa  सेनिक  सम्पदा  श्रधघिकारी  आगरा  के  कार्यालय  में  नहीं  हैं  ।

 3.  शिकायत  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 सांसो  छावनी  की  भ ूम  पर  आवासीय  एकक

 6481.  श्री  निहाल  fag  :

 eft  राम  fag  शावक  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  1982  में  कुछ  लोगों  ने  wiay  छावनी  प्राधिकरण  को  कांसी  छावनी  की  भूमि

 सर्वे  संख्या  47  जो  में  कब्रिस्तान  के  रूप  में  दर्शाई  गई  पर  आवासीय  एककों
 के  निर्माण  की  भ्र नुम ति  के  लिए  आवेदन  किया  था  कौर  क्या  इन  लोगों  में  से  कुछ  के  आवेदन

 पत्र  स्वीकार  कर  लिए  गए  थे  शरर  यदि  हां  तो  इन  अ्रावेदन  पत्रों  को  स्वीकार  करने  का  श्राघार

 क्या

 क्या  यह  मी  संच  है  कि  जब  छावनी  सम्पत्ति  मंडल  के  आगरा  कार्यालय  ने  इस

 वन  के  निदेशक  ने  उक्त पर  आपत्ति  तो  रक्षा  भूमि  निदेशालय  कौर  छावनी  विभा
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 सम्पदा  भ्रमणकारी  की  झ्रापत्ति  को  निराधार  घोषित  करते  हुए  रद्द  कर  दिया  था  ate  कब्रिस्तान

 में  आवासीय  एककों  का  निर्मा  कर  दिया  गया  शौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  सम्बन्ध  में  उच्च  स्तरीय  जांच  कराने

 कौर  दौषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सिह  देव  )
 :  सर्वे  संख्या

 47  के  एक  भाग  के  मालिक  द्वारा  भवन  निर्माण  का  नक्शा  प्रस्तुत  करने  पर  छावनी  भांति

 ने  दिसम्बर  1981  में  भवन  निर्माण  की  मंजूरी  दी  थी  ।  यह  भूमि  निजी  स्वामित्व  के  अधीन  है

 इसमें  झ्र घि कतर  निर्माण  पहले  ही  हो  चुका  है  श्र  इस  कमी  पर  भवन  निर्माण  पर  रोक  लगाने

 की  कोई  योजना  नहीं  है  इसलिए  मंजूरी  दे  दी  गई  थी  ।

 जी  क्योंकि  भूमि  निजी  स्वामित्व  के  अधीन  थी  इसलिए  at.  आगरा

 की  आपत्ति  को  रह  करना  सही  था  |

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍लो  में  हेरोइन  घोटाला

 6482.  श्री  जगपाल  fag  :

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (¥)  क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  राजधानी  में  एक  हेरोइन  घोटाले  का  पर्दाफाश

 किया  गया  है  जिसमें  एक  विदेशी  राजदूत  भी  सम्मिलित  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ake  तत्सम्बन्धी  गिरोह  का  काम  करने  का

 तरीका  क्या  था  कौर  इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाभिराम  :  कौर  सरकार  को

 मिली  सुचना  के  अ्रनुसार  नई  दिल्‍ली  एक  दूतावास  में  नियोजित  एक  विदेशी  राष्ट्रिक  को

 पेरिस  में  दिनांक  18.2.83  को  गिरफ्तार  किया  गया  जिसने  अपने  सामान  में  15  किलोग्राम

 हीरोइन  छिपाई  हुई  उसने  बताया  कि  जिस  सूटकेस  में  निषिद्ध  माल  वह  उसे  नई

 दिल्‍ली  में  किसी  व्यक्ति  ने  दिया  था  ।  केन्द्रीय  जांच  ब्युरो  इस  मामले  में  यथोचित  कार्रवाई  कर

 रहा है

 एयर  कन्डीशनिंग  ate  रेफ़िजेरेदान  सम्बन्धी  उद्योग  को  कर  राहत

 6483,  श्री  मोहन  लाल  पटेल :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एयर  कंडीशनिंग  एण्ड  रैफ़िजेरेशन  एसोसिएशन  ने  सरकार  से  कर  प्रस्ताव

 भ्र ौर
 उद्योग  हेतु  अनुदान  राहत  की  पुनरीक्षा  करने  का  अ्रनुरोध  किया  क्योंकि  उत्पादन

 शुल्क  के  मारी  दबाव  के  कारण  इस  उद्योग  में  क्षमता  से  कम  उत्पादन  हो  रहा  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टा भि राम  wa):  ae  (a)  ब्रास

 इण्डिया  cat  कंडीशनिंग  एण्ड  रेफ़ीजेरेशन  एसोसिएशन  ने  सरकार  वातानुकूलन  शौर
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 प्रशासन  उद्योग के  विषय  में  वर्तमान  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  योजना  की  समीक्षा  करने  लिए
 rep  ०  ध  ब  दे

 कुछ  सुभाव  दिए  हैं  ।  सरकार  ने  टन  सुल्तानों  पर  वि विचार  क्रिया  है  परन्तु  इन्हें  स्वीकारने  योग्य

 नहीं  पाया  गया  हैं  |

 सरकारो  क्षत्र  का  काय  निष्पादन

 6484.  श्री  बी  देसाई

 थ्रो  गुलाम  रसूल  कोचक  :
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि

 क्या  सरकारी  क्षत्र  का  कार्य  निष्पादन  1982-83  कौ  प्रथम  छमाही  में
 कुल  बिक्री

 सकल  निवल  लाभ  कौर  वास्तव  में  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  कुल  मिला  कर  सुधरा है

 यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस्पात  ate  कोयला  सहित
 दो  प्रमुख  क्षेत्रों

 को  धक्का  पहुंचा  है

 यदि  तो  जुलाई-सितम्बर  की  fama  के  बाद  सरकारी  क्षत्र
 के

 उपक्रमों  को

 स्थिति  क्या  wiz

 इस  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  1983-84  के  दौरान  इस्पात  ग्रोवर

 कोयला  सहित  दो  प्रमुख  क्षेत्रों  का  सुधार  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  |

 चित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टा सि राम  :  1982-83  के  दौरान

 सरकारी  उद्यमों  के  अनुमानित  ताजा  का यं चालन  परिणामों  से  ara  क्षत्रों  के  श्रस्तगंत  कुल  बिक्री

 एवं  लाभकारिता  एक  उत्पादन  के  रूप  में  सुधार  दिखायी  पड़ता  है  ।

 1982-83  कौ  पहली  छमाही  के  दौरान  इस्पात  पिंडों  तथा  बिक्री  योग्य  इस्पात  के

 उत्पादन  में  1981-82  say  छमाही  के  दौरान  हुए  उत्पादन  की  तुलना  में  मामूली  सी

 गिरावट  दिखाई  पड़ती  है  परन्तु  ag  की  दूसरी  छमाही  Hag  कमी  पुरी  हो  गई

 1982-83  की  हलो  छमाही  के  दौरान  कच्चे  कोयले  के  उत्पादन  में  1981-82  की  उसी  wale

 के  दौरान  हुए  उत्पादन  की  तुलना  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 (7)  1982-83  के  प्रथम  9  महीनों  के  दौरान  उत्पादन  आंकड़ों  के  विश्लेषण  से

 qe  पता  चलता  है  कि  पिछले  ag  इसी  छमाही  के  दौरान  हुये  उत्पादन  तुलना  में  कच्चे

 लिग्नाइट  एवं  प्राकृतिक  गैस  grata  कच्चे  पेट्रोलियम  शौर  परिचित  कच्चे

 तेल  सीमेंट  निगम  तांबा  शरीर  एल्युमिनियम  उत्पादन  बढ़ा है  ।
 भारी  इंजीनियरी  समह  के  उद्योगों  में  भी  उल्लेखनीय  बुद्धि  हुई  है  ।  उर्वरकों  तथा  खनिज  एवं

 धातु  के  उत्पादन  में  गिरावट  भी  भाई  है  ।

 इस्पात  ate  कोयला  क्षत्रों  सहित  सभी  क्षेत्रों  के  सरकारी  उद्यमों  के  कायें  निष्पादन

 में  सुधार  की  निरन्तर  समीक्षा  की  जाती  है  जिसमें  निम्नलिखित  समुदाय  शामिल  हैं  :

 (1)  सरकारी  उद्यमों  में  उत्पादन  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  अवस्थापना  सम्बन्धी

 सुविधाओं  जेसे
 आ्राधारभूत  कच्चे  माल  प्राणी  की  व्यवस्था

 करके  उनके  कार्य-निष्पादन का  सोच  स्तर  पर  पा
 रविवार

 करते
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 क्षेत्र 1905  )

 (1)  शीर्ष  प्रबन्धकीय  कार्मिकों  के  चयन  एवं  मूल्यांकन  को  बेहतर  बनाना  तथा  शीष

 रिक्त  पदों  को  यथा  समय  भरना

 (iT)  मजूरी  विवादों  को  शीघ्र  तय  करना  |

 (IV)  प्रशासनिक  मंत्रालयों  एवं  सरकारी  उद्यम  कार्यालय  द्वारा  उद्यमों के  कार्य  निष्पादन

 को  समय-सत्य  पर  समीक्षा  करना  |

 ४  ध  ह
 (४)  संयन्त्र  और  महीनों  कौ  निवारक  एवं  पूर्वा नुम  धि  झनुरक्षणा  पद्धति  लागु

 करना  |

 (४1)  यथावश्यक  संयोजक  सुविचारों  तथा  निजी  उद्योगों  बिजली  संयंत्रों  में  पति  रिक्त

 पूजी  निवेश  की  स्वीकृति  देना  ।

 विमान  उत्पादकता  से  सम्बद्ध  बोनस  प्रणाली  का  पुनरावलोकन  करने  के  लिए  समिति

 6485.  श्री  नबल  किशोर  दार्मा  :  क्या  चित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने वतंमान  उत्पादकता  से  सम्बद्ध  बोनस  प्रणाली  पुनरावलोकन

 करने  झ्र ौर  कब  तक  इस  बोनस  योजना  के  waa  न  art  वाले  कर्मचारियों  पर  इसको  लागू

 करने  की  संभाव्यता  की  जांच  करने  के  लिए  एक  उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति  का  गठन  किया

 इस  समिति  के  सदस्य  कौन-कोन  हैं  att  इसके  विचारणीय  विषय  क्या  कौर

 इस  समिति  के  अपनी  fend  कब  तक  प्रस्तुत  कर  दिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टा मि राम  :  से  एक  विवरण-पत्र

 संलग्त  है  जिसमें  भ्रपेक्षित  सूचना  दी  गई  है  ।

 विवरण

 वर्तमान  में  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचरियों  के  कुछ  ॒  पदों  पर  लागू  उत्पादकता  सम्बद्ध

 योजना  के  कार्य  प्रचालन  कौ  सभी  पतलूनों  से  जांच  करने  ate  सिफ़ारिशों  करने  के  लिए

 केन्द्रीय  सरकार  ने  के  समूहਂ  का  गठन  किया  है  ।  विभिन्‍न  संगठनों  में  लागू  की

 गई  उत्पादकता  सम्बद्ध  बोनस  योजना  के  प्रचालन  के  दौरान  जब  तक  समस्याएं  उत्पन्न  हुई

 हैं  वे  तथा  सामान्य  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  उत्पादकता  सम्बद्ध  बोनस  योजना  लागू

 करने  के  सम्बन्ध  में  कर्मचारियों  की  संस्थानों  द्वारा  की  गई  मांग  भी  इस  के

 के  विचार  के  लिए  भेजी  गयी  हैं  ।

 रियों  के  में  निम्न/लखित  व्यक्ति  हैं

 see श्री  वाले  करोड़  भ्रघ्यक्ष

 सचिव  ),
 मन्त्रिमण्डल  सचिवालय

 2.  श्री  सदस्य

 अपर  कामिक
 तथा

 प्रशासनिक  सुधार  विभाग
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 नभ  nr  बनना  स

 3,  श्री
 कनार पजा  सदस्य

 मुतु  सदस्य  डाकतार  बोड़े

 श्री  टंडन  लेखा  वित्त  मंत्रालय  इस  के  समूह के के

 सचिव  हैं  ।

 ऐसी  ara  है  कि  यह  का  समूह  30  1983  तक  अपनी  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  करेगा  ।

 1979  से  पु  सेवा  निवास  हुए  सरकारो  कर्मचारियों  पर  पेंशन  नियम  लागू  करना

 6486,  शी  माधव  राव  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 1979  से  पूर्वे  केन्द्रीय  atarey  सेवा  से  निवृत्त  उन  व्यक्तियों  विंमान  संख्या

 क्या  है  जिन  पर  नवीनतम  सेवानिवृत्त  नियम  लागू  नहीं  होते

 यदि  इस  विषय  पर  उच्चतम  न्यायलय  के  नवीनतम  विनिर्माण  के  अनुपालन में
 उन  पर  भी  नवीनतम  नियमों  को  लागू  तो  सरकार  को  कितना  अ्रनुमानित  पा

 रिक्त  व्यय  करना  अर

 (7)  1979  8  qa  सेवा  निवृत्त  हुए  उन  व्यक्तियों  पर  नवीनतम  faa  नियम  लागू  न

 किये  जाने  का  तक  ate  औचित्य  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाली  राम  :  ऐसे  व्यक्ति  जो  19698

 qa  सेवा-निवृत्त  हुये  तथा  जो  नवीनतम  सेवा  निवृत्ति  नियमों  के  wats  नहीं  लगभग  1!

 लाख  हैं  ।

 मोटे  भ्रनुमान  के
 पर  इसमें  वह  1979-80  से  1982-83  तक  बकाया  राशि

 के  रूप  में  204  करोड़  रुपये  का  अनुमानित  अतिरिक्त  व्यय  और  इसके  अलावा  1983-84 से  at

 51  करोड़  रुपये  का  वार्षिक  व्यय  श्रन्तग्रस्त  होगा  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  इंस  विषय  से  सम्बन्धित  निराले  की  समीक्षा  करने  के  लिए  एक

 भ्रावेदन  दायर  किया है
 ।  मामले  पर  निर्णय  हो  जाने  सुचना  मिली  है  परन्तु  faa  की

 प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 at.  सेटों  के  उत्पादन  के  लिए  करों  में  रियायतें

 6487.  at  डगर  सिंह  :  क्या
 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सभी  लोगों  को

 सेट  उपलब्ध  कराने  के  लिये  करों  में  रियायत  शादी  देने  के  लिए  कौन  से  प्रस्ताव

 मन्त्रालय  के  विचाराधीन  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  wat  पट्टामिराम  :  इस  समय  मन्त्रालय  किसी  ऐसे
 प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  कर  रहा  है  जिसके  अ्रन्तगंत  सभी  को  सेट  उपलब्ध  कराने  की

 दृष्टि  से  करों  में  de  प्रदान  की  जा  सके  ।

 कोयला  परियोजना  के  लिए  विश्व  कि  ऋण

 6488.  श्री  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
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 (=)  विश्व  बैंक  ने  भारत  सरकार  को  यह  सूचना  दी  है  कि  वह  दो  कोयला

 परियोजनाओं  के  लिए  ऋण  उपलब्ध

 यदि  तो  क्या  बैंक  किसी  उच्चधिकारी  दल  ने  मारे  1983  में  भारत  का

 दौरा  किया

 क्या  विश्व  बैंक  ने  यह  कहा  कि  वह  इस  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  1983  में

 लेगा  ;

 उन  कोयला  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या है  जिनके  लिए  fara  बेक  ऋण  उपलब्ध

 कौर

 उन  परियोजनाओं  को  कहां  पर  स्थापित  जायेगा  ?

 वित्त  मंत्री  प्रणब  मुखर्जी  )
 :  से  सिंगरौली  कोयला  क्षत्र  स्थित  दुदीचुमा

 खुली  खान  ate  भरिया  कोयला  क्षेत्र  स्थित  ब्लाक  11  खुली  खान  परि  योजना हों

 को  सहायता  के  लिये  विश्व  बेक  समूह  के  सामने  प्रस्तुत  गया  है  ।  इन  परियोजनाम्रों  का

 मुल्यांकन  करने  के  लिए  विश्व  बैंक  के  एक  शिष्टमंडल  ने  फरव  री/माचं  1983  में  भारत  का  दौरा

 किया  था  ।  बेक  की  प्रतिक्रिया  का  इन्तजार  किया  जा  रहा  है  ।

 wie  उपकरण  निगम  एण्ड  एक्युपमेंट  कार्पोरेशन  )  दारा

 ध्वजी  रिया  में  एक  मिल  की  स्थापना  किया  जाना

 6489.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  परियोजना  झर  उपकरण  निगम  एण्ड  इक्यूपमेंट  कार्पोरेशन )

 का  विचार  अ्रल्जीरिया  में  एक  कपड़ा  मिल  की  स्थापना  करने  का  विचार

 यदि  हां  तो  उस  सयंत्र  पर  कया  लागत  aaa ;
 अन्य  भारतीय  फर्मों  ने  समुद्र  पार  देशों  में प्रौर  कितनी  कपड़ा  परियोजनाश्रों  की

 स्थापना  की  कौर

 (7)  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  जो  हां  ।

 इस  टंकी  परियोजना  संविदा  का  मूल्य  62.8  करोड़  रुपये  है  ।

 तथा  (a,  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 विदेशों  में  भारतीय  संयुक्त  परियोजनाश्रों  के  रूप  में  स्थापित  कपड़ा  मिलें

 —

 भारतीय  हिस्सेदारों  के  नाम  देश/सहयोग  का  क्षेत्र  भारतीय

 इक्बटी

 वित्र

 रुपये

 ]  38.5 दी  सेंचुरी  स्पिनिंग  एण्ड  इन्होने  शिया/या  नें

 भारत  काम सं  एण्ड  इंडस्ट्रीज  इन्होने  शिया,/या नें
 69.1
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 2  3

 शाही  बाग  weet  rama  इन्डोनेशिया लिस्टर  141.4

 तथा  ब्लोन्डिड  यान॑

 गोकक  पटेल  वोल्वो  इन्डोनेशिया/कपड़ा  मिल  226.0

 बोम्बे  डाइंग  एण्ड  इन्डोनेदिया/कपड़ा  मिल  147.9

 दी  ग्वालियर  रंजन  सिल्क  इण्डोनेशिया  160.0

 स्कूल  फाइबर )

 दि  tas  वुमन  मिल्स  की  निया/ऊनी  वस्त्र  203.9

 सिंथेटिक्स  लि  की
 निया/सिन्थेटिक  346.9

 फिलामेंट  याने

 बिरला  काटन  एण्ड  वीविंग  मलेशिया/सिन्थेटिक  तथा  83.3

 मिल्स  ब्लैन्डिड  फैब्रिक्स

 10  क्वालिटी  टेक्सटाइल  ऐसो  साइट्स  मलेशिया/काटन  तथा  53.8

 ब्लडी  att

 11  करम  चंद  थापर  एण्ड  ब्रादंस  नाइजीरिया  वेस्ट  काटन  20.7

 ब्लैकेट्स

 12  इतने  स्पिनिंग  मिल्स  फिलिपीन्स  art  33.0

 13  बिरला  ब्रदर  7.5 थाइडल/सिन्थ॑  fear  एण्ड
 काटन  यान

 14  ग्वालियर  रेयान  सिल्क  थाइलैंड/सिकौंस  स्टेपल  47.9

 )  फाइबर

 2.  संयुक्त  परियोजनाओं  के  रूप  में  विदेशों  में  स्थापित  उपरोक्त  वस्त्र  मिलों  के  ग्र ति रिक्त

 तंजानिया  में  एक  स्मोकिंग  मिल  अर्थात  बांगो  लक्ष्मी  टेक्सटाइल्स

 एक्सपोर्ट  के  नेतृत्व  में  एक  साथ  संघ  द्वारा  कार्यान्वित  हो  रही  है  जिसका  संविदा काय

 मूल्य  7.3  करोड़  रुपये  है  ।

 3.  उपरोक्त  के  भारतीय  परियोजना  कौर  उपकरण  निगम  विदेशों  की

 लिखित
 परियोजनाश्रों  से  भी  संबद्ध  रहा

 परियोजना  विवरण  देश  लागत

 $$$  लनाकाकनननन
 रुपये

 में  )

 100,000  faa  19.40

 तकुए

 50.00  कोरिया  गणराज्य  7.80

 तकुए

 75,000  बंगलादेश  12.30

 तकुए

 15.000  इन्डोनेशिया  2,  74

 तकुए
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 पश्चिम  जमनी  को  मोटर  गाड़ियों  के  कर्ल  पुर्जों  का  निर्वात  किया  जाना

 6490,  sit  आनन्द  fag  :  क्या
 बाजीगर

 मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  परिचय  जमाने  से  लगभग  दो  करोड़  रुपये  मूल्य  के  मोटर  गाड़ियों  के  कलपुर्जों
 के  निर्यात  का  आडर  मिलने  की  आशा

 (a)  यदि  तो  किन-किन  भारतीय  फर्मों  ने  फ्रैंकफर्ट  में  हाल  ही  में
 हुए  नाटो

 मैकेनिकल
 व्यार  मेले  में  भाग  लिया

 भारतीय  दल
 के  नेता  कौर  wea  सदस्यों  के  नाम  ate  पदवी  क्या  हैं  जिन्होंने

 पशिचम  जर्मनी  के  समकक्षी  व्यक्तियों  के  साथ  निर्यात  संबंधी  करार  किए  तथा  बातचीत  में  भाग

 कौर

 जमाने  को  निर्वात  किए  जाने  वाली  मुख्य  चीजों  का  ब्यौरा  क्या है
 कौर  ऐसे  अधिक

 काडर  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  प्रयत्न  किये  गए  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारो  :  तथा

 व्यापार  विकास  प्राधिकरण  से  प्राप्त  जानकारी  के  14  से  19  1982  तक

 फ्रंट  में  आयोजित  नाटो  मैकेनिकल  मेले  में  भाग  लेने  के  फलस्वरूप  पश्चिम  जमाने  को  मोटर

 गाड़ियों  के  पुर्जों  के  निर्यात  के  लिए  प्रचुर  मात्रा  से  arse  प्राप्त  होने  कौ  संभावना  है

 area  का  सही  मुल्य  बताना  संभव  नहीं  जिन  भारतीय  फर्मों  ने  व्यापार  विकास  प्राधिकरण

 के  माध्यम  से  qatar  82  व्यापार  मेले  में  भाग  उनके  नाम  इस  प्रकार

 झा टो लाइट  )  जयपुर

 2  अ्राटोफ्लक्म  fa.,  लखनऊ

 श्राटोपिन्स  फरीदाबाद

 कलच  शराबो  फरीदाबाद

 grate  फांऊड़ीज  इनडोर
 )

 6  चत्गे  पाटिल  कोल्हापुर

 इण्डिकेदान  gaz  पेंट्स  बल्लभगढ़

 ल्यू मेक्स  इन्डस्ट्रीज  नई  दिल्‍ली

 मेनी  प्रिसीपल  प्रोडक्ट्स  बगलौर

 10  मेन सन्स  lel  बम्बई

 प्रीमियर  इन्कार  ara  कोयम्बतूर  कोयम्बतूर

 12  सीमा  रबड़  प्रा  दिल्‍ली

 13  सिरौंचा  नाटो  फरीदाबाद

 14  टॉस  प्रोडक्ट्स  मद्रास
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 णा

 5  दिवसीय  मेले  के  दौरान  अलग  अलग  फर्मों  ने  स्वतंत्र  रूप  से  ast  तय  किए  ।

 पश्चिम  जमाने  को  निर्वात  की  जाने  वाली  मुख्य  मद्दे  z:—aAlezt  गाडियों  के  हैड

 लैम्प  RaAraayt.  सील  किए  हुए  बीमा  फॉग  रीयर  व्यू

 रबड़  तथा  रबड़  टु  मेटल  बांडिडपाटंस  इन् जन  एग्जॉस्ट  सस्पेंशन  रबड़  पुर्जे

 गीयर  बाक्स  माउन्टिग्ज  तथा  रबड़  रबड़  के  ढले  हुए  TH  ड्रम  ग्रीस  होम

 लैम्प  तथा  क्लिप्स  ।  उपयु क्त  मदों  तथा  साथ  ही  मोटर  गाड़ियों  के  ग्रनुषंगी  सामान  सह  साधनों

 की  नई  मदों  के  लिए  और  ast  प्राप्त  करने  के  लिए  व्यापार  विकास  प्राधिकरण

 1983  में  फ्रैकफ्ट  में  आयोजित  होने  वाले  आटोमोबाइल  श्रासटेलंग  मेले  में  झगठवीं  बार  माग

 1983  में  व्यापार  विकास  प्राधिकरण  ब्रिटेन  में  मोटर  गाड़ियों  के  भारतीय  पुर्जों  की

 बिक्री  को  बढ़ावा  देने  के  हेतु  14  दिनों  की  अवधि  के  लिए  ब्रिटेन  को  उद्योगों  के  पांच  प्रतिनिधियों

 का  एक  पांच  सदस्यीय  बिपिन  दल  प्रायोजित  कर  रहा

 हाल  ही  में  व्यापार  विकास  प्राधिकरण  ने  संघीय  जमन  फ्रांस  तथा

 इटली  में  उत्पाद  विकास  श्रष्ययन  भी  पुरा  किया  इन  देशों  में  बिक्री  हेतु  अनेक  नये  क्रेता  क्रन्द्रो

 तथा  साथ  हो  नई  मदों  का  पता  लगाया  गया  उत्पाद  संशोधन  तथा  सुधार  के  क्षेत्रों  का  मौ

 पता  लगाया  है  ।

 सरकारी  उपक्रमों  के  श्रेय  के  रूप  में  संसद  सवस्य/विधान  सभा  सदस्य

 6491.  श्री  होश  कुमार  गंगवार  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  किसी  वर्तमान  संसद  सदस्य  ale  विधान  सभा  सदस्य  भ्रमणा  भूत पूर्व  संसद

 सदस्य  कौर  विधान  सभा  सदस्य  को  केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों  का
 पूर्णकालिक

 gear  बनाया  गया  यदि  तो  तत्संबंधी  पूरा  ब्यौरा  कया  रोक

 कया  नीति  के  रूप  में  सरकार  का  विचार  वेतन  के  आधार  पर  gunfire

 ब्य वसा धिक  अध्यक्ष  नियुक्त  करने  का  है  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  सरकारी  क्षत्र

 की  इकाइयों  में  घाटा  न  हो  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाली  राम  :  कौर  भ्रपेक्षित

 जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 सार्वजनिक  उद्योगों  at  स्थायी  समन्वय  समिति  को  बैठक

 6492.  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  कया  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  क्षत्र  में  कार्यरत  औद्योगिक  संगठनों  के  कार्यकरण  के  पुनरावलोकन

 के  लिए  सार्वजनिक  उघोगों  की  स्थायी  समन्वय  समिति  की  बठक  हुई  कौर

 यदि  तो  बैठक  में  लिए  गए  निकायों  का  विस्तृत  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य
 मंत्री  पट्टाली  राम  1980  में
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 oe  Sate:

 सरकारी  उद्यम  कार्यालय  द्वारा  आयोजित  श्रघिकाधिक  उत्पादन  एवं  उत्पादकता  संबंधी  राष्ट्रीय
 कार्यशाला  की  सिफ़ारिशों  के  झ्रनुसार  स्थापित  स्थायी  समन्वय  समिति  की  पिछली  बैठक  6

 1982  को  दी  गई  थी  ॥

 उस  बैठक  के  महत्वपूर्ण  निष्कर्षों  एवं  सिफारिशों  में  से  विशेषकर  निम्नलिखित

 उल्लेखनीय हैं

 (i)  सरकारी  क्षत्र  के  उद्यमों  में  उत्पादन  प्रोत्साहन  को  लागू  करना

 समीक्षा  करना  श्रावक  है

 (ii)  दिये  अवधि  में  तपने  वाली  परियोजनाओं  में  पु  जी  निवेश  के  बारे  में  काफी  लम्बे

 प्रस  तक  को  उपस्कर  संबंधी  श्रावक  त्यों  का  श्रीमान  तेयार  किया  जाना  ।

 (111)  निर्यात  संबंधी  के  लिए  प्रोत्साहन  जिसमें  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए

 प्रक्रियात्मक  सुघार  शामिल  की  समीक्षा  करना ।

 (iv)  सघन  ऊर्जा  बचत  समुदाय  करना  तथा  यथावश्यक  निजी  उपयोग  बिजली  संयंत्रों

 की  संस्थापना  के  लिए  भ्रमरी  कार्रवाई  शुरू  करना  |

 (v)
 उद्यमों  में  किये  गये  सफल  प्रयोगों  का  wea  उद्यमों  को  लाभ  पहुंचाना  ।

 (vi)  बेहतर  परिसीमा  एवं  कार्य-चालन  पर्यावरण  की  स्वच्छता  ।

 नियंत्रित  कपड़  का  नियतन

 '
 6493.  श्री  गदाधर  साहा  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  ay  हथकरघा  ata  a  मिलों  के  बीच  नियंत्रित  कपड़े  के  ग्रांट  के  बारे  में

 कया  नीति  निर्धारित  की  मई  थी  wit  aaa  ad,  कोटे  के  झ्रांवटन  के  बारे  में  सरकार  ने  क्या

 निरांय  लिया

 नियंत्रित  कपड़े  के  इतने  विज्ञान  स्टाक  जमा  हो  उनकी  बिक्री  घट  जाने  तथा

 सरकारी  उपक्रमों  को  हानि  होने  के  क्या  कारा  कौर

 इस  संबंध  में  क्या
 उपाय

 करने  का  बिचार  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारो  :  हज  1982-83

 के  लिए  मिल  क्षत्र  तथा  क्षेत्र
 के  लिए  कंट्रोल  के  कपड़े  का  wafer  आवंटन  इस

 प्रकार है

 मिल  क्षत्र  fa.  af  मीटर

 हथकरघा  क्षत्र  वर्ग  मीटर

 1983-84  के  लिए  आवंटन  इस  प्रकार  हैं

 मिल  क्षेत्र  300  fa.  af  मोटर

 हथकरघा  क्षत्र  350  वर्ग  मीटर
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 तथा  लगभग  7  वर्षों  के  बाद  1981  में  उपभोक्ता  कीमत  में  काफी

 वृद्धि  के  परिणामस्वरूप  कंट्रोल  के  कपड़े  की  कम  बिक्री  हुई  जिसके  फलस्वरूप  स्टाक  इकट्ठा  हो

 गया  उपभोक्ताओं  को  दिये  जाने  हेतु  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  द्वारा  राष्ट्रीय  सहकारिता  उपभोक्ता

 संघ  को  25%,  से  78%  की
 छूट

 दिये  जपने  से  इकट्ठा  gar  काड़ा  बिकना  शुरू  हो  गया  है  ।  कंट्रोल

 के  कपड़े  के  एकत्रित  हो  जाने  के  कारण  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  को  ate  हानि  होने  की  संभावना

 नहीं

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कार्यप्रणाली  में  परिवर्तन

 6494.  श्री  सुभाष  चन्द्र  यादव  :  क्या  वित्त  wat  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  पास  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  की  कायें  प्रणाली  में  परिवहन

 तथा  उन  उपक्रमों  को  बेहतर  कायें  के  लिए  उनमें  कार्यरत  उच्च  प्रशासनिक  अधिकारियों  की

 बदली  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  विचारा  घिन  कौर

 यदि  तो  उसकी  विस्तृत  रूपरेखा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  agi  राम  :  शोर  सरकार

 सरकारी  उद्यमों  में  उत्पादकता  एवं  कार्यात्मक  दक्षता  बढ़ाने  के  उद  इक  से  समुचित  उपाय  करने

 के  लिए  उनके  किये-निष्पादन  की  निरन्तर  निगरानी  करती  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  के

 कार्यचालन  में  afcada  करने  के  लिए  कोई  नया  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं

 पूर्णकालिक  निदेशक  मंडल  स्तरीय  जिनकी  संविदागत  नियुक्ति  शर्तों  में  किसी

 भी  शरीर  से  तीन  माह  के  नोटिस  की  ad  शामिल  के  कायम-निष्पादन  की  निरन्तर  समीक्षा

 की  जाती  है  |

 सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  हरजीत  लाम

 6495.  श्री  सैफुद्दीन  चौधरी  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेगे  कि

 क्या  ag  सच  है  कि  ay  1982-83  के  दौरान  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उद्योगों  ने  काफी

 लाभ  कमाया

 यदि  तो  किन-किन  मुख्य  कारणों  से  यह  सफलता  मिली  ate

 सरकार  इस  प्रगति  को  कायम  रखने  के  लिए  क्या  उपाय  करने  जा  रही  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  पट्टाली  राम  :  सरकारी  क्षेत्र  के  उसमें

 के  वर्ष  1982-83  के  लेखों  को  अभी  ग्रीम  रूप  नहीं  गया  161  सरकारी  कदमों  से

 प्राप्त  का यं चालन  परिणामों  के  ताजा  अनुमान  के  अ्राघार पर  उन्होंने  1982-83  के  दौरान

 लगभग  600  करोड़  का  श्रोती  निवल  लाभ  जीत  जबकि  1981-82  के  दौरान  187

 उद्यमों  ने  484.58  करोड़  का  निवल  लाभ  अजित  किया  था  ।

 1982-83  के  दौरान  उद्यमों  द्वारा  कुल  श्रधिकाधघिक  उत्पादन

 एवं  कुल  बिक्री के  कारण  यह  सफलता  प्राप्त  हुई
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 सरकार  सरकारी  उद्यमों  के  कार्य-निष्पादन  को  बेहतर  बनाने  के  seed  से  उसकी

 निरन्तर  समीक्षा  करती  है  ।  इसके  लिए  ate  सदस्य  किये  गये  हैं

 (i)  प्रदान  मंत्रालयों  एवं  सरकारी  उद्यम  कार्यालय  द्वारा  उद्यमों  के  कार्य-निष्पादन

 का  गहन  परिवीक्षण  करना  ।

 (ii)  सरकार  सरकारी  उद्यमों  में  उत्पादन  बढ़ाने  के  उद्दीन  से  अवस्थापना  सबंधी

 प्रा घार भूत  सुविचारों  जैसे-परिवहन  बिजली  शादी  की  व्यवस्था  करके  उनके

 निष्पादन  का  सर्वोच्च  स्तर  पर  परिवीक्षण  करती

 (iii)  शीर्ष  प्रबंधकीय  कार्मिकों  के  चयन  एवं  मूल्यांकन  को  बेहतर  बनाना  तथा  दिल

 रिक्त  पदों  को  यथासमय  भरना  ।

 संयोजक  सुविधाओं  तथा  जहां  कहीं  झावद्यक  होने  पर  निजी  उपयोग  बिजली
 (iv)

 संयंत्रों  में  प्रतिष्ठित  पूजी  लगाने  की  स्वीकृति

 (v)  मंजूरी  विवादों  को  शीघ्र  तय  करना  ।

 (vi)  संयंत्र  एवं  मशीनों  की  निवारक  एवं  पूर्वानुमान  अनुरक्षण  पद्यति  ay  करना  तथा

 (vii)  व्यवहारिक  मुल्य  निर्धारण  की  नीतियां  ।

 हरियाणा  में  हवाई  _.

 6496.  भी  रामलाल  क्या  पयटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 हरियाणा
 में  इस  समय  कितने  हवाई  ag  विमान  के  उतरने-चढ़ने  के  लिए  उपयुक्त

 हैं  ;
 ag  1981-82  के  दौरान  प्रत्येक  हवाई  अड्डे  से  कितने  लोंगों  ने  यात्रा

 की  ;

 क्या  इन  हवाई  अड्डों  से
 ग्राइडिंग  के  लिए  अनुमति  प्राप्त  लोगों  को

 गर्ल  डींग

 करने  की  भ्र नुम ति  देने  से  इन्कार  कर  जाता  wie

 यदि  तो  वह  1981-82  में
 चंडी  गढ़

 से  पिजोर  तक  कितने  लोगों  ने  ग्राइडिंग

 की  ?

 पेंशन  ate  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  खुर्शीद  आलम  :  इस

 समय  हरियाणा  में  पांच  सिविल  हवाई  ग्रडडे/हवाईपट्रियां  हैं  जो  राज्य  सरकार  के  स्वामित्व  में  हैं

 तथा  प्रचालनों  के  लिए  उपयुक्त  हैं  ।  जींद  में  एक  कच्ची  हवाईपट्टी  भी  है  परन्तु  वह  प्रचालनों  के

 उपयुक्त  नहीं  है  ।  इसकेਂ  राज्य  में  दो  सैनिक  हवाई  श्रेष्  भी

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ग्रोवर  सभा पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 नहीं  ।

 (7)  चंडीगढ़  से  पिंजौर  के  लिए  स्लाइड  करना  संभव  नहीं  चंडीगढ़  में  ग्राइडिंग

 सुविधा  उपलब्ध  नहीं  है  |
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 facia  संस्थानों  द्वारा  बड़ी  कंपनियों  के  ag  एककों  को  अपने  नियंत्रण  में  लिया  जाना

 6497.  श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  श्राम  धारणा  है  कि  वित्तीय  संस्थानों  ने  अपने  अधिकार  में  रक्षित गोपनीय

 सुचना  को  प्रेषित  करके  बड़ी  कंपनियों  द्वारा  छोटे  एककों  तथा  सार्वजनिक  क्षत्र  के  उपक्रमों  को

 उनके  नियंत्रण  में  करा  at

 यदि  तो  ऐसे  मामलों  का  ब्यौरा  कया  गत  दोषों  में  ऐसी  कितनी  रिपोर्ट

 मिली हैं  att  इस  दिशा  में  क्या  सुधारात्मक  कारवाई  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  दनादन  :  इस  तरह  का  कोई  मामला

 सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  लाया  गया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 ध्रुमिर  भारतीय  राय-कर  राजपत्रित  कमंचारोी  संघ  की  मांगे

 6498.  श्री  area  राव  सिंधिया  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  ने  श्रखिल  भारतीय  अ!य-कर  राजपत्रित  कर्मचारी  संघ  को  भ्र पनी

 1  1983  को  होने  वाली  हड़ताल  को  स्थगित  करने  के  लिए  सहमत  कर  लिया  शर

 यदि  at,  तो  उक्त  संघ  की  मुख्य  मांगे  क्या  थीं  तथा  इस  हड़ताल  को  स्थगित

 करने  हेतु  उसे  सहमत  करने  के  लिए  उसे  श्राइवासन  दिये  गये  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  सत्री  पट्टाली  राम  :  हां  ।

 न्य
 संघ  की  मांगे  निम्न  प्रकार  थी  :

 (i)  समूह  के  40)  आयकर  afanrfcay  को  28-2-83  तक  समूह  एक  में  पदोन्नति

 करना  ॥

 (ii)  28-2-83  तक  भूतलक्षी  प्रभाव  से  वरिष्ठता  का  लाभ  मंजूर  किया  जाए  ।

 (iii)  ऊपर  (1)  तथा  (11)  पर  कार्यवाही  करने  से  पहले  भ्रायुकत  ate  सहायक  भ्रायुक्तों

 को  पदोन्नति  नहीं  की  जाये  |

 महासंघ  को  सूचित  किया  गया  था  कि  ऊपर  (i)  पर  उल्लिखित  उनकी  मांग  के  संबंध

 में  समूह  से  समूह  *कਂ  में  258  पदों  को  भरने  के  seq  को  पहले  से  ही  संघ  लोक  सेवा

 झालरों  के  साथ  उठाया  गया  है  ।  उन्हें  यह  श्रीनिवासन  दिया  गया  था  कि  ag  भर्ती  तथा  142

 meq  पदों  को  भरने  का  कायें  2-3  माह  को  wafer  में  पूरा  कर  लिया  जाएगा  1  नम्बर  (ii)

 पर  उल्लिखित  मांग  के  संबंध  में  उन्हें  प्नाइवासन  दिया  गया  ar  कि  कामिक  तथा  प्रयास  निक

 विभाग  को  मामले  शीघ्र  फैसला  करने  के  लिए  निवेदन  fear

 उपयु क्त  को  देखते  पदोन्नति  को  शभ्रास्थागित  रखने  के  सम्बन्ध  में  कोई  अ्र।दवासन

 देने  का  प्रश्न  नहीं  उठा  ।
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 सरकारी  लें  को  कम  करने  के  लिये  किये  गये  उपाय

 6499.  थो  के  प्रधानी  :

 श्री  सत्येन्द्र  :  क्या  विस  मंत्रो  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्‍न  मंत्रालयों  ote  विभागों  को  सरकारी  ad  को  कम  करने  के  उदय
 से  श्रावक  उपाय  करने  के  लिए  हाल  ही  में  कुछ  निर्देश  जार  किये  गये  कौर

 क्या  राज्यों  को  भी  इस  संबध  में  कुछ  मागं दर्शी  सिद्धान्त  जारी  किये  गये  हैं  झोर
 यदि  तो  संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (at  पट्टाली  राम  :  हां  ।  किफायत  के

 सम्बन्ध  में  जो  भ्रनुदेश  पहले  से  ही  विद्यमान  उन  के  अलावा  सरकार  ने  समी  मंत्राल  यों  मागों
 को  व्यय  में  किफायत  करने  के  लिए  हाल  ही  में  मार्गदर्शी  सिद्धांत  जारी  किए  हैं  |  इन

 अनुदेशों  का  उल्लेख  करते  हुए  एक  विवरण  aaa  है  ।

 राज्य  सरकारों  को  मी  प्रायोजना-मिलन  व्यय  में  किफायत  निष्फल  व्यय  तथा

 सभी  प्रकार  की  बरबादी  से  किफायत  बरतने  कौर  प्रायोजना-भिन्न  गेर-विकासात्मक  व्यय

 में  कटौती  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  ताकि  भागे  श्रोवरड्राफ्टों  से  बचा  जा  सके  ।

 विवरण

 मंत्रालयों /  विभागों  को  व्यय  में  किफायत  करने  के  लिये  निम्नलिखित  अनुदेश  जानो  किए

 गए

 (1)  मंत्री  ate  श्रघिकारीगण  केवल  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  कार्यों  के  लिए  ही  विदेश  यात्रा

 पर  जाए  ।  ऐसे  मामलों  में  भी  प्रतिनिधिमंडलों  का  झा कार  भीर  विदेश  में  उनके  ठहरने  की  ध्वनि

 तथा
 सम्भव  कम  से  कम  हो  ।

 (2)  भविष्य  में  विदेश  जाने  वाले  केवल  मन्त्रिमण्डल  स्तर  के  मंत्रियों  को  ही  झपने  साथ

 अपना  निजी  सचिव  ले  जाने  की  अनुमति  दी  जाएगी  ।  ध्वन्य  मंत्रीगण  जिन  देशों  का  दौरा  करें

 वहां  के  मिशनों  से  निजी  सहा पकों/ प्राशुलि पिकों  की  सेवायों  का  उपयोग  करें  ॥

 (3)  भविष्य  निवास  carat  पर  24  घन्टे  सशस्त्र  पुलिस  गाड  को  व्यवस्था  मत्रिमण्डल

 स्तर  के  मंत्रियों  ate  mea  समान  स्तर  के  व्यक्तियों  तक  ही  सीमित  रहेगी  ।  aeq  ऐसे  सभी

 व्यक्ति  के  मामलों  में  जिन्हें  पहले  ऐसी  सुविधा  की  अनुमति  दी  गई  केवल  रात  के  समय  हौ

 गा  की  व्यवस्था  होगी  ॥

 (4)  भारत  में  विदेशी  दूतावासों  को  निरन्तर  सशस्त्र  are  देने  की  प्रथा  को  समाप्त  कर

 दिया  जाए  ।  जहां  कहीं  श्रावस्ती  हो  विशिष्ट  अवसरों  पर  दूतावासों  के  लिए  सुरक्षा  का  विशेष

 प्रबन्ध  किया  लेकिन  यदि  दूतावासों  द्वारा  agua  किया  जाए  तो  सुरक्षा  प्रदान  करने  के

 लिए  दी घं कालीन  भुगतान  के  श्राघार  पर  किया  जाए  ।

 2.  इसके  सरकारी  क्षत्र  के  वस्तु  जोडों  जिनके  विदेश  में

 कार्यालय  से  इन  कार्यालयों  at  आवश्यकता  बौर  उपयोगिता  की  समीक्षा  करने  भौर  व्यय  में
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 किफायत  करने  के  लिए  कहा  गया है  ।  मंत्रालय  भी  अपने  ada  ऐसे  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के

 लिए  जिनके  एक  जेसे  कार्य  विदेश  में  संयुक्त  कार्यालय  रखने  की  सम्माव्यता  की  जांच  करें  |

 facia  संस्थानों  द्वारा  औद्योगिक  पत्र  को  दो  गई  सहायता

 6:00.  श्री  लक्ष्मण  मलिक :  क्या  वित्त  सत्री  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शन  वाला  विवरण

 पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कौन-कौन  से  भ्रमित  भारतीय  वित्तीय  संस्थान  प्रौद्योगिक  क्ष  त्र  को  वित्तीय  सहायता

 देते

 क्या  उन  अखिल  भारतीय  वित्तीय  संस्थानों  की  शाखा  विभिन्‍न  राज्यों  की

 राजधानियों
 में  कौर

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  उन  वित्तीय  संस्थानों  की

 शाखाएं  खोली  गई  कौर

 तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय
 में  उप  मंत्री  जनादेश  :  भारतीय  औद्योगिक  विकास

 बैंक  (arg.  ,
 भारतीय  प्रौद्योगिक  वित्त  निगम  (arg.  ae

 भारतीय  प्रौद्योगिक  ऋण  तथा  निवेश  निगम  (arg.  वे  प्रतीत  भारतीय  सावधि

 ऋगादात्री  संस्थाएं  हैं  जो  औद्योगिक  क्षेत्र  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करती  हैं  ।  इसके

 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  भारतीय  साधारण  बीमा  निगम  arg

 ate  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  जसी  निवेश  संस्थाएं  श्रौद्यो  ata  को

 एक  सीमित  रूप  में  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करती हैं  ।  भारतीय  औद्योगिक  पुर्ननिर्माण  निगम

 art.  तथा  sara  निर्यात-रायात  बेक ी  जैसी  विशिष्ट  संस्थान  प्रपने

 सम्बन्धित  परिचालन  क्षत्र  औद्योगिक  एककों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करती  हैं  ।

 से  झाई  arg.  ate  झाई

 नामक  ग्रसित  भारतीय  सावधि  ऋरादात्री  संस्थानों  की  दर्जा  ate  कार्यालयों  के

 अधिकार  क्षेत्र  के  ब्यौरे  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 विवरण

 सौ  तथा  arg.  जेसी  अखिल

 भारतीय  ऋगादात्री  संस्थानों  के  कार्यालयों  का  ब्यौरा

 1,  झ  कार्यालय  मकार  क्षत्र

 अ्रवस्थिति  का  दर्जा

 बम्बई  निगमित  कार्यालय  महाराष्ट्र  तथा  संघ  शासित  क्षत्र

 ars wis  गोवा  दमण  अगौर  दीव तीय  )

 2  निधि  क्षेत्रीय  कार्यालय  उत्तर  जम्मू  तथा

 दिल्ली  हिमाचल  प्रदेश

 राजस्थान  तथा  संघ  शासित  क्षेत्र

 चण्डीगढ़  कौर  दिल्‍ली
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 कलकत्ता  क्ष  त्रीय  कार्यालय  उड़ीसा  संघ

 शासित  क्षत्र  श्रण्डमान  तथा

 निकोबार  समूह

 मद्रास  सदैव  wit

 कर्नाटक  तथा  संघ  शासित  क्षेत्र

 पांडिचेरी  लक्षद्वौप  तथा  मिनिकाय

 आईलैंड

 प्रहमदाबाद  सदैव  मध्य  संघ  शासित

 क्षेत्र  दादरा  तथा  नगर  हवेली

 गौहाटी  सदैव  नागालैंड  त्रिपुरा

 मणिपुर  संघ  शासित  क्षेत्र

 अ्ररुगाचल  प्रदेश  तथा  मिजोरम

 बंगलौर  शाखा  कार्यालय  कर्नाटक

 मध्य  प्रदेश 8  भोपाल  सदैव

 9  भुवनेश्वर र
 सदैव  उड़ीसा

 10  चण्डी गढ़  तदेव  पंजाब  तथा  हरियाणा

 11  कोलोन  सदैव
 केरल

 झींगर  प्रदेश 12  हैदराबाद  सदैव

 राजस्थान 13  जयपुर  सदैव

 14  जम्मू
 सदैव  जम्मू  तथा  कश्मीर

 15  कानपुर
 तथैव  उत्तर  प्रदेश

 16  पटना  ata  बिहार

 17  शिमला  सदैव  हिमाचल  प्रदेश

 2.  arg.  झाई

 1  नई  दिल्ली  प्रधान  कार्यालय  दिल्‍ली  तथा  उत्तर  प्रदेश  के  निकट

 हरियाणा  तथा
 राजस्थान

 बम्बई  क्ष  त्रीय  कार्यालय  महाराष्ट्र  तथा  गोवा

 सदैव  बंगाल  भ्रण्डमान  तथा  निकोबार
 नक्ता

 a  समुह

 कानपुर  तदेव  उत्तर  प्रदेश

 शिलि  मद्रास  तथैव  तमिलनाडु  तथा  पांडिचेरी
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 अहमदाबाद  शाखा  कार्यालय  गुजरात

 हैदराबाद  तदेव  झ्ांघ्  प्रदेश

 बंगलौर  तदेव  कर्नाटक

 पीपर-सौधाल
 गौ हादी  सदैव  श्नसम, म स  QU  SST  नता गा लड

 श्ररुणाखल  प्रदेश  तथा  मिजोरम

 10  सदैव भुवनेश्वर  उड़ीसा

 सदैव  राजस्थान 11  जयपुर

 12  चण्डी गढ़  सदैव  जम्मू

 तथा  weedy  N  ह्म  चिल  प्रदेश

 13  भोपाल  तथैव  मध्य  प्रदेश

 14  कोलोन  तदेव  केरल

 15.  पटना  तदेव  बिहार

 3.  arg.

 1  बम्बई  प्रधान  कार्यालय  पश्चिमी  क्षेत्र
 a

 2  मद्रास  क्षेत्रीय  कार्यालय  दक्षिण  क्षत्र

 3  कलकत्ता  तदेव
 गर्वी  क्ष  त्र

 4  नई  दिलो  सदैव  उत्तरी  क्षत्र

 गोहाटी  विकास  कार्यालय  पूर्वोत्तर  क्षत्र

 भारत  को  एशियाई  विकास  बेक  =  पर  अमरीका  का  विरोध

 6501.  थो  सईद :

 थी  राजद

 att  मानना  :

 थो  रंजीदा  कुमार  सिह  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृष्णा  करेंगे  कि  :

 कया  श्रमिक की  प्रशासन  भारत  को  एशियाई  विकास  बैंक  से  किसी  भी  प्रकार  की

 ऋण  सहायता  प्राप्त  करने  का  aa  भी  विरोध  करता

 यदि  तो  10  1983  को  सेनेट  एप्रोप्रियिन  सब  कमेटी  के  सामने

 अमरीकी  खजाना  सचिव  ने  gaa  विरोध  को  प्रकट  मी  कर  दिया

 इस  पर  भारत  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 क्या  भारत  सरकार  ने  श्रपनी
 भुगतान

 की  बकाया  राठी  सम्बन्धी  कठिनाइयों  को
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 रखते  हुए  एशियाई
 विकास  बेक  से  लगभग  दो  axa  अधीत  1980  करोड़  रुपए  का  ऋणी  मांगा

 कौर

 (=)  क्या  भारत  को  एशियाई  विकास  बेक  ने  इसे  सम्बन्ध  में  कोई  निराले  भेजा  है  ?

 वित्त  मंत्री  प्रणब  मुखर्जी  )  :
 और  सरकार  को  मिली  सूचना  के  अनुसार

 संयुक्त  राज्य  ग्र मे रिका  भारत  द्वारा  एशियाई  विकास  बंक  से  किसी  भी  प्रकार  का  war  लिए

 जाने  का  श्री  कमेटी  के  सामने  इस  बात  पुनःपुष्टि  की  गई  थी  ।

 बैंक  एक  बहुपक्षीय  संस्था है
 जिसका  संयुक्त  राज्य  भ्रम  रिका  क्षेत्रीय

 प्रौढ़  गर-क्षत्रीय  44  अन्य  देशों  के  साथ  एक  शेयरहोल्डर  है  ।  भारत  बेक  से  कितना  ऋण

 ले  सकतीं  है  इस  बात  का  निगाह  करना  asa  संयुक्त  राज्य  भ्र मे रिका  का  काम  नहीं  है  ।

 कौर  भारत  सरकार  ने  तीसरी  सामान्य  पूजी  वृद्धि  की
 घ्रचधि  के  दौरान  wey

 लेना  आरम्भ  करने  की  अपनी  इच्छा  के  संबंध  में  ए  शीघ्र  विकास  बक  के  प्रबन्धकों  को  सुचित-कर

 दिया  है  ।  भारत  को  वास्तव  में  कितनी  राशि  उपलब्ध  कराई  जाएगी  इसका  निराले  तीसरी

 सामान्य  पूजा  विधि  को  अन्तिम  रूप  दिए  जानें  के  बाद  ही  किंया  जाएँगीं  |

 सरकारी  उपक्रमों  में  मज़ारों  को  वृद्धि  सम्बन्धी  करार

 6502.  श्री  at.  सईद  :  क्या  faa  सत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  क्या  उनके  मंत्रालय  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  मजूरी  वृद्धि  कों  मुरली

 प्रभाव  से  कार्यान्वित  न  का  frat  दियां  है

 (@)  यदि  तो  क्या  सरकारी  उद्यम  ब्यूरों  ने  सरकारी  क्षेत्र
 के  उपायों  को  इस  संबंध

 में  पत्न  लिखो  दै

 क्या  उन्होंने  किसी  सूत्र  का  सुभाव  दिया  पौर

 यदि  तो  कया  सरकारी  क्षत्र
 के  एककों  ने  उनके  मंत्रालय  द्वारा  जारी  किये  गयें

 array  सिद्धांतों  को  कार्यान्वित  किया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (eit  qzeatfa  राम
 :  सरकारी  उद्यम

 कार्यालय  ने  प्रशासनिक  मंत्रालयों  को  यह  सुनिश्चित  करने  की  सलाह  दी  है  कि  उनके  प्रशासनिक

 नियंत्रणाधीन  सरकारी  उद्यमों  में  मौजूदा  समझौतों  की  अवधि  समाप्त  होने  से  पहले  ही  मजरी

 समझौतों  seat  बातचीत  की  शुरूप्रात  कर  दी  जाये  ताकि  संभावी  रूप  से  नए  समझौते  किये

 किये  जा  हालांकि  इसके  लिए  कोई  सुत्र  नहीं  सुस्ताया  गया  है  ।

 रक्षा  मंत्रालय  में  खेलों  के  लिये  अलग  धन  राशि  का  नियतन

 6503.  श्री  सन्तोष  मोहन  देव  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उनके  मंत्रालय  का  विचार  खेलों  ate  तत्संबंधी  किस  सुविधाओं  '
 के  लिये

 एक  अलग  धनराशि  का  नियतन  करने  का  दै
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 ह नप  ननननाणणाणयल्‍ल्‍श  पा

 क्या  विभिन्‍न  खेलों  के  विकास  संबंधी  संस्थानों  का  चयन  कर  लिया  गया  ate

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सिह  :
 जी

 शआर  खेलों  के  विकास  के  लिए  संस्थानों  का  कभी  चयन  किया
 जाना

 सेना  में  खेलों  को  बढ़वा  देने  के  लिए  एक  विस्तृत  योजना तेयार  की  जा  कही  है  ।

 व्यय  आयोग

 6504.  श्री  सन्तोष  मोहन  za

 श्री  सिदनाल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनका  ध्यान  वित्तीय  प्रबन्ध  ate  श्रनुसंघान  संस्थान  द्वारा  गर-विकासीय  सर्च

 को  घटाने  के  लिये  एक  व्यय  आयोग  के  गठन  हेतु  की  गई  मांग  को  झोर  आकर्षित  किया  गया  है

 कौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाली  राम  :  ® ) )  हां  ।

 सरकार  ने  1979  में  सरकारी  व्यय  के  सम्बन्ध  में  एक  gray  नियुक्त  किया

 जांच  करने  पर  यह  महसूस  गया  कि  व्यय  में  किफायत  करे  के

 लिए  वास्तविक  सुभाव  केवल  भ्रन्दर से  ही  उत्पन्न  हो  सकते  हैं  शौर  किसी  बाहरी  संगठन  से

 योगदान  का  केवल  प्रभाव  ही  हो  सकता  है  ।  इसलिए  सरकार  ने  31.1.1980  से  प्रयोग

 समाप्त  करने  का  निराले  किया  ।  फिर  सरकार  wa  व्यय  विशेष  रूप  से  योजना-भानत

 गेर-विकासात्मक  व्यय  में  किफायत  के  करने  की  आवश्यकता  के  प्रति  सचेत  है  ।  सरकार  ने

 समय  पर  किफायत  के  विभिन्‍न  उपाय  लागू  करने  के  लिए  मंत्रालयों भागों  को  अनुदेश  जारी

 किए  हैं  ।  प्रनावश्यक  व्यय  सीमित  करने  ate  व्यय  में  शम्रघिकाधघिक  किफायत  करने  में  सहयोग

 करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  है  ताकि  ग्रसित  से  अधिक  लाभ  प्राप्त  करने

 के उद कय  से  दुर्लभ  वित्तीय  संसाधनों  का  न्यायोचित  ढंग  से  उपयोग  किया  जा  सके  ।  उपयु  कत

 झ्रनुदेशों  के  व्यय  में  किफायत  करने  के  लिए  सभी  मंत्रालयों  को  श्रमी  हात  ही

 मंडोर  art  मार्गदर्शी  सिद्धान्त/प्रनुदेश  जारी  कर  दिए  गए  इन  अनुदेशों  को  शनि  वाला

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।  व्यय  में  किफायत  '  भी  सरकार  द्वारा  गठित  श्रमिक  प्रशासन

 सुधार  श्रांयोग  के  विचारां  विषयों  में  से  एक  है  ।  इसको  ध्यान  में  रखते  सरकार  व्यय

 प्रयोग  गठित  करना  आवश्यक  नहीं  सम  जसा  कि  वित्तीय  प्रबन्ध  तथा  अनुसंधान  संस्थान  ने

 सुभाव  दिया  है  ।

 विवरण

 म्यम्म्यन
 मंत्रालयों  /  विभागों  को  व्यय  में  किफायत  करने

 के  लिए  fatafafiaa क  अलाव  स्वाल  ग्रस  अनुदेश  जारी  किए

 गए

 (1)  मंत्री  ate  प्धिकारीगरा  केवल  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  कार्यों  के  लिए  ही  विदेश  यात्रा
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 पर  जाए  ।  ऐसे  मामलों  में  भी  प्रति  afanceat  का  grime  कौर  विदेश  में  उनके

 ठहरने  की  अवधि  यथा  सम्भव  कम  से  कम  हो  ।

 (2)  भविष्य  में  जाने  वाले  केवल  मंत्रिमंडल  स्तर  के  मंत्रियों  की  हो  अपने  साथ

 aga  निजी  सचिव  ले
 जाने

 की  अनुमति  दी  जाएगी  ।  ax  मंत्रिगण  जिन  देशों

 का  दौरा  करें  वहां  के  मिशनों  से  निजी
 सहायकों

 की  सेवाओं  का

 उपयोग  करें  ।

 (3)  भविष्य  निवास  स्थानों  पर  24  घंटे  सदस्य  पुलिस  met  की  व्यवस्था  मंत्रिमण्डल

 स्तर  के  मंत्रियों  कौर  wea  समान  स्तर  के  व्यक्तियों  तक  हौ  सीमित  रहेगी  ।  अन्य

 एसे  सभी  व्यक्तियों  के  मामलों  में  जिन्हें  पहले  ऐसी  सुविधा  की  अनुमति  दी  गई

 केवल  रात  के  समय  ही  गाड  की  व्यवस्था  होगी  |

 (4)  भारत  में  विदेशी  दूतावासों  को  निरन्तर  सशस्त्र  गाड  देने  को  प्रथा  को  समाप्त  कर

 दिया  जाए  ।  कहीं  आवश्यक  हो  विशिष्ट  अवसरों  पर  दूतावासों  के  लिए

 सुरक्षा  का  विशेष  प्रबन्ध  किया  लेकिन  यदि  दूतावासों  द्वारा  अनुरोध  किया

 जाए  तो  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  दौघंकालीन  भुगतान  के  श्राघार  पर

 किया  जाए  |

 2.  इसके  सरकारी  क्षेत्र  के  वस्तु  asi  जिनके  विदेश  में

 कार्यालय  से  इन  कार्यालयों  की  आवश्यकता  और  उपयोगिता  की  समीक्षा  करने

 ait  व्यय  में  किफायत  करने  के  लिए  गया  है  ।  मंत्रालय  मी  अपने  घिन  ऐसे

 सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  के  लिए  जिनके  एक  जेसे  कांप  विदेश  में  संयुक्त

 कार्यालय  रखने  की  सम्भाव्यता  की

 निर्यात  dada  परिषदों  के  लिए  कार्यकारी  दल

 6505.  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :

 लाजमि  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  निर्यात  dada  परिषदों  के  कार्यकरण  की  जांच  करने  के  लिए  एक

 अध्ययन  दल  का  गठन  किया

 यदि  तो  सरकार  को  Ter]  दल  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  कौर

 यदि  तो  रिपो  का  पुरा  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारो  :  से  सरकार

 ने  निर्यात  dada  परिषदों  के  कार्यचालन  की  समीक्षा  करने  के  लिए  एक  काय  दल  स्थापित

 किया  है  ।  कायें  दल  ने  aoa  विचार  विमश  पुरे  कर  लिए  हैं  ।  परन्तु  रिपोर्टे  श्रौपचा  रिक  रूप  सें

 सरकार  को  प्रभी  तक  प्रस्तुत  नहीं  की  गई
 है
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 zat  कां  विकास
 तमिलनाडु

 में  पेंशन  के

 6506.  चिन्ना  caret:  क्या  पर्यटन  धौर  विमानन  मंत्री  निम्नलिखित

 जानकारी  मर्दानी  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  तमिलनाडु  में  किन-किन  स्थानों  का

 पर्यटन  केन्द्रों  के  रूप  में  विकास  करने  का  प्रस्ताव

 प्रत्येक  परियोजना  किस
 वर्ष

 एकीकृत  की  गई

 इस  सम्बन्ध
 में

 कार्य  किस  वह  प्रारम्भ  हुजरा  कौर

 (7)  परियोजनाओं
 के

 कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना  है  ?

 जलयान  कौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  खुर्दो  alta  :

 से  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  तमिलनाडु  में  पर्यटन  के  विकास  के  लिये  ge  stat

 शुरू  करने  के  लिये  प्रस्तावित  स्कीमें  निम्नलिखित  हैं

 (1)  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  की  तमिलनाडु  पर्यटन  विकास  निगम  के  सहयोग  से

 मद्रास में  दो  होटलों  का  निर्माण  करने  की  योजनाएं  हैं  जिनमें  से  एक  3  स्टोर

 होटल  कौर  एक  इकॉनमी  होटल  होगा  ।  इसमें  भाग  लेने  के  लिये  राज्य  से  भ्र भी

 हाल  ही  में  सहमति  प्राप्त  हुई  है  ।  प्रशंसकों  के  करार  को  तमिलनाडु  पटन

 विकास  निगम  द्वारा  अनुमोदित  कर  दिया  गया  है  ate  सभी  arcana  को

 पूरा  कर  लेने  के  बाद  कार्य  शुरू कर  दिया  जायेगा  |

 (11)  मद्रास  स्थित  arg.  ट्रांसपोर्ट  युनिट  में  4  एम्बेसेडर  6  मीडिया

 कारों  ait  4  कोचों  की  वृद्धि  करके  इसका  विस्तार  किया  गया  है  ।

 (11)  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  महाबलीपुरम  में  टैम्पल  वेਂ  ar  तंजावुर  में

 यात्रा  का  विस्तार  |

 (Iv)  1982-83  के  दौरान  राज्य  सरकार  को  0:50  लाख  रुपये  की  एक  राशि  मेले  प्रो

 त्यौहारों  का  प्रायोजन  करने  के  लिये  रिलीज  की  गई  |

 विज्ञान  श्योर  टेक्नोलाजी  के  विकास  में  की  उपलब्धियां

 6507.  श्री  रशीद  मसुद  :

 of  राजेदा  कुमार  सिह  कया  रक्षा  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कपा  सरकार  ने  की  स्थापना  के  बाद  से  यह  जानने  के  लिये  इसके

 कायें  निष्पादन  का  कोई  बारीकी  से  विश्लेषण  किया है
 कि  डिजाइन  भ्र ौर  टेक्नोलाजी  के  विकास

 में  इसकी  उपलब्धियां  क्या  हैं  यदि  उत्पादन  में  कोई  कमी  हुई  है  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  प्रौढ़

 Wi
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 भारतीय  वायुसेना  की
 ATARTH AT  मों  को  पूरा  करने  में  बिदेशी  निर्भरता  को  कम

 करने  के  लिए  masa  कहां  तक  प्राप्त  कर  सका  झोंक

 (=)  af  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  है  शर  सरकार  ने  इस  मामले  में  कमा  कदम

 उठाये  हैं  ?

 कह  मन्त्री  :  ate  जी  हां  ।  वानिकी  पर  1967

 jy aq i  नियुक्त  सुब्रह्मण्यम  समिति  कौर  1975  में  नियुक्त  राजाध्यक्ष  समिति  ने  हिन्दुस्तान

 नासिक्य  लिमिटेड  की  कार्यप्रणाली  समीक्षात्मक  दृष्टि  से  जांच  को  ।  इन  समितियों  की  भ्रषिकांदा

 सिफ़ारिशों  कार्यान्वित  की  जा  gate  ।  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  के
 विधिक  कार्यों

 की

 भी-सरकार  ढारा  नियमित  रूप से  समीक्षा  at  जाती  है  ।  हाल  में  लोक  लेखा  समिति  की

 रिश्तों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पिछले  15  ast  में  स्वीकृत  कुछ  चुनी  हुई  विकास  परियोजनाओं  की

 बारीकी से  समीक्षा  करने  के  लिए  एक  समिति  गठित  कौ  गई  है  ।

 हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड़  ने  विभिन्‍न  किस्म  के  हेलीकाप्टर  कौर  उनसे

 सम्बन्धित  प्रणालियों  का  सफलतापूर्वक  विकास  ate  उत्पादन  कर  लिया है  ।  इनमें  ये  शामिल

 हैं  2,  किरणਂ  जेट  ट्र  24  कौर जीत

 ट्रांसोनिक  जेट  फाइटर  डिजाइन  ate  बिकास  ।  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स

 लिमिटेड  ने  प्रत्याघुनिक  वैमानिकी  उपस्कर  जेसे
 बी/यू.

 कौर

 कौर  एफ  संचार  रेडियो

 रेडियो  कम्पनी  आदि  का  देश  में  ही  डिजाइन  तेयार
 किया  ध्रात्म  बनने  के

 लिये  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  भरसक  प्रयास  कर
 रहा  परन्तु  सैनिकों  की

 तात्कालिक  जरूरतों  को  पुरा  करने
 इन  श्रत्याधघुनिक  उपस्कर  क्षेत्र  में  नवीनतम  जानकारी

 रखने  के  लिये  देसी  डिजाइन  विदेशी  का  मिश्रा  जरूरी  है  ।

 बिना  अध्यक्ष  वाले  सरकारो  क्षत्र  के  उपक्रम

 6508.  थी  रशीद  मसूद  :

 श्री  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1982  के  wea  तक  कितने  सरकारी  क्षेत्र
 के

 उपक्रम

 बिना  अ्रध्यक्ष  के  थे

 कित्ते
 fear  पदों को  भरा मया  है-श्रोत  दोष  रिक्त  पदों  के  aay  के  क्या

 कारण  ग्रोवर

 रिक्त  पदों  का  इन  genet  के  सम्पूर्णा  कार्यनिष्पादन  पर  कया  प्रभाव  पड़ा  है  ?
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 ध  1  गाएगी

 वित्  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पट्टाली  राम  :  ह  31.12.1982

 को  केन्द्रीय  सरकार  के  औद्योगिक  एवं  वाणिज्यिक  उपक्रमों  में  पूर्णकालिक  मुख्यपालकों  16

 पद  रिक्त थे  जिनका  ब्यौरा  विवरण  में  दिया  गया  है  ।  इनमें  से  wa  तक  मुख्य  कार्यपालकों  के

 10  पद  भरे  जा  चुके  हैं
 ।

 सरकारी  उद्ययम  चयन  मण्डल  ने  दोष  रिक्तियों  को  भरने  के  लिये  सिफारिशें

 की  फिर  इन  नियुक्तियों  सम्बन्धी  कार्रवाई  करने  में  समय  व्यक्तियों  द्वारा  पद

 भार  ग्रहण  करने  में  विलम्ब  होने  चुनीदा  व्यक्तियों  में  से  या  तो  उनके  तत्काल  उपलब्ध  न  होने

 अथवा  उनके  इच्छुक  न  होने  सम्बन्धी  कुछ  कारण  हैं  जिनसे  ये  पद  रिक्त  पड़े  किन्तु  इन

 सभी  पदों  पर  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  श्रीराम  की  जाती  है  कि  काम  में  कोई

 हानि  न  हो  ।  सरकार  यह  चाहती  है  कि  ऐसे  पद  रिक्त  न  रहने  दिये  जायें  we  ऐसे

 रिक्त  पदों  पर  अग्रिम  नियुक्तियां  करने  की  प्रणाली  तैयार  कर  रही  है  ताकि  सरलतापुवंक

 पदारोही  सुनिश्चित
 किया  जा  सके  ।

 विवरण

 31.12.1982  को  सरकारी  उद्यमों  में  मुख्य  का ्य पालकों  की
 रिक्तियों

 का  विवरण

 1.  were  एवं  प्रबन्ध
 इन्ही  हियरिंग  प्रोजेक्ट्स  (afesar )  |

 2.  प्रबंध  नेशनल  टेक्सटाइल  ।

 3.  meq  एवं  प्रबंध  जैसा  एण्ड  ।

 4.  mera  एवं  प्रबंध  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम

 5.  भ्रध्यक्ष  एबं  प्रबंध  इण्डियन  पेट्रो-केमिकल्स  |

 6.
 प्रबंध

 इण्डियन  टेलीफोन  इन्डस्ट्रीज  ।

 7.  श्रेय  एवं  प्रबंध  रद्दी  धातु  व्यापार  निगम  |

 8.  प्रबंध  हिन्दुस्तान  लेटेक्स  ।

 प्रबंध  होटल  श्राफ  इण्डिया  |

 10.  भ्रध्यक्ष  एवं  प्रबंध  चाय  व्यापार  निगम  ॥

 11,  अध्यक्ष  एवं  महा  दिल्‍ली  परिवहन  लिंगम  ।

 12.  श्रेय  एवं  प्रबंध  भारों  इञ्जीनियरी  निगम  |

 13.  प्रबंध  हिन्दुस्तान  केस  ।

 14.  भ्रध्यक्ष  एवं  प्रबंध  कर्नाटक  एंटीबायोटिक्स  एण्ड  फार्मेस्यूटिकल्स  |

 15,  प्रबंध  राजस्थान  इलेक्ट्रोनिक्स  एण्ड  इन्द्र  पेंट्स  |

 16.  प्रबंध  नागालैंड  पल्प  एण्ड  पेपर  मिल्स  |
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 सामान्य  बोला  निगम  हारा  मामलों  को  निपटाया  जाना

 6509.  थी  मोखा भाई  :  बया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सामान्य  बीमा  निगम  द्वारा  वर्ष  1977-1980  के  दौरान  कितने  मामले

 निपटाये  गये  हैं  ate  कितने  मलय  की  बीमाकृत  वस्तुए  बिना  समायोजन  के  पड़ी  ate

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  कौर  विभिन्‍न  राज्यों
 के

 राज्य  बिजली  बांडों  की

 कितने  मूल्य  की  पालिसियां  बिना  समायोजन  के  पकड़ी  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  दनादन  :  प्रौढ़  माननीय  सदस्य

 द्वारा  मांगी  गई  सुचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  लेकिन  इस  उद्योग  की  सामान्य  रीति  यह  है  कि

 दावों  का  निपटान  करते  समय  इक्के  दुक्के  मामलों  को  जिसमें  निस्तारण

 मूल्य  नगण्य  होता  विस्तार  मूल्य  को  बीमारी  के  साथ  समायोजन  नहीं

 छोड़ा  जाता  ।

 गेर  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  ऋण  देने  कौर
 उनकी  वसूली  शादी  में  को  गई  श्रनियमितताएਂ

 6510.  भी  भीखा  भाई  :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  गैर  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  ऋण  देने/वसुली /  बट्ट

 खाते  में  डालने  के  मामलों  में  aaa  अ्रनियमिततायें  बरती  गई

 यदि  तो  गर  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को  जारी  मार्ग-निदेशक  सिद्धांतों  की  प्रतियां ह

 उपलब्ध  की  जाए गी

 क्या  वर्गीकरण  नियंत्रणु/श्रपील  नियम  सम्बन्धी  सरकारी  नियम  उन  पर  लागू

 होते  भ्र ौर

 यदि  तो  कब  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  जनादेश  पुजारी  :  कौर  निजी  क्षत्र  के

 बैंकों  के  कार्यालयों  के  सम्बन्ध  में  भी  अनियमितता  जानकारी  में  जाती  है  उसकी  जांच

 भारतीय  रिज  बंक  द्वारा  की  जा  रही  है  ah  उसके  बाद  वह  सम्बन्धित  बेक  को  आवश्यक

 सुधारात्मक  कायंवाही  करने  के  वास्ते  सलाह  देता  है  ।  भारतीय  रिज  अक  द्वारा  जारी  मार्गदर्शी

 सिद्धांतों  में  भ्रप्रिमों  शादी  की  स्वीकृति  में  इन  बैंकों  द्वारा  ऋणों  की  स्वीकृति  श्र

 शोध्य  एवं  संदिग्ध  ऋणों  को  बट्टे  खाते  डालने  के  निर्णयों  के  सम्बन्ध  में  अपनाये  जाने  वाले

 उचित  तरीकों  का  उल्लेख  होता  है  ।

 ate  सरकारी  संस्थानों  के  वास्ते  निर्धारित  नियंत्रण  ax  कपिल

 निजी  क्षेत्र  के  बैंकों  पर  लागू  नहीं  होते  ।
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 कि  i

 पश्चिम  बंगाल  में  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  का  उल्लंघन

 6511.  श्री  तारिक  अनवर  :  क्या  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 पूर्वी  राज्यों  तथा  विशेषकर  परिचय  बंगाल  के  विशेष  संदर्भ  में  पिछले  एक  वर्ष  के

 दौरान  वहां  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अ्रधघिनियम  के  उल्लंघन  के  कितने  मामलों  का  पता  लगा  है  ;

 ऐसे  मामलों  का  ब्यौरा  क्या

 कितने  मामलों में  दोषी  व्यक्तियों  को  दंडित  किया  गया  है  कौर  उसका  ब्यौरा

 क्या  कौर

 MUGS  vat 6c कितने  मामलों  में  जांच  ae  भी  जारी  है  गौर  को  करने  में  कितना

 समय  लगेगा  ?

 विस  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पट्टामिराम  :  से
 अ्रपेक्षित

 राज्यवार  नहीं  रखी  जाती  है  ।  यह  उल्लेखनीय  है  कि  वर्ष  1982  के  दौरान  प्रकृति

 निदेशालय  के  कलकत्ता  क्षत्रीय  कार्यालय  में  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  उपबन्धों  के

 संदिग्ध  उल्लंघन  के  757  मामलों  को  जांच  के  लिए  दर्जे  किया  गया  था  ।  sa  मामलों  में  129

 मामलों  में  जांच  पुरी  हो  जाने  के  41  मामलों  में  बताया  नोटिसਂ  जारी  किये  गये

 थे  88  मामले  बन्द  कर  दिए  गए  थे  ।  41  मामलों  में  से  जिनमें  कारण  बताया  नोटिस  जारी

 किये  गये  17  मामलों  में  न्यायनिर्णयन  की  कारंवाईयां  पूरी  हो  गई  जिसके

 sare  लगाने  गये  ale  अन्य  24  मामलों  में  न्यायनिर्णयन  किया  जाना  है  ।  652  मामले

 न्यायनिरयन/जांच  के  विभिन्‍न  स्तरों  पर  विचाराधीन  पढ़े  हैं  ।  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 कि  निराया  घिन  मामलों  का  यथाशीघ्र  निपटान  किया  जाए  उपयुक्त  स्तरों  पर  कड़ी  निगरानी

 सी  जाती है
 ।

 मामलों  की  संख्या  अधिक  होने  के  कारण  मामलेवार  विवरण  एकत्र  करने  कौर  प्रस्तुत
 करने  में  लगने  वाला  समय  कौर  श्रम  अपेक्षाकृत  बहुत  ग्रसित  यदि  माननीय  सदस्य  ऐसे

 किसी  विशेष  मामले
 )

 का  उल्लेख  करे  जिनमें  सूचना  भ्रपेक्षित  है  उसे  एकत्र  करके  प्रस्तुत

 कर  दिया  जाएगा  ।

 रुपये  में  व्यापार  करने  वाले  देशों  को  चमक  ,  चमड़े  से  निमित  वस्तुश्नों  atfa  का  निर्यात

 6512.  att  तारिक  धनवीर  :  क्या  वाणिज्य  सूत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  गत

 तीन  वर्षों  के  दौरान  रुपये  में  व्यापार  करने  बाले  देशों  को  वर्ष-व।र  कौर  मद-वार

 कितने  मूल्य  के  चमड़े  तथा  चमड़े  से  निमित  तैयार  तथा  श्री  परिष्कृत  सहित  खात  तथा

 ara  सम्बद्ध  उत्पादों/उप-उत्पादों  का  निर्यात  किया  गया  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ( sttaait  रामदुलारी  सिन्हा  )
 :

 वर्ष  1979-80  तथा

 1980-81 के  सम्बन्ध  में  भ्रपेक्षित  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।  1981-82  तथा

 1982-83  की  जानकारी  संकलित  नहीं  की  गई  है  |
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 बैंकों  सें  जाल साजो

 6513,  श्री  तारिक  प्रवर  :

 श्री  गुलज़ार  प्रसाद  :

 थ्री

 श्री  नवल  किशोर  फार्मा  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं

 क्या  सरकार  का  ध्यान  9  मैच  1983  के  में  '
 जालसाजी  के  बाद

 बैक  शाखाएं  सबकी  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ae  दिलाया  गया

 यदि  दो  सरकार  ने  स्टेट  बेक  श्राफ  इण्डिया  की  गांघी  नगर  शाखा  में  तीन

 करोड़  रुपये  का  जालसाजी  में  अपनाई  गई  प्रणाली  की  अन्य  स्थानों  पर  पुनरावृत्ति  रोकने  के

 लिये  aa  तंक  क्या  कदम  उठाये  हैं  ;

 में  थे  (tr गत  तीन  वर्षों  में  सरकार  के  ध्यान  Hanmi  ह्ट्रीयकृत  बैंकों

 साजी  के  कितने  मामले  wy

 ष
 ry

 जालसाजी
 के  इन  मामलों  में  कितने  व्यक्ति  पाये  गये  और  उनमें  बेक

 कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी

 कया  सरकार  बैंकों  में  जाल सा जियों  की  रोकथाम  करने  और  दोषी  व्यक्तियों  का

 पता  लगाने  के  लिए  कदम  उठा  रही  है  अर  यद  तो  उसका  ब्यौरा  क्या
 न्

 कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 चित्त  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  दनादन  पुजारी  )  :  हों  ।

 से  धोखाधड़ियों  के  विरुद्ध  सूराखों  को  विहित  करने  वाली  सभी  बैकों  की

 सपनो  श्रमुदेश  पुस्तिकाएं  हैं  ।  उनके  अनुभवों  के  श्राघार  पर  समय-समय  पर  इनकी  समीक्षा  की

 जाती  है  झ्र ौर  इन्हें  सुचारु  बनाया  जाता  है  ।  धोखाधड़ियों  को  रोकने  कौर  सुरक्षाबलों  के  विशिष्ट

 उपायों  के  सम्बन्ध  भारतीय  रिज  बैंक  द्वारा  मी  बैंकों  को  ग्रा वधिक  अनुदेश  जारी  किए  जाते

 25.2.83  को  बुलाई  गई  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  मुख्य  का ्य पालकों  की  बठक  में  भारतीय

 रिज  बेक  के  गजनेर  बैंकों  में  धोखाधड़ियों  की  घटनाओं  भारत  सरकार  झर  भारतीय

 रिजवी  बेक  की  गई  गंभीर  चिनता  बैंकों  को  अवगत  कराया  ।  मुख्य  का ्य पालकों  को  प्रपने

 यहां  सतकंता  तंत्र  को  ges  बनाने  की  हिदायतें  दी  गई  हैं  ।  उनसे  यह  भी  war  गया  हैकि  वे

 दोषी  कर्मचारियों  को  कठोर  दंड  दे  ale  बैंकों  में  धोखाधड़ियों  की  घटनाओं  से  बचने  के  लिए

 सभी  संभव  निदेशक  उपाय  करें  ।  बैंक  शाखाश्रों  के  कार्यकलापों  पर  अधिक  नियन्त्रण  रखने  के

 मदद दय  बैंकों  दाखा  खातों  के  शीघ्र  प्रभावी  शाखा  पर्यवेक्षण  प्रौर

 नियमित  निरीक्षणों  की  आवश्यकता  के  बारे  में  भी  स्मरण  कराया  गधा  है  ।

 वर्ष  1980,  1981  पौर  1982  (30  सितम्बर  1982  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  के

 28  बैंकों  में  हुई  धोखाधड़ियों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है
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 ;8  क्षेत्र  1005  लिखित  st

 1980  1594

 1081  1891

 1982  1574

 (30.9.82  तक  )

 टिप्पणी  :  (1)  ग्ग्बेंक  घोड़ा घड़ी  में  विश्वास  लेखा

 पुस्तकों  में  great  ate  विनियमन  पत्रों  जैसी  लिखतों  को  धोखाधड़ी  से  भुने

 बैंकों  को  पारित  प्रति  दुखियों
 का  प्राधिकृत  चो  at,  राशियों  का  faeut-

 सम्पत्ति  का  ध्रनियमितताएं  शादी  शामिल  हैं  ।

 (11)  बैंको  द्वारा  सुचित  को  गई  सभी  घोखाधड़ियां  विवरण  में  शामिल  की
 गई  हैं

 चाहे  उनमें  श्रन्तग्र स्त  राशि  कुछ  भी  क्यों  न  हो  |  इन  धोखाधड़ियों  में  भ्रन्तग्र स्त  राशि

 बैंकों  को  हुई  हानि  की  राशि  की  द्योतक  नहीं  है  ।

 1980,  1981  कौर  1992  के  दौरान  बको  में  हुई  घोखाधघड़ियों  में  मामलों  में  दोषी  पाये

 गए  व्यक्तियों  की  संख्या  att  उनमें  से  बेक  तमंचा  रियों  की  संख्या  के  संबंध  में  सुचना  तत्काल

 उपलब्ध  नहीं  है  ,  वीं  1978,  1979  तथा  1980  में  सरकारी  क्षत्र  के  28  बैंकों  में  हुई

 धोखाधड़ियों  के  मामलों  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है  कौर  जिनके  संबंध  में  सूचना
 तेयार  की  गई  कुल  315  कमंचारी  दोषी  पाये  गए  ।

 जब  कभी  बैक  को  किसी  धोखाधड़ी  का  पता  चलता  बेक  तत्काल  आन्तरिक  जांच  के

 aaa  देता  है  अथवा  इस  मामले  को  जांच  के  लिए  स्थानीय  पुलिस  या  केन्द्रीय  जांच  ब्युरो  को

 सौंप  देता  है  ।  प्रान्त  रिक  जांच  wear  स्थानीय  पुलिस  जांच  ब्यूरो  के  निष्कर्षों  के  TTATT

 पर  बैंक  द्वारा  दोषी  व्यक्तियों  के  विशुद्ध  समुचित  कारवाई  की  जाती  है  ।

 वियतनाम  को  निर्वात  तथा  वहां  से  आयात

 6514.  श्री  दोज वल कर :
 क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 area  से  वियतनाम  को  निर्यात  की  जा  रही  तथा  वियतनाम  से  भारत  में  आया

 की  जा  रही  मुख्य-मुख्य  वस्तुएं  कौन  सी  प्रौढ़

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वीरवार  रोक  वस्तु वार  उनका  रुपयों  में  कितना  मूल्य  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  राम  दुलारी  तथा  aofaa

 जानकारी  देमे  वाला  एक  fart  संलग्न

 विवरण

 "  9  10  1980-8]  अवार  fz 1978-  1F1F+6 79-80  तथा  अ  ी  vu  O21  के  दौरान  प्रमुख  कदम  | कि |  यथानाम  को

 से  आयात  ।

 लाख
 में  )

 निर्वात  1978-79  1979-80  1980-81

 गेहूं  3649  2432  516

 चावल  4224  1177

 181



 लिखित  उत्तर  8ufa  198 उ

 गेहूं  तथा  मेडलिन  का  घाटा  1102  357

 134  253  110

 1563  1502 परिवहन  उपस्कर

 पशुश्नीं  लिए  चारा  15

 बुने  हुए  सूती  कपड़े  16  20

 कागज  तथा  गत्ता  2)

 विविध  विनियमित  वस्तुए  20

 प्राय  13  69

 4901  8973.0  3394

 10  20  30

 आयात

 मिट सीमेंट  208

 fea  54  39

 पन्थ  46

 54  313

 ————  —

 संस्थागत  ऋणों  का  वितरण

 6515.  श्री  aaa  सेठी  :  या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि  :

 सरकार  ने  यह  देखने  के  लिए  कदम  उठाए  हैं  कि  एकीकृत  ग्रामीण  विकास

 कार्यक्रम  के  समर्थन  में  संस्थागत  ऋणों  के  वितरण  में  तेजी  लाई  जाये  जिससे  प्रत्येक  राज्य  में

 सरकार  द्वारा  निर्धारित  वार्षिक  लक्ष्यों  को  प्राप्त  किया  जा

 (a)  कया  TT  1980-81  के  दौरान  कार्यक्रम  की  कोई  समीक्षा  की  गई  ale

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दनादन  :
 ग्रामीण  विकास

 कार्यक्रम  के  भ्रमित  निर्धारित  हिताधिकारियों  के  अ्रथंक्षम  उत्पादक  प्रस्तावों  की  अ्रपेक्षारों  के लिए

 ऋण  सहायता  प्रदान  कर  रहे ंहैं  ।  इस  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  बैंकों  की  भागीदारी  को

 सुनिचित  करने  के  लिए  भारतीय  ford  बैंक  ने  विस्तृत  मार्गदर्शी  सिद्धांत  जारी  किये  बैंकों

 से  कहा  है
 कि  वे  निर्घारित  हिताधिकारी  परिवारों  के  ग्रोइन-पत्रों  को  छी  घनता  से  निपटाएं  ।

 जहां  कहीं  आवश्यक  हिताधिकारियों  के  प्रस्तावों  की  '  पूंजीगत

 सम्पत्तियों  की  भ्रनुपलब्धता  अ्रारदि  के  संबंध  में  निम्न  स्तर  पर  पर्याप्त  समन्वय  की  कमी  के  कारण

 उत्पन्न  होने  वाली  सदस्यों  को  हल  करने  के  लिए  राज्य  स्तरीय  बैठकों  के  माध्यम  से  मी  विशेष

 प्रयास  किये  जा  रहें  हैं  ।
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 (@)  ate  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  की  प्रगति  की  ग्रा मीरा

 विकास  मंत्रालय  में  स्थापित  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  द्वारा  नियमित  रूप  से  समीक्षा  की  जाती

 है  ।  उपलब्ध  ध्रांकड़ों  के  अनुसार  1980-81  के  दौरान  इस  कार्यक्षम  के  अधीन  27.83  लाख

 हिताधिकारियों  को  सहयता  दी  गयी  ।  इनमें  से  6.53  लाख  परिवार  अनुसूचित  जातियों  ate

 झनुसचित  जन  जातियों  के  थे  ।  इस  वर्ष  के  दौरान  जुटाई  गयी  कुल  सावधिक  ऋण  को  राशि

 236.63  करोड़  रुपये  थी  ।

 परिचालन  में  जाली  किसी  नोट

 6516.  को  ae  न  सेठी  :

 थी  मानना  चित्त  मन्त्री  ह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  11  मारे  1983 के  एक्स प्र  स  में  प्रकाशित  aa

 समाचार  की  कौर  दिलाया  गया  है  कि  बिहार  में  भारी  संख्या  सहित  उत्तर  प्रदेश  में  करोड़  के

 जाली  करेंसी  नोट  परिचालन  में  हैं

 यदि  तो  कया  यह  भीਂ  सच  है  कि  यह  जाली  नोट  श्रघिकांशतया  एक  पचास

 भ्र ौर  बीस  रुपये  मूल्य  के

 arts ALN यदि  तो  क्या  इस
 संबंध

 में  कोई  जांच  कौ  गई

 यदि  at,  तो  इस  संबंध  में  जांच  शादी  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जनादन  :  सरकार  11  1983 के

 इण्डियन  एक्सप्रेस  में  *
 एक  करोड़  रुपये  के  जाली  नोट  परिचालन  शीष  के  अझ्रन्तगंत  प्रकाशित

 समाचार  को  देख  चुकी  है  ।

 ,
 ate  सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  यथासंभव  शीघ्र  सभा

 पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 दिल्‍ली  में  एक  प्रोपर्टों  डीलर  के  वहां  आयकर  का  छापा  मारा  जाना

 6517.  श्री  गुलज़ार  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रागंण  पर  छापा क्या  हाल  में  झ्रायकर  विभाग  ने  दिल्‍ली  में  एक  प्रोपर्टी  wax

 मारा  था  कौर  यदि  तो  इसका  पुरा  ब्यौरा  कया  है

 कया  प्रापर्टी  डोलर  के  परिवार  के  एक  सदस्य  ने  पिस्तौल  निकालकर
 छापा  मारने

 वाले  दल  को  घमकी  दी  थी  ate  यदि  उसके  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  गई

 क्या  सरकार  को  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  कि  राजधानी  में  प्राइवेट  भवन  निर्माता

 बहुमंजिली  भवनों  में  फ्लैटों  की  बिकी  के  संबंध  में  अंत रण
 के  अनुमति  देने  के  ga  रसीद  दिये  बिना

 गैर
 सरकारी  तरीके

 से  बहुत  बड़ी  मात्रा
 में  धन  वसूल  करते  हैं  ate  यदि  तो  इस  तरीके  को
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 रोकने  के  भोर  उनके  द्वारा  जमा  किये  गये  काले  धन  का  लगाने  के  लिए  क्या  उपाय  किये

 गये  भ्र ौर

 (7)  क्या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  प्रोपर्टी  ब्रोकर  काले  धम  के  रूप  में  gar  कमिशन

 का  एक  बड़ा  भाग  लेते हैं  शरीर  उसके  लिये  वे  रसीद  सहीं  देते  ale  यदि  तो  ऐसे  धन  को

 आयकर  के  भ्रमित  लाने  के  लिये  क्या  तरीके  म्रपनाए  गये  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पट्टामिराम
 :  ।  प्राय कर

 प्राधिकारियों  ने  1982  में  मैसेज  महेन्द्र  खण्ड  एण्ड  फाइनेंस  दिल्‍ली  कौर

 इसकी  संबंद्ध  फर्मों  के  व्यापारिक  परिसरों  की  तथा  संबंघित  व्यक्तियों  के  रिहायशी  परिसरों  की

 तलाशियां  लीं  ats  इन  तलाशियों  के  मूल्य  की  प्रथम-दृष्टया

 लेखा वाह्य  परिसंपत्तियां  पकड़ी  इनके  1,06,780  रुपये  मूल्य  के  जवाहिरात

 प्रतिबंधात्मक  आदेशों  के  अंतरंग  रखे  गये  हैं  ।

 (@)  तलाशी  के  दौरान  ग्रुप  के  एक  सदस्य  ने  झपना  रिवाल्वर  निकालने  की  धमकी

 दी  ।  फिर  मी  तलाशी  जारी  रही  ।

 कौर  (#)  चल  संपत्तियों  के  लेन-देनों  में  बड़े  cart  पर  कर  श्रपवंचन

 की  श्राम  धारणा  से  काफी  चिन्तित  है  ।  काले  धन  का  पता  लगाने  के  लिए  उन  मामलों  में  तलाशियां

 ली  जाती  हैं  उपलब्ध  सूचना  के  श्राघारपर  तलाशी  तथा  अभिग्रहण  का  अधिकार  देने

 वाले  सक्षम  प्राधिकारी  का  यह  समाघान  हो  जाता  है  कि  इस  प्रकार  की  कार्यवाही  श्रावस्ती  है

 सर्वेक्षण  हेतु  वाधिक  कायें  योजना  में  बहु-मंजिला  भवनों  को  विशेष  रूप  से  सम्मिलित  किए  जाने

 क  प्रस्ताव

 लोहिया  मद्यमोद  द्वारा  जारी  किये  गये  ऋण  पत्र

 6518.  थ्रो  चन्द्रदेव  प्रसाद  वर्मा  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  विचरने  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  लोहिया  मशीन्स  कानपुर  ने  सितम्बर  1982  में  जनता

 को  100-1(0  रुपये  मूल्य  के  ऋणा  पत्रों  की  पेशकश  की
 थी

 क्या  बड़ी  संख्या  में  उन  जिन्होंने  लोहिया  मदीना  लिमिटेड  के  ऋगरापत्रों  के

 लिये  आवेदन  पत्र  किया  को  न  तो  ऋणा पत्र  जारी  किए  गए  हूँ  कौर  न  ही  भ्रावेदन  पत्र  के

 साथ  भेजी  गई  उनकी  धनराशि  को  aa  तक  वापस  किया

 क्या  सरदार  का  विचार  इस  कम्पनी  अपनाए  गए  इस  कदाचार  की  जांच

 करने  का  ate  निवेश  करने  वाली  जनता  के  हितों  की  रक्षा  के  लिये  कम्पनी  के  विरुद्ध  उपयुक्त

 कार्यवाही  करने  का  भ्र ौर

 क्या  सरकार  का  निचार  इस  कम्पनी  के  प्रबंधकों  को  दोहरे  ऋणपत्र  जारी  करने

 उम  लोगों  को  रिफंड  ares  जारी  करने  के  लिए  निदेश  देने  का  मी  है  जिन्हें  अरब  तक  कुछ  सी

 नहीं  सिल  है  सनौर  यदि  तो  उसके  लक्ष्य  क्या  हैं  ?
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 वित्त  मन्त्री  प्रणब  मुखर्जी  )  :  मशीन्स  कानपुर  ने  दिनांक

 28  1982  के  प्रॉस्पेक्ट्स  के  माध्यम  से  5.65  करोड़  रुपये  के  लिए  200  रुपए  प्रति  ऋण

 पत्र  के  हिसाब  2,82,500  ऋण  पत्र  जारी  किए  थे  ।  इनमें  20000,3750,6250  झर  5000

 कण  तरजीही  तौर  कुरमुरा  कम्पनी  के  इक्विटी  दायर  धारकों  के  कंपनी  के  सावधि

 जमा  धारकों  के  कंपनी  के  कर्मचारियों  शौर  कारबारी  सहयोगियों  शादी  के  लिए  कौर

 प्रत्यावहन के  श्राघार  पर  निवासी  भारतीयों  विदेशों  में  रहने  वाले  भारटीय  मूल  के

 व्यक्तियों  के  लिए  आरक्षित  किए  गए  थे  ।  दोष  202,  500  mu  पत्र  निवासीਂ  भारतीयों  को

 प्रस्तुत  )  किए  गए  जिनके  संबंध  में  अभिदान  सूची  7  1982  को  खोली  गयी

 थी  कौर  10  1982  को  बन्द  कर  दी  गई  थी  |

 से  कंपनी  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  निवासी  भारतीयों  को  2,02500

 ऋणी  पत्रों  कौ  सार्वजनिक  पेदाकदा  के  उत्तर  में  कंपनी  को  33,53,334  ऋण

 पन्नों  के  लिए  कुल  7,74,873  बध  श्रीचंदन-पत्र  प्राप्त  हुए  कौर  इस  प्रकार  ऋणी-पत्रों  का  निगम

 16.56  गुना  श्रमिक  अभिदत्त  gary  कम्पनी  ने  निचली  श्र  शियों  के  आवेदकों  को  समुचित  महत्व

 देते  हुए  1,96,597  आवेदकों  को  2,02,500  ऋण-पत्र  आबंटित  किए  ।  कंपनी  ने  25  नवम्बर

 1982  को  आबंटन  धन  वापसी  पत्र  श्रादेष  मांग  नोटिस  जारीਂ  करने  शुरू  किए  ।

 इसने  विभिन्‍न  भ्रावेदकों  को  कुल  मिलाकर  7,48,275  धन  वापसी  wea  जारी  करने  थे  जिनमें  वे

 आवेदक  भी  शामिल  हैं  जिन्होंने  निवासी  भारतीय  को  की  गई  सार्वजनिक  पेशकश  के  उत्तर  में

 श्रावेदन-पत्र  दिए  थे  ।  चू  कि  कंपनी  घन  वापसी  झ्रादेशों/्र।वंटन  पत्रों ।  मांग  नोटिसों  के  25,000

 sar  30,000  लिफाफों  से  अधिक  लिफाफे  प्रतिदिन  डाक  द्वारा  नहीं  भेज  सकती  थी  इसलिए

 इन  कागज  पत्रों  को  जारी  करने  की  प्रक्रिया  18  1982  तक  ही  पुरी  हो  सकी

 धन वापसी  meal  की  वैधता  अ्रवघि  जो  पहले  17  1983  तक  नियम  की  गई  थी  उसे

 कंपनी  ने  बढ़ाकर  17  ard,  1983  तक  कर  दिया  था  क्योंकि  धन  वापसी  areal  की  संख्या  बहुत

 अधिक  थी  |  इन  सभी  धनराशियों  की  राशि  भारतीय  स्टेट  बंक  तथा  युनियन  बके  श्राफ  इण्डिया

 की  देश  के  विभिन्‍न  मागों  के  41  केन्द्रों  में  स्थित  शाखाओं  के  माध्यम  से  ली  जा  सकती

 कंपनी  का  अनुमान  है  कि  ag  अरपना  मिलान  विवरण  (  रींगस  लिएजन  स्टेटमेंट  )  तयार  करने  का

 कार्य  18  1983  के  इर्दगिर्द  पुरा  कर  लेगी  ।  इसके  प्रचार  कंपनी  उन  सभी

 आवेदकों  को  रिफड  arse  की  दूसरी  प्रति  जारी  करेगी  जिन्हें  मूल  रिफंड  श्राडंर  प्राप्त  नहीं  हुए

 कंपनी  ने  उन  भ्रावेदकों  को  मिलान  विवरण  का  काय  पुरा  होने  से  पुर्व  भी  रिफंड  काडर  कौ

 दूसरी  प्रति  जारी  करने  का  प्रबंध  किया  है  जिन्होंने  झपने  क्षतिपूर्ति  बन्ध  पत्र  निष्पादित  करके

 कंपनी  को  रिफंड  arse  के  प्राप्त  न  होने  के  बारे  में  लिखा  हो  ।  कंपनी  को  लगभग  5000  आवेदकों

 से  रिफंड  बार्डर  प्राप्त  न  होने  के  बारे  में  शिकायतें  प्राप्त  हई  हैं  कंपनी  ने  इस  दौरान
 देश  के

 प्रमुख  समाचार-पत्रों  में  एक  विज्ञापन  भी  दिया  है  जिसमें  उन  ग्रा वेद कों  से  इस  श्राद्ध  का
 अनुरोध

 किया  गया  है  कि  जिन्हें  डाक  की  पता  बदलने  शादी  के  कारण  कंपनी  से  कोई  उत्तर  प्राप्त

 नहीं  हुमा  है  वे  सिरे  से  पत्र  भेजें  जिसमें  रोक  का  आवेदन-पत्र  की  संख्या  मांगे  गए

 लगा-पत्रों  की  संख्या  तथा  शिकायत  के  विशिष्ट  स्वरूप  का  ब्यौरा  गया  ताकि  कंपनी

 जबकि  शिकायतों  पर  अलग-म्लान  ध्यान  दे  सके  |
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 कौ  मारी झाड़न  पत्रों  frge  warez  के  जारी  करने  मे  7)  पेरी  हुई  है  वह  जनता

 के  कारण  हुई  सनौर  कंपनी  द्वारा  अपनाए  गए  किसी  प्रकार  के  कदाचार  का  पता  नहीं  चला

 कंपनी  ने  उन  आवेदकों  को  आवंटन  पत्रों /  रिफंड  शरारों  की  दूसरी  प्रतियां  जारी

 करने  के  लिए  पहले  ही  झावर्यक  कदम  उठा  लिए  हैं  जिन्हें  ये  प्राप्त  नहीं  हुए  इसलिए  सरकार

 क  मामले  को  कराने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 सोवियत  रूस  द्वारा  कृषि  मदों  के  आयात  में  कमी

 6519,  श्री  देसाई :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व्या  यह  सच  है  कि  सोवियत  रूस  ने  चाल  ag  में  भारत  के  साथ  व्यापार  में  भारी

 घाटे  को  कम  करने  की  दृष्टि  से  1983  में  भारत  से  कुछ  कृषि  मदों  के  अपने  झायात  में  भारी

 कटौती  की

 क्या  यह  सच  है  कि  मरत  में  गौर  चिता  agua  को  गयी  है  क्योंकि  सोवियत

 कल  ने  इस  का  संक्रेत  दिया  है  कि  वह  आगामी  as  भारत  से  काजू  का  आयात  नहीं  करेगा

 1983  के  दौरान  गेर  बासमती  चावल  का  भी  Baa  नहीं

 (7)  यदि  तो  क्या  यह  सच
 है

 कि  सोवियत  रूस  भारत  से  लगभग  100  करोड़  रुपये

 मूल्य
 के  काजू  आयात  करता  रहा

 (#)  इससे  देश  को  किस  सीमा  तक  हामी  शौर

 इस  संबंध  में  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  है
 ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय
 में  राज्य  मन्त्री  रामदुलारो  सिन्हा  )

 :  से  सोवियत

 संस्कार  प्रयोगों  aura  में  केवल  कृषि  मदों  की  ही  नहीं  बल्कि  aia  मदों  की  भी  भारत  में

 बरी दारियां  में  धीमी  गति  से  चलता  रहा  है  ।  भारत  सरकार  इस  बात  पर  चिन्तित  है  az

 1982  हस्ताक्षरित  1983  व्यापार  mime  में  सहमति  प्राप्त  रूप में  ख़रीदारियों

 करने-के..लिघ्च  सोवियत  संघ  को  राजो  करने  के  लिए  निरन्तर  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 साथ  ही  इन  मदो ंके  लिए  निर्यात  बाजारों  के  विविधीकरण  के  लिए  sara  जा

 रहे  हैं

 बड़ी  कंपनियों  को  कर  दन दारो

 6520,  थी  faa  बसु  :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  1  करोड़  रुपये  से  श्रमिक  लाभ  जीत  करने  वाली  अनेक  बड़ी

 कंपनियों  को  कोई  कर  देनदारियां  नहीं

 यदि  तो  ऐसी  कंपनियों  के  नाम  क्या  ate

 (7)  कर  प्रयोजनों
 के  लिए  उनकी  राय  को  ठीक  तरह  से  ऑ्रांकने  हेतु  क्या  कदम  उठाये

 गये  हैं  भ्रमणा  उठाने  का  विचार  है  ?
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 बिंत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाली  :  हां  ।  बहू  सच

 है  कि
 aga  ध्वजिक  लाम  कमाने  वाली  कुछ  कंपनियों  ने  mast  श्रीनिवास  के  शंतगेत  श्षनुशात

 कतिपय  कर  रियायतों  के  कुछ  कर  निर्धारण  वर्षों  के  कोई  श्रायकर  war  नहीं  किया

 है  तुलनात्मक  दुष्टि  wary  लाभों  का  अल्प  माग  ही  राय-कर  के  रूप  में  gar  किया है  ।

 1977-78  से  1981-82  तक  के  कर  निर्धारण  वर्षों  के  दौरान  ।  करोड़  रुपये से

 श्रमिक  का  ले खां गत  लाभ  कमाने  वाली  ate  लेखा गत  लाभों  के  10
 प्रतिष्ठित

 से  कम  को  कर  देयता

 वाली  कंपनियों  की  एके  सूची  संलग्न  विवरण-पत्र  में  दी  गई  में  रखे

 गये  ।  देखिये  पथ्या  6351/83]

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  राय-कर  ध्ररधिनियम  के  झंतगंत  भुलैया  कर

 रियायतों  के  संबंध  में  विभिन्‍न  कटो  तियों  के  कंपनियों  की  कर  लगने  योग्य  प्राय  इसे

 सोमा  तक  कम  न  हो  जाय  कि  लाभ  करने  वाली  कंपनियों  द्वारा  कोई  कर  ही  न  अब्बा  किया  जाव

 ध्रुवा  नाममात्र  का  ही  कर  सदा  किया  वित्त  1983  श्रधिमियम  इस

 न्याय  का  एक  उपबंध  बनाने  का  प्रस्ताव  है  कि  जहां  कंपनियों  के  मामले  प्राय कर  afafaaa

 के  कतिपय  विनिर्दिष्ट  उपबंधों  के  gata  ग्रनुज्ञ य  कटौतियों  की  कुल  ऐसी  कटौतियाँ  करनें

 सेव  संगीत  कुल  ata  के  70  प्रतिशत  से  अधिक  जाती  वहां  उन  उपबंधों  के  भ्रंतगंत

 काटी  जाने  वाले  राशि  इस  प्रकार  की  कटौतियां  करने  से  पूर्व  यथा  संगीत  कुल  राय के

 70  प्रतिदिन  तक  सीमित  कर  दिया  जाएगा  |

 केरल में  रगण  चाय  उद्योग  के  लिए  ga:  सक्रिय  कार्यक्रम

 6521.  श्री  चित्त  बसु  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  केरल  में  रुग्ण  चाय  उद्योग  के  लिए  सक्रिय कार्य  क्रम  बनाया

 यदि  तो  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्या  कौर

 (7)  कार्यक्रम  की  द्र त  क्रियान्विति  हेतु  बया  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  से  चय

 बोड़ा  26  1982  को  हुई  बैठक  में  दिए  गए  faa  के  अनुसार  दि  यूनाइटिड  प्लांटस

 एसोसिएशन  ग्राफ  aaa  इण्डिया  द्वारा  केरल  चाय  उद्योग  के  लिए  पुनरुद्धार  तथा  fasta  योजना

 तयार  की  गई  है  ।  चाय  वो  इस  प्रस्ताव  को  जांच  कर  रहा  है  तथा  सरकार  को  प्रस्तुत  करने

 के  लिए  एक  योजना  तेयार  कर  रहा  है  ।

 भारत  से  विदेशों  dat  क  कार्यकरण  को  समीक्षा

 6522.  शी  कमर  राय  प्रधान  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  स्पो  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  भारत  में  विदेशी  sat  के  कार्यकरण  तथा  विशेषकर  ऐसे

 बैंकों  द्वारा  भारतीय  अर्थव्यवस्था  के  विकास  में  निभायी  गई  भूमिका  के  विशेष  dea  में  समीक्षा

 करने  का  कौर
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 यदि  at,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  wie  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दनादन  पुजारी  )
 :  कौर  भारत  में  विदेशी

 बैंकों  की  शाखों  द्वारा  इधर  किये  जाने  वाले
 बेकिंग  कारबार  की  तुलनात्मक  रूप  देश  में

 होने  वाले  ऐसे  कारबार  की  तुलना  में  श्रेया  कम  है  ।  आमतौर  ये  शाखाएं  मुख्य  विदेशी

 प्यारे  aifz  जेसे  विशिष्ट  किस्म  का  कारबार  करती  हैं  ।  भारत  में  उनका  कार्यक  रण

 भारतीय  रिजवी  बेक  के  सांविधिक  पर्यवेक्षण  अरर  निदेशन  के  sata  होता  है  ।

 सरकार  को  ऋण  श्याम  न  करने  वाले  स्वर्णकारों  को  नोटिस

 6523.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  ने  1963  में  cay  नियंत्रण  अघिनियम  लागु

 करने  के  बाद  स्वर  कारों  को  राहत  देने  के  लिए  16  करोड़  रुपये  के  faa  ऋण  दिये

 कया  यह  भी  सच  है  कि  जो  स्वर्णकार  आधिक  कठिनाइयों  क़े  कारण  उक्त  ऋण

 की  अदायगी  नहीं  कर  पाए  सरकार  ने  इनके  ऋणों  को  माफ  कर  दिया

 बया  यह  भी  सच  है  कि  जिन  स्वर्णकारों  के  ऋणों  कों  माफ  कर  दिया  था  देश

 के  विभिन्‍न  भागों  में  या  न्यायालयों  द्वारा  उन्हें  ऋणों  की  अदायगी  के  लिए  नोटिस  जारी  किए

 गए  हूँ  उदाहरण  के  लिए  बिहार  में  सिवान  जिले  के  अनेक  स्वर्णकारों  को  ऐसे  नोटिस  जारी  किए

 गए  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  स्व रुक रों  को  ऋणों  की  अदायगी  के  लिए

 जारी  किए  गए  एसे  नोटिस  शीघ्र  वापस  लेने  का  विचार  है  att  यदि  तो  इसके  क्या  कालरा

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाली  राम  :  स्वर्णकारों  को  राहत

 प्रदान  करने  के  लिए  भिन्न-भिन्न  राज्य  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  वर्ष  1983  से  मंजूर  किए

 गए  श्रीराम-धन  की  कुल  रकम  1495.56  लाख  रुपए है  ।

 भारत  सरकार  ने  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  सरकारों  को  21  जुन  1978  को

 पहले  ही  agar  जारी  कर  दिये  हैं  कि  वे  स्वर्णकारों  की  तरफ  पुनर्वास  ऋणों  की  बकाया  रकमों

 को  सामान्य  रूप  से  बट्टे  खाते  डलने  के  आदेश  जारी  करें  ।

 तथा  ऐसी  शिकायत  प्राप्त  हुई  हैं  कि  बिहार  के  सिवान  जिले  में  स्त्रणुंकारों

 से  इन  ऋणों  की  बकाया  रकम  की  वसूली  की  जा  रही  है  कौर  इस  मामले  में  बहुत  से  स्वर कारों

 को  न्यायलयों  से  नोटिस  मिले हैं  ।  इस  मामले  में  बिहार  सरकार  को  लिखा  गया  है  कौर  उनको

 रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  है  ।

 पॉलिएस्टर  स्टेपल  फाइबर  का  आघात

 6524.  श्री  चिंतामणि  जेना  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (4)  वर्ष  1981-82  धौर  2982-83  के  दौरान  कितना  पॉलिएस्टर  का  स्टेपल  फाइबर

 का  ध्राथात  किया  गया
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 क्या  यह  सच  हे  कि  पॉलिएस्टर  फाइबर  की  देशी  मांग  को
 पूरा

 करने  के  लिए

 पॉलिएस्टर  की  देशी  क्षमता  पर्याप्त  कौर

 यदि  तो  स्वदेशी  उद्योग  को  बचने  के  लिए  इसका  प्रापत  कम  करने  अथवा

 बन्द  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 sy  दिस वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम दुला  र  )  अनुमानित

 आयात  |

 1981-82  1,770  टन

 198  2°09 V2 2  4607,66  टन अपर  a=

 arg.  एफ  को  39,000  टन  की  अनुमानित  वर्तमान  मांग  की  तुलना

 में  1982  के  दौरान  उत्पादन  28115  टन

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 चाय  पत्तो  का  निर्यात

 6525.  श्री  चिंतामणि  जना  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  कौर  विदेशों  में  चाय  पत्ती  की  बहुत  अ्रधिक  मांग

 यदि  तो  1982-83  के  दौरान  कितनी  चाय  पत्ती  का  निर्यात  किया  गया

 ax

 (1)  देश  के  भीतर  we  विदेशों  की  चाय  पत्ती  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा

 करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  जी

 1982-83  में  निर्यातित  पत्ती  चाय  की  मात्रा  से  संबंघित  sind  प्रभी  उपलब्ध  नहीं

 हैं  पत्ती  चाय  निर्यातों के  ata  में  ग्रांकड़े  निम्नलिखित  हैं

 मात्रा  में  मे
 मूल्य  करोड़  ्

 1979-80  170.7  306.43

 1980-81  193.2  352.02

 पत्ती  तथा  डस्ट  WAAL  उसके  बारे  में  चाय  के  विभिन्न  ग्रे डॉ  को  प्रतिशतता  हरनेक

 बातों  पर  निर्भर  करती  है  जैसे  कि  तोड़ीਂ  गई  प्रती  की  मौसमों  stafar  की

 स्थितियां  तथा  तरीके  ।  जबकि  अभीष्ट  स्थितियों  में  एक  चाय  फैक्टरी  में  चाय  की  प्रे ड  प्रतिशतता

 में  परिवर्तन  की  कम  गु  जाइए  होती  wah
 निकाली

 खित  से  पती  प्रतिशतताश्रों  में  सुधार  की

 संभावना  रहती

 (1)  बेहतर  तुड़ाई  स्तर  तथा  उत्पादन  स्थितियां  ।

 (2)  हरी  पत्ती  की  बेहतर  सुखाई  |

 (3)  छंटाई  कक्ष  में  चाय  की  न्यूनतम  हैंडलिंग  ।
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 भ्रेघिक  पत्ती  चाय  का  उत्पादन  चाय  क  विभिन्‍न  ग्र  डॉ  के  लिए  मांग  a  व्यान  में  रखते

 हुए  चाय  उद्योग  द्वारा  अपनाई  जाने  वाली  उत्पादन  प्रक्रिया  पर  निर्भर  करता  है  ।

 चाय  बोड़े  erat  विभिन्‍न  स्कीमों  के  जरिये  बेहतर  संसार  क्वालिटी  की  ara  का  उत्पादन

 करने  के  लिए  चाय  स्टेटों  को  प्रोत्साहित  करता  है  ।  बोर्ड  चाय  स्टेटों  के  लिए  जोन  बार  एके

 पुरस्कार  स्कीम  भी  उनकी  चाय  के  लिंए  उच्चतम  कीमतें  उपलब्ध  कराने  के  लिए  चलाता

 चौक  टोंड  टू  गो  ara  लोव  से  समाचार

 6526.  श्री  गुलज़ार  घ्रहमद  :

 श्री  राजन  :

 श्री  लकप्पा  :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  6  1983  के  दि  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में

 चीफ  ates  युगो  ara  लीव  ava  प्रकाशित  समाचार  की  ate  दिलाया

 गया है  ;

 यदि  ती  40  करोड़  रुपये  के  भारी  कर  श्रपबंचन  के  इस  मामले  के  तथ्य

 ध्रौर  ब्यौरा  बया  कौर

 क्या  येह  मामली  केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  को  सौंप  दिया  गया  है  are  यदि  ती  उनके

 निष्कर्षों  का  क्या  परिणाम  रहा  ?

 चित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  पश्चिमी  राम  से  प्रश्न के
 परा

 में  उल्लिखित  va  रिपोर्ट  की  ae  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया  है  ।  सही

 स्थिति  यह  है  कि  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  के  अध्यक्ष  ने  स्वास्थय  ठीक  नहीं  होने  के  कीरा  3  as

 1983
 से

 15  दिन  की  get  के  लिए  श्रोत  किया  था  जो  उन्हें  मंजूर  की  गई  थी  ।

 उन्होंने  छुट्टी  को  कौर  15  दिन  बढ़ाने  के  आवेदन  किया  उसे  भी  मंजूर  कर  किंवा  बैया  था  ।

 दिसम्बर  1981  में  श्रावक  afaarfeay  द्वारा  रैकेट में  कथित  रूप  से  ग्रस्त

 बम्बई  की  कतिपय  पार्टियों  पर  छापे  मारे  जाने  के  इसके  पता  लगाये  गये  40

 करोड़  रुपए  के  हवाला: '  रैकेट  पर  आयकर  आयुक्त  बम्बई/उपनिरीक्षण  निदेशक  प्राय कर

 बम्बई  द्वारा  एक  टिप्पणी  तथा  इस  राकेट  में  शामिल  20  पार्टियों  की  एक  सूची  तैयार

 को  गई  थी  ।  इस  टिप्पणी  की  तीन  प्रतियां  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  नई  दिल्ली  ate

 निरीक्षण  निदेशक  श्रेयस्कर  विभाग  नई  दिल्‍ली  के  कार्यालय  से  गुम  हैं  ।  केन्द्रीय  जांच

 ब्यौरों  द्वारा  27  मई  1982  को  दिल्‍ली  एक  औद्योगिक  ge  के  एक  प्रतिनिधि  के  रिहायशी

 परिजनों की  के  दौरान  इस  टिप्पणी  की  एक  प्रति  पायी  गई  थी  ।  इसे  मामले  की  केन्द्रीय

 जांच  ब्यूरों  द्वारा  कौर  आगे  जांच  की  जा  रही  है  ।

 उत्पादों  संबंधी  निर्यात  लक्ष्य

 6527.  श्री  देसाई :  क्या  वाणिज्य  सत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गर-बासमती  चावल  के  निर्यात  कोटा  में  भारी  कटौती  तथा
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 चीनौ  को  लगभग  बिल्कुल  न  भेजे  जाने  को  ध्यान  में  रखते  हुए  चालू  वित्तीय  ०  के  लिए  कृषि

 उत्पादों  संबंधी  निर्धारित  निर्यात  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  की  संभावना  नहीं

 वह  1982-83  कौ  भ्रमर  ल-सितम्बर  की  अवधि  के  दौरान  कृषि  मदों  के  निर्यात  से

 कितनी  aia  प्रतीत  की  गई  थी

 बया  इसी  rate  में  निर्यात  सम्बन्धी  आयकर  29.39  बढ़  गई  कौर

 इस  वित्तीय  ag  की  शेष  अवधि  के  दौरान  कृषि  निर्यात  लक्ष्य  किस  तक  प्राप्त

 नहीं  किए  जा

 बाशिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ( attra  राम  दुलारी  (#!  1982-83  के

 लिये  निर्घारित  निर्वात  लक्ष्य  के  प्राप्त  किये  जाने  की  संभावना  नहीं  है  ।

 अनन्तिम  झांकड़ों  के  agar  कृषि  मदों  समुद्री  उत्पादों  तथा

 काफी  एवं  जसी  बागान  फसलों  को  छोड़कर  निर्यात  82-83  में

 732.78-  करोड़  रु  मूल्य  के  थे  |

 जी  ।  1981-82  की  उसी  शभ्रवधघि  के  मुकाबले  इसमें  29%,  की  वृद्धि  थी  ।

 31  1983  तक  के  निर्यातों  के  अनन्तिम  ग्र नुमा नों  की  प्रतीक्षा  है  ।

 fara  संघ  को  काजू  कौ  मिरच  ate  नारियल  जुदा  के  उत्पादों  का  निर्यात

 6528.  श्री  at.  विजय राघवन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  पांच  वर्ष  में  सोवियत  संघ  को  कितने  काजू  की  fas  कौर  नारियल

 जूटा  के  उत्पादों  का  निर्यात  किया  गया

 निर्यात  को  गई  उन  चौजों  में  से  प्रत्येक  का  मूल्य  क्या  था  ;

 कया  सोवियत  संघ  ने  इस  साल  उन  चीजों  को  खरीदना  विल्कुल  बंद  कर  दिया

 यदि  तो  उनके  कारा

 सोवियत  संघ  के  arse  से  हट  बाने  से  केरल  को  कितनों  हानि  और

 जमा  किए  गए  स्टाक  को  शीघ्र  भेजने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 ates  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ( attaat  राम  दुलारी  सिन्हा  )
 :  तथा  एक

 विवरण  संलग्न  है  |

 तथा  कैलेंडर  वर्ष  1983  के  दौरान  भारत  से  इन  मदों  को  खरीद  करने  के

 सलिए  सोवियत  को  राजी  करने  के  लिए  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 यह  कभी  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  सोवियत  संघ  कलेक्टर  वर्ष  1983  में  इन  मदों

 को  खरीद  नहीं  करेगा  |

 मौके  लिए  हमारे  निर्यात  बाजार  विविधीकररा  करने  के  प्रयास

 किये जा  रहे  हैं
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 विवरण

 1978  से  1982  के  दौरान  सोवियत  संघ  को  काजू  गिरियों  के  निर्यात  की  कुल  मात्रा

 तथा  मूल्य  निम्नलिखित  हैं

 वर्ष  मात्रा  (  मूल्य

 1978  8,889  26.72

 1979  12,255  30,86

 1980  22,780  94.78

 198  21,183  124.94

 1982

 is  ee  तविल

 :  काजू

 2.  काली  मिर्च  तथा  कार  उत्पादों  के  सम्बन्ध  में  उपलब्ध  जानकारी  निम्नलिखित  है

 मूल्य  करोड़
 a

 ag  काली  fag  कार  उत्पाद

 मात्रा  मलय  मात्रा  मूल्य

 (  टन  )  टन

 1976-77  1500  2.93  900  0.60

 1977-78  950  18.96  1100  0.78

 1978-79  770  13.77  900  0.63

 1979-80  850  13.75  1000  0.23

 1980-81  1600  23.74  400  0.35

 )
 ना  नए  नएपन  --

 arg.  एण्ड

 इण्डियन  एयरलाइन्स  में  महिला  कर्मचारियों  कौ  संख्याਂ  में  कमी  :

 6529,  गोमती  सुशीला  गोपालन  :  क्या  पर्यटन  शौर  नागर  विमानन  मंत्री  ag  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इण्डियन  एयरलाइन्स  में  नई  भर्ती  के  लिए  जरायु  सीमा  तथा  अन्य  सेवाओं  के

 बारे  में  उच्चतम  न्यायालय  के  निरंतर  के  पश्चात  नए  भर्ती  किए  गए  व्यक्तियों  में  महिला

 कर्मचारियों  की  में  कमी  पराई

 (@)  यदि  तो  उनकी  संख्या  में  कमी  के  क्या  कारा  कौर

 उच्चतम  न्यायालय  के  निशांत  के  पहले  तथा  बाद  में  महिला  केबिन  कर्मचारियों

 की  पूरक-पृथक  संख्या  कितनी  है  ?
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 ee  ne  ि

 पर्यटन  site  नागर  विमानन  satay  के  राज्य  मंटो  सुंद  meat
 :

 नही ं॥

 प्रश्न  नहीं है  ।

 इण्डियन  एयरलाइन्स  में  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  से  हल  त  बाद  में

 महिला  केबिन  कार्मिकों  की  कुल  संख्या  511  तथा  515  है  ।

 तट  रक्षकों के  मुख्यालय  का  दिलो  से  स्थानान्तरण

 6530,  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  तट-रक्षकों  के  मुख्यालय  को  दिल्ली  से  बाहर  स्थानान्तरित

 करने  का  विचार  है

 यदि  तो  तट  रक्षकों  के  मुख्यालय  को  किस  स्थान  पर  स्थानांतरित  करने  का

 विचार

 क्या  तट  रक्षकों  के  मुख्यालय  को  पूर्वी  तट  के  केन्द्र  भुवनेश्वर  में  स्थानांतरित  करने

 पर  विचार  किए  जाने  को  संभावना  जोर

 इस  संबंध  में  अ्रंतिम  निराले  कब  तक  किए  जाने  को  संभावना  है
 ?

 रक्षा  मंत्री  कार  :  (#)  से  तट  रक्षा  संगठन  का  मुख्यालय  किस

 स्थान  पर  स्थापित  किया  जाएगा  इस  बारे  में  प्रभी  कोई  अंतिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 स्पाइस  शर  एक्टर  नाम  के  ट्र ड  माक

 6531.  भी  रतन  fag  राजद  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि

 क्या  ae  मास  एक्टर  ट्रेड  माक  के  मालिकों  ने  विदेशी  मुद्रा

 विनियमन  अधिनियम  की  धारा  28(1)  के  अधीन  आवेदन  किया
 ह

 क्या  इन  ट्रेड  साधकों  के  इस्तेमाल  करने  वाले  कुछ  संघटकों  को  ड  -  के

 मालिकों  से  सीधे  खरीदते  हैं  या  किसी  दूसरे  के  माध्यम  से  खरीदते  झ्र ौर

 यदि  तो  इसमें  प्रत्यक्ष  area  रूप  से  किसी  धनराशि  की  प्रदाय मि

 अ्रन्तर्गस्त  है
 ?

 वित्त  मंत्री  प्रणब
 :  से  स्पाइस  ee  माक

 इस्तेमाल
 करने  के  लिए  1968  में  करार  किया  था  ।  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  श्रधघिनियम  कौ  धारा  28(.  1)

 के  उपलब्ध  इस  पर  लागु  नहीं  होते  क्योंकि  इस  ट्र  ड  माक॑  के  इस्तेमाल  में  प्रत्यक्ष  ध्रुवा

 अप्रत्यक्ष  रूप  से  किसी  धनराशि  की  अदायगी  weaves  नहीं  जहां  तक  फेक्टर  ट्रेड

 मार्क  का  संबंध  मास  फाइटर  कम्पनी  कौर  अम्बा लाल  साराभाई  इन्टरप्राइसिस  के

 बीच  1978  करार  किया  गया  था  जो  कि  टुडे  मांस  रजिस्ट्री  के
 पास  विचाराधीन  है  कौर

 विदेशी  मुद्रा  विनियन  अ्रघिनियम  के  अधीन  रिज  बैंक  को  oat  तक  कोई  आवेदन  पत्र  नही ंभेजा

 गया  है  ।  जब  तक  कि  कोई  श्रीचंदन-पत्र  वस्तुतः  प्राप्त  नहीं  हो  जाता  तब  तक  बताना

 संभव  नहीं  होगा  कि  इस  में  कितनी  धनराशि  को  अदायगी  wearer
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 बोतल  थैलों  जेसे  मदों  के  विदेशो  ब्रांडों  को  चालू  करने  के  बारे  में
 माग  दर्शी  सि

 6532.  बसन्त  कुमार  पंडित  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  बोतल  पेयों  alexa  प्रसाधन  शादी  जेसे  गर-जरूरी

 मदों  में  विदेशी  ब्रांडों  को  चालु  करने  के  बारे  में  eave  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  कर  दिए  हैं
 शौर

 यदि  तो  सरकार  ऐसे  मा  गंदगी  सिद्धान्त  कब  जारी  करेगी  ?

 वित्त  मंत्री  प्रणब  मुखर्जी  )
 :  तथा  इस  संबंध  में  माननीय  सदस्य  का

 ध्यान  दिनांक  25  1983  के  ग्र तारांकित  प्रदान  संख्या  4471  के  उत्तर  की  शर  प्राण  षित

 किया  जाता  है  ।

 बम्बई  पत्तन  न्यास  द्वारा  आयातित  वस्तु ग्र ों  के  पोषण  को  जानो  करना

 6533,  थी  मोतीभाई  कार  चौधरी  :

 श्रोती  किशोरी  सिन्हा  :

 eft  रविन्द्र  वर्मा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  कि  प्रायश्चित  वस्तुझों  की  एक  पोषण  को  हाल  ही  में  बम्बई

 प्त नन् यास  द्वारा  उस  पर  बिना  कोई  सीमा  शुल्क  लिए  जारी  किया  गया

 (@)  यदि  तो  वाहनों  का  मूल्य  क्रितना  था  कौर  उन  पर  सीमा  शुल्क  न  लेने  के

 कालरा  गया

 (7)  बया  सरकार  ने  दोषी
 अधिका  रियों

 के  विरूद्ध  कोई  कार्यवाही  की  we

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय
 में

 राज्य  मन्त्री  (ett  पट्टाली  राम  wa):  we  यद्यपि

 लिप  का  कोई  विस्तृत  ब्यौरा  नहीं  दिया  गया  सम्भवता  मेसर्स  रणदीप  शिपिंग

 शेड  ट्रांसपोर्ट  कम्पनी  बम्बई  द्वारा  अगस्त  1980  में  aaa  कौ  गई  26,26,658  रूपये

 मूल्य  की  दी  बिलो टी  फाक  लिफ्टों  की  लेप  की  कौर है
 ।  सीमाशुल्क  विभाग  द्वारा  इस  खेप

 विद्वेष  को  निकासी  की  इजाजत  नहीं  दी  गई  तो  मी  सीमाशुल्क  अघिकारियों  को

 1981  में  यह  पता  चला  कि  इन  फाक  लिफ्टों  का  इस्तेमाल  Tt  क्षेत्र  सें  झाधघान  उठाने-रखने  के

 लिए  किया  जा  रहा  है  ।  इस  लिए  श्रायातकर्ताओ्ों  को  शुल्क  की  भ्र दाय गी  किये  जाने  इन

 जाक  लिफ्टों  का  इस्तेमाल  करने  से  रोका  गया  ।  झ्रावश्यक  श्रौपचारिकताएਂ  पुरी  करने  तथा  उचित

 शुल्क  प्रदाय गी  के  पश्चात  श्रायातकर्ताश्रों  को  उक्त  माल  की  निकासी  की  इजाजत  दे  दौ  गई

 थी  ।

 कौर  बम्बई  पत्तन  न्यास  से  कहा  गया  है  कि  वह  उन  परिस्थितियों  का  पता

 लगाये  जिनमें  सीमाशुल्क  विभाग  द्वारा  माल  की  निकासी  किये  जाने  से  गोदी  क्षत्र  में  माल

 का  इस्तेमाल  किये  जाने  की  इजाजत  दी  गई  ।  जहाजरानी  एवं  परिवहन  मंत्रालय  से  भी  मामले

 की  जांच  करने  का
 अनुरोध  किया  गया  है  |
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 दिल्ली-नागरा  क्षत्र  में  सांस-एवं-हड॒डी  के  भोजन  के  लिये  कारखानों  को  स्थापना

 6534,  शी  afar  बाग  :

 थी  ध्ानर्द  पाठक  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  कुछ  भारतीय  उद्यमियों  ने  दिल्ली-घ्राण  क्षेत्र  में  मांस

 एवं-हड्डी  के  भोजन  के  लिए  कारखाने  स्थापित  करने  हेतु  अपनी  रुचि  प्रकट  की  है  भोर  इसके

 लिए  जापानी  फर्मों  के  साथ  सहयोग  में  प्रवेश  किया  है  :

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  की  कपा  नीति  कौर

 मुद्रा  att  के  इस  नये  स्रोत  पर  सरकार  की  क्या  प्रकिया  हैਂ

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  ( sit  :  जी  नहीं

 तथा  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 भ्रोद्योगिकोकरण  के  लिए  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  से  छूट

 6535.  drama  बिस्वास  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि

 उन  उद्योगों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  से  छूट  प्राप्त

 क्या  सरकार  ने  इस  बात  को  जांच  की
 है

 कि  पूर्वोत्तर  क्षत्र  में  भ्रौद्योगिकीकरणा

 शौर  उस  क्षत्र  में  पहले  से  विद्यमान  उद्योगों  के  हित  में  उत्पादन  शुल्क  से  छूट  देना  श्रावक  दे

 mit  इससे  उस  क्षत्र  में  धन  राशि  निवेश  करने  के  लिये  उद्योगपतियों  को  भी  प्रोत्साहन

 शौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  पूर्वोत्तर  क्षत्र
 के

 उद्योगों  को  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  से
 az

 देने  के  लिये  तत्काल  कदम  उठायेगी  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाली  राम  :  से  विभिन्न  सामाजिक

 तथा  श्राधिक  कारणों  पर  विचार  किन्तु  केन्द्रीय  उत्पाद  you  तथा  नमक  भ्र घि नियम  1944.

 की  प्रथम  अनुसूची  में  विनिर्दिष्ट  उपभोक्ता  वस्तुध्नों  के  कदम  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  से  छुट

 प्रदान  की  जाती  है
 '  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  नियम  संबंधी  adara  योजना  में  भौगोलिक  एवंਂ

 क्षत्रीय  कारणों  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  शुल्क  में
 छूट  देने  के  विषय  में  विचार  नहीं  किया  गया  है  ।

 उड़ीसा  में  रेलवे  परियोजना  के  लिए  सऊदी  ऋण

 6536.  श्री  अनादि  चरण  दास  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  कया  उड़ीसा  में  उसकी  किसी  एक  रेलवे  परियोजना  के
 लिये

 सऊदी  ऋण  लेने  हेतु

 हाल  ही  में  कोई  प्रस्ताव  रखा  गया

 (a)  क्या  मंत्रालय  कोरापुट-रायगडा  रेल  लाईन  के  निर्माण  के  लिये  भी  सऊदी  ऋण  की

 भाषा  कर  रहा

 यदि  तो  उन  उड़ीसा  की  परियोजना ग्र ों  के  लिये  कितने  सऊदी  ऋणी  लेने  की

 कौर

 (५)  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  stat  प्रणब  मुखर्जी  )
 :  से  सऊदी  विकास  सिधि  उड़ीसा  में

 रायगडा  मीटर  गेज  के  लिए  10.32  करोड़  सऊदी  रियाल  (3  करोड़  अमेरिकी
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 देने  के  लिए  सिद्धान्त  रुप  में  सहमत  हो  गई  है  ऋण  की  fe  तृत  दस्तों  के  बारे  में  सऊदी

 fafa  के  साथ  प्रभी  बातचीत  की  जानी  है  ॥

 लोहिया  मददगार  द्वारा  स्कूटरों  के  लिए  ऋण  पत्र  जारी  करना

 6537. री  जेनुल  ant  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 (#)  कया  1982  में  लोहिया  मशीन्स  लिमिटेड  ने  स्कूटर  सप्लाई  करने  हेतु
 जनता  को  ऋण  पंत्र  जारी  किये

 यदि  तो  क्या  ये  ऋण-पत्र  सभी  व्यक्तियों  को  जारी  किये  गये
 हैं  ;

 क्या  कुछ  ऐसे  भी  लोग  जिन्हें  ऋण-पत्र  जारी  नहीं  किये  गये  शौर

 वापिस  कर  दी  जायेगी  ?

 यदि  तो  उन्हें  कब  तक  तरणि-पत्र  जारी  कर  दिये  जाएंगे  अथवा  जमा  धारा  दि

 वित्त  मत्री  प्रणब  सुकर्मों  :
 )  लोहिया  मशीन्स  कानपुर  ने  दिनांक  28

 1982  के  प्रोस्पेक्टस  के  माध्यम  से  5.65  करोड़  रुपए  के  लिए  200-200  रुपए  के  ऋण-पत्

 के  हिसाब  से  2,82,  500  ऋण-पत्र  जारी  किए  थे  ।  इनमें  से  20,000,3750,62500  कौर  5000  ऋण

 पत्र  तरजीही  तौर  कम्पनी  के  इक्विटी  शेयर  घारकों  के  कम्पनी  के  सावधि  जमा

 धारकों  के  कम्पनी के  तमंचा  रियों
 ae  कारबारी  सहयोगियों  प्राणी  के  लिए  ale  प्रत्या वें तन

 के  झाड़दार  पर  भ्र निवासी  भारतीयों  तथा  विदेशों  में  रहने  वाले  भारतीय  qa  के  व्यक्तियों  के  लिए

 आरक्षित  किए  गए  थे  ।  शेष  2,02,500  ऋण-पत्र  निवासी  भारतीयों  को  प्रस्तुत  किए

 गए  जिनके
 सम्बन्ध  में  अ्रमिदान  सुची  7  1982  को  खोली  गई  थी  ate  10  सितम्बर

 1982  को  बन्द  कर  गई  थी  ।

 को  स्कूटरों  के  तरजीही  आवंटन  के  संबंध  में
 प्रोस्पेक्टस  में

 यह  लिखा  गया

 था

 cays  ने  ag  निर्णय  किया है  कि  कम्पनी  द्वारा  स्कूटरों  के  वार्षिक  उत्पादन  का  25

 प्रतिशत  भाग  ऐसे  सफ़ल  झ्रावंटितियों  को  तरजीही  तौर  पर  झ्रावंटन  करने  के  लिए  आरक्षित  fear

 जाए  जिन्हें  इंस  प्रोस्पेक्टस  की  दातों  के  अनुसार  ऋणी-पत्र  भ्र।वंटित  किए  जाएंगे  इनमें  वे  ऋणी-पत्न

 शामिलਂ  नहीं  होंगे  जो  अनिवासी  भारतीयों  को  तथा  विदेश  में  रहने  वाले  भारतीय
 मूल  के

 व्यक्तियों

 कोःतरज़ीही  तौर  पर  आवंटित  किए  गए  हों  ।

 से  (4)  कम्पनी  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  प्राप्त  हुए  सही  श्रीचंदन-पत्रों  की

 संख्या  कौर  उन  qrazaHarar  की  संख्या  जिन्हें  उपयु क्त  विभिन्न  श्र  रियों  के  data  ऋण-पत्र

 grafted  किए  गए  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  ।

 at  णी  आवेदनकर्ताओं  की  भाव  नीतियों  की

 संख्या  सख्या

 en  क

 इक्विटी  शेयरधारक  14,238 |  14,238

 सावधि  जम  3,681  3,681

 कर्मचारी  झ्र ौर  कारबारी  सहयोगी  लादीं  4,172  4,172

 frarat  भारतीय  अर  विदेशों  में  रहने  वाले

 भारतीय  मूल  के  व्यक्ति  10  10

 7.74,873  },96,597 fa  ane
 भारतीय  et

 7,96,974 जोड़
 a  टाइ  ा

 2,  18,698

 96:
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 हलना

 जैसाकि  ऊपर  दी  गई  सारणी  से  पता  चलता  कर्ण-पत्रों  के  fac  ग्रा वेदन  पत्र  देने

 वाले  7,96,974  व्यक्तियों  में  से  कम्पनी  2,18,698  अवेदनकर्ताश्रों  को  ऋण-पत्र  आवंटित  कर

 सकी  है  ।  इस  दोष  5,78.276  श्रावेदनकर्ताश्रों  को  कोई  ऋण-पत्र  जारी  नहीं  किया  गया

 है  ।  हालांकि  पहली  चार  श्रेणियों  के  सभी  श्रावेदनकर्ताय्ों  को  ऋण-पत्र  जारी  किए  गए

 लेकिन  अन्तिम  णो  यानी  निवासी  भारतीयों  में  से  सभी  WiaeaTaA ai  को  ऋण  नहीं  दिए

 जा  सके  क्योंकि  कम्पनी  को  33,53,334  ऋण-पत्रों  के  लिए  कुल  7.74,873  सही  शभ्रावेदन-पत्

 प्राप्त  हुए  थे  जज़्बा  सार्वजनिक  पैदाइश  2,02  500  ऋणी-पत्रों  की  ही  थी  ;  इस  प्रकार

 इन  नगरा-पत्रों  के  लिए  16,56  गुना  अ्रघिक  श्रमदान  हुआ  ।  इस  श्र  णी  के  1.9:,597

 कर्ताओं  को  2,02,500  ऋणी-पत्र  grafea  करते  समय  कम्पनी  ने  सरकार  द्वारा  दिए  गए  मार्ग

 निर्देशों  के  अनुसार  नीचे  बाली  श्र  जियों  के  श्रावेदनकर्ताशओं  को  महत्व  दिया  था  ।

 कम्पनी  ने  भ्रावंटन-पत्र  तौर  धन  वापसी  के  आदेश  जारी  करने  का  काम  25

 1982  को  शुरू  किया  था  कौर  18  1982  तक  ये  पत्र  जारी  करने  का  काम  पुरा  कर

 दिया  था  ।  कम्पनी  ने  उन  लोगों  को  आवंटन-पत्रों  ale  धन  वापसी  प्रदेशों  की  दुसरी  प्रतियां

 जारी  करने  के  लिए  भी  समुचित  व्यवस्था  कर  दी  है  जिन्हें  मूल  प्रतियां  नहीं  मिली  थीं  ।

 उद्योग  का  विकास

 65.8,  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह
 बताने

 को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  उद्योग  में  नए  डिजाइन  ate  विकास  क्षमता

 बनाने  के  लिए  लम्बी  ध्वनि  की  योजनायें  को  प्रति  रूप  दे  दिया  at

 afe  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  योजना  ale  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 रक्षा  मंत्री  शार  :
 कौर  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स

 लिमिटेड  द्वारा  इन् जन  अर  उन  से  संबंधित  पुर्जों  के  डिजाइन  कौर  विकास  के  लिए  अगले

 10  से  15  वर्षों  के  लिए  एक  व्यापक  योजना  तेयार  की  जा  रही  योजना  को  प्रभी  अन्तिम  रूप

 नहीं  दिया  गया

 टाइपराइटरों  का  निर्यात

 6539.  श्री  डेनिस  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्र ar  ४  |  देशों  को  टाइपराइटर उन  प्रौद्योगिक  उपक्रमों  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  जो

 निर्यात  कर  रहे

 गत  तीन  वित्तीय  वर्षों  के  दौरान  उन्होंने  किन  देशों  को  टाइपराइटर  निर्यात  किए

 हैं

 (7)  कितने  टाइपराइटर  निर्यात  किए  श्र

 उनके  निर्यात  से  कितनी  विदेशी
 मुद्रा  क  गयी है

 worst  G
 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ( sitratt  राम  se  ्य  सन्हा  इंजीनियरिंग

 निर्यात  dada  परिषद
 से  प्राप्त  सुचना  के  अनुसार  टाइपराइटरों  के  प्रमुख

 निर्यातक  निम्नलिखित  हैं  :
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 1983

 pe

 1  गोदरेज  एंड  ब्वायज  बम्बई

 2  रेमिंगटन  रेंड  श्राफ  इन्डिया  कलकत्ता  (afar  बंगाल )

 3  राया ला  कारपोरेशन  मद्रास  ( afereratg)

 4  फंसी  एशिया  मद्रास  )

 भारतीय  टाइपराइटर  लगभग  20  देशों  को  निर्यात  किये  गये  जिनमें  कि  दक्षिण

 श्लील  बंगला  देश  कौर  मलेशिया  ofa  प्रमुख  हैं  ।

 (77)  area  से  निर्यात  किये  गये  टाइपराइटरों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :

 ---“-“--

 वर्ष

 1978-79  7070

 1979-80  4170

 1980-81  7195

 (7)  टाइपराइटरों  के  निर्यात  से  जीत  विदेशी  मुद्रा  को  स्थिति  इस  प्रकार  है  :

 ay  रुपयों  मे ं)
 न

 1978-79  82.97

 1979-80  48.19

 1980-8]  81.83

 "i  1983-84  क  दोरान  प्राकृतिक  प्रकोपों  क  लिए  नियत  निधियां

 6540.  श्री  अनादि  चरण  दास  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  प्राकृतिक  प्रकोपों  कौ  स्थिति  में  राहत  देने
 के  लिए  वर्ष  1983-84  के

 दौरान  कितनी  निधियां  नियत  की  ate

 वर्ष  1983-84  के  लिए  राज्य  कोई  नियतन  किया  गया  है  तो  तत्संबंधी

 ब्यौरा  क्या है है  |

 वित्त  मन्त्री  (sit  प्रणब  )  1983-84  के  बजट  में  राज्य  सरकारों  के  लिए

 सुखे  के  भ्र लावा  अन्य  प्राकृतिक  प्रकोपों  के  लिए  सामान्य  राहत  के  लिए  100  करोड़  रुपये  को

 अ्रनुदान  सहायता  सनौर  सुखे  से  राहत  के  लिए  60  करोड़  रुपये  को  झिलम  योजना गत  सहायता

 की  व्यवस्था  की  गई  है  |

 (@)  1983-84  के  बजट  में  को  गई  निधियों  की  व्यवस्था  का  walt  तक  राज्यवार

 आबंटन  नहीं  किया  गया

 सिचाई  परियोननाभों  हेतु  fare  बेक  ते  ऋण

 6541.  श्रीमती  किशोरी  सिन्हा  :

 श्री  मोती  माई  करार  चौधरी  :

 शो  रवीन्द्र  बर्मा  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 लाए  एएए

 (#)  क्या  देश  कौ  सिचाई  परियोजनाओं  के  लिए  विश्व  बैक  से  ऋणी  प्राप्त  करने  के

 लिए  कोई  प्रयास  किये  गए

 यदि  तो  विश्व  बंक  से  परियोजना-वार  कितनी  रा  far क  |  के  ऋणी  प्रप्त  किये  जाने

 का  विचार  सनौर

 इस  दिशा  में  सरकार  द्वारा  प्राप्त  की  गई  सफलता  का  ब्यौरा  क्या  है  ।

 वित्त  मंत्री  प्रणब  से  श्रन्तर्राष्ट्रीय  पुननिर्माण  शौर  विकास

 बैंक  प्यार  ate  प्रस्तर्राष्ट्री  विकास  संघ  ने  भारत  की

 कई  सिंचाई  ott  कमान  क्षेत्र  विकास  परियोजनाओं  के  लिए  सहायता  दी  है  ।  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 पुननिर्माण  कौर  विकास  बेक  तथा  श्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  के  साथ  31  1983  तक

 हस्ताक्षरित  परियोजनाश्रों  का  विवरण  संलग्न है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या

 6352/83]

 सिचाई  att  कमान  क्षत्र  विकास  परियोजनाओं  के  लिए  सहायता  के  वास्ते  विश्व  बेक

 समूह के
 साथ  विचार  fant  चल  रहा  gat  प्रत्येक  मामले  में  परियोजना  के  दायरे  तथा

 सहायता  की  मात्रा  के  सम्बन्ध  में  fata  औपचारिक  बातचीत  पुरी  हो  जाने  के  बाद  ही  किए

 जाएगे  |

 अतारांकित  प्रदान  संख्या  3293  दिनांक  16  1983  के  उत्तर  में

 बुद्धि  करने  वाला  विवरण

 fart  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पट्टा भि राम  लोक  सभा  में  दिनांक  18

 1983  को  पूछे  अतारांकित  set  संख्या  3293  के  लिखित  उत्तर  में  भूलवश  कुछ  सूचना

 शामिल  करने  से  रह  गई  है  ।

 2.  इन  परिस्थितियों  मैं  सदन  से  निवेदन  करूगा  कि  18  मान  1983  को  पूछे  गये

 mat  के  माग  ate  के  पहले  दिए  गए  उत्तरों  को  दुरुस्त  करने  की  कृपा  ताकि

 उसे  निम्नानुसार  पढ़ा  जा  सके  :

 आयकर  1961  की  धारा  132  के  ग्रन्थित  आयकर  विभाग  द्वारा

 जिन  निवेशी  कंपनियों  at  तलाशी  लो  उनके  नाम  तथा  पकड़ी  गई  प्रथम  दृष्ट्या

 बाह्म  परिसंपत्तियों  का  मूल्य  निम्नानुसार  है  :--

 ci  का  नाम  तलाशी  की  पकड़ी  गई  प्रथम  टड़िया  लेखा
 ह

 तारीख  al जा  ol  परिसंघ  |  तयों  का  मूल्य

 रुपयों  में  )

 (I)  दी  इन्वेस्टमेंट  ट्रस्ट  श्राफ  11.8,  1981  a4

 इण्डिया  मद्रास

 199



 लिखि  उत्तर  6  झील  1983

 (iI)  श्र श्रण्डरराइटसे  एण्ड  11.8. 1991  शून्य

 फाइनेंसियल  (  aT.)

 मद्रास

 शुन्य (111)  प्लानिंग  एजेंसीज  (st. )  11.8.1981

 मद्रास

 (IV)  इन्वेस्टमेंट  एण्ड  फाइनेंस  11.8.  1981  शुन्य

 कारपोरेशन  (  प्रा  )

 मद्रास

 22.2,  1982  10°5 (४)  मैग्सेसे  संचेती  फाइनेंस

 मद्रास

 (  )  मैसेज  संचारी  डेविस  8.2.1983  0:5

 एण्ड  इन्वेस्टमेंट

 कलकत्ता

 (VIL)  जनप्रिय  फाइनेंस  एण्ड

 इंडस्ट्रियल  इन्वेस्टमेंट

 )  कलकत्ता

 न

 मेसी  भ्रमर  राइटसएण्ड  फाइलें  सियासी  (  )  मद्रास  मैसेज  प्रिंटिंग  एजेंसीज

 (aT. )  मद्रास  श्र  मैसेज  इन्वेस्टमेंट  फाइनेंस  एण्ड  कार्पोरेशन  मद्रास  के  मामलों

 में  quent  ay  किये  गये  हैं  ।  मैसेज  संचेती  (  )  लिਂ  के  मामले  में  पकड़ी  गई  तथा  प्रीवियस

 को  धारा  132  (  5  )  के  भ्रन्तगंत  एक  MTT  द्वारा  रोक  रखी  गई  परिसं  बेक  गारन्टी  पर

 छोड़  दी  गई  हैं  ।  सभी  मामलों  में  oes  गये
 दस्तावेजों

 प्रत्यक्ष  कर
 चॉक

 के  ग्रन्थित

 समुचित  कार्यवाही  करने  के  लिए  छानबीन  की  जा  रही  है  ।

 तिवारी  मैं प्रा पका  कौर  सदनਂ  का  ध्यान  एक  बहुत हो

 गम्भीर  मामले  की  कौर  दिलाना  चाहता  हुं  ।  मेरे  दल  के  एक  विधायक  wr  त्रिपुरा  में  हत्या  कर

 दी  गई  है  ।  भ्र पने  दल  के  लिये  कार्य  करते  समय  "*  )

 अघ्यक्ष  सहोदय  :  होम  मिनिस्ट्री  की  डिमांड  चल  रही  है  ।

 तिवारी
 :  त्रिपुरा  ate  पश्चिम  बंगाल  में  माक्सवादी  कम्यूनिस्ट  पार्टी  की

 सरकारों  ने झा तक  HAT  रखा  है  कौर  विधायकों  की  हत्या  को  जा  रही  है  ।

 mera  महोदय  :  होम  मिनिस्ट्री  की  डिमांड  चल  रही  है  ।

 तिवारी  :  यह  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मामला  है  ।  रा  आपसे  निवेदन

 कि  श्राप  इस  पर  गह  मंत्रो  को  एक  वक्तव्य  देने  का  निर्देश  दें  ।

 श्री  सत  धन  चक़वर्तों  द  : पहर  /  हम  हिसा  के  विरुद्ध  पर
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 बत
 क

 मान  मामले  में  जिप  विघायक  की  हत्या  को  गई  है  saa  मी  इसमे  पहले  मार्क्सवादी  कम्यूनिस्ट
 पार्टी  के  एक  विधायक  की  हत्या  की  थी  |  (  व्यवधान  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  अच्छा  नहीं  होता  है  किसी  का  करना  |
 घान  )

 थ्रो  शदीद  मसूद  :  मुस्क  में  सेफ्टी  नहीं

 mean  महोदय  :  श्राप  रशीद  मसूद  साहब  यदि  थोड़ा  सा  wea  पढ़कर  are  होते  तो  महू

 श्राप  यहां  नहीं  करते

 थ्रो  रशीद  मसुद  :  र्ल्स  पढ़कर  श्रीया  हु  ।

 pany
 mega  (|  रूल्स  पढ़कर  नहीं  आये  हैं  ।  होम  मिलनी  zat  at

 qr  का  थ  मांग  ta  रही मी

 थ्री  रशीद  मसुद  cant  एसेंशियल  करना  चाहते  हैं  ।  आपको  एडजॉर्नमेंट  नोदन  fear

 उसको  एक्सेप्ट  कीजिये  |

 अध्यक्ष  सवाल  ही  पदा  नहों  होता  कया  कर  रहे  हैं
 ताल

 अध्यक्ष  महोदय  नाप  बिला-वजह  नयों  वकत  जाया  करते  हैं  ।  ]

 att  जगपाल  सिह  :  हथियार  लूट  लिए  गये
 **  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  जगपाल  जो  श्राप  इतने  दिनों  के  बाद  ग्राते  हैं  ।  श्राप  आत

 सुनिए  ।  मेरी  एक  बात  समझ  में  नहीं  ara  है  कि  झप  पढ़ते  कयों  नहीं  चयन  व्यान  )

 श्राव्य  महोदय  :  श्राप  काफी  अध्ययन  करते  हरिकेश  फिर  श्राप  यहां  प्राकर

 भुल  जाते  हैं  या  कान  के  नीचे  दे  लेते  हैं  ast  पता  है  होम मिनिस्ट्री  की  डिमांड  चल  रही

 इसलिये  इस  पर  नहीं  दे  सकता  ।  फिर  भी  श्राप  बात  करते  हैं  ।

 भ्रध्यक्ष  छोड़िये  श्राप  ।  कोई  मतलब  की  बात  करिए  |

 थी  रसीद  मसुद  इससे  ज्यादा  मतलब  को  प्लोर  क्या  बात  हो  सकती  है  ।  ( saat  )

 श्री  माया तेवर  ( fehena
 :  अध्यक्ष  केन्द्र

 ने  सौतेली  मां  जैसा  न्र बे या

 झपना  रखा  गेहूं  के  मुल्य  की  घोषणा  कर  दी  मैं  मांग  करता  हूं  कि  इसी  प्रकार  चान

 का  बढ़ा  हुमा  मृत्य  भी  घोषित  किया  जाये  ।  मैं  केवल  तमिलनाडु  की  ओर  से  ही  बल्कि

 समस्त  दक्षिणा  भारत  की  झोर  से  यह  मांग  कर  रहा  हूँ  ।

 अघ्यक्ष  महोदय  :  अप  कोई  झ्र ौर  डिडक्शन  सींगिये  |

 श्री  माया तेवर  :  घान  का  वसूली  मूल्य  बढ़ाया  जाना  चाहिये

 भ्रच्यक्ष  महोदय  :  गेहूं  का  मुल्य  फसल  कटने  से  पूर्वे  घोषित  किया  जाना  चाहिए  ।  इस

 बात  पर  श्राप  कहिये  ।

 A
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 a  eee

 श्र  रतनजीत  राजदा  (  बम्बई  :  प्  तेज़पुर  में  हथियार  कारखाने  पर  छापा  पड़ा
 श्व

 है  जो  बहुत  ही  गम्भीर  मामला  है  गह  मन्त्री  महोदय  को  वक्तव्य  दे  चाहिए  ।

 Aeqg  महोदय  :  होम  मिनिस्ट्री  की  डिमांड्स  चल  रही  है

 थी  रतन सिह  राजदा :  इससे  बड़ी  ही  भयंकर  स्थिति  vara  हो  जायेगी  !  गृह  मन्त्री

 महोदय  को  इस  पर  एक  वक्तव्य  देना  चाहिए  ।

 च्रच्यक्ष  महोदय  :  श्राप  मेरो  बात  क्यों  नहीं  सुनते  जब  agers  की  मांगें  रा  रही  हैं

 तो  श्राप  वहां  पर  उल्लेख  कर  सकते  हैं  ।  )

 श्री  सत्यनारायण  भाटिया  :  अध्यक्ष  सौधर्म  सम  भाव  के  सिद्धान्त  पर

 मैं  विश्वास  करता  हुं  ।  किन्तु  हमारे  हिन्दी  त्यौहार  रामनौमी  क  छुटटी  कौ  सरकारी  घोषणा

 नहीं  हुई  मैं  मांग  करता
 हूं  कि

 सारे  लोगों  ने  इस  बात  पर  कहा  है  कि  रामनौमी  की  छुट्टी

 होनी  चहिये  |

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  art  377  दीजिए  ।
 )

 श्री  दण्ड पाणि  (  पोटली )
 :  मद्रास  नगर  में  जल  संकट  के  दौरान  रेल  मन्त्री

 महोदय  द्वारा  प्रतिदिन  30,000  गैलन  पानी  भेजने  का  प्रबन्ध  करने  के  लिए  मैं  उनका  धन्यवादी

 परन्तु  राज्य  सरकार  ने  इस  काय  को  अपने  हाथ  में  लेकर  जनता  में  जल  वितरण  का  कार्य

 करने  से  इन्कार  कर  दिया  है  ।  कब  चू  कि  गह  मन्त्री  महोदय  यहां  पर  उपस्थित  मैं  ars

 माध्यम  से  उनसे  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  राज्य  सरकार  से  समभदारी  से  काम  लेने  के  निर्देश

 दें  ।  )

 श्री  साया तेवर  :  हमारे  यहां  मद्रास  में  पानी  की  समस्या  है  ।  राज्य  सरकार

 इस  बारे  में  न  तो  कुछ  कर  रही  है  कौर  न  ही  वह  बाहर  से  पानी  लेने  में  सीधे  है  )

 सनत  आपको  राज्य  सरकार  की  खिचाई  करनी  चाहिए  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसमें  क्या  कर  सकता हूं  ?

 श्री  माया तेवर  :  श्राप  राज्य  सरकार  को  बर्खास्त  कर  दीजिए  ।

 ध्रच्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इसका  उल्लेख  कर  दिया  है  ।  मैं  इतना  ही  कर  सकता

 भी  माया तेवर  :  श्राप  वहां  की  सरकार  को  बर्खास्त  कर  दीजिये  क्योंकि  वे  केन्द्रीय

 सहायता  को  स्वीकार  करने  के  इच्छुक  नहीं  हैं  ।  )  राज्य  सरकार  के  विरुद्ध  कठोर

 कार्यवाही
 की  जानी  चाहिए  |

 श्रच्यक्ष  महोदय  :  श्रीमान  मायातेवर  जी  कृपया  बेठ  जाइये  |

 भी  माया तेवर  :  रेलों  से  टेकर  भेजे  जा
 रहें  हैं  परन्तु  वे  स्वीकार  नहीं  कर  रहे

 व्यवधान

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  इसके  बारे  में  पहले  ही  स्पष्ट  कर  चुके  हैं  ।  ard  सदन  का  समय

 नष्ट  करने
 के  सिवाय  अर  कुछ  नहीं  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  माया तेवर
 :  श्राप  गह  मंत्री  महोदय  को  निर्देश  दीजिए  **

 अघ्यक्ष  महोदय  श्रबन
 सभा

 पटल  पर  पत्र  रखे  जायेंगे  ।  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  ।
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 सभा-पटल पर  रखे  गये  पत्र

 भारतीय  काजू  निगम  कोचीन  के  वर्ष  1981-82  के  ate

 काजू  निर्यात  data  कोचीन  के  वर्ष  1981-82  के  वा  धिक

 प्रतिवेदन  और  उनके  कार्यकरण  की  समीक्षाएं

 वाणिज्य  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  रामदुलारी  :  श्री  विश्वनाथ

 प्रताप  fag  की  ओर  से  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  ।

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  619  क  की  उपधारा  (1)  के  अस्तगत  निम्नलिखित

 पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 )  भारतीय  काजू  निगम  के  वर्ष  1981-82  के  कार्यक  रण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  |

 भारती प्र  काजू  निगम  का  वर्ष  1921-82  का  विधिक

 लेखा परी  गीत  लेखे  तथा  उन  पर  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 [ weATA  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  6325/83

 (2)  काजू  निर्यात  dada  के  वर्ष  1981-82  सम्बन्धी  वार्षिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखा परी  गीत  लेखे  |

 काजू  निर्यात  संविधान  के  1981-82  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 [  प्रव् था लय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  eo  6326/83 |]

 )

 इण्डियन  एयर  लाइन्स  के  वर्ष  1981-82  का  aries  प्रतिवेदन  कौर  विधिक  प्रतिवेदन  की

 समीक्षा  तथा  विलम्ब  क  कारण  बताने  वाला  विवरण

 पेंशन  शौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुर्शीद  आलम  मैं  निम्नलिखित

 TH  सभा  पटल  पर  रखता हुं  :

 (1)  वायु  निगम  1953  की  धारा  37  उपधारा  (2)  के  अन्तर्गत

 इण्डियन  एयरलाइन्स  के  वर्ष  1981-82  सम्बन्धी  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 |

 (2)  arg  निगम  1953  कीं  घारा  15  की  उपधारा  (4)  के  अन्तर्गत  इण्डियन

 लाइन्स  के  ag  1981-82  सम्बन्धी  वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  |

 (3)  इण्डियन  एयरलाइन्स  के  वर्ष  198  1-82  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 |
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 (4)  उपयुक्त  (3),  (4),  (5)  में  उल्लिखित  पत्रों
 को

 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के

 कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गएं  ।  देखिए  संख्या  एल  ढी  6327/833

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  अध्यक्ष  आपने  हम  लोगों  को  नहीं  सुना  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सुनाना  नहीं  चाहते  आप  आपस  में  लड़  रहे  भाप  तीनों  पहले

 फैसला  कर  लीजिए  कि  कौन  बोलेंगी  ।

 थ्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  आप  जिसको  वह  बोलेगा  |

 श्री  रामविलास  पासवान  :  कल  मैं  आपसे  चेम्बर  में  मिला  था  ।  14  अप्रैल  को  डा०  अम्बेदकर

 के  जन्म-दिवस  की  छुट्टी  की  घोषणा  की  जाए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जटिया  जी  ने  इसके  बारें  में  कहा  उनको  377  एलान  किया  था

 श्री  रामविलास  पासवान  377  से  क्या  होता  डा०  अम्बेदकर  हमारे  संविधान  cals

 संविधान  के  जत  ये  ।  लेकिन  उनके  नाम  पर  ये  छुट्टी  नहीं  करना  चाहते हैं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  समझता--यह  बीमारी  कैसे  बढ़  रही  है  ।  क्यों  कैन्सर  रूप  का  धारण

 करती जा  रही  है
 eee

 झ्च्यका  महोदय  कुछ भी  कार्यवाही  वृतान्त में  सम्मिलित  नहीं  कियां  जा  रही

 **  मैंने  किसी  को  cars  नहीं  किया  सिफं  शास्त्री  जी  को  एलाउ  किया  वह  wee

 तो  बोलेंगे  ।  नहीं  उनकी  मर्जी  ।

 सिंचाई  मंत्रालय  की  क्ष  1983-84  की  अनुदान  को  दीक्षित  मांगें

 लिखाई  संग्रहालय में  राज्य  मंत्री  रामनिवास  मैं  सिचाई  बंद
 लय

 की
 1983-

 84  की  भुगतान  की  विस्तृत  मांगों  भर  अंग्रेजी  की  एक  पति  सभा  पटल  पर

 रखता हूं  ।

 [  wearer में  रखी  गई  देखिए  संख्या  एल०  डी०  6328/83]

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  अध्यक्ष  आपने  सुबह  कहा  था---चौधरी  साहब  aa  मामले

 सें--कि  भय  से  प्र  जलस्तर  का  नाश  होती  आपकी  ag  बत  वतग्रतिशात  सही है  ।  ae  भय
 मा

 जाएगा'**

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कहना  क्या  चाहते  हैं  ?

 न्र
 “

 कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  |
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 18  19.5  )  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 a  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  माप  सुन  लीजिए  ।  आज  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी

 बनारस  पहुंची  बनारस  में  जनता  उनका  स्वागत  कर  रही
 है  ।  किन्तु  वहां  डेढ़  लाख  पी०  To  सी०

 भर  35  हजार  दूसरे '**

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  पट्टीं  ।  यह  असंगत  अब  श्रीमती  रामदुलारी  सिन्हा  ।

 निर्यात  नियन्त्रण  और  detest  नियम  1983,  चाय  aly  कलकता  को

 1981-82  का  प्रशासनिक  प्रतिवेदन  तथा  समीक्षा  चाय  बोड़  कलकत्ता

 के  बच  1981-82  के  विधिक  लेखे  तथा  विलम्ब  के  कारण

 बताने वाला  विवरण

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा

 पटल  पर  रखती

 (1)  निर्यात  नियंत्रण  और  1963  की  धारा  17  की  उपधारा

 (3)  के  अन्तर्गत  निर्यात  नियंत्रण  और  संशोधन  1985  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  ,
 जो  19  (983  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का ०

 आ०  1551  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 [  ग्र न्या लय में  रखें  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो ०  6329/83

 (2)  चाय  के  वर्ष  1981-82  सम्बन्धी  वार्षिक  प्रशासनिक  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 चाय  के  वर्ष  1981-82  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 ।

 (3)  चाय  के  वर्ष  1980-81  सम्बन्धी  वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 (4)  उपर्युक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 ।

 [  wearer  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी
 ०  6330/83 |

 )

 कम्पनी  मिलकर  1964,  धनकर  नियम

 1983,  आयकर  नियम  1983  क  अस्तंगत  अधिसूचनायें

 तथा  आयकर  अधिनियम  1961  तथा  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  नियम

 1944  के  भन्तगंत  अधिसूचनायें  तथा  विलम्ब  के  कारण

 बताने वाला  विवरण

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दनादन  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  gem  पर

 रखता  हूं  :
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 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  8  1983

 (1)  कम्पनी  अतिकर  1964  की  धारा  24  कक  की  उपधारा  (3)  के

 अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  307  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ,

 जो  31  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जो  करारों  के  अधीन  खनिज  तेलों

 की  खोज  करने  या  उनको  निकालने  अथवा  उनका  उत्पादन  करने  के  कारबार  करने  वाली  विदेशी

 कम्पनियों  को  अ  सीकर  की  अदायगी  से  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०  6331/83 ]

 (2)  धन-कर  1957  की  धारा  46  की  उपधारा  (4)  के  अंतगर्त  घन-कर

 संशोधन )  1983  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण ),
 जो  31  1983

 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का  ०  आ०  273  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 [  प्रव् यालय  में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  6332/83]

 (3)  आय-कर  1961  की  धारा  296 के  अंतगर्त  आय-कर  संशोधन )

 1983  तथा  अंग्रेजी  जो  31  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूच ना

 संख्या  का०  भा०  274  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 (4)  आय-कर  1961  की  धारा  293  क  की  उपधारा  (3)  के  अधिसूच ना

 संख्या  सा०  का०  नि०  306  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  ,  जो  31  1983

 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  के  साथ  किए  गए  करारों

 के  खनिज  तेलों  की  खोज  करने  या  उनको  निकालने  अथवा  उनका  उत्पादन  करने  के  कारबार

 से  प्राप्त  लाभों  बौर  अधिलाभों  की  आय  पर  विदेशी  कम्पनियों  अथवा  गैर-निगमित  अनिवासी

 f= शित दाताओं  के  मामले  में  लागू  होने  वाली  आय-कर  की  दर  55  प्रतिशत  उस  पर  2-5  प्र

 अधिभार  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०
 टी

 ०  6333/83

 (5)  केन्द्रीय  1944
 के

 अस्तगत  जारी  की  गई  निम्नलिखित

 सूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 सा ०  का०  नि०  288  जो  31  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए

 थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जो  चाय  क्षेत्रों  के  वर्गीकरण  के  बारे  में  है  |

 ato  का०  नि०  290  जो  1983  के
 भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए
 थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिसके  द्वारा  द्वारों  सहित  मोटरयानों  और  ट्रैक्टरों  के  ऐसे  पुर्जों

 उपसाधनों  जिनका  प्रयोग  ट्रेनों  सहित  मोटरयानों  और  ट्र  पटरों  के  निर्माताओं  द्वारा

 संयोजित  पुर्जों  या  मूल  उपस्कर-पुर्जों  के
 और  निर्माण  के  लिए  उसी  कारखाने  जिसमें  उनका

 उत्पादन  होता  किया  जाता  1  1979  से  शुरू  होकर  12  1979  को  समाप्त  होने

 वाली  अवधि  के  उद् ग्रहणीय  mala  उत्पाद-शुल्क  की  अदायगी  की  माफी  की  गई

 ato  का०  नि०  291,  जो  2  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे

 तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिसके  द्वारा  विद्युत  संचालक  बैटरियों  के  ऐसे  पुर्जों  जिनका
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 18  1905  सभा  पटल  पर  रखे गए  पत्र

 इस्तेमाल  उन  फैक्टरियों  में  किया  जाता  जहां  वे  उत्पादित  होते  हैं  और  fala  संचालक  बैटरियां

 का  आगे  निर्माण  करने  के  लिए  होता  16  1976  से  शुरू  होकर  24  1978  को  समाप्त

 होने  वाली  अवधि  के  लिए  उद् ग्रहणीय  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  की  अदायगी  की  माफी  की  गई  है  ।

 सा०  का०  नि०  312  जो  !  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए
 थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिसके  द्वारा  19  1980  की  अधिसूचना  संख्या  ०

 उ०  Yo  और  |  1983  की  अधिसूचना  संख्या  उ०  Yo  में  कतिपय  संशोधन  किए

 गए  हैं  ।

 [  प्र न्या लय में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  Gao  टी ०  6334/23 ]

 (6)  निक्षेप  बीमा  और  ऋण  गारन्टी  निगम  1961  की  32  की  धारा  उपधारा  (2)
 के  निक्षेप  बीमा  और  ऋण  गारन्टी  के  31  1982  को  समाप्त  हुए
 age  कार्यकरण  सम्बन्धी  विधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 लेखा परी  गीत  लेखे  ।

 [  ware में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  63335/83]

 (7)  30  1983  को  जारी  किए  गए  बाजार  ऋणों  के  परिणामों  सम्बन्धी  एक  विवरण

 तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 ।

 [  प्र न्या लय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो ०  3336/83]

 काफी  बोर्डे  बतौर  तथा  भारतीय  मध्यस्थता  परिषद्‌  नई  व  परिष्कृत  खाद्य

 निर्वात  data  परिषद्‌  नई  दिल्‍ली  के  वब  1981-82  के  वधिक  प्रतिवेदन

 तथा  समीक्षाएं  और  विलम्ब  के  कारण
 बताने

 वाला

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  पी०  ए०  :  मैं  निम्नलिखित  पन्न  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं

 (1)  कॉफी  के  बर्ष  198  1-82  सम्बन्धी  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 ।

 कॉफी  केਂ  at  1981-82  के  कार्यकरण  की  सरकार  @Isi | दार  समीक्षा  को

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  |

 [  प्रन्थालय में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  Tao  टो  ०  6337/83 ]

 (2)  भारतीय  मध्यस्थता  नई  के  वर्ष  1981-82  सम्बन्धी  विधिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखा परी  गीत  लेखे  ।

 भारतीय  मध्यस्थता  नई  के  वर्ष  1981-82  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 ।

 [  प्रस्थान में  रखे  गए ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०  6338/83 ]

 (3)  परिष्कृत  dada  नई  के  वर्ष  1981-82  सम्बन्धी  विधिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा
 लेखापरी गीत

 लेखे  ।
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 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना  8  a  1983

 परिष्कृत  खाद्य  निर्यात  dada  नई
 दिल्‍ली  के  वर्ष  1981-82  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  ।

 (4)  उपर्युक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 बताने  वाला  एक  विवरण  हिन्दी  अंग्रेजी  |

 ग्रंथालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  6339/83 |

 सरकारो  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति

 प्रतिवेदन

 थ्री  मधुसूदन  वाले  :  मैं  भारत  पेंशन  विकास  निगम  लिमिटेड  के  बारे  में  सरकारी

 उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  के  48  वें  प्रतिवेदन  में  अर्न्ताविष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई

 कार्यवाही  के  सम्बन्ध  में  समिति  का  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रजी  प्रस्तुत

 करता  हूं  ।

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  को  ate  ध्यान  दिलाना

 दिल्‍ली  के  निकट  भट्टी  खानों  में  तीन  कौर  मजदूरों  को  मृत्यु  का  समाचार

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  लेंगे  ।  श्री  रामगोपाल  रेड्डी--अनुपस्थित  |

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला--अनुपस्थित  ।  श्री  रामविलास  पासवान  ।

 थ्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  दिल्‍ली  )  :  अध्यक्ष  काल-एलेक्शन के  बारे में  मुझे

 एक  बात  कहती  है  ।  इसमें  मेरा  भी  नाम  हमारा  नोटिस  ऐसा  था  जिसमें  दिलती  की  जो  भाटी

 माइकल  हैं  वे  भी  शामिल  हो  जायें  ।  लेकिन  मेरे  नोटिस  में  संशोधन  कर  दिया  गया है  aa  उन

 खदानों  की  बात  होने  वाली  है  जो  दिल्‍ली  में  नहीं  फरीदाबाद  मन्त्री  महोदय  का  सारा

 वक्तव्य  ऐसा  है  जो  फरीदाबाद  के  बारे  में  है  ।  दिल्‍ली  की  भाटी  माइन्स में  गत  45  दिनों में  15  लोग

 मरे  हैं  |

 अध्यक्ष  महोवय  :  हम  उन  खानों में  हाल  ही  में  हुई  दुर्घटनाओं के  art  में  बात  कर  रहे  हैं
 ।

 उनको  अगर  कोई  लेना  चाहे  तो  दोबारा  ले  मैंने  देखा  है--इन  दोनों में  एक्सीडेंट  हुआ

 इसलिए  इनको  लिया  है  ।  दूसरों  को  भी  ले  सकते  उसमें  कोई  बाधा  नवदीं  उसको  भी

 करवा  दूगा  ।

 थ्री  wee  बिहारी  वाजपेयी
 :

 क्या  मंत्रो  महोदय  भाटी  माइकल के  बारे में
 भी

 जवाब  देंगे
 ?

 अध्यक्ष  महोदय :  इस  वित्त  तो  नहीं  आपको  दोबारा  दिलवा  दूगा  ।  उसमें  जुडिशियल

 एन्कवायरी  होगी  |
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 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी
 :

 जुडीशियल  एन्कवायरी  के  बाद  लोग  मरे

 अध्यक्ष  महोदय
 :  नहीं  ।  वहां  अभी मरे  ह  इसमें  कोई  ऐतराज नहीं  है  ।  मैंने  हमेशा

 वाजपेयी  जी  आपको  निमन्त्रण  दिया  कोई  और  सब्जैक्ट  चाहूँ  तो  उस  पर  भी  बहस  करवा

 wt  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  एक  ही  दिन  हो  एक  साथ  हो  जाता |

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  दिन  नहीं  हुआ  ।  श्री
 रामविलास

 पासवान  ।

 )

 att
 राजेश  कुमार  सिह  :  मैंने  डिफेंस  मिनिस्टर  के  ख़िलाफ  एक  प्रीतिभोज

 मोशन  दिया  है  ।

 महोदय
 :  आप  मुझसे  आकर  पहले  बात  कर  लें ।

 ait  राजेश  कुमार  सिह
 :

 आप  मेरे  मोशन  पर  कुछ

 mene  महोदय  :  अनुमति  नहीं  दी  गयी  ।

 ह

 अध्यक्ष  महोदय  ।  मैं  इस  पर  विचार  करता  हूं  और  यदि  मैं  उसे  उचित  समझूंगा  तो  इसकी

 अनुमति  दे  दूंगा  अन्यथा  नहीं  ।

 थ्री  हरिकेश  बहादुर  :  मेरा  प्वाइंट  आफ  भंडार  ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  कौन-सा  प्वाइंट  आफ  आउंस  है  ।

 श्री  हरिके दा  बहादुर  :  हमारा  प्वाएंट  आफ  आर्डर  यह  है  कि  दिल्‍ली  की  भाटी  माइंस  में

 जो  ऑक्सीडेंट्स  हुए  हैं  उनके  बारे  में  हम  लोगों  मे  एक  नोटिस  दिया  था  ।  उसके बारे  में  कहा  गया था  कि

 मंत्री  जी  बाकर  के  सुओ  मोटो  स्टेटमेंट  करेंगे  ।  मंत्री  जी  के  सुख  मोटो  स्टेटमेंट  के  बाद  भी  एकसी  डेंसन

 हुए  ।  लेकिन  भज  जो  कालिंग  अटेंशन  आया  है  उसमें  उनको  कंसीलर  नहीं  किया  गया  fat  एक

 जगह  की  बात  कही  गयी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  मैंने  वाजपेयी  जी  से  कह  दिया  है  कि  दुबारा  करवा

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  दुबारा  करवा  इसमें  कौन-सा  तूफान  उठ  गया  है  ।

 /
 अवना

 **कार्यवाही-वृतान्त में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 अविलम्बनीय
 लोक  महत्व  के  विषय  की  और  धनप्रीत  दिलानी

 a a a

 अध्यक्ष  मैं  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के
 श्री  रामविलास  पासवान  :

 निम्नलिखित  विषय  की  ओर  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  का  ध्यान  दिलाता  हूँ  और  प्रार्थना

 करता  हूं

 कि

 वह  इस  बारे  मे  एक  वक्तव्य  दें  :---

 के  निकट  भट्टी  खान  क्षेत्र  में  एक  खान  के  घास  जाने  पर  तीन  और  मजदूरों  की

 मृत्यु  हो  जाने  का  समाचार  ।

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  वीरेन्द्र  :  सरकार  का  ध्यान  समाचार-पत्रों  में  छपे  उस

 समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  जो  4  1983  को  भट्टी  बजरी  खानों  में  तीन  व्यक्तियों  की

 मृत्यु  के  गरे  में  खान  सुरक्षा  महानिदेशालय  के  अधिकारियों  द्वारा  5.4.1983  को  की  गई

 पड़तालों  के  यह  दुर्घटना  हरियाणा  के  फरीदाबाद  जिले  में  स्थित  मांगर  खानों  में  हुई  थीन

 कि  दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  की  भट्टी  खानों  मे  ।  मारे  गए  व्यक्तियों  की  वास्तविक  संख्या  2  है  न  कि  तीन

 जैसा  कि  समाचार  में  छपा  है  ।

 फरीदाबाद  जिले  में  तीन  बजरी  और  सिलिका  सेंड  खानें  पाली  भौर

 इन  खानों  को  वे  निजी  पार्टियां  चला  रही  हैं  जिन्हें  राज्य  सरकार  ने  पट्टा  दे  रखा  खान  सुरक्षा

 महानिदेशालय  द्वारा  किए  गए  निरीक्षणों  से  यह  प्रकट  हुआ  है  कि  इन  सभी  खानों  में  कार्य  दशाएं

 संतोषजनक  नहीं  रही  इन  खानों  में  श्रमिकों  के  जीवन  और  सुरक्षा  को  तत्काल  खतरे  की  आशंका

 के  कारण  खान  सुरक्षा  महानिदेशालय  में  खान  अधिनियम  की  के  अधीन  मांगर  खान के

 मामले  में  1976  में  और  अनंतपुर  तथा  पाली  खानों  के  मामलों  में  फरवरी/अप्रल,  1979

 में  आदेश  जारी  करके  इन  खानों  में  व्यक्तियों  के  नियोजन  को  प्रतिनिधि  कर  रखा  है  ।  खानों  को

 घात्म तर  आदेशों  का  उल्लंघन  करके  चलाने  के  आरोप  में  इन  तीन  भट्टी  बजरी  खानों  के  प्रबंध  तंत्रो ंके

 विरुद्ध  खान  सुरक्षा  महानिदेशालय  द्वारा  अभियोजन  भी  चलाए  गए  हैं  ।  इस  समय  उनके  विरुद्ध

 क्यों में  9  मामले  विचाराधीन  हैं

 1982  में  राज्य  सरकार  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  दिलाया  गया था  कि

 फरीदाबाद  जिले  में  खानों  का  कायंकरण  संतोषजनक  नहीं  है  ।  राज्य  सरकार  को  यह  भी  सलाह  दी  गई

 थी  कि  उन्हें  संबंघित  पट्ट  दारों  के  विरुद्ध  तत्काल  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ताकि  खानों  में  सुरक्षात्मक
 तथा  सुव्यवस्थित  ढंग  से  काम  सुनिदिचत  हो  सके  ।  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  हुई  सुचना  के  इन

 खानों  के  पट्टे  रह  करने  के  सम्बन्ध  में  नोटिस  जारी  कर  दिए  गए  हैं  ।

 श्री  रामविलास  पासवान  :  अध्यक्ष  यह  बहुत  ही  गंभीर  मामला  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय
 को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  कम  से  कम  उन्होंने  सही  स्थिति  रखी  इन्होंने  बताया  है  कि  खान  सुरक्षा

 महानिदेशालय  द्वारा  किए  गए  निरीक्षण  से  प्रकट  हुआ  है  कि  इन  खानों  की  दशा  संतोषजनक  नहीं
 मंत्री  महोदय  ने  अपने  बयान  में  सारी  चीजें  रखने  की  कोशिश  की

 आपने  कहा  कि  खान  सुरक्षा  महानिदेशालय  कहता  है  कि  यहां  सेफ्टी  नहीं  गल
 लेकिन  वहां  क्या  हो  रहा  अभी  माननीय  अटल  बिहारी  वाजपेयी  जी  ने  बताया  है  ।  दिल्‍ली  और
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 कोई  दीवार  नहीं है  ।
 हरियाणा का  बाहर  लगा  हुआ है  और  भाटी  गांव  दोनों  के  बीच  में  बीच  में

 1980  में  जगमोहन  जी  ने  कहा था  कि  मैं  सब  बन्द  कर  रहा  हूं
 ।  कया  ही  रहा  है

 ?  सान  बंद  है  लेकिन

 रात  को  लालटेन  लेकर  खान  चालू  करवाई  जाती  है  ।  दूसरी  तरफ  हरियाणा  के  लिए  भी  एक  ही  बाह

 रेक्टर  है  और  दिल्‍ली  के  लिए  भी  वही  डायरेक्टरेट  है  ।  दिल्‍ली  में  बन्द  हैं  लेकिन  अधिकारियों  और

 नेताओं  की  सांठगांठ  से  हरियाणा  में  खानें  चाल  हैं  ।  पाटिल  जी  की  सांठगांठ  शायद  इसमें  नहीं  होगी  ।

 आपने  1987  का  हवाला  दिया  1976,  1975  का  हवाला  दिया  है  कि  केन्द्र  सरकार  ने  घोषणा  की

 है  कि  प्राइवेट  माइनिंग  बन्द  कर  दी  जाएंगी  और  सरकार  इसको  अपने  हाथ  में  ले  लेगी  ।  इसके  बावजूद

 चल  रहा  है  |  इसका  मतलब  यह  है  कि  इसके  पीछे  कोई  पावरफुल  हाथ  है  ।

 मरे  पास  इसके  सम्बन्ध में
 दो  रिपोर्ट्स हैं

 ।  एक  रिपोर्ट  श्री  एस०  डायरेक्टर  आफ

 माइन  सेफ्टी  की  है  और  दूसरी  पी०  यू०  सी०  एल०  रिपोर्टे  आन  भाटी  माइन्स  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि

 ये  दोनों  रिपोर्ट  माननीय  मंत्री  महोदय  तक  पहुंच  गई  होंगी  ।  यदि  न  पहुंची  हों  तो  मैं  उनको  कापी  दे

 सकता  अपकी  इजाजत से  मैं  सभापटल पर
 रख

 ह
 मैं इन  दोनों  रिपोर्ट्स  का  जिक्र

 इसलिए  कर  रहा  हैं  क्योंकि  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  अपने  बयान  में  इस  बात  को  कुबूल  किया  है  |

 12.17  [  माननीय  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए ]

 मैं  जानना  चाहता हूं  कि  जब  एक  ही  विभाग  है  खान  सुरक्षा  महानिदेशालय  तब  यह  गलत

 काम  कैसे  हो  रहा  है  ।  ढी०  एस०  आई०  डी०  सी ०  बराबर  कहता  है  कि  यह  गलत  काम  इत्लीगल

 सुरक्षा  की  दृष्टि  से  सही  नहीं  सुप्रीम  कोर्ट  का  निर्णय  है  कि  मजदूरों  के  जीवन  के  साथ

 are  करने  का  अधिकार  नहीं  है  ।  सारी  की  सारी  रिपोर्ट  खिलाफ  जाती  हैं  इसके  बावजूद  यह  गलत

 काम  किया  जा  रहा  है  ।

 मैं  अपके  माध्यम से  कहना  चाहता  हूं  कि  दिल्‍ली  में  इल् लीगल  माइन्स  चल  रही  इनकी

 संख्या  300  निदेशालय  की  रिपोर्ट  के  मुताबिक  10  फीट  की  सीढ़ी  बनाकर  नीचे-ऊपर  सकते

 हो  क्या  रहा  है  कि  300  कहीं  200  फीट  नीचे  जाते  हैं  ।  एक  तरफ  दिल्ली  माइन्स  में  भुखमरी
 की  स्थिति  चल  रही  है  और  आपकी  रिपो  &  मुताबिक  प्रतिवर्ष  एक  करोड़  का  घाटा  इसमें  हो  रहा

 एक  तरफ  दिल्‍ली  एरिया  में  बन्द  की  हुई  हैं  बौर  cat  हरियाणा  की  तरफ  खुली  हुई  हैं  ।  दोनों  को

 बन्द  करके  ठीक  तरह  से  चलाने  की  कोशिश  नहीं  हो  रही  है  |

 1954  रे  ये  खानें  चल  रही  1975  में  इसको  डी०  एस०  आई०  डी०  सी०  ने  एक्वायर
 किया  ।  उसके  पहले  तक  200  मौतें  ही  चुकी  थीं  ।  एक्वायर  करने  के  बावजूद  भी  बड़े  लोगों  और  रूलिंग
 पार्टी  के  लोगों  की  सांठगांठ  से  प्राइवेट  लोगों  को  सका  दिया  जाता  रहा  ।  1980  में  लेफ्टिनेंट  गवर्नर
 श्री  जगमोहन  ने  कहा  था  कि  इसको  हम  खुद  चलाएंगे  ।  इसमें  10-12  हजार  मजदूर  काम  पर

 मन्त्री  महोदय  को  जानकारी  होगी  कि  10  जनवरी  को  राष्ट्रीय  हान  मजदूर  संघ  की  ओर  से
 मजदूरों  की  लाशों  को  लेकर  हम  श्रम  मन्त्री  के  यहां  पहुंचे  उस  समय  श्रम  राज्य  मंत्री  मोहसिना

 किदवई  थीं  ।  उन्होंने  घोषणा  की  आश्वासन  दिया  था  कि  शीघ्र  से  शीघ्र  आवश्यक  कार्यवाही  करेंगे
 भीर  इस  तरह  से  लोगों  को  मौत  से  खेलने  की  इजाजत  नहीं  दी  जाएगी  ।  नतीजा  यह  हुआ  कि  13  मौत
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 व

 दुबारा हुईं  और  इसी  प्रकार  24  जनवरी को  पांच  मौतें  और  उसके  बाद  प्रधान  मंत्री  जी  के
 निवास  स्थान  पर  लादा  को  ले  जाया  गया  और  पाटिल  साहब  भी  वहां  मौजूद  थे  ।  आपने  कहा  था  कि

 जुडिशियल  इन्क्वायरी  होगी  और  इल् लीगल  माइन्स  बन्द  कर  दी  जायेंगी  ।  ऐसा  एश्योरेंस  आपने  दिया

 था  15  दिनों
 के

 बाद  दिल्‍ली  हाई  कोर्ट के  रियायतें  चीफ  जस्सी  श्री  देश  पाण्डे  की  अध्यक्षता  में
 आपने

 एक  कमेटी  बनायी  थी  ।  लेकिन  अपना  डी०  एस०  आई०  डी०  सी०  कोआपरेट  नहीं  कर  रहा  है  ।

 जनरल  मेनेजर  वोहरा  और  श्री  टंडन  जो  बकील  उन  सबकी  सांठ-गांठ है  ।  वे  कमी दान के  सामने

 स्टेटमेंट  नहीं  दे  रहे  जिसकी  वजह  से  कमीशन  अपना  काम  करने  में  लाचार  है  ।  देखा  के  दूसरे  भागों

 की  समस्याएं  अलग  लेकिन  जहां  प्राइम  होम  लेबर  मिनिस्टर  हैं  और  जहां

 सारा  का  सारा  प्रशासन  कार्य  कर  रहा  उसकी  बगल  में  इस  तरह  का  मजदूरों  के  साथ  अन्याय  हो

 रहा  है
 ।

 मजदूरों  की  लाइफ  के  साथ  खिलवाड़  किया  जा  रहा  इसको  आप  अच्छी  तरह  पम  सकते

 एक  है  जिसको  मैं  पढ़कर  सुनाता हूं  ।

 यह  भी  उल्लेख  किया  गया  था  कि  डी०  एस०  आई०  डी०  सी०  का  खनिज  प्रभाग  खरीददारों

 से  वसूल  किए  गए  प्रद्युम्न  के  रूप  में  प्रति  माह  15  लाख  रुपये  कमा  रहा  है  ।  इसके  एक  भाग  को  श्रमिकों

 की  सुरक्षा  के  हित  में  डी०  एस०  आई०  डी०  सी०  के  अधिक  भार  को  हटने  के  लिए  खर्चे  किया  जा

 सकता

 इस  रिपो  के  आगे  यह  लिखा  है  :

 क्योंकि  प्रबन्धक  निर्धारित  समय  से  दोषों  को  दूर  करने  में  असफल  रहा  इसलिए  खान

 नियम  1952  की  घारा  के  अन्तगेंत  पत्र  संख्या  4648  दिनांक  1-10-82  के  द्वारा  एक  आदेश

 जारी  किया  मया  था  जिसके  द्वारा  खानों  में  लोगों  को  सामान्य  रूप  से  रोजगार  दिये  जाने  पर  प्रतिबन्ध

 लगा  दिया  गया  था  ।

 इस  प्रकार  से  प्रतिबन्धात्मक  आदेश  तीनों  खानों  के  लिए  जारी  किये  गए  थे  ।

 इस  सबके  बावजूद  भी  सरकार  द्वारा  कोई  कदम  नहीं  उठाया  गया  है  ।

 श्री  जगदीश  टाईटलर  :  ठेकेदारों  के  खिलाफ  भी  बोलो  ।

 श्री  रामविलास  पासवान  :  मैंने  पहले  भी  कह  दिया  है  और  अब  फिर  कहा  रहा  हूं  कि  कोई

 प्राइवेट  माइन्स  नहीं  चलती  सरकार  ने  1975  में  अपने  हाथ  में  ले  ली  उसके  बाद  इल् लीगल

 करार  दिया  गया  है  |  उसके  बावजूद  भी  चल  रही  हैं  और  जहां  दिल्‍ली  के  इलाके में  बन्द  हैं  वहां

 टेन  जलाकर  काम  हो  रहा  है  ।  ऐसी  बात  नहीं  कि  सरकार  की  नॉलेज में  नही ंहै  ?  सरकार  की  नॉलेज

 में  मंत्री  महोदय  ने  भी  इन  सब  बातों  को  कबूल  कर  लिया  मैं  कहना  चाहता हूं  कि  आपका  एक

 विग  कोई  आडर  निकालता  है  और  दूसरा  उसका  खुल्लम-खुल्ला  विरोध  करता  क्या  सरकार  इस

 बात  को  महसूस  नवदीं  कर  रही  है  और  यदि  हां  तो  सरकार  इतनी  कमजोर  क्यों  जब  सरकार

 कहती  है  कि  कार्यवाही  हो  रही  है  तो  क्या  कायंवाही  हो  रही  कोटे में  मामला  चला  जाएगा

 तो  सरकार  खानों  को  अपने  कब्जे  में  लेकर  ठीक  से  क्यों  नहीं  चला  पा  रही  जब  डेढ़  करोड़  से

 ज्यादा  की  इन्कम  हो  रही  फिर  भी  आप  ठीक  से  दोनों  माइन्स  को  नहीं  चला  पा  रहे  फरीदाबाद

 के  क्षेत्र  में  पत्थर  तोड़ने  वाली  खान  वहां  दल  के  दृष्टिकोण  से  बहुत  खराब  हालत  जो  मजदूर
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 काम  करते  हैं  उनको  छोड़  दीजिए  ।  लेकिन  कोई  आदमी  वहां  चार-पांच  दिन  तक  रह  जाएगा  तो  सब

 बीमारियों  से  ग्रसित  हो  जाएगा  मैं  मंत्री  महोदय  से  दो-तीन  सवाल  पुछना  जब  डी०  एस०

 ako  डी०  सी ०  ने  1975  में  खानों  को  अपने  हाथ  में  ले  लिया  था  तो  फिर  क्यों  मेर्टेलीफरस  माइन्स

 रूल्स  की  106  और  भिन्न  सुरक्षा  प्रावधानों  का  खुल्लम-खुल्ला  उल्लंघन  किया  जा  रहा  जो

 भी
 मौत  हुई  हैं  इनको  आप  मौत  समझते हैं  या  हत्या  ?  मैं  समझता हूं  कि  ये  मजदूरों  की  हत्या है

 क्या  डी०  एस०  आई०  डी०  सी०  के  अधिकारी  या  जो  भी  इसके  लिए  जिम्मेदार  हों  उनके  खिलाफ

 का  मुकदमा  चलाया  जा  रहा  हे  या  नहीं  ?  अभी  तक  उनके  खिलाफ  कौन-कौन  सा  मुकदमा

 बला  नहीं  चलाया गया  है  तो  भविष्य में  अगर  इस  तरह  की  मौत  होगी  तो  उनके  खिलाफ़  क्या

 दफा  302  के  तहत  मुकदमा  दर्जें  किया  जाएगा  ?

 जिनकी  मौत  हुई  उनमें  मे  कितनों  को  कानूनी  मुआवजा  दिया  गया  है  ?  मेरी  जानकारी के

 अनुसार  जब  हल्ला  मचाया  जाता  है  तो  लेफ्टिनेन्ट  गवर्नर  अपने  फंड  से  5-5  हजार  रुपया  दे  देते

 लेकिन  मैं  जानना  area  हूं  कि  उनको  कानूनी  मुआवजा  दिया  गया  है  या  नहीं  ?  यदि  नहीं  तो  उसका

 क्या  कारण

 सारे  देता  में  इत्  तरह  की  बात  हो  रही  हैं  ।  मंत्री  महोदय  बतायें  कि  पुरे  देश  में  कितनी  घटनाए

 हुई  पूरे  देश
 में  खाने ंहैं

 जो  असुरक्षित  और  इल-लीगल  जो  इल लीगल  घोषित  हो

 चुकी  लेकिन  फिर  भी  वहां  पर  काम  हो  रहा  उनके  बारे  में  सरकार  क्या  पग  उठा  रही
 wat  उनको  इमीडिएट  बन्द  किया  क्या  सरकार  पूरी  सेफ्टी  के  मजदूरों के
 जीवन  को  ध्यान  में  रखकर  उन  माइन्स  को  चलायेगी  ?  यदि  नहीं  चला  पा  रही  है  तो  इसके  लिए
 कौन-कौन  अधिकरी  दोषी  हैं  ?  आज  तक  सरकार  ने  कितने  अधिकारियों  के  खिलाफ  कौन  सी

 वाही की  है  ?

 भी  वीरेन्द्र  पाटिल  :  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  में  माननीय  सदस्य  द्वारा  दिल्‍ली  में
 भट्टी-बजरी

 खदानों  के  सम्बन्ध  में  सुचना  मांगी  गई

 लेकिन  इस  समय  जो  चर्चा  उठाई
 गई  है  वह  हरियाणा  के  फरीदाबाद  जिले  में  मांगर  तथा

 अन्य  खदानों  में  हुई  दुर्घटनाओं  के  सम्बन्ध  में  है  ।

 माननीय  सदस्य  दिल्‍ली  ऐं
 भट्टी  खदानों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  जानना  चाहते हैं  ।  अध्यक्ष

 महोदय  पहले  ही  निर्णय  दे  चुके  हैं  कि  वे  भट्टी  खदानों  में  कार्य  की  शर्तों  तथा  उन  खदानों  को

 सुरक्षित  बनाने  के  लिए  की  गई  कायंवाही  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  चाहते  हैं  तो  उन्हें  प्रथक  से  प्रश्न

 पूछना  चाहिए  या  प्रथम  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  रखने  चाहिए  ।”  और  यदि  अध्यक्ष  महोदय  इसे

 तैयार हूं  ।

 स्वीकार  करते  हैं  तो  मैं  वक्तव्य  देने  के  लिए  तथा  भाननीय  सदस्य  जो  भी  सूचना  चाहते  देने  के  लिए

 वास्तव  में  भट्टी  बजरी  खदानों  के  सम्बन्ध  में  मैंने  स्वयं  ही  इंस  सदन  में  एक  क्वतब्य  दिया
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 लेकिन  मांगर  खदानों  के  बारे  में  कुछ  जानने के  लिए  तथा  यह  जानने के  लिए  कि  उनमें

 कोई  दुर्घटना  हुई  माननीय  सदस्य  पूछ  सकते  हैं  ।  मैं  उसका  उत्तर  दूंगा  ।

 यदि  माननीय  सदस्य  at  खानों  के  सम्बन्ध  में  मानना  चाहते  हैं  तो  आज  मैं  भाट्टी  खदानों

 के  सम्बन्ध  में  उत्तर  देने  के  लिए  तैयार  होकर  नहीं  आया  हूं  क्योंकि  वह  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  का

 विषय  नहीं  है  ।

 श्री  रामविलास  पासवान
 :

 मैं  गवर्नमेंट के  स्टेटमेंट  के  लिए  बहुत  ज्यादा  चिन्तित भी  नहीं

 हमको  स्टेटमेंट  चाहिए  भी  हमको  तो  यस  आप  स्टेटमेंट  मत  लेकिन

 कुछ  लगता है  कि  मंत्री  महोदय  कम  हिन्दी  समझते  इन्होंने  ट्रांसलेट  को  रखा

 नहीं

 मैंने  जानना  चाहा  कि  हरियाणा के  क्षेत्र  में  जो  माइन्स  वहां  ऑक्सीडेंट्स  कयों  होते  हैं  ?  वहां

 इसलिए  ऑक्सीडेंट्स  होते  हैं  कि  दिल्‍ली  एरिया  में  माइन्स  बन्द  उनको  इल-लीगल  करार  दे  दिया

 जो  यहां  के  बेकार  मजदूर  वह  वहां  चले  गए  हैं  और  वहां  रात  में  लालटेन  जलाकर  काम  करते  हैं

 इसलिए  वहां  रात  को  ऑक्सीडेंट्स  होते  हैं  ।

 हरियाणा  के  क्षेत्र  में  इस  तरह  के  200  माइकल  हैं  जिसके  बारे  में  डायरेक्टर  की  तरफ  से  कहा

 गया  कि  10,10  फीट  सीढ़ी  बनाकर  नीचे  लेकिन  वहां  मजदूरों  को  200  और  300  फीट  नीचे

 जाकर  फोम  करना  पड़ता है  |  वहां  रश  हो  जाता  ओवरलोड  होते  ही  एक्सीडेंट  हो  जाता

 हरियाणा  में  चल  रही  माइन्स  अन-मेल हैं  ।  मैं  जानना  चाहता हूं  कि  हरियाणा  और  बाद
 में

 जो  माइन्स  चल  रही  ओप्रा  रोटी  के  दृष्टिकोण  से  ठीक  यदि  ठीक  नहीं  तो  मंत्री  जी  बैठकर

 सिर  कया  हिला  रहे  उनके  खिलाफ  एक्शन  क्यों  नहीं  लेते  हैं  ?

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  हिलाने  के  लिए  सिर  ही  है  और  क्या  करें  ?

 श्री  रामविलास  पासवान  :  जब  सेफ्टी की  दृष्टि  से  वह  ठीक  नही ंहै  तो  आप  उनको

 बन्द  सेफ्टी  के  दृष्टिकोण से  बनाइए ।  जुडिशियल  इन्क्वायरी  ने  क्या  रोक  रखा  है

 कि  सेफ्टी के  तरीके  सेठीक  मत  वह  घटना  की  इनक्वायरी  कर  रहा  मंत्री

 महोदय  दिल्‍ली  की  माइकल  में  सुरक्षा-व्यवस्था  को  ठीक  कराएं  ।  मैंने  पूछा  है  कि  सरकार  की  जानकारी

 में  पूरे  देश  में  ऐसी  कितनी  माइकल  जो  सेफ्टी  की  दृष्टि  से  सही  नहीं  हैं  और  सरकार  उसको  ठीक

 करने  के  लिए  क्या  कदम  उठा  रही  सरकार  ने  जिन  माइकल  को  अनसेफ  करार  दिया  यदि

 वहां  पर  मौतें  होती  तो  उनके  लिए  जिम्मेदार  लोगों  के  खिलाफ  वह  क्या  कार्यवाही  करती  है  और

 राज  तक  सरकार  ने  कितने  लोगों  को  कानूनी  तरीके  से  मुआवजा  दिला  दिया

 श्री  atta  पाटिल  :  मुझे  दुःख  है  कि  माननीय  सदस्य

 श्री  एम०  सत्यनारायण  राव  :  माननीय  सदस्य  ने  हिन्दी  में  cea  किया  मंत्री

 महोदय  उन्हें  हिन्दी  में  उत्तर  दें  ।

 श्री  बिरेन्द्र  पाटिल
 :

 माननीय  सदस्य  ने  पहले  तो  पूछा  wrt  agra  के  बारे  में
 ।

 अगर  उन्होंने
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 18  1905  ))  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  cara  दिलाना

 भट्टी  माइकल  बारे  में  पूछना  तो  वह  भट्टी  माइकल  के  हरारे  में  दूरा  कालिंग  एटेन्शन  नोटिस  भेजते

 या  इसी  कालिंग  टेन्शन  नोटिस  में  भट्टी  माइकल  के  वारे  में  पूछते  ।  इस  कालिंग  एटेन्दान  नोटिस  में

 कहा  गया है

 दिल्‍ली  के  नजदीक  we  खान  क्षेत्र  में  तीन  ate  मजदूरों  की  मृत्यु  के  समाचार  की

 ओर  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  का  ध्यान  आकर्षक  करनाली

 ये  seq  भट्टी  mera  में  नहीं  हुई  डायरेक्टर-जेनेरल  ऑफ  माइकल  सेफ्टी  ने  कहा  है  कि  ये

 ड्थ्स  फरीदाबाद  की  माइकल  में  हुई  इसलिए  मैंने  उसके  बारे  में  माननीय  सदस्य  को  इन्फर्मेशन  दी

 अगर  माननीय  सदस्य  यास  के  बारे  में  जानना  चाहते  तो  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  भट्टी  मा इन् जे

 बिल्कुल बन्द  वहां  पर  कोई  काम  नहीं हो  रहा  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  कुछ  उत्तर  दी  जिए  क्योंकि  उन्होंने  करीब  आधा  घन्टा  वक्तव्य  दिया

 है  ।  उन  पर  कुछ  दया  कीजिए  |

 श्री  बिरेन्द्र  पाटिल  :  माननीय  सदस्य  को  भट्टी  माइकल  के  बारे  में  जो  भी  जानकारी

 वह  मैं  देने  के  लिये  तैयार  मगर  वह  मेहरबानी  करके  भट्टी  माइकल के  बारे  में  एक  और  कालिंग

 एटेन्दान  नोटिस  दें  ।  जैसा  कि  मैंने  बताया  भट्टी  माइकल  बन्द हैं  और  वहां  पर  कोई  काम  नहीं  हो

 रहा भट्टी  माइकल में  जो  हजारों  लोग  काम  करते  बेरोजगार  होने  की  वजह  से  वे  हरियाणा

 की  तीन  पाली  और  मोगर---में  काम  कर  रहे  जहां  पर  माइकल  का  काम  चालू

 भट्टी  माइकल में  डी०  एस०  आई०  डी०  सी०  काम  कर  रही  थी  कंटर  स्टर्ज  के

 हरियाणा  गवर्नमेंट  ने  इन  तीन  माइकल  को  लीज  कर  दिया  है  और  वहां  पर  लीज-होल्डर  काम

 कर  रहे  डायरेक्टर  जेनेरल  हाँफ  माइकल  सेफ्टी  की  इन्सपैक्टर  के  बाद  ट्री  माइकल  और  ये  तीन

 माइकल  डेंजरस  करार  दी  गई  हैं  ।  मैंने  अपने  स्टेटमेंट  में  साफ  तौर  पर  कहा  है  कि  डायरेक्टर  जेनेरल

 माइकल  a  के  अनुसार  ये  तीनों  माइकल  अनसेफ  माइंस हैं  और  इसलिए  वहां  पर  कोई

 faa  आवेदन  नहीं  होना  चाहिए  ।  डायरेक्टर  जनरल  आफ  माइकल  सेफ्टी  को  माइकल  एक्ट  के

 22  के  तहत  जो  अऩ्य  रात  उनके  मुताबिक  उन्होंने  प्राहिबिटरी  आइंजें  निकालने  हैं  और

 एनजे  को  कहा  है  कि  जब  तक  ये  माइकल  सेफ  नहीं  तब  तक  आपको  यह  काम  करना

 उस  पर  उन्होंने  कोई  एक्शन  नहीं  लिया  ।  जब  उन्होंने  कोई  ऐक्शन  नहीं  लिया  और  वैसे  ही  माइन्स  को

 आपरेट  करते  रहे  तो  माइन्स  ऐक्ट  की  तहत  डायरेक्टर  माइन्स  सेफ्टी  को  उनका  प्रॉसिक्यूशन
 करने  का  अधिकार  हो  गया  ।  उन्होंने  प्रासिक्यूशन  भी  किया  मैंने  बताया है  मांगर  बजरी

 माइन्स  में  चार  प्राजीक्यूशन्स  अब  तक
 हुए  1980  में  साइन  ओनर्स  के  खिलाफ  प्रासिक्यूशन

 किया है  ।  1980  में  प्रासिक्यूशन  हुआ  है
 ।  1982 में  प्रासिक्यूशन  हुआ है  और

 1983  में  प्रासिक्यूशन  हुआ  पाली  माइन्स के  बारे  में  भी  मेरे  पास  इंफार्मेशन  आनन्दपुर
 बजरी  माइन्स  में  भी  प्राजौक्यूदान  किया  गया  15  प्रासिक्यूशन  केसेज  हमारे  डायरेक्टर

 माइन्स  सेफ्टी  ने  किए हैं
 और  15  प्राजीक्यूषन्स  मैं  समझता  हूं  अभी  9  प्राणी  क्यूपर्स  पेंडिंग

 कोटे  में  केस  चल  रहे  माइन्स  ऐक्ट  के  सैक्शन  (22)  की  तहत  डायरेक्टर  माइन्स  सेफ्टी
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 1983

 —

 a  प्रोहिबिशन  आडर  निकाल  सकते हैं  और  सैक् दान  (75)  के  अन्तर्गत  प्रा जी क्यूट  कर  सकते  कोर्ट  मे

 जा  सकते  हैं  ।  लेकिन  वे  फिजिकली  पुलिस  ले  जाकर  माइन्स  को  बन्द  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  माइन्स  को  ी

 बन्द  करने  के  पूरे  अर्ति या रात  स्टेट  गवर्नमेंट के  पास  उन्हीं को  माइन्स  बन्द  करनी  चाहिए  |  जब

 भी  डायरेक्टर  जनरल  ने  इंस्पैक्शन  करके  प्रोहिबिटरी  आपसे  निकाले  उसकी  कापी  हरियाणा

 गवर्नमेंट  के  पास  भी  भेजी  है  लेकिन  मिनरल  कैमेरॉन  रूल्स  में  एक  लेकिन  रह  गया  है  और  वह  यह

 है  कि  माइन्स  की  सेफ्टी  के  लिए  जो  हमें  माइन  गोडसे  को  लेने  वह  अगर  वे  नहीं  लेते  हैं  और

 माइन्स  अनसेफ  हो  जाती  तो  मार्निंग  लीज  को  केंसिल  करने  का  अधिकार  उनके  पास  नहीं

 जो  लैकुना है  वह  मैं  आपको  पढ़कर  सुनाई  गा  ।  जिन  कंडीशनर पर  कांट्रेक्ट दिया  जाता  है  और  जो

 मिनरल  कंसेशन  रूल्स  जो  सेन्ट्रल  रत्न  हैं  वह  उन्होंने  एडाप्ट  किया  उसमें  यह  नहीं  है  कि  माइन्स

 अगर  अनसेफ हैं  तो  उसकी  बिना  पर  स्टेट  गवर्नमेंट  लीज  को  केंसिल  कर  सकती  है  या  टमिनेट  कर

 सकती  मैंने  सुना  है  कि  माइनिंग  मिनिस्ट्री  वाले  इसको  अटेन्ड  करने  की  बात  सोच  रहे  हैं  ।  उनको

 हमने  बार-बार  लिखा  स्टेट  गवर्नमेंट  को  भी  लिखा  है  भोर  अगर  आप  जानना  चाहते  हैं  तो  उसके

 डिटेल्स  भी  हमारे  पास  हैं  ।  माइंस  सेफ्टी  आफिससे  ने  21-2-79  को  हरियाणा  गवर्नमेंट  को  लिखा

 13-3-80  को  11-9-80  को  23-9-82  को  30-9-82  को  12-10-82  को

 11-2-83  को  लिखा  और  11-3-83  को  लिखा ।  यह  तो  माइन्स  सेफ्टी  के  आफिससे  ने

 ...  nadie wy को  लिखा  कि  यह  माइंस  अनसेफ  ऐक्शन  लेकर  इनको  सेफ  बनाया  जाए  और  हमने

 थ  प्रोहिबिटरी  आडेर  निकाला  है  उसकी  एक  कापी  आपके  पास  भेजी  जा  रही  है  ।  यह  उन्होंने  उस में

 द  Fel |

 ives इसी  तरह  से  मेरे  श्री  भागवत  भा  आजाद  साहब  ने  13  1982  को

 मिनिस्टर  को  पत्र  लिखा  था  जिसकी  एक  कापी  मेरे  पास  उस  लेटर  में  उन्होंने  साफ  तौर  पर  कह

 मजदूरों  की  सुरक्षा  की  पूर्ण  उपेक्षा  करके
 खदानों

 में
 काम  करने के  लिए  दबाब  डालना

 अनुचित  होगा  ।  कृपया  आप  सम्बन्धित  पर टूट ों  को  रह  करने  पर  विचार  करें  जिससे  कि  इ
 नमे

 क
 सुरक्षा  की  पूर्ण  उपेक्षा  करके

 जो  काम
 होता  है  वह

 न
 हो

 ।
 dha

 को  टल  बिहारी  वाजपेयी  :
 यदि  नियम

 पट्टे  रह
 इ

 करे

 को
 अनुरति  नहीं  वे  तो  भूत  पूर्वे

 अ
 क  यह  सुझाव  कसे  दे  सकते  हैं

 ?

 श्री  atta  पाटिल  :  उसमें  एक  एबिग्युटी  है  मम  द

 घारा 27  (1)  में  कहा  गया  है

 तक  राज्य  सरकार  प्राप्त  कारणों  से  अन्य
 ली

 था  अनुमति  नहीं  देती  तब  तक
 क

 धारी  पट्टा  निष्पादन की  तारीख  से  एक  वर्ष के  अन्दर  खनन  कार्य
 इता, तब तक प प्रारम्भ कर स

 TT

 art
 उसके

 बाद  ऐसे  खनन  कायथ  कुशल  और  क़ुद्दस  कर्मकार  के  कायें  कं

 करेगा ।”'  म

 बहुत
 ही

 सद
 के
 गवनंमेंट्स  ने  इन्टरप्रेट  किया  है  कि  वोमैन

 लाइक बैनर
 का  मतलब  यह  निक  लता है  कि

 गी
 जो

 vaaa  foarea  माइन्स
 ण्य  य  ee  ac

 माइन्स  ओनर  क
 का  साइन्स  समद  कपा  लए  लेने

 ने  चाहिए
 बहू  इस  तरह
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 :  (a)  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दि

 पा  थ

 aa
 नने  उस  तरह  a  लेना  इस  इंटरप्रिटेशन  से  हाईकोर्ट  में  जा  कर  च  लें  किया

 के
 पता  नहीं  मालूम  करना  कुछ  माइनिंग  मिनरल्स  के  तहत  आती  हैं  सिलिका  सेंड ह

 मेजर  मिनरल  है  ।  मेजर  मिनरल  को  रूल्स  के  तहत  लीज  देनी  पड़ती  माइनर  मिनरल्स  के  लिए

 उनके  पास  अलग  रूल्स  हैं  ।  स्टेट  गवर्नमेंट  खुद  माइनर  के  रूल्स  फ़र्म  करती  उनको  यह

 थ  अतीया
 रात  है  ।  माइनर  मिनरल्स  के  तहत  सुना  है  कि  एक  इलाज  बढ़ी  है  ।  माइंस  सेफ्टी  प्रोवी जन  को  जो

 वा यो लेट  करता  उस  बेसिस  पर  लीज  को  केंसिल  कर  सकते  टरमिनेट  कर  सकते  हैं  ।  उस  रूप  के

 तहत  उनको  दो  महीने  का  नोटिस  देना  पड़े  टरमिनेशन  के  लिए  ।  मैं  साफ  तौर  पर  आपको  बता  देना

 चाहता  हूं  कि  इम  लोग  लिखते  जा  रहे  थे  माइन्स  एक्ट  के  तहत  ससे  ज्यादा  कुछ  नहीं  कर  सकते हैं
 ह इंस्पैक्शन  है  |  उसके  बाद  जो  डिटेक्टर  उनको  माइन  ओनर  की  नजर  में  ला  दिया  जाता  है  ।

 इसके  बाद  कहा  जाता  है  कि  आप  इन  डिफंक्ट्स  को  यदि  उनको  दूर  नहीं  धकिया  जाता  है  तो  ह

 फिर  सैक्शन  22  के  तहत  आडर  निकलता  डायरेक्टर  जनरल  ने  अपने  अख्तियार  का  इस्तेमाल

 किया  है  और  उसके  बाद  भी  लोगों  ने  काम  करना  शुरू  कर  दिया  है  ।  अभी  भी  वहां  पर  काम  हो  रहा  है

 क्योंकि  स्टेट  गवर्नमेंट  ने  लीज  को  कैंसिल  नहीं  किया  है  i  टरमिनेशन  के  लिए  नोटिस  दिया  है  ।  नोटिस

 देने  के  बाद  भी  कैपिटेशन  वगेरह  के  लिए  कार्यवाही  करनी  पड़ेगी  ।  केंसिल  करने  के  बाद  अगर  लीज

 होल्डर  कोटे में  स्टे-आडंर  आता  तो  उस  tZ-HATST  के  बेसेस  पर  काम  करना  शुरू  कर  देगा  |

 यह  कानूनी  मुश्किलात हैं
 ।  इनको  दूर  करने  के  लिए  हमने  स्टेट  गवर्नमेंट  को  लिखा  है  ।  माइन्स  में

 अभी  भी  काम  होता  पहले  तो  यह  देखना  च।हिए  कि  माइन्स  की  सेफ्टी  होनी  चाहिए  अगर  कोई

 लीज  होल्डर  माइंस  को  अनसेफ  बनाकर  माइन्स  को  चलाना  चाहता  तो  उसको  इजाजत  नहीं  देनी

 चाहिए  |  लेकिन  आज  के  कानन  में  इसकी  गुंजाइश  नहीं
 है  ।  रूल्स  को  इस  तरह  बदल  दिया  जाए

 कि  पावस  हासिल  हो  ।  इधर  हमने  माइन  मिनिस्ट्री  को  कहा
 है  और  वह  भी  इस  तरह  की  एम्बीग्यूटी

 को  निकालने  की  कोशिश  कर  रही  है  और  अमेंड  करने  की  aifire  कर  रही  है  ।  जब  यह  हो

 तो  मैं  ama  हूं  कि  गवर्नमेंट  को  पूरे  अख्तियारात  मिलेंगे  और  हम  भी  कह  सकते  हैं  कि

 स्टेट  गवर्नमेंट  को  अख्तियार  हैं  कि  वह  इसके  तहत  लीज  को  केंसिल  कर  सकती  है  ।  उसके  बाद

 सुधार  हो  सकता  इसलिए  स्टेट  गवर्नमेंट  के  साथ  भी  हम  लोग  बातचीत  कर  रहे  हैं
 ।  सेन्ट्रल  ्

 गवर्नमेंट  मिनिस्ट्री  भी  इसमें  अमेंडमेंट  लाने  की  कोशिश  कर  रही  है  और  यह  विचाराधीन  है  |

 थ्री  जग बिदा  टाइटलर  :  मेरा  एक  व्यवस्था  कि  प्रदान है  ।  आपकी

 अनुमति  से  मैं  कुछ  शब्द  कहना  चाहता  हूं  जो  मंत्री  महोदय  और  साथ  ही  श्रमिकों  के  लिए  यक

 वास्तव
 डी०  एस०  आई०  डी०  सी ०  कमेंचा रियों ने

 ने  मंत्री  महोदय  को  बहुत  बुरी  तरह
 a

 गुमराह  किया  मैंने  निजी  तौर  पर  भट्टी  का  दौरा  किया  है  डी०  एस०  आई०  डी०

 सी ०  Fo  साथ  कोई  ठेका  नहीं  डी०  सी ०  आई०  डी०  सी०  खनन स्वयं  नहीं  कर  रही है

 वे  केवल  वहां  से  गुजरने  वाले  प्रत्येक  ट्रक  से  30  रुपए  वसूल  करते  हैं  ।  वे  एक  ट्रक  की  एक  रसीद  जारी

 .  कर  देते
 हैं  और  फिर  वह  ट्रक  वहां  से  जितनी  बार  चाहे  आ-जा  सकता  है  ।  कोई  भी  व्यक्ति  वहां  जाकर

 खनन
 दुरू  कर  सकता है

 ।  आप  भी  भट्टी  खदानों  में  जाकर  कल  से  खनन  कायें  कर
 सकते

 है
 एक  बड़ा  गिरोह  काम  कर  रहा  है  जेसा  कि  मैंने  डी०  एस०  आई०  डी०  ato

 sn को  सही  सूचना  नहीं  दी  है  ।  वे  खनन  कायें  स्वयं  नहीं  कर  रहे  वह  मात्र सड़क  के  किनारे  खड़
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 हां  सेट कली  गुजरता है
 वे  30  रुपए  वसूल  कर  लेत ेहैं

 और  रसीद
 देते  हैं

 रहते  और  जितनी  बार  व

 गौर  ag  रसीद  चार  बार  था  इससे  अधिक  बार  दिखा  दी  जाती  है  ।  आपको  उनसे  पूछताछ  करनी

 उन्होंने  आपको  गलत  क्यों  डी०  सी०  आई ०  डी०  सी ०  खनन  कार्य  स्वयं नहीं

 मिलते  हैं  और  दोष  राशि  दूसरों  की  जेब  में  जाती
 कर  रही  हैं  ।  सरकार  को  प्रति  ट्रक  IO  रुपए

 तो  अटल  बिहारी  वाजपेयी  उपाध्यक्ष  महोदय  ने  बयान  दिया है  तथा  उनका

 कहना  है  कि  इस  चर्चा  केवल  फरीदाबाद  जिले  की  खदानों  के  बारे  में  होनी  भट्टी

 खदानों  के  बारे  में  नहीं  ।  लेकिन  जहां  तक  खदानों  में  काम  करने  वाले  मजदूरों  की  हिफाजत  का  सवाल

 वहू  सवाल  समान  रूप  का  दलली  में  जहां  केन्द्रीय  सरकार  भट्टी  माइकल  में  काम  करने

 वाले  मजदूरों  की  हिफाजत  नहीं  हो  सकी  ।  45  दिनों  में  15  से  ज्यादा  मजदूर  खदान  बन्द  करनी

 जुडीशियल  जांच  हो  रही  है  |

 जैसा  कि  मेरे  मित्र  रामविलास  पासवान  जी  ने  कता  और  मंत्री  महोदय  ने
 स्वीकार

 बेकार  मजदूर  भट्टी  माइकल  बन्द  होने  के  बाद  कहां  जायें  ?  वे  पड़ौस  की  खदानों  में  पहुंच  वहां

 सुरक्षा  का  इन्तजाम  नहीं  है  ।  खदानें  200-300  फुट  गहरी  हैं  ।  मजदूर  Ha  उनके  पास  जूते

 नहीं
 सिर  के  लिए  हैलमेट  नहीं  सीढ़ी  10  फुट  तक

 है  जो  पर्याप्त  नहीं  क्या  किसी  कानून
 के  अंतगर्त  ठेकेदारों  को  मजबूर  नहीं  किया  जा  सकता  कि  वे  मजदूरों  की  हिफाजत  का  पूरा  इन्तजाम

 कब  तक  लोग  मरते  जिन्दा  मिट्टी  में  दफन  होते  रहेंगे  ?  कब  तक  केन्द्र  के  मंत्री  महोदय
 अपनी  असहायता  प्रकट  करके  हरियाणा  सरकार  के  पापों  पर  परदा  डालते  रहेंगे  ?  कब  तक  दिल्‍ली  में

 जो  डवेलपमेन्ट  कारपोरेशन  है  उसके  अधिकारियों  के  निकम्मापन  को  छिपाते

 दिल्‍ली  की  भट्टी  area  ले  मगर  कारपोरेशन  खद  खदानों  में  से  सामान
 निकालने  का  काम  नहीं  कर  रहा  उसने  लीज  पर  दे  फिर  से  ठेकेदार  तस्वीर  में  आ  गए  ।
 ठेकेदार  एक  ओर  मजदूर  का  शोषण  करते  दूसरी  ओर  रायल्टी  बचाते  सेल्स टैक्स  बचाते

 तक  चलेगा  ?

 सरकारी  अफसर  उनके  अफसर  उनके  रथ  मिले  हुए  मजदूर  मर  रहे  सिलसिला  कब

 मंत्री  महोदय  ने  माना  है--तीन  नहीं  मरे  हैं  दो
 मरे  हैं

 ।
 क्या  दो  का  मरना  काफी  नहीं  इन दो  को  कितना  कम्पेन्सेदान  दिया  गया  ?  क्या  ath  कम्पेन्सेदान  एक्ट  में  उनको  25  हजार  रुपए से लेकर  50  हजार  रुपए  तक  काम्पैंसेशन  देना  aaa

 हजार  रुपया  कम्पन्सेदयान  देकर  छोड़  दि

 क  नहीं है  ?  क्या यह  सच  हैं  कि  मजदूरों को  5
 या  जाता है  ?  मजदूरों के  गधे  भी

 मरते  आजकल  गधे  की कीमत  भी  5-6  हजार  रुपए  ae.

 भी  वृद्धि  चन्द  जेन
 यह  गलत

 wee  बिहारी  वाजपेयी  :  आप
 करने  के  ह  ए  तैयार

 को  गधों  के  बारे  में  ज्यादा  मालूम  हो  तो  मैं  अपने  को  सहीं

 लेना  पड़ता  उसे
 हैं  ।

 मजदूर  जब  भूख  1  पेट  काम
 करने

 के  लिए  आता  है  तो  उसे  ठेकेदारों से  wat हने  के  लिए  मकान  चाहि
 की  जरूरत  होती है

 fa

 ए  इसलिए  wast  बनानी  पड़ती  उसको  औजारों जिससे  ag  बजरी
 और  लिका  निकालता  उसे  खाने  का  इंतजाम  करना  पड़ता 218
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 इन  सब  कामों  के  लिए  जो  कर्जा  वह  लेता  है  उसे  वहां  की  आमदनी  पे  दे  नहीं  पाता  जिसके  कारण

 ag  ठेकेदारों  का  गुलाम  हो  जाता  बंधुआ  मजदूर  हो  जाता है  और  इस  तरह  वह  अपनी  जिन्दगी  के

 साथ  खेलता  है

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं--क्या  सेफ्टी  के  सवाल  को  आप  अलग  करके  नहीं  देख  सकते  ।  चाहे

 दिल्‍ली  हो  या  हरियाणा  हो  खदानों  की  सेफ्टी  का  पुरा  इन्तजाम  किया  जाना  वहां  मजदूरों

 का  कोई  रजिस्टर  नहीं  है  ।  मजदूर  नियमित  नहीं  किए  जाते  ।  एक  साल के
 बाद  मजदूर  स्थायी  होना

 चाहिए  ।  मजदूरों  के  इलाज  का  प्रबन्ध  होना  डी०  एस०  आई०  डी०  सी०  रुपया  कट्ठा  कर

 रहा  ठेके  दार  लोग मजे  उड़ा  रहे  लेकिन  मजदूर  एक  के  बाद  एक  मरते  जा  रहे  हैं  ।  मैं  पुछना  चाहता

 हुं--क्या  हरियाणा  की  सरकार  को  इस  तरह  से  सस्ता  छोड़ा  जा  सकता  क्या  हरियाणा  के  साथ

 आपने  कोई  उच्चस्तरीय  वार्ता  की  है  ?  अभी  आपका  कहना  था  कि  दो  महीने  तक  ये  खदानें  और

 इसका  मतलब  है  कि  लोग  इसी  तरह  से  मरते  जायेंगे  ।  मंत्री  महोदय  ने  रूट  अभी  जो  व्याख्या

 दी  है--उसके  हिसाब  के  कैन्सिलेशन  नहीं  हो  सकता  ।  लोग  अदालतों  में  जायेंगे  ।  सरकार  को  अदालत

 में  अपना  पक्ष  रखना  पड़ेगा  और  अगर  आवश्यकता  हो  तो  नियम  भी  बदले  जा  सकते  मगर

 मजदूरों  की  जिन्दगी  के  साथ  खिलवाड़  नहीं  होना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  भाटी  माइन्स  की  अदालती  जांच  हो  रही  दुर्घटना  की  अदालती  जांच

 हो  रही  है  ।  क्या  इसका  मतलब  यह  है  कि  माइंस  के  बारे  में  सवाल  नहीं  उठ  इसलिए  कि  जांच

 हो  रही  मगर  भाटी  माइंस  में  गोलमाल  है  ।  आप  जरा  पता  लगाइए  कि  वहां  कितने  ट्रक  जाते  हैं  ।

 क्या  इस  बात  की  गारन्टी  है  कि  15  सी  ट्रक  जाएं  और  लिखे  जाएं  1  हजार  ट्रक  भौर  जो  रायलटी

 जो  सेल्स  टेक्स  है  उसका  बटवारा  ठेकेदारों  और  अफसरों  में  हो  जाए  ।  देश  के  हर  कोनों  में  होने  वाली

 घटनाओं  पर  यह  सदन  गम्भीर  चिंता  प्रकट  करता  लेकिन  दिल्‍ली  और  दिल्‍ली  के  पास  यह

 सिलसिला  कई  वर्षों  से  चल  रहा  अब  इस
 सिलसिले

 को  खत्म  करने  का  वक्‍त  आ  गया  है  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  कहना  चाहता  हूं  कि  केवल  हरियाणा  सरकार  पर  जिम्मेदारी  डालने  से

 आप  अपने  दायित्व  से  नहीं  बच  अगर  आपको  अधिक  अधिकार  चाहिएं  तो  यह  सदन  अधिक

 अधिकार  देने  को  तैयार  है  ।  अगर  खदानें  सरकार  ले  लेती  है  तो  फिर  सरकार  ठेकेदारों  को  क्यों  लाती

 है  ?  दिल्‍ली  में  ठेकेदारों  को  मदान  में  क्यों  लायी  है  ?  हरियाणा  सरकार  को  क्या  यह  कहा  गया  है  कि

 इस  सम्बन्ध  में  वह  कड़ी  कार्यवाही  करे  ?  क्या  हरियाणा  सरकार  के  मंत्री  भी  ठेकेदारों  से  मिले  हुए

 हैं और  मजदूरों  की  जान  के  साथ  खिलवाड़  करने  को  तैयार

 उपाध्यक्ष  सारा  मामला  बड़ा  डिस्गर्स्टिंग  मेरे  पास  ase  नहीं  हैं  कि  किन  शब्दों

 में  जिस  तरह  से  मजदूर  मर  रहे  उनकी  वेदना  और  व्यथा  को  प्रकट  करू

 मंत्री  केवल  प्रस्ताव  की  शब्दावली  का  सहारा  लेकर  हरियाणा  तक

 चर्चा  को  सीमित  न  करें  ।  यह  मजदूरों  की  सुरक्षा  का  मामला है  और  श्रम  मंत्री  के  नाते  आप  सुरक्षा
 के  सवाल

 से
 गम्भीर

 रूप
 गहराई  से  जुड़े  हुए  आप  क्या  सदन  को  यह  आश्वासन  देंगे

 कि
 भविष्य
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 में  किसी  भी  खदान  किसी  भी  मजदूर  को  मरने  नहीं  दिया  जाएगा  ।  जिस  तरह  से  भाटी  मा  इन्स  में

 मजदूर  मरे  हैं  और  अब
 फरीदाबाद

 की  खदानों  में  मरे  इस  तरह  से  मरने  नहीं  दिया  जाएगा  ।

 श्री  बिरेन्द्र  पाटिल  :  अभी  माननीय  वाजपेयी  जी  ने  जो  अपने  विचार  व्यक्त

 उनसे  मैं  सहमत  मैंने  कभी  यह  नहीं  कहा  कि  इन  माइंस  इन  खदानों  में  हालत  अच्छी  सब

 ठीक-ठाक  है  ।  मैंने  यह  कभी  नहीं  कहा  ।  श्री  रामविलास  जी  ने  मु  बधाई  इसलिए  कि  मैंने  अपने

 स्टेटमेंट  में  भी  बताया  था  कि  पहां  की  हालत  अच्छी  नहीं  दै  ।  इसीलिए  डायरेक्टर  जनरल  सेफ्टी

 माइन्स  एक्ट  के  तहत  जो  भी  कार्यवाही  कर  सकते  उसको  उन्होंने  उन्होंने  अपनी
 जिम्मेदारी  को  नहीं  यह  तो  मैं  नहीं  कहू  सकता  ।  उनको  जो  करना  उसको  उन्होंने
 किया है  ।

 आज  हम  भाटी  माइन्स  के  बारे  में  चर्चा  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  मैं  माननीण  सदस्य  श्री  वाजपेयी
 जी  को  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं  कि  अगर  भाटी  माइन्स  के  बारे  में  आप  चर्चा  करमा  चाहते  हैं  तो
 मैं  जुडीशियल  इंक्वायरी  की  आड़  लेकर  यह  नहीं  कहूंगा  कि  आप  चर्चा  नहीं  कर  सकते  आप  जब
 चर्चा  करना  चाहते  मैं  चर्चा  करने  के  लिए  तैयार  हुं  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  सेफ्टी  आस्पेवट  इज  कामन  |

 श्री  बीरेन्द्र  पाटिल  :  इसीलिए  तो  मैं  चर्चा  करने  के  लिए  तैयार  हूं  ।  लेकिन  आज  वहू  विषय
 नहीं  अगर  आप  उस  पर  चर्चा  करना  चाहते हैं  तो  मैं  चर्चा कर  सकता

 माननीय  श्री  वाजपेयी  जी  ने  ये  ह  पूछा  कि
 क्या  यह  सही  है  कि

 माटी  माइन्स  में  कौर  कटर काम  कर  रहे  यह  सही  है  कि  भाटी  मा
 डी०  एस०  आई०  डी०  सी ०  लस्सी  माइ

 इन्स  में  कांट्रेक्टर  काम  कर
 रहे  यह  मुझे  मालम  है  कि

 कर  रहे  हैं  ।  डी०

 न  आनर  है  ।  लेकिन  जो  काम
 वहां  हो  रहा  वह  कांट  क्टर एस०  आई०  डी०  सी ०  वहां  पर  राय

 सारी  चीजों  पर  हमने  चर्चा  की  है

 टी  कलेक्ट  कर  रही है  यह  मैं  इन
 डिस्कशन  किया  जो  नए  चीफ

 एक् जी  क्यूबिक  काउंटर आए  हैं उनके  साथ  हमने  चर्चा  की  अगर  भाटी  माइंस
 मैं  उसके  लिए  तैयार  होकर  आऊंगा  कौर  जो

 बारे  में  कोई  चर्चा या  डिस्कशन  होता  है  तो

 के  लिए  तैयार  रहूंगा

 भी  सवाल  माननीय  सदस्य  पूछेंगे  उनका  जवाब  देने

 थ्री  बीरेन्द्र  पाटिल  :  कुछ  बातें  माननीय  सदस्य  ने  yyy उनको  बताना  चाहता  हूं  कि  कं पं सेशन  तो  देना  ही  पड़ेगा  ।  मैं
 हैं  ।  कैंपेन  के  बारे में  मैं

 लेकिन  मांगर  साइन्स  में  दो  लोग  भट्टी  माइ  नस
 के  बारे  में  नहीं  कह  रहा  हु मरे हैं  |  इससे  पहले  भी  लोग

 मरे  हैं ।  उ  TH  विमान  कंसेशन  एक्ट  के तहत  क्लेम  डालना  पड़ता  है  और  उन्होंने  डाला  है  ।  मेरे  पास  इसकी क्लेम
 डाले  गए  थे  जिसमें से  5  डि  जानकारी  1982  में  10-15

 सरोज  हुए  हैं  और
 5

 बाकी  हैं  ।
 जनब  भी  कोई  इंसीडेंस होता  है तो  वकेंमेन - -- चा  कं पं सेशन  एक्ट  के  तहत  कं पं सेडान  देने  की  जवाबदारी  fi

 डाले
 गवर्नमेंट पर  है  ।  स्टेट  जनें मेंट  इसको  देख  र

 की  गई  है  ।  यह  जवाबदारी
 जा  रह ेहैं  उन  पर  कायदे

 ही  है  और  जो  भी
 ढुघंटनाएं  हो  रही  हैं  और  क्लेयर ही  हो  रही  है  ।

 मैं  समझता हूं  कि आन  तक  मेरे  पास  ऐसी  कोई  शिकायत  नहीं  आई
 कंपंसेदान  मिल  भी  रहा  क्यों कि कि
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 at  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  कंसेशन  देने  में  देर  होती है  ।

 श्री  पाटिल  :  मैंने  आपको  पढ़कर  सुनाया  है  कि  कितने  क्लेयर  डाले  गए  और  कितने

 डिस्पोज  आफ  हुए  कंसेशन  कितना  देना  चाहिए  और  किसको  देना  चाहिए  इस  बात  की

 शियल  इन्क्वायरी  होती  है  ।  इसमें  थोड़ी-बहुत  देर  होती  होगी  ।  हम  ऐसा  कोई  भीतर  नहीं  निकाल  सकते

 या  स्टेट  गवर्नमेंट  या  क्लेम  कं पं सेशन  कमिश्नर  ऐसा  आर  नहीं  निकाल  सकता  कि  एक  महीने  या  दो

 महीने  में  तय  किया  जाए  ।  इस  तरह  के  डायरेक्टरी  नहीं  निकाल  सकते  ।  अनअफिशियली  बोल  सकते

 हैं  कि  जितने  क्लेयर  हैं  उन  पर  जल्दी  कार्यवाही  की  जाए  |

 अन्त  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  अपनी  जिम्मेदारी  से  भागने  की  कोशिश  नहीं  कर  रहे

 मैंने  अपनी  पोजीशन  साफ  तौर  पर  बताई  है  ।  मैं  मानता  हूं  कि  रूल्स  बीच  में  भा  रहे  हैं  तो  उनमें

 सुधार  किया  जाना  चाहिए  और  उसके  लिए  हमें  तैयार  होना  मैं  यह  भी  मानता  हूं  कि  भट्टी

 माइन्स  फरीदाबाद  में  हरियाणा  गवर्नमेंट  के  माइन्स  हैं  ।  वहां  पर  माइन्स  की  हालत  अच्छी  नहीं  है  यह

 मैंने  कह  दिया  है  ।  इसके  बारे  में  डायरेक्टर  जनरल  माइन्स  ने  एक्शन  लिया  है  कौर  कायंवाही  हो  रही

 लेकिन  केंसिल  करने  में  कुछ  कानूनी  मजबूरियां  हरियाणा  गवर्नमेंट  जो  लीज  देती  इसमें

 कांट्रेक्टर  अपाएंट  करने  का  सवाल  नहीं  है  ।  उनको  मिनरल्स  कं  तशन  रूल्स  के  तहत  लीज  देनी  चाहिए  ।

 मिनरल  कंसेशन  रूल्स  में  लिखा  हुआ  है  कि  जब  मेजर  मिनरल्स  की  लाज  देनी  होगी  तो  कितनी  मुद्दत

 के  लिए  देनी  होगी  और  माइनर  मिनरल्स  के  लिए  कितनी  मुद्दत  के  लिए  लीज  देनी  होगी  ag  स्टेट

 गवर्नमेंट के  रूल्स  में  लिखा  हुआ  उस  कानून के  तहत  लीज  पर  दी  जा  रही है  ।  कोई  क्टर

 अपनी  मर्जी  के  मुताबिक  अपाएंट  कर  रहे  हैं  या  निकाल  रहे  हैं  ऐसी  बात  नहीं  है  ।  जो  भी  वहां  पर

 लीज  होल्डर  हैं  या  निजी  हैं  उनके  लिए  यह  नियम  है  कि  एक  मरतबा  लीज  दे  दी  गई  है  तो  लीज

 केंसिल  करने  के  लिए  जो  कंडीशन हैं  बदकिस्मती  से  उनमें  एक  एंबीग्विटी  उसमें  मिनरल  कंसेशन

 wea  मिनरल  कंसेशन  एक्ट  माइनर  मिनरल  कंसेशन  रूल्स  में  कहीं  भी  यह  नहीं  लिखा  हुआ  है

 कि  माइन  ओनर  माइन  सेफ्टी  प्रावीजन  का  पालन  नहीं  करता  है  तो  उस  बेसिस  पर  लीज  केंसिल  कर

 सकते  मैंने  सुना  है  और  मेरे  पास  आया  है  कि  हरियाणा  गवर्नमेंट  ने  अपने  माइनर  मिनरल  कंसेशन

 रूल्स  में  अमेंडमेंट  किया  है  ।  उसमें  उन्होंने  एक  इलाज  बढ़ाई  है  ।  ठेकेदार  को  खदान  1982,

 अन्तर्राज्यीय  प्रवासी  श्रमिक  तथा  उसके  अन्तर्गत  बनाए  गए  नियमों  तथा  विनियमों  एवं  केन्द्र

 तथा  राज्य  दोनों  द्वारा  बनाए  गए  अन्य  कानूनों  के  "at  कि  खानों  तथा  खदानों  में  काम  करने

 बालों  पर  लागू  का  पालन  करना  होगा  ।'  इसके  तहत  उन्होंने  रूस  को  अमेंडमेंट  कर  लिया है  और

 इसमें  टरमीनेदान  का  नोटिस  भी  माइन्स  एंड  मिनरल्स  में  जो  एम्बीग्युइटी  है  उसको  दूर  करने  के

 लिए  मिनिस्ट्री  सोच  रही  है  ।  जानकारी  यह  मिली  है  कि  ये  रूल्स  जब  अमेंड  हो  जाते  हैं  तो  उसके  बाद

 लीज  पेन्सिल  करने  की  कार्यवाही  इफेक्टिव  तौर  से  हो  सकती  है  ।  दुर्भाग्य  से  जो  एकसी  डेट्स  हो  रहे

 वे  रुक  जायेंगे  ऐसी  आशा  है  ।

 att  भीखा  भाई  )
 :  उपाध्यक्ष  मंत्री  महोदय  ने  जवाब  दिया  है  वह

 लिखित  में  तो  ठीक  है  लेकिन  स्पिरिट  में  उचित  नहीं  फिर  भी  यह  संतोषप्रद  दिखायी  देता  है  यह

 सवाल  खदानों  तक  ही  नहीं  बल्कि  सुरक्षा  से  भी  संबंध  र  खता  है  ।  oz  freecai खाय  हु  '  त्न  क  जी  न  के  सारे  मजदूरों  का
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 ST
 बाण

 प्रहन  है  ।  जो  ऑर्गेनाइज्ड  यानी  इण्डस्ट्रियल  ape  व ेअपनी  आवाज  को  बुलन्द  करके  अपनी  मांगों

 मो  मंजूर  करवा  लेते  हैं  ।  लेकिन  जो  अन-ऑर्गेनाइज्ड  यानी  एग्रीकल्चरल  और  माइन्स  में  काम  करने

 वाले  वे  अपने  अधिकारों  को  किसी  भी  तरह  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  ।  क्या  मंत्री  जी  को  इस  बात  का

 ज्ञान  है  कि  दुहरी  व्यवस्था  चल  रही  है  ।  एक  तरफ  राज्य  सरकार  गौर  दूसरी  तरफ  केन्द्र  सरकार  की

 व्यवस्था  चल  रही  है  ।  अभी  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  माइन्स  एण्ड  मिनरल्स  कंसेशन  स्कूल  में  एक  प्रोविजन

 है  कि  वे  किसी भी  लाईसेंस को  रद  नहीं  कर  सकते  मैं  आपको  एक  उदाहरण देना  चाहता

 जोधपुर  में  लगभग  पांच  हजार  पट्टियों  की  माइन्स  हैं  ।  वहां  पर  कूल  50  हजार  के  करीब  मजदूर  काम

 करते  उनमें  लगभग  25  हजार  आदिवासी  औਂ  हरिजन हैं  ।  राज्य  सरकार  ने  फैसला  किया  है  कि

 एस०  सी०  एस०  टी ०  के  लोगों  को  रिजर्वेशन  के  आधार  पर  काम  दिया  जाए  ।  लेकिन  उसके  पास

 अधिकार  नहीं  हैं  इसलिए  पेन्सिल  करके  उनको  नहीं  दिया  जा  सकता  ।  मैं  यह  कहना  चाहता

 हूं  कि  यह  दुहरी  नीति है  ।

 मैं  राजस्थान  में  लेबर  मिनिस्टर  रहा  हूं  ।  मुझे  पता  है  जब  भी  कोई  खानों  की  बात  होती  थी

 तो  हमको  युवा  कहना  पड़ता  था  कि  माइन्स  कमीशनर  या  इन्स्पैक्टर  जाकर  देखेंगे  ।  इसका  मतलब  है  दे

 जाते  ही  नहीं  हैं  और  ना  ही  जाकर  देखते  हैं  ।  अटल  जी  और  पासवान  जी  ने  भी  सेफ्टी  ted  इवा त्व

 करने  के  लिए  कहा  है  ।  यह  श्रमिकों  की  रक्षा  और  उनके  हितों  का  तथा  मानवीयता  का  सवाल है  ।  इस

 बारे  में  राष्ट्रीय  स्तर  पर  ही  नहीं  बल्कि  अन्तर्राष्ट्रीय  और  आई०  एल०  ओ०  स्तर  पर  भी  विचार

 किया  गया  है  ।  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  aa  तक  दुहरी  नीति  खत्म  नहीं  होगी  तब  तक  मजदूरों  का

 भला  नहीं  हो  सकता  ।  सरकार  को  आमदनी  नहीं  होगी  और  ना  हो  लोगों  को  मुआवजा  मिलेगा  |
 कम्पन सं दान  एक्  के  मुताबिक  भी  कोई  मुआवजा  नहीं  मिल  पायेगा  ।  मेरा  ug  निवेदन है  कि  इसके
 लिए  एक  स्पेशल  लेबर  मिनिस्टर  और  माइन्स  मिनिस्टर्स  की  कांफ्रेस  बुलायी  जाए  ।  उसमें  यह  फैसला
 कर  दिया  जाए  माइन्स  एंड  मिनरल्स  wea  का  अधिकार  आपके  पास  रहेगा  या  पास  रहेगा  ।
 आपने  कहा  है  कि  कांसी  जुडिशियल  की  कैपेसिटी  में  लेबर  कमिश्नर  या

 असिस्टेंट
 लेबर  HAT  को

 मुआवजा  देने  का  अधिकार  होगा  |  लेकिन  इसको  देखने  वाला  कोई  नहीं  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि यह  दुहरी  नीति  नहीं  होनी  चाहिए  जैसी  कि  केरोसीन  की  थी  ।  यह  दोहरी  नीति  जैसे  salar  की
 इसको  भी  समाप्त  किया  जाना  चाहि

 हए
 भर  इस  पर  विचार  करना  यह  मेरा  मुख्य

 सुभाव  है  ।

 मंत्री  जी  ने  बताया  कि  15  परासी  ट्यूशन  हुए  हैं
 ।

 आपके
 प्रासीक्यूद्यान  बेमायने हो  जाते  हैं  जब उनका  रिजल्ट  नहीं  आता

 ये  मुकदमे  किस  धारा  के  अन्तरगत  चलाए  गए  थे  ?  क्या  वे  खदान  सुरक्षा  अधिनियम  के  अन्तर्गत चलाए  गए  थे  अथवा  किसी  अन्य
 अधिनिय  म  के  अन्तगेंत ?  क्या  पुलिस  को  भी  उन  पर  किसी  अन्य घारा  के  अन्तरगत  मुकदमा  चल  ने  के  अनुमति  दी  गई 15  में  क्या  उसमें  क्या  स

 थी
 ?

 अभी  तक  9
 मामले  डिस्पोज आफ  हुए  हैं  ।

 जा  हुई ? के  वारे  में
 विस्तारपूर्वक  बतायें

 शा
 कि  किस  को  कितनी  सजा

 यह  बात  आनी  चाहिए  ।  पाली  की  खानों

 किया  गय  1  था  ।  यदि  तो  हम  बाद  में
 क्या  इन  खदानों  को  असुरक्षित  घोषित
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 था  कि  सेफ्टी  मे  जसे  में  हैलमेट  लगना  सीढ़ियां  बनानी  हैलमेट  के  साथ  जो  लाइट  लगती

 है  वह  रहनी  लेकिन  क्या  यह  रखी  जाती  उसको  क्या  कोई  देखता  है
 ?

 क्या  कोई  इन्सपैक्टर  या  आफिस सं  इसके  लिए  रखे  क्या  कभी  कंज अल  विजिट  की  जाती

 इन  गंभी
 र

 प्रश्नों  पर  जब  तक  कोई  विचार  नहीं  मैं  दावे
 के  साथ  कहना  चाहता  हूं  कि  मैं  तो

 हार्ट-पेशेन्ट  कल  मर  सकता  लेकिन  मैं  डंके  को  चोट  पर  कहना  चाहता  हूं  कि  एक  दिन  ऐसा  आने

 वाला  है  क्योंकि  पूंजीवादी  लोग  इन  खानों  के  मालिक  बने  बेठ  चाहे  सोना  लोहा  अभ्रक  हो

 या  कापर  सारे  इस  दबे  हुए  धन  के  वे  मालिक  बन  जात ेहैं  कौर  गरीबों  का  शोषण  होता  इस

 wea  को  गंभीरता  से  लिया  जाना  चाहिये  ।

 यहां  माननीय  सदस्यों  को  चाहे  केन्द्रीय  सरकार  हो  या  राज्य  उस  पर  दबाव  डालना

 चाहिये  कि  इन  कामों  में  जो  श्रमिक  लगे  हुए  उनकी  सुरक्षा  का  प्रबन्ध  होना  उसमें  उनकी

 हिस्सेदारी  होनी  च्यहिए  ।  श्रमिक  अपने  जीवन  को  हथेली  पर  रखकर  अपने  जीवन  के  साथ  खेलता  है

 और  जमीन  से  धन  निकालता  है  और  उसमें  उसका  समझदारी  न  हो  यह  ठीक  नहीं  हमारे

 वद्धिचन्द्र  जैन  बाड़मेर  से  आते  ये  जानते  हैं  कि  जोधपुर  में  कितनी  माइन्स  चल  रही  हैं  ।  जो  इसके

 मालिक  बने  हुए  हैं  क्या  यह  धरती  उनकी  एक  तरफ  आप  जोत  की  जमीन  दे  रहे  तो  क्या  आप

 इस  जमीन  का  एलाटर्मैंट  नहीं  कर  सकते  ।  राजस्थान  की  सरकार  ने  एक  कदम  उठाया
 है  लेकिन  कमी

 यही  है  कि  मिनरल  कंसेशन  रूल  के  अन्तरगत

 मैं  जानना  चाहता हूं  कि
 कितना  मुआवजा  दिया  गया  और  किस-किस  धारा के  अन्तरगत

 दिया  गया  है
 ?  किस-किस  एक्ट  के  अन्तरगत  उनका  चालान  हुआ  है  और  आगे  के  लिए  किस  तरह  से

 सेफ्टी  मैसेज  को  स्टीम  लाइन  करेंगे  और  स्टर  बदन  करेंगे  ?

 श्री  वीरेन्द्र  पाटिल  :  माननीय  सदस्य  यह  मालूम  करना  चाहते  थे  कि  लीज  होल्डर्स  के  बारे  में

 कोर्ट  में  किस  कानून  और  सैक्शन  के  तहत  कार्यवाही  हुई  फरीदाबाद  के  कोटे  में  जो  प्रासिक्यूशन

 हुए  वह  लीज  होल्ड सं  के  खिलाफ  सैक्शन  75  माइन्स  एक्ट  के  अन्तगेंत  हुए  ये  प्रासीक्युदन्ज

 पुलिस  नहीं  बल्कि  डायरेक्टर  जेनरल  माइकल  सेफ्टी  करते  हैं--पार्टी  भर  कम्पलेंटेंट  वह

 होते  जो  लोग  माइकल  में  मरते  चाहे  वह  जोधपुर  में  भट्टी  में  हो  या  हरियाणा  की  माइकल

 में  उनको  व  कमैन  काम्पैंसेशन  एक्ट  के  तहत  मुआवजा  देना  पड़ता  उसमें  एक  प्रोसीजर है
 कि

 कितना  मुआवजा  देना  पे  सब  बातें  उसमें  उन  सब  लोगों  को
 प्रोसीजर

 के  मुताबिक  क्लेम

 दाख़िल  करना  पड़ता  है  और  उन्हें  मुआवजा  मिलता  है  ।

 माननीय  सदस्य  जानना  चाहते  हैं  कि  अब  तक  कितना  मुआवजा  दिया  गया  है  ।  उसके  बारे में

 मुझ
 इस  समय

 जानकारी
 नहीं

 अगर  माननीय  सदस्य  किसी  खान  के  बारे  में  जानना  चाहते

 जहां  इस  तरह  के  एक्सीडेंट  में  लोग  मरे  कि  वहां  पर  कितने  लोगों  को  मुआवजा मिला है

 भौर  कितना  मिला  तो  वह  एक  एपेसिफिक  सवाल  करें  ।  मैं  वह  इन्फर्मेशन  कलेक्ट  करके  देने  का

 प्रयत्न  करू  गा  |

 माननीय  सदस्य  जानना  चाहते  हैं  कि  अब  तक  जितने  प्रासीक्यशन्ज  हुए  उनका  नतीजा  क्या
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 हुआ  मांगर  माइन  के  बारे  में  4  प्रासीक्यूदन्ज  हुए  जिनमे ंसे  दो  केसिज  में  लोअर  कोर्ट से

 एक्विटल  हो  है  ।  हमने  इस  बारे  में  हाई  कोर्ट  में  अपील  की  जो  कि  चल  रही  पाली  बजरी

 माइकल  में
 7  प्रासीक्यूद्यान हुए  जिनमें  से  2  प्रासीक्युद्यान्ज में  एक्विरस हो  गया  हो  ।  हम  लोगों ने

 हाई  कोट  में  अपील  की  और  वह  चल  रही  अनंगपुर  बजरी  माइकल में  4  प्रासिक्यूशन हुए  हैं
 जिनमें  से  दो  2  में  एक्विटल  हुआ  जिसके  खिलाफ  हाई  चोटें  में  अपील  की  गई  है  ।  जितनी  भी

 वाहियां हुई  उनमें  से  कुछ  पेंडिंग  हैं  और  कुछ  में  एक्विटल  हो  गया  जिनके  खिलाफ हाई  चोटें  में

 हम  लोगों  ने  अपील  की  है  भर  वे  अपीलें  पेंडिंग  हैं  |

 sit  भीखा  भाई  :  अगर  sa  तरह  की  कोई  दिक्कतें  तो  क्या  सरकार  वीमेन  कम्पेन्सेशन

 एक्ट  को  एमेंड  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 कत  नहीं  है  ।
 श्री  वीरेन्द्र  पाटिल  वोमैन  काम्पैंसेशन  एक्ट  में  कोई  fags  त  नहीं  अगर  माननीय  सदस्य

 समझते  हैं  कि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कठिनाई  तो  वह  बताएं कि  क्या  कठिनाई  मैं  वह

 नाई  दर  करने  की  कोशिश  करू  गा  |

 पात्रों  के  प्रति  क्र  रता  पर  प्रतिबन्ध  के  बारे  में  याचिका

 श्री  सत्यनारायण  जटिया
 :  उपाध्यक्ष  मैं  पशुओं  के  प्रति  ऋ  रता  पर  प्रतिबंध

 लगाने  के  बारे  में  श्री  राजमल  जैन  कौर  अन्य  व्यक्तियों  द्वारा  हस्ताक्षरित एक  याचिका  प्रस्तुत

 करता

 ना

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 राहत  कार्य  के  लिए  राजस्थान  को  सहायता

 श्री  वृद्धि  चन्द्र  जन  :  इस  वह  मध्य  प्रदेश में
 18

 जिले  सूखे  से  प्रभावित  हुए  हैं
 ।

 ब्यौरा  इस  प्रकार  है

 जिलों  की  संख्या  18  जिलों में  कुल  प्रभावित  हुए  गांवों  जिलों  की  जिलों  की  प्रभावित

 गांवों की  संख्या  की  जनसख्या  जनसख्या

 18  88  लाख 35,218  15,897  241  लाख

 इसकी  तुलना  राजस्थान  के  आंकड़  इस  प्रकार

 26  36,069  23,372  324  लाख  177  लाख
 a  eS  ——__——————————————————— ————  ee

 तथापि  31.3.1983  तक  इन  दो  राज्यों  में  राजग  र  शका चानााताल  हजार सच  न  करने  के  लिए  मंजूर  की  गई

 राशि  का  ब्यौरा  इस  प्रकार
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 जिनकी

 मध्य  प्रदेश  राजस्थान

 27  करोड़  11.875  करोड़

 इस  जबकि  मध्य  प्रदेश  में  प्रभावित  जनसंख्या  राजस्थान  से  आधी  वहां  रोजगार  के

 लिए  राजस्थान  की  तुलना  में  2.25  गुना  राशि  मंजूर  की  गई  यह  बिलकुल  स्पष्ट  है  कि  विभिन्‍न

 राज्यों  में  अलग-अलग  मानदण्ड  अपनाये  जा  रहे  हैं  ।

 राजस्थान  को  इस  वर्ष  मजदूरी  के  लिए  5  रुपये  प्रतिदिन  के  हिसाब  से  राशि  दी  गई  है  तथा

 इस  राशि  का  चौथाई  हिस्सा  सामान  आदि  के  रूप  में  जबकि  मध्य  प्रदेश  को  मजदूरी  के  लिए  6

 रुपये  प्रतिदिन  के  हिसाब  से  राशि  दी  गई  है  तथा  उसका  1/3  हिस्सा  सामान  भारी  के  रूप  में  दिया

 गया  है  |

 केन्द्रीय  दल  जिसने  राज्य  का  दौरा  60  :  40  के  अनुपात  से  सामान  देने  की  सिफारिश

 की  जेसा  कि  सभी  एन  आर०  ई०  पी ०  कार्यों में  दिया  जा  रहा  है  ।

 भारत  सरकार  को  इस  मामले  की  जांच  करनी  चाहिए  तथा  1982  से  1983

 Th  राहत  की  जैसा  कि  राजस्थान  सरकार  द्वारा  मांग  की  गई  SO  करोड़  रुपए  तक  बढ़ानी

 चाहिए  |  एक  केन्द्रीय  दल  शीघ्र  ही  राजस्थान  जाना  चाहिए  जो  राज्य  में  जटिल  सूखे  की  स्थिति  का

 मौके  पर  अध्ययन  करे  तथा  1983  से  1983  के  लिए  उपलब्ध  कराई  जाने  वाली  राहत

 के  सम्बन्ध  में  सिफ़ारिशों  करे  ।

 अलवर  को  अहमदाबाद-दिल्ली  राष्ट्रीय  राज मागं  संख्या  8  से  जोड़ा  जाना

 श्री  रामसिंह  यादव  :  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षत्र  योजना  की  मुख्य  उद्देशय

 निकटवर्ती  नगरों  को  दिल्ली  से  सड़क  से  जोड़ना  है  ताकि  भविष्य  में  दिल्ली  की  अनियंत्रित  जनसंख्या

 वृद्धि  को  रोका  जा  अलवर  जो  कि  जिला  मुख्यालय  दिल्ली-अहमदाबाद  की  छोटी

 रेलवे  लाइन  पर  बसा  हुआ  है  ।  अलवर  में  रक्षा  सेनाओं  का  मिलिट्री  ब्रिगेड  मुख्यालय  है  ।  इस  प्रदेश  में

 औद्योगिक  विकास  की  बहुत  गुंजाइश  है  ।  यह  खनिज  सम्पत्ति  में  भी  समृद्ध  है  |

 भीतर  का  मालया  औद्योगिक  क्षेत्र  देश  के  औद्योगिक  मानचित्र  में  यहां  कई  महत्वपूर्ण

 गौरवशाली  औद्योगिक  इकाइयां है
 ।  सभी  औद्योगिक  इकाइयों  ने  उत्पाद  ।  आरंभ  कर  दिया  है  ।

 अलवर  क्षेत्र  राजस्थान  राज्य  का  अनन का  भंडार  है  |

 औद्योगिक  क्षेत्र  की  मुख्य  आवश्यकताएं  परिवहन  सुविधा  का  उपलब्ध  होना  तथा  इसका

 मंडियों  के  साथ  जुड़ा  होना  हैं  ।  अलवर  अभी  बड़ी  रेलवे  लाइन  के  साथ  जुड़ा  नहीं  यहां  तक  कि

 अलवर  नगर  दिल्ली  अहमदाबाद  राष्ट्रीय  राज माग  संख्या  8  से  भी  सीधे  नहीं  जोड़ा  गया  है  |

 meat  औद्योगिक  क्षे  खैरथल  औद्योगिक  क्षेत्र  तथा  अलवर  जिले  के  अन्य  भागों

 में  परिवहन  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  साथ  ही  अलवर  नगर  को  अहमदाबाद-दिल्‍ली  राष्ट्रीय

 राजमां  संख्या  8  से  जोड़ने  की  अत्यधिक  आवश्यकया  मैं  निर्माण  और  आवास
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 भारत  सरकार  अनुरोध  करता  हैं  कि  ag  हरियाणा  के  जिला  wang  के  गांव  रू  ड  के  निकट  से

 अलवर  नगर  तक  रेल  लाइन  के  साथ-साथ  सड़क  बनाने  की  स्वीकृति  दें  तथा  इस  सड़क  के  निर्माण  के

 लिए  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  से  राही  उपलब्ध  कराई  जानी  चाहिये  ।

 केन्द्र  द्वारा  कर्नाटक के  पड़ोसी  राज्यों  को  कर्नाटक  को  बिजली  सप्लाई  करने  के

 लिए  निदेश  दिए  जाने  को  आवश्यकता

 थ्री  बी०  वी०  देसाई  :  मैं  आपके  माध्यम  से  सदन  का  ध्यान  कर्नाटक  राज्य  में  3-4

 महीनों  से  बिजली  के  संबंध  में  विद्यमान  खतरनाक  स्थिति  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।

 प्रतिदिन  280  लाख  युनिट  की  मांग  के  मुकाबले  केवल  200  लाख  यूनिट  उत्पादन  हों

 रहा  इस  स्थिति  कर्नाटक  विजय  त  बोड़  के  पास  पुरे  राज्य  में  बिजली  की  इतनी  अधिक  कटौती

 के  अलावा  कोई  चारा  नहीं  था  कि  पहले  ही  जिनकी  10  से  334  प्रतिशत  बिजली  की

 कटोती  की  जा  रही  उन्हें  और  अधिक  कटौती  का  सामना  करना  पड़ा  ।  केवल  इतना  ही  राज्य

 में  ग्रामीण  क्षत्रों
 को  इस  समय  हर  रोज  6  घंटे  बिजली  की  का  सामना  करना  पड़ता  हैं  जबकि

 भले-बाहरी  क्षेत्रों  में  यह  कटौती  सप्ताह  में  दो  बार  तीन-तीन  घंट  के  लिए  की  जाती  बंगलौर  नगर

 में  सप्ताह  में  वार  घंटे  बिजली  नहीं  दी  जाती  ate  सरकारी  क्षत्रों  के  राज्य  में  बिजली  की

 यह  संकटपूर्ण  स्थिति  दो  वर्षों  तक  और  बने  रहने  की  संभावना  तब  तक  रायचूर  थमते  स्टेशन  और

 काली  पन-बिजली  परियोजना  भी  पूरी  हो  जायेगी  ।

 राज्य  में  ऐसी  स्थिति  पहले  कभी  भी  पैदा  नहीं  हुई है  और  राज्य  हमेशा  ही  बिजली

 के  लिए  केरल  पर  निर्भर  रहा  किन्तु  पिछले  ag  नवम्बर  केरल  ने  अपने  राज्य  में  बिजली  की

 कमी  के  कारण  बिजली  की  सप्लाई  बन्द  कर  दी  है  ।  आंध्र  प्रदेश  और  केरल  आदि  पड़ौसी

 राज्यों  से  कोई  प्रत्युत्तर  न  मिलने  पर  कर्नाटक  सरकार  के  पास  बिजली  में  कटौती  करने  के  अलावा

 कोई  विकल्प  नहीं  है  |

 यदि  राज्य  मे  बिजली  की  कमी  इसी  तरह  बनी  तो  राज्य  में  औद्योगिक  रूप  से

 खराब  स्थिति में  पहुंच  जायेगा  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करता हूं
 कि  तुरन्त  हस्ती  प  करें  और  राज्य  सरकारों  को  निदेश  दें  कि  वे  इस  राज्यों  की  सहायया  करें  तथा

 जल्दी  से  जल्दी  इसे  बिजली  इसके  लिए  मैं  आपका  आभारी  रहूंगा  ।

 सैदपुर  क्ष त्र  TAM)  में  बेरोजगारी  की  समस्या  को  हल  करने के

 लिए  उस  क्षत्र  का  उद्योगीकरण

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  उपाध्यक्ष  मैं  माननीय  उद्योग  मन्त्री  का

 घ्यान  अपने  संसदीय  क्षत्र  सैदपुर  की  दयनीय  दशा  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  यह  क्षेत्र  धान  एवं  गेहूं
 उत्पादन  का  बहुत  बड़ा  केन्द्र  ट्रांसपोर्ट  की  भी  सभी  सुविधायें  इस  स्थान  पर  मौजूद  फिर  भी

 इस  क्षेत्र  में  इन  दिनों
 अपराध

 बहुत  तेज  गति  पर  हो  रहा

 वहां  अपराधों  का  एकमात्र  कारण  भुखमरी  एवं  बेरोजगारी  यहां  के  90  प्रतिशत
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 से  अधिक  लोग  खेती  करते  गाय  मेंस  पालते हैं
 ।  यहां  की  आबादी  लगभग  30  लाख  के  करीब

 शहरों  में  जाकर  रिक्शा  चलाते
 हैं

 ।  अपनी
 आबादी  तुलना  में  कृषि  योग्य  भूमि  कम  लोग

 जरूरत  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  कज  लेते  यहां  बहुत  ज्यादा  आर्थिक

 भग्य वस् था  है  |

 इस  सदन  में  सैदपुर  के  संबंध  में  कई  बार  चर्चा  उद्योग  मंत्री  एवं  वी  उत्तर  प्रदेश  के

 बलिया
 सांसदों  ने  भी  इस  बात  को  महसूस  किया  कि  उतर  प्रदेश  के

 जनपद  से  यदि  अपराधों  को  कम  करना  है  तो  वहां  निश्चय  ही  बहुत  बड़ी  कोई  औद्योगिक
 इकाई

 कल

 लगानी  ताहिए  ।  कागज  का  कार ताना  भी  यहां  चल  सकता  है  ।  खाद  का  कारखाना  लगाने  की  बात

 किन्तु  केवल  लोक
 नल  रही  एल्युमिनियम  का  भी  कारखाना  यहां  बताने  की  बात  प्रकाश  में  आ

 सभा  में  और  लोक  सभा  के  बाहर  च्चा  ही  कोई  कार्यवाही  नहीं  हुईं  ।

 ऐसी  स्थिति  में  माननीय  उद्योग  मंत्री  जी  से  यह  आग्रह  करू
 गा

 कि  वह  कृपया  मेरे  संस  रीय

 क्षेत्र  सैदपुर  की  बिगड़ी  हुईं  स्थिति  को  देखें  ।  वहां  अविलम्ब  कोई  बड़ा  उद्योग  केन्द्र  सरकार  के  बजट

 से  स्थापित  कराने  की  व्यवस्था  करें  ।  यदि  शीघ्र  कोई  उद्योग  लग  सकता  है  तो  पढ़  एवं  अनपढ़

 हजारों  लोगों  को  रोजगार  मिलेगा  ।  निचय  ही  लोग  अपने  यहां  काम  करेंगे  बेकारी  दूर  अपराध

 खत्म  होंगे  ।  मुक्के  विश्वास  है  कि  माननीय  मंत्री  जी  इस  विषय  पर  अवश्य  ध्यान  देने  की  कृपा  करेंगे  ।

 हिसार  टेक्सटाइल  मिल

 aft  सत्यसाघन  चक्रवर्ती करता  :  हिसार  टेक्सटाइल  हरियाणा के
 के

 प्रबंधकों  द्वारा  30  1983  को  अनिश्चित  काल  के  लिए  मिल  में  तालाबन्दी  की  घोषणा  कर  देने  के

 फलस्वरूप  वहां  5000  मे  अधिक  मज़ार  बेरोजगार  हो  गए  हैं  ।  इसके  जो  कि  देश  में

 सबसे  बड़े  एकाधिकार  गह  लम्बे  समय  से  मजदूर-विरोधी  नीतियों  का  अनुसरण  कर  रहे  जिसके

 कारण  1981  में  मजदूरों  को  108  दिन  की  लम्बी  हड़ताल  पर  जाने  के  लिए  मजबूर  होना  पड़ा  था  ।

 उस  समय  हरियाणा  के  मुख्यमंत्री  ने
 8  1981  को  एक  समझौता  कराया  जिसमें  यह  निर्णय

 किया  गया  था  कि  मजदूरों के  महंगाई  भत्ते  की  रकम  द्विपक्षी  वार्ता  के  बाद  तीन  महीनों  के  अन्दर

 तय  कर  दी  जायेगी  ।  तथापि  प्रबन्धकों  पिछले  दो  वर्षों  में  मामले  को  तय  नहीं  किया  है  ।  दूसरी

 उन्होंने  20  मजदूरों को  बर्खास्त  कर  दिया है  और  अन्य  50  को  निलंबित  कर  दिया  है  तथा

 सैकड़ों  मजदूरों  को  तंग  करने  के  लिए  उनके  विरुद्ध  आरोप  पत्र  दिए  मजदूरों  ने  समझौता  करने  के

 लिए  हरियाणा  के  श्रम  मन्त्रालय  से  हस्ती  प  करने  का  अनुरोध  किया  ।  मंत्रालय  ने  समझौते  के  लिए

 4  अप्रैल  की  तिथि  निर्धारित  की  थी  ।  प्रबन्धकों  ने  समझौता  करने  की  बजाय -  औद्योगिक  विवाद

 अधिनियम  की  विभिन्‍न  धाराओं  का  उल्लंघन  करके  यह  तालाबन्दी  लागू  कर  दी  है  ।

 रोजमर्रा  की  बात  बन  गई
 है

 ।  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हुं  कि  वह  मिल  को  शुरू  करने

 के  लिए  तुरन्त  हस्ती  प  करे  और  यदि  प्रबंधक  rar  करने  से  इन  क्य PIN  MC  ट
 पर  करत  जै  तो  उनके  विरुद्ध  तुरन्त

 कानूनी  कार्यवाही  करे  |
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 मध्य  waar  में  बीड़ी  बनाने  का कार्य  करने  वाले  श्रमिकों  को  सुविधाएं

 श्री  बाबूराम  :
 उपाध्यक्ष  अकेले  मध्य  प्रदेश  के  लगभग  पांच

 लाख  मजदूर  बीड़ी  बनाने  का  काम  करते  हैं  तथा  प्रमुख  रूप  से  यह  दमोह  तथा  सागर  जिलों

 में  अधिक  होता  लगभग  25  लाख  जनता  की  रोजी  रोटी  इस  बीड़ी  मजदूरी  से  जुड़ी  है  ।

 इन  मजदूरों  का  शोषण  बहुत  बड़े  प्रमाण  में  बीड़ी  कारखानों  के  मालिक  करते हैं

 बीड़ी  बनवाई  की  दर  प्रति  हजार  7.8711  पैसा  शासन  द्वारा  निर्धारित  करने  के  पश्चात्‌

 भी  मजदूर  को  पांच  रुपए  से  अधिक  नहीं  परन्तु  खातों  में  पुरा  रेट  बताया  जाता  है  ।

 केन्द्रीय  कानन  बीडी  वेलफेयर  फण्ड  1978  के  नियम  41  के  अन्तर्गत  धघरखाता व

 कारखाना  बीड़ी  श्रमिक  को  परिचय  पत्र  देने  का  प्रावधान
 परन्तु  बीड़ी

 कारखाना  मालिक  इस  पर  अमल  नहीं  कर  रहे

 प्रसूति  लाभ  अधिनियम  1961  के  अंतगर्त  महिला  बीड़ी  श्रमिकों  को  प्रसूति  लाभ  न  देने

 इसलिए  महिला  बीड़ी  श्रमिकों  के  नाम  बीड़ी  कारखाने  के  मसालिक  नहीं  लिखाते  ।  लग  भग  30  प्रतिशत

 महिलाएं  बीड़ी  का  काम  करती  लगातार  कई  वर्षों  से  बीड़ी  बनाने  के  बाद  भी  इन  श्रमिक

 महिलाओं  नाम  खाते  बदल  दिए  जाते  जिसके  द्वारा  बासन  संचालित  कल्याणकारी  योजनाओं  व

 wa  कानूनी  अधिकारों  का  लाभ  उन्हें  न  मिल  सके  ।

 बीड़ी  बनाने  के  लिए  जो  तम्बाक्‌  श्रमिकों  को  दी  जाती  उस  पर  केन्द्रीय  आबकारी  विभाग
 की  दखल  रहती  लगभग  दस  रुपए  किलो  वालीं  तम्बाकू  इन  श्रमिकों  द्वारा  यदि  बीड़ी ब बनाने में
 घटती  तो  50  से  90  किलो  तक  इसकी  की  मत  श्रमिको ंसे  वसूल  की  जाती  है  तथा  यह  राशि
 रूपेण  बीड़ी  कारखानेदार  हड़प  जाते  हैं  ।

 केन्द्र  शासन
 से  मांग  की  जाती  है  कि  बीड़ी  कारखानेदारों से  निम्नलिखित  बातों पर

 बीडी  श्रमिक  को  राहत  दिलवाई  जाए  :

 1.  बीड़ी  मजदूरों  को  प्रति  हजार  7.8711  रेट  मिले  ।

 2.  बीड़ी  मजदूर  को  परिचय  पत्र
 काले  )  दिया  जाए  ।

 3.  बीड़ी  महिला  श्रमिकों  को  प्रसूति  लाभ  अधिनियम  का  लाभ  दिया  जाए  ।

 को
 बीड़ी  श्रमिकों  से  जो

 तम्बाकू  की  कीमत  नाजायज  ढंग  से  वसूल  की  जाती
 ag  बन्द

 तमिलनाडु  में  सिचाई  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिए
 गंगा-कावेरी  नदियों

 को
 मिलाया  जाना

 al  ईरा  अनवारा सु  (Parapeqa;
 देता  हूं  ।  :

 मैं  नियम  377  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  वक्तव्य
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 भारत  एक  कृषि  प्रधान  देश  है  और  इसकी  afa  ad  में  होने  वाली  वर्षा  पर  निर्भर  रहती  2

 gata  हम  देश  में  बाढ़  और  सूखे  के  समय  प्राकृतिक  आपदाओं  का  सामान  करने  के  लिए  कोई

 स्थायी  दिये-कालीन  परियोजनाएं  नहीं  बना  सके  हम  जानते  हैं  कि  इस  समय  कर्नाटक

 श्र  उड़ीसा  और  पदिंचम  बंगाल  सूखे  से  बुरी  तरह  प्रभावित  हैं  ।

 मैं  भारत  की  प्रधान  मंत्री  का  धन्यवाद  करता  हूं  कि  उन्होंने  में  सूखे  की  स्थिति

 का  स्वयं  स्थल  पर  अध्ययन  करने  के  लिए  राज्य  को  अचानक  यात्रा  की  और  उन्होंने

 मेहरबानी कर  10  करोड़  रुपए  कीं  धनराशि  तथा  खाद्यान्न  अन्तरिम  सूखा  राहत के  रूप

 उपलब्ध की  ।

 केन्द्रीय  बजट  में  भी  इस  प्रयोजन  के  लिए  750  करोड़  रुपए  रखे  गए  हैं  ।  यह  केवल  अस्थायी

 राहत है  जिसमें  से  अधिकांश  तो  जरूरतमन्द  लोगों  तक  पहुंच  ही  नहीं  पाती  sa  विधिक  आपदाओं

 से  स्थायी  राहत  देने  के  लिए  गंगा-कावेरी  नदियों  को  मिलाने  की  दी घं कालीन  भावी  योजना  इस

 समस्या  उपयुक्त  |
 भारत  सहकार  इस  वृहत  परियोजना  के  निष्पादन के  लिए

 आवश्यक  घन  राशि  fara  बेंक  से  ले  सकती  भारत  सरकार  इसके  लिए  रक्षा  बलों  को  भी  लगा

 सकती है  |

 गंगा  और  कावेरी  नदियों  को  मिला  देने  से  उत्तर  और  दक्षिण  की  जनता  के  बीच  एक  सेतु

 बन  जाएगा  जिससे  सांस्कृतिक  सम्बन्धों  और  व्यापार  तथा  वाणिज्यिक  सम्बन्ध

 स्थापित हो  ये  सम्बन्ध  गंगा के  मीठे  और  पवित्र  जल  के  जरिए  स्थापित  होंगे  नमकीन

 जल  के  परिणामस्वरूप  नहीं  ।

 इस  परियोजना  से  राष्ट्रीय  स्तर  पर  बिजली  उत्पादन  और  पीने  के  पानी  की  कमी

 को  टूर  किया  जा  सकता  है  ।  यदि  यह  परियोजना बन  जाती है  तो  उत्तर की  भाषा  ओर  संस्कृति  की

 लहर  दक्षिण  में  घारा  बन  कर  बहेगी  तो  दक्षिण  की  भाषा  और  संस्कृति  उत्तर  में  यह  सब

 गंगा  के  मीठे  और  पवित्र  जल  का  प्रभाव  होगा  ।

 मैं  कृषि  और  सिंचाई  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  इन  बात  री  ओर  दिलाता  हूं  कि  वे  इस

 परियोजना  की  व्यवहार्यता  का  पता  इसे  उच्च  प्राथमिकता  दे  और  उसकी  एक  विस्तृत  रिपोर्ट

 इस  स  भा  में  प्रस्तुत  करें  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  इस  परियोजना  को  कम  से  कम  सिद्धांत  रूप

 से  स्वीकार  करे  |

 मज खाली में  एक  फोटो-फिल्म इकाई  स्थापित  करने  को  आवश्यकता

 श्री  हरीश  रावत  उपाध्यक्ष  उत्तर  प्रदेश  एवं  हिमाचल  प्रदेश  में  ऐसे

 क्षेत्र जो  ढ़ाई-दो हजार  फुट  से  अधिक की  ऊंचाई में  पर्वतीय  भू-भाग कहा  जा  सकता  वहां  बड़े

 एवं  मध्यम  भोर  लघु  मध्यम  श्रेणी  के  उद्योग  भी  न  होने से  वहां  लोगों  क्रो  रोजगार  की  तलाश  में

 मैदानों  में  बसे  शहरों  की  ओर  भागना  पड़ता  है  और  इस  श्रेणी  के  उद्योग  न  होने  के  कारण  यहां  सरकार

 द्वारा  घोषित  अपेक्षित  भौद्योगिक  वातावरण  भी  नहीं  बन  पा  रहा  स्थानीय  लोगों  को  यह  प्रतीत
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 होता  जा  रहा  है  कि
 सरकार  मात्र  यहा ंके  कच्चे  माल  का  शोषण  करती  लेकिन  उद्योग  लगाने  में

 कम  दिलचस्पी लेती  है

 अतः  केन्द्रीय  सरकार  व  उद्योग  मंत्रालय  का  दायित्व  है  कि  यहां  औद्योगिक  यूनिट्स  की

 स्थापना  करे
 ।  विशेषकर

 वे
 यूनिट्स

 जो  यहां के  पर्यावरण के  अनुरूप हैं  ।  रक्षा  मंत्रालय की  भी

 ato  ईठ  एल०  तथा  एच०  एल०  की  यूनिट्स  यहां  लगानी  चाहिए  |

 विगत  दिनों  उद्योग  मंत्रालय  द्वारा  यहां  एक  फोटो  फिल्म  मुजखाली  नामक  स्थान  में

 लगाने  की  सम्भावनाओं  का  पता  लगाया  गया  यह  एक  महत्वपूर्ण  कदम  इन  स्थानों  पर  इस

 उद्योग  हेतु  पर्यावरण
 व

 अन्य  आवश्यक  सुविधायें  प्राप्त  यह  यूनिट  यहां  शीघ्र  स्थापित  होवे

 इस  हेतु  उद्योग  मंत्रालय  को  कद  1  उठाने  चाहिए  ।

 श्रनदानों  को  मांग  1983-84

 गृह  जारी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  अगली  मद  पर  चर्चा  करेंगे--गह  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों

 पर  आगे  चर्चा  और  मतदान  होगा ।  श्री  कुसुम  कृष्ण  मूर्ति  अपने  विचार  व्यक्त  कर  रहे  थे  अपना

 भाषण  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 थी  कुसम  क्षण  मूर्ति  :  उपाध्यक्ष  कल  मैं  पूर्वोत्तर  परिषद  के  बारे  में

 बोल  रहा  था  ।  इसकी  स्थापना  1972  में  की  गई  थी  और  छठी  योजना  में  इसके  लिए  340  करोड़

 रुपए  को  धनराशि  आवंटित  की  गई  थी  ।  मैं  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  आने  वाले  सभी

 राज्यों  के  वर्तमान  पिछड़ेपन  को  देखते  हुए  इस  धनराशि  को  बढ़ा  दिया  जाना  चाहिए  |  आवंटित

 धनराशि  में  केवल  बृद्धि  करना  ही  महत्वपूर्ण  नहीं  है  बल्कि  सरकार  द्वारा  वहां  की  विकास  योजना  पर

 निगरानी  रखना  भी  उतना  ही  महत्वपूर्ण  है  ।  यह  महत्वपूर्ण  पहलू है  क्यों कि  वहां  पर  पैदा  होने  वाली

 अधिकांश  समस्याओं  का  कारण  बेरोजगारी  है  ।

 अब
 मैं  एक  महत्वपूर्ण  मामले  पर  अर्थात्‌  असम  मामले

 पर
 अपने  विचार  व्यक्त

 करू
 इस  मामले  पर  विभिन्‍न  अवसरों  पर  इस  सदन  में  विचार-वीमेन  हुआ  है  ।  मैं  इसके  बारे  में  केवल  एक

 बात  कहना  चाहुंगा  ।  पिछले  35  वर्षों  सरकार  ने  संविधान  के  ढांचे  के  अंतगर्त  असम  समस्या  के

 समाधान के  लिए हर  सम्भव  प्रयास  किया है  ।  किसी  भी  क्षेत्र  अथवा  किसी  भी  ad  विशेष  की

 समस्याओं  का  समाधान  करते  समय  हमें  देश  के  अन्तर्राष्ट्रीय  मानवीय

 आधार  तथा  अन्य  अनेक  बातों  को  ध्यान  में  रखना  पड़ता है  wa  एक  क्षेत्र  विशेष  की  समस्या  का

 समाधान  कर  रहे  हों  तो  उसके  परिणामस्वरूप  दूसरे  क्षेत्र  में  कोई  समस्या  पैदा  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 यह  बड़ी  महत्वपूर्ण  बात है  जिसे  हमारी  सरकार  को  पंजाब  अथवा  असम  जैसे  किसी  भी  क्षेत्र
 की  किसी

 समस्या  का  समाधान  करते  समय  अपने  दिमाग  में  रखना  होगा  |
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 वास्तव  विपक्षी  दलों  में  एक  विचित्र  विरोधाभास  आप  देखेंगे  उन्होंने  चर्चा  में  भाग

 लेकिन  साथ  ही  चुनावों  का  बहिष्कार  किया  ।  यद्यपि  उनमें  से  कुछ  ने  आन्दोलन  को  प्रोत्साहन  भी  दिया

 है  उन्होंने  साथ  ही  सरकार  पर  भी  आरोप  लगाया  है  ।  हम  उनके  रवैये  को  समय  नहीं  स  ते  असम

 में  हाल  की  हिसा  के  परिणा  समाज  के  सभी  वर्गों को  पीड़ित  होना  पड़ा  और  आज  भी

 2,38,688  व्यक्ति  राहत  के  frat  में  रह  रहे  सरकार  ने  उन्हें  राहत  देने  में  कोई  कसर  नहीं

 उठा  रखी  किन्तु  पुनर्वास  कार्यक्रम  का  सही  संचालन  होना  चाहिए  कौर  उसे  मानसून  से  पहले

 ही  पुरा  कर  लिया  जाना  चाहिए  क्योंकि  इस  सम्बन्ध  में  अनेक  प्रकार  के  डर  बने  हुए  हैं  ।

 जब  सरकार  असम  अथवा  पंजाब  की  समस्याओं  के  बारे  में  कोई  समाधान  प्रस्तुत  करती  है

 तो  उसे  ag  बात  ध्यान  में  रत्नी  चाहिए  कि  उन्हें  समाधान  संविधान  के  देश  के  राष्ट्रीय

 अन्तर्राष्ट्रीय  दायित्वों  और  मानवीय  आधारों  के  अन्तगेंत  करना  होगा  ।  तभी  सरकार  देश

 की  समूची  सभी  वर्गों  तथा  सभी  क्षेत्रों  की  आकांक्षाओं  की  पूर्ति  कर  सकेगी  ।

 अब  मैं  इस  मंत्रालय  के  एक  अन्य  महत्वपूर्ण  पहलू  पर  आता  यह  पहलू  अनुसूचित  जातियों

 एवं  अनुसूचित  जनजातियों  की  समस्याओं  का  समचार  अनेक  हैं  और  बहुत  जटिल  हैं  और  किसी

 समस्या  विशेष  के  लिए  एक  प्रकार  का  समाधान  प्रस्तुत  करना  सम्भब  नहीं  होता  ।  मेरे  माननीय

 मिश्री  रामविलास  पासवान  पर  उ  गली  उठा  रहे  थे  विशेष  रूप  मे  जाति  प्रथा  और

 छुआछूत  के  कायम  रहने  तथा  वृत्ति  में  कार्यात्मक  गतिशीलता  के  अभाव  के  बारे  में  आरोप  लगा  रहे

 थे  ।  दूसरी  ओर  के  कुछ  माननीय  सदस्य  तथा  नेतागण  हंस  भी  रहे  थे  ।  जेसा  कि  यह  दायित्व  केवल

 सरकार  अथवा  किसी  व्यक्ति  विशेष कर  ही  हो  ।  महोदय  इस  स्थिति के  लिए  हमें  प्रत्येक दल  को

 समान  रूप  से  दोषी  ठहराना  होगा  कि  अभी  भी  जातपात  अथवा  छुआछूत  क  बोलबाला  है  अथवा  पेशों

 में  कार्यात्मक  गतिशीलता  का  अभाव है  ।  मेरे  विचार  से  श्री  पासवान  इस  सम्बन्ध  में  किसी  भ्रान्ति

 के  शिकार  नही ंहैं  कि  जो  लोग  हंस  रहे  हैं  वे  कोई  निर्दोष  cays  हैं  जो  एक  ही  दल  अथवा  व्यक्ति

 को  दोष  दे  रहे  वे  निरन्तर  जारी  रहे  छुआछूत  के  कलंक  से  कसे  बच  सकते  हैं  ।  यह  एक  ऐसी

 समस्या  है  जो  एक  सरकार  अथवा  व्यक्ति  ने  पैदा  नहीं  की  है  बल्कि  यह  देश  में  2000  वर्षों  से

 चली  आ  रही  है  और  अभी  भी  जारी  इसे  दूर  करने  के  लिए  समुचे  समाज  के  रवैये  में  ahead

 अनिवार्य  है  ।

 मैं  यह  आशा  कर  रहा  था  कि  श्री  पासवान  सरकार  से  विशेष  रूप  में  यह  पूछेंगे  कि  क्या  सरकार

 ने  इस  समस्या  के  शीघ्र  समाधान  खोजने  की  आवश्यकता  महसूस  की  है  और  अगर  हां  उसने  क्या

 fata  कदम  उठाए  हैं  ।  वास्तव  में  पहली  बार  सरकार  ने  इस  देश  की  अनुसूचित  अनुसूचित

 जनजातियों  की  समस्याओं  का  शीघ्र  समाघान  खोजने  की  आवश्यकता  महसूस  की  है  ।  उसने  एक

 विद्वेष  संघटक  योजना  के  अंतगर्त  विशेष  कार्यक्रम  बनाए  इस  योजना  के  अंतगर्त  सरकार  ने

 विभिन्न  राज्यों  को  विशेष  आवंटनों  के  साथ  विशिष्ट  क्षेत्रों  के  अंतगर्त  योजनाएं  बनाने  के  लिए  मागं

 दर्शी  सिद्धांत  जारी  किए  हैं  जिसमे  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  का  आधिक

 वृद्धि  से  विकास  हो  सकेगा  ।  केन्द्र  सरकार  विभिन्‍न  क्षेत्रों  के  अन्तरगत  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  देने  के

 लिए  वचनबद्ध  है  ।
 वास्तव

 में  यह  सरकार  की  एक  महत्वपूर्ण  नीति  बन  गई

 ्
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 मंत्रालय  की  रिपोर्ट  के  यह  स्पष्ट  कि  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित

 जातियों  की  तीव्र  गति  से  प्रगति  fate  संघटक  योजनाओं  और  जनजाति  योजनाओं  के  अन्तर्गत  उनके

 लिए  लाभकारी  योजनाएं  बना  कर  कौर  केन्द्रीय  सहायता  से  उनको  प्रभावी  कार्यान्वय म  करके  ही

 डि़त  की  जा  सकती है  और  यही  इस  समस्या  का  स्थायी  समाधान  है  ।

 इसके  प्रधान  मंत्री  द्वारा  समय-समय  पर  इस  बात  पर  बल  दिया  गया है  कि

 गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  50  परिवारों  को  छठी

 योजना  की  अवधि  के  दौरान  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठाना  होगा  ।  मूल  विकास  योजनाओं  को

 fara  संघटक  योजनाओं  के  अंतगर्त  लाया  गया  है  ।

 इसके  अतिरिकत  प्रधान  मंत्री  के  नए  कार्यक्रम के  अंतगर्त  सरकार ने  अनुसूचित

 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  विकास  कल्याण  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  इस

 पहलू  को  आर्थिक  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  सूत्र  संख्या  7  सम्मिलित  कर  महत्व  दिया  गया  है  ।

 जिसके  अंतगर्त  बिशेष  रूप  से  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  तीव्र  गति  से  आधिक

 विकास  की  बात  कही  गई  है  ।  सरकार  ने  इस  आवश्यकता  को  सभा  है  क्योंकि  इन  योजनाओं  के

 माध्यम  से  हमने  सामान्य  क्षेत्र  के  अन्तगंत  हजारों  करोड़ों  रुपए  व्यय  कर  दिए  हैं  ।  किन्तु  उस  विकास

 का  लाभ  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  को  नहीं  पहुंचा  है  ।  हमने  सरकार  को

 यह  बताने  का  भरसक  प्रयास  किया  है  कि  अनुसूचित  जा  तियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  विकास

 के  लिए  पूरक  योजना  बनाने  की  आवश्यकता  सरकार  ने  इस  आवश्यकता  को  समस्या हैं  और

 प्रधान  मंत्री  ने  विभिन्‍न  राज्यों  मुख्य  मंत्रियों  को  बार-बार  लिखा  है  और  उन्होंने  सरकार  के  उद्देश्य

 को  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  दिया  है  ।  प्रधान  मंत्री  की  इस  सम्बन्ध  में  प्रशंसा  की  जानी  चाहिए  ।

 इस  योजना  का  महत्वपूर्ण  पत्र  उसका  कार्यान्वयन  जहां  तक  कार्यान्वयन  का  सम्बन्ध

 मंत्रालय  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  वहू  स्पष्ट  कर  दिया  कि  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  अंतगर्त  विदेघ

 संघटक  योजना  के  लिए  600  करोड़  रुपए  की  धनराशि  रखी  गयी  इसमें  से  1980-81  के  दौरान

 100  करोड़  रुपया  दिया  1981-82  तथा  1982-83  में  उमदा  110  करोड़  तथा  122  करोड़

 रुपए  की  व्यवस्था  की  गई  थी  ।

 वास्तव  में  उन्होंने  एक  कार्य  दल  नियुक्त  किया  है  ।  उन्होंने  1980  में  प्रतिवेदन  प्रस्तुत

 कर  दिया  था  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  सहित  बिशेष  संघटक  योजना  के

 ta  निर्दिष्ट  परिव्यय  का  उपयोग  केवल  अनुसूचित  जाति/अनुसुचित  जनजाति  के  लिए  आय  देने  बाली

 योजनाओं  पर  किया  जाना  चाहिए  न  कि  बुनियादी  ढांचे  पर  ।  राज्यों  को  उनकी  विशेष  संघटन

 योजनाओं  के  अंतगर्त  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  fata  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  दी  जाने  वाली

 600  करोड़  रुपए  की  पर्याप्त  नहीं  होगी  क्योंकि  यदि  आप  600  करोड़  रुपए  की  राशि  गरीबी

 की  रेखा
 से

 ऊपर  उठाए  जाने  वाले  1.5  करोड़  परिवारों  में  विभाजित  करें  तो  यह  af  इस

 अवधि  में  लगभग  400  रुपए  प्रति  परिवार  बैठती  है  और  यदि  राज्य  इसमें  लगभग  दोगुनी  रानी

 जोड़ें  तो  यह  राशि  1000  रुपए  हो  सकती  इसका  उद्देश्य  ऐसी  योजना  आरम्भ  करना  है  जिससे
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 उन्हें  आय  हो  ।  इस  थोड़ी-सी  राशि  से  यह  बिल्कुल  असम्भव  है  और  यदि  हम  घोषित  नीति

 के  अंतगर्त  हल  की  जाने  वाली  इस  समस्या  की  तुलना  में  वास्तविक  आवंटन  नहीं  करते  तो  मजाक

 होगा  ।

 कायें  दल  की  नियुक्ति  के  समय  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  रूप  से  कट्टी  गयी  थी  कि  विशेष

 संघटक  योजना  की  saa  aa  का  अनुमान  लगाया  जाए  ।  कार्यदल  द्वारा  की  गई  टिप्पणियों  को  यहां

 नोट  करना  आवश्यक  है  ।  मैं  उद्घृत  करता हूं
 :

 पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  देश  के  पचास  प्रतिशत  अनुसूचित  जाति

 वारों को  गरीबी  रेखा से  ऊपर  लाने  की  व्यवहार्यता के  serge  विस्तार से
 विचार

 किया  गया  ।  यह  बात  भी  नोट  की  गई  कि  समेकित  ग्रामीण  विकास  परियोजना  का  विस्तार

 देवा  के  सभी  विकास  राज्यों  तक  करने  का  और  प्रत्येक  fata  खण्ड  में  प्रतिवर्ष  600  परिवारों

 के  विकास  हेतु  सहायता  देने  का  फैसला  किया  जा  रहा  है  ।  इस  हिसाब  से  इस  योजना  अवधि

 में  परिवारों  की  संख्या  1.5  करोड़  बैठती

 कौर  मैं  अपनी  बात  के  सम्मेलन  में  उसी  दस्तावेज  से  उद्धृत  करता  हूं  :

 संभव  बनाने  हेतु  यह  आवश्यक  होगा  कि  राज्यों  और  केन्द्रीय  मंत्रालयों  की

 विशेष  संघटक  योजनाओं  को  सूद  बनाया
 .  जाए  और  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की

 जाए  तथा  राज्य  तथा  केन्द्रीय  योजनाओं  को  प्रतिवेदन  के  विभिन्‍न  भागों  में  उल्लिखित  तरीके

 से  पुनः  बनाया

 उद्देश्य  तो  बहुत  सराहनीय है  परन्तु  आबंटन  बहुत  कम  और  कार्यदल  द्वारा  दिए  गए

 मागेदर्षी  सिद्धान्तों में  यह  स्पष्ट  कहा  गया है  कि  कार्यक्रम  का  मूल्यांकन  करने के  लिए  इसकी

 लगातार  निगरानी  की  जाए  |  जब  तक  हम  कार्यक्रम  की  निरन्तर  निगरानी  नहीं  करते  हम  काय

 निष्पादन  का  मूल्यांकन  नहीं  कर  सकेंगे  ।  कौर  इसके  लिए  हमें  इसे  नैतिक  विभागों  को  नहीं  सौंपना

 चाहिए  |  कार्यक्रमों  के  मूल्यांकन  के  लिए  एक  पृथक  संगठन  बनाया  जाना  चाहिए  ।  तत्पश्चात्  वे  हमें

 इसका हल  gar  सकेंगे  जिससे  हम  निर्धारित  लक्ष्यों  की  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  कार्यक्रमों  में

 परिवहन  कर  सकेंगे  ।

 इसी  प्रकार  जनजाति  उप-योजना  भी  बनाई  जानी  चाहिए  और  इसे  वास्तव  में  व्यावहारिक

 तथा  आदिवासियों  के  लिए  लाभकारी  बनाने  हेतु  पर्याप्त  धन  उपलब्ध  किया  जाना  चाहिए  |

 जहां  तक  इस  प्रतिवेदन  में  उल्लिखित  अनुसूचित  जातियों  पर  होने  वाले  अत्याचारों  का

 सम्बन्ध  माननीय  गृह  मंत्री  ने  10  1980  के  अपने  जी०  ao  पत्र  में  समाज  के  इस

 असुरक्षित  वर्ग  के  साथ  हो  रहे  अपराधों  को  रोकने  के  लिए  विभिन्‍न  मागं दर्शी  सिद्धान्त  जारी  किए

 गृह  मंत्री  ने  विभिन्न  दण्डात्मक  और  पुनर्वास  सम्बन्धी  उपाय  सुभाष

 हैं  और  इसके  अतिरिक्त  उन्होंने  इसी  पत्र  में  इस  समस्या  के  हल  के  लिए  एक  महत्वपूर्ण  मार्गदर्शी

 सिद्धान्त  सुनाया है
 और  वह  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  at  भर्ती  के

 बारें
 में

 उसका  यहां  उल्लेख  नहीं  किया  गया  उस  पत्र  में  गृह  मंत्री  जी  ने  यह  face  स्पष्ट
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 है  कि  स्तर  पर  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  को  अधिकाधिक  नौकरियां  उपलब्ध

 कराने  के  लिए  उनकी  भर्ती  की  जानी  निरीक्षक  और  उपनिरीक्षक  wa  पदों

 को  प्रारम्भिक  स्तर  के  पद  कड़ा  जाता  यदि  उश  स्तर  पर  इन  वर्गों  के  लोगों  को  अवसर  प्रदान

 किए  जाएं  तो  वे  अ्रत्याचारों
 को

 रोक  सकेंगे  और  यदि  ऐसा  होता  है  तो  वह  अपने  साथ  न्याय  सु/द्चित
 करने  हेतु  समुचित  कदम  उठा  सकते  यह  सम्पूर्ण  मामले  का  एक  महत्वपूर्ण  पहलू  है  ।  कल  श्री

 मोहसिन  इसी  बात  को  कुछ  और  ढंग  से  कह  रह  थे  और  हमारे  पास  ऐसी  कई  मिसालें  हैं  जिनमें  यदि

 अनुसूचित  जाति  स  सम्बन्धित  एक  अधिकारी  उस  क्षेत्र  में  किये  कर  रहा  है  जहां  अत्याचार  होते

 है ंतो
 उसे  तत्काल  स्थानांतरित  कर  दिया  जाता  जब  हम  मीनाक्षीपुरम  गए  तो  मुझे  पता  चला

 कि  वहां  काय  कर  रहे  पुलिस  अधीक्षक  जो  संयं।गवद्  मे  निकट  मित्र  तत्काल

 स्थानांतरित  कर  दिया  गया  क्योंकि  वह  अनुसूचित  जाति  के  इस  प्रकार  के  कार्यों  से  सुरक्षा  की

 भावना  at  विश्वास  की  जिसकी  अधिक  आवश्यकता  कभी  नहीं  आयगी  ।  हम  इस

 समस्या  को  उनमें  सुरक्षा  को  भावना  अथवा  विश्वास  की  भावना  पदा  करके  ही  बेहतर  ढंग  से  हल  कर

 सकते हैं  ।

 मंत्री  जी  ने  इस  लारे  में  विभिनन  मुख्यमंत्रियों  को  लिखा है  परन्तु  मैं  नहीं  जानता  ta

 वास्तव  में  कया  हुआ  है  और  मागेदर्शी  को  कहां  तक  क्रियान्वित  किया  गया  है  |

 मैं  एक  अन्य  महत्वपूर्ण  मुद् दू पर  आता  जिस  पर  हम  कई  बार  चर्चा  कर  चुके  हम

 सरकार  से  केवल  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  की  समस्याओं  से  निपटने  के  लिए

 एक  पाक  मंत्रालय  की  स्थापना  के  लिए  अनुरोध  करते  आ  रहे  और  एक  बार  सभा  में  उन्हों

 आश्वासन  दिया  था  कि  वे  एक  gan  विभाग  की  पना  acts:  इन  लोगों  के  हितों  को  देखने  में

 भर  उनकी  समस्याओं का  समुचित  और  तत्काल  हल  ढूंढ़ने  में  इसस  निश्चय ही  बहुत  सहायता

 मिलेगी  ।  और  केवल  तभी  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  की  समस्याओं  को  प्रभावी

 |
 ढंग  से  हल  किया  जा  सकेगा  ।

 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  की  समस्याओं  से  सम्बन्धित  एक  अन्य  महत्वपूर्ण

 पहलू  भर्ती  का  मैंने  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  सुयोग्य  उम्मीदवारों  के  लिए

 उपलब्ध  अवसरों  के  बारे  में  जानकारी  मांगी  मैंने  4  1981  को  जानकारी  मांगी  थी  और

 मुझे  30  1982  को  उत्तर  मिला  ।  मैंने  निम्नलिखित  जानकारी  मांगी  थी

 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  पदों  को

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों

 के  कितने  उम्मीदवारों  को  पिछले  पांच  वर्षों  में  निम्नलिखित  सेवाओं  के  लिए  गया  और

 नियुक्त  किया  गया
 :  (i)  अखिल  भारतीय  सेवाओं  तथा  अन्य  केन्द्रीय  सेवाओं में  और  (ii)

 भारतीय  रेलवे  की  श्रेणी  1  और  कुछ  श्रेणी  दो  की  सेवाओं  में  ?

 उत्तर  बहुत
 ही  दिल  स्प  और  गौर  करने  योग्य  है  ।  निम्नलिखित  उत्तर  दिया  गया

 सूचना  एकत्रित  कर  ली  गई  भारतीय  प्रशासनिक  भारतीय  पुलिस  सेवा

 234



 18  1905  अनुदानों  की  मांगें  198  3-84

 wa

 केन्द्रीय  सेवाओं  और  भारतीय  वन  सेवा  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों

 के  लिए  आरक्षित  पदों  को  छोड़कर  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कि

 भी  उम्मीदवार  को  पिछले  पांच  वर्षों  में  न  चुना  गया  है  और  न  नियुक्त  किया  गया  इसी

 प्रकार  वर्ष  1975  से  1979  की  अवधि  के  दौरान  अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  किसी  भी

 अधिकारी  को  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  की  श्रेणी-दो  में  अनारक्षित  पद  पर  नियुक्त  नहीं  किया

 गया  है  तक  भारतीय  रेलवे
 की  सेवाओं  का  सम्बन्ध  रेल  मंत्रालय ने

 बताया

 है
 कि  अनुसूचित  जातियों/ज  जातियों  के  लिए  आरक्षित  पदो  को  भारतीय  रेलवे

 सेवाओं  की  इंजी  निर्यारंग  आदि  सेवाओं  में  अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  किसी
 भी

 वार  को  नियुक्त  नहीं  किया  गया  फिर  भी
 (44

 यह  बहुत  ही  दिलचस्प  और  गौर  करने  योग्य  है  :

 ofa  भी  1977  में  अनुसूचित  जाति  के  एक  उम्मीदवार  को  अनारक्षित  पद  पर

 नजरअन्दाजी  की  वजह  न  कि  योग्यता  के  आधार  नियुक्त  किया  गया  था
 ।

 भारतीय  रेलवे  की  श्रेणी  दो  के  सम्बन्ध  में  सूचना  द्न्य  1"

 संविधान के  अनुच्छेद  16  (4)  में  एक  निश्चित  भेद  fear  गया  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  की  भर्ती  के  सम्बन्ध में  यह  निश्चित  भेद  किया  गया  st  लेकिन  इसका

 अथ  यह  नहीं  है  कि  हम  योग्य  व्यक्तियों  को  अवसर  न  दें  ।  जहां  कहीं  भी  योग्य 1.0
 उसे  नजरंदाज

 नहीं  करना  चाहिए  ।  गुजरात  आन्दोलन  के  दौरान  हमने  इस  प्रकार  के  कई  वक्तव्य  देखे  कि  हालाकि

 आरक्षण  को  कार्यान्वित  किया  लेकिन  योग्यता  को  नजरन्दाज  नहीं  किया  जा  सकता  |  अगर

 यही  बात  है  तो  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  योग्य  उम्मीदवारों  की  उपेक्षा  नहीं

 होनी  चाहिए  ।  संविधान  में  यह  स्पष्ट  उपबन्ध  है  कि  उनकी  उपेक्षा  नहीं  होनी  चाहिए  ।  आप  उस

 संविधान  जिसके  अंतगर्त  हमारे  अधिकार  सुरक्षित  मजाक  नहीं  बनने  दें  ।
 योग्यता

 के

 आपको  प्रत्यक्ष  भेद  करना  चाहिए  ।

 )

 [  इस  समय  दशक  दीर्घा  से  सदन  में  कुछ  पर्चे फेंके  गए  1]

 उपाध्याय  महोदय  :  क्रिया  भाषण  जारी  रखें  ।

 श्री  कुसुम  कृष्ण  इनके  साथ  यह  सकारात्मक  भेद  इसलिए  किया  जाता  है  कि  वे

 समाज के  अन्य  भागों  के  साथ  बराबरी  से  बढ़  सकें  ।  परन्तु  जिस  प्रकार  संविधान  के  इन  उपबंधों

 को  कार्यान्वयन  किग्रा  जा  रहा  उससे  संविधान  का  या  उसकी  भावना  का  पालन  नहीं

 होता  है  ।

 इसके  संघ  लोक  सेवा  अ।योग  जिस  तरह  से  साक्षात्कार  लेता  वह  खासकर  दक्षिण

 के  उम्मीदवारों  के  लिए  उत्साहवर्धक  नहीं  है  ।  अखिल  भारतीय  सेवाओं  के  लिए  केवल  दिल्‍ली  में  ही

 साक्षात्कार  लेने  का  कोई  औचित्य  नही ंहै  क्योंकि  सभी  उम्मीदवारों  को  एक  समान  सुविधायें

 सहनी  खासकर  दक्षिण  के  उम्मीदवारों  को  भोजन  र  जलवायु  आदि  की
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 अग सुविधा यों  से  जूझना  पड़ता  है  और  उनको  दिल्ली  आने  के  लिए  काफी  लम्बा  रास्ता  तय  करना  होता

 है  और  इसी  प्रकार  की  अन्य  समस्याओं  से  जमना  पड़ता  मैंने  कई  दफा  यह  कहा  है  कि  केवल

 केन्द्रीय  सेवाओं  के  लिए  ही  नहीं  बल्कि  सभी  अखिल  भारतीय  सेवाओं  के  लिए  साक्षात्कार

 भिन्न  केन्द्रों  जैसे  उत्तरी  क्षेत्र  के  परिश्रमी  क्षेत्र  और  दक्षिणी  क्षेत्र  के  लिए  अलग-अलग

 जगहों पर  साक्षात्कार  बोर्डों  को  भेजना  इससे  साक्षात्कार  देने  आये  उम्मीदवारों  में

 सुविधायें  बराबर  बंट  जायेंगी  ।  कई  उम्मीदवारों  ने  केवल  दिल्‍ली  में  ही  साक्षात्कार  लेने  के  लिए

 फैसले  के  प्रति  रोष  व्यक्त  किया  है  ।  इसके  अतिरिक्त  किसी  राज्य  से  उम्मीदवारों  की  संख्या

 कम  यदि  इस  राज्य  का  अखिल  भारतीय  सेवाओं  में  प्रतिनिधित्व  काफी  कम  उन  सभी

 को  उस  राज्य  के  लिए  नियुक्त  कर  देना  ताकि  वे  प्रशासन  में  भाग  ले  सकें  और  अपने  राज्य

 के  विकास  के  कार्यों  में  रुचि  ले  सकें  ।  हमें  इसको  अपनाना  क्योंकि  अखिल  भारतीय  सेवाओं

 के  लिए  राज्यवार  कोई  कोटा  निश्चित  नहीं  कम  से  उन  राज्यों  में  जहां  कि  उनकी  संख्या

 बहुत  कम  उनको  उसी  राज्य  में  नियुक्त  कर  देना  ताकि  वे  अपने  राज्य  के  प्रशासन  में

 हिस्सा  ले  सकें  और  अपने  राज्य  के  विकास  कार्यों  में  सहभागी  बन  सकें  ।  ag  एक  अनिवार्य  आवश्यकता

 मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इस  पर  गम्भीरता  से  विचार  करें  और  देखें

 कि  यह  सही  प्रकार  से  कार्यान्वित  हो  ।

 भाषण  समाप्त  करने  से  मैं  स्वतन्त्रता  सेनानियों  की  समस्याओं  पर  बोलना  चाहता  हूं  ।

 हम  उनके  बारे  में  बातें  तो  बहुत  करते  करते  बहुत  कम  मैंने इस  बारे में  मन्त्री  महोदय

 को  कई  दफा  पत्र  लिख ेहैं  और  अगर  हम  प्रक्रिया  को  समय  रहते  उनको  सहायता  नहीं

 देते  तो  उनको  कोई  लाभ  पहुंचने  बाला  नहीं  इसलिए  जरूरी है  कि  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के

 गाविन  पत्रों  को  जल्द  निपटाने  के  लिए  एक  प्रक्रिया  निश्चित  करनी  ताकि  उनको  समय  पर

 सहायता  मिल  सके  ।

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  निहार  रंजन  :  आरम्भ  मैं  उन  सभी  माननीय

 सदस्यों  का  धन्यवाद  चाहता  जिन्होंने  इस  वाद-विवाद  में  माग  लिया  ।  वास्तव  में  मेरे  कई

 माननीय  fant  जिनमें  से  कई  इस  ओर  बेठ  हुए  कई  महत्वपूर्ण  सुभाव  दिए  हैं  ।  वास्तव

 पिछले  बकता  श्री  कृष्ण  मूर्ति  ने  भी  कई  महत्वपूर्ण  सुभाव  दिए  मैं  इतना  ही  विश्वास  दिला  सकता

 हूं  कि  इन  सबको  नोट  कर  लिया  गया  है  कौर  हमें  इन  सुझावों  से  लाभ  होगा  |

 ल  इस  बात  का  बहुत  दु:ख  हुआ  है  कि  दूसरी  ओर  बैठे  हुए  कुछ  विपक्षी  सदस्यों  ने

 बिकाऊ  के  दौरान  ऐसा  चित्र  प्रस्तुत  करने  का  प्रयत्न  किया  है  कि  जैसे  यह  सरकार  अनुसूचित  जाति

 अनुसूचित  जनजाति  मुस्लिम  विरोधी  और  कमजोर  वग  विरोधी  केवल

 सरकार को  ही  दोष  देने  से  इस  समस्या  का  हल  नहीं हो  सकता  ।  मेरे  मित्र  श्री  कृष्ण  मूर्ति  ने  अभी

 इसी  ओर  इशारा  किया  है  ।  वास्तव  वे  जो  कुछ  कह  रहे  वह  समस्या  के  समाधान  के  प्रति  बिल्कुल

 गलत  दृष्टि  कोण  है  ।

 सरकार  की  गतिविधियों  का  तथा  प्रधान  मंत्री  द्वारा  घोषित  कार्यक्रम  का  उद्देश्य

 अनुसूचित  अनुसूचित  अल्पसंख्यकों  और  समाज  के  अन्य  कमजोर  वर्गों  को  लाभ

 पहुंचाना  है  ।
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 इसलिए  यह  कहना  कि  कुछ  नहीं  किया  जा  रहा  एक  बिलकूल  ही  गलत  बात  है  ।  लेकिन  हम

 यह  भी  नहीं  कहते  कि  हमने  पूर्ण  सफलता  प्राप्त  कर  ली  है  ।  अभी  काफी  कुछ  करना  बाकी  हमने

 हाल  ही  में  जोरदार  काम  क्रम  शुरू  किए  इनके  परिणाम  सामने  आने  में  कुछ  समय  लगेगा  ।  यह

 एक  गम्भीर  समस्या  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  विपक्षी  सदस्य  इस  बात  को  भी  ध्यान  में  रखें  ।  अनुसूचित

 जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  में  आधिक  frosts  को  दूर  करने  भर  शिक्षा  के  विकास  पर  अधिक

 बल  दिया  गया  हम  हर  मुमकिन  कोशिश  कर  रहे हैं  कि  वे  आधिक  दृष्टि  से  मजबूत  हों  और

 उनमें  दिक्षा  का  विस्तार  ताकि  वे  अपनी
 देखभाल  खुद  कर  सकें  |

 यह  वचनबद्धता  और  चिन्ता  स्वतन्त्र  भारत  की  राष्ट्रीय  नीति  का  अंग  रही  है  और  हमने

 सूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  की  दिक्षा  पर  अधिकतम  जोर  दिया  है  ।

 इसका  एक  ज्वलंत  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातिओं  के  लिए

 मेट्रिक ोत्तर  छात्रवृत्तियां  देना  जब  यह  योजना  शुरू  की  गई  तो  114  अनुसूचित  जातियों  के  सदस्यों

 को  और  इससे  भी  कम  अनुसूचित  जनजाति ओं  के  सदस्यों  को  ,  यानि  कुल  200  लोगों  को  छात्रवृत्तियां

 दी  गई  थीं  ।  भारत  सरकार  ने  इस  पर  लगातार  अमल  किया  और  इसमें  वृद्धि  होती  चली  गई  ।  जिसके

 फलस्वरूप  1981-82  मे  इन  छात्रवृत्तियों  की  संख्या  बढ़कर  6.55  लाख  हो  गई  ।  और  आ  है

 1982-83  में  यह  बढ़कर  7.5  लाख  हो  इस  योजना  के  कारण  सरका  ह  सेवाओं  में  अनुसूचित

 जातियों  और  जनजातियों  की  संख्या
 में

 अपार  वृद्धि  हुई  इस  मामले
 पर  मेरे  मित्र  श्री  बेंकट

 सुब्बय्या  विस्तार से  कहेंगे ।

 TS  में  सरक।र  यह  आदा  करती  थी  कि  अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  के  लोगों  को

 विकास  की  सामान्य  विभिन्‍न  योजनाओं  के  अंतगर्त  लाभ  होगा  ।  लेकिन  जैसाकि  अनुमान  लगाया  गया

 उनके  विकास  के  सामान्य  विकास  की  योजनाओं  से  बहु  कम  पेसा  लगाया  गया  ।  इसी

 कारण  से  हमने  अब  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  के  कुछ  fare  संघटित  और  त्वरित  आ्थिक-सामाजिक

 विकास  योजनाएं  बनाई  उनकी  बस्तियों  आदि  में  शैक्षिक  और  जीने  की  अन्य  आवश्यक

 वस्तुओं  उपलब्ध  करवाई  हैं  ।

 तीन  प्रकार  की  योजनाएं  बनाई  गई  हैं

 i
 राज्यों  और  केन्द्रीय  मंत्रालयों  की  विशेष  संघटक  योजना  सी ०  पी०

 राज्यों  की  विशेष  संघटक  योजनाओं
 के  लिए  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  ato

 ate

 निवेश  हेतु  राज्यों  में  अनुसूचित  जाति  विकास  निगम  जिनमें  केन्द्र  राज्यों  को  49

 और  51.0  के  अनुपात  से  सहायता  प्रदान  करता

 इस  प्रकार हम  अपने  कुछ
 लक्ष्यों

 को  प्राप्त  करने  का  प्रयास  कर  रहे  माननीय  सदस्य  यह
 देखेंगे

 कि
 भारत  सरकार  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  विकास  के  लिए  विभिन्‍न

 योजनाएं  और  विकास  के  उपकरण  लागू  नीति  की  आवश्यकता  को  बनाए  रखने  तथा  नीति  को
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 नवीनतम  रूप  देते  रहने  में  और  विकास  के  उपकरणों  के  निरन्तर  तेज  करने  और  सुधार  लाने  में

 मुखी  और  अनुकूल  रवैया  अपनाए  हुए  है  ।

 अब  मैं  एक  अन्य  पहलू  अर्थात्‌  छुआछूत  हम  चाहे  कुछ  भी  हमारे  देश  के

 कुछ  भागों  मे  यह  अभी  भी  sara  है  ।  यह  हम  सभी  के  लिए  वास्तव  में  दम  की  बात  हमारे

 समाज  से  इस  घृणित  बुराई  को  दूर  करने  का  एकमात्र  माग ंहै  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  विशेषकर  अनुसूचित  जातियों  के  लोगों  के  आधिक  आधार  को  सुदृढ़

 बनाना  ।  विशेष  संघटक  योजना  का  लक्ष्य  यही  इससे  भी  कहीं  बड़ी  बुराई  है  मैला  हमारे

 देश  में  ag  सर्वाधिक  gina  बात है  और  इसे  शीघ्रातिशीघ्र  समाप्त  किया  जाना  हम  इस

 समस्या  को  हल  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  और  हमने  शुरुआत  कर  दी  हम  सूखे  शौचघरों  को

 फ्लाई  दौरों  में  बदल  कर  इस  प्रथा  को  समाप्त  करने  के  लिए  राज्य  सरकारो  को  सहयता  पहुंचाने

 का  प्रयत्न  कर  रहे  AAT  ढ़ोने  की  प्रथा  को  समाप्त  करने  का  यह  एक  तरीका  यह  कुप्रथा

 व्यापक  रूप  में  व्याप्त  ह ैऔर  हम  इसका  सही  समाधान  ढूंढ  निकालने  के  लिए  अपना  दिमाग  लगा  रहे

 जहां  तक  अनुसूचित  जनजातियों  का  सम्बन्ध  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  के

 प्रारंभ  में  आदिवासी  उपयोजन  नीति  के  अपना  लेने  से  अब  तक  स्पष्ट  और  सुनिश्चित  परिवर्तन  हुआ

 निर्धारित  धन  का  आदिवासी  क्षेत्रों  मे ंअधिक  उपयोग  एक  तरफ  असन्तुलित  की  बजाय

 सन्तुलित  और  समेकित  परियोजना  दृष्टिकोण  अपनाना  सही  प्रकार  का  प्रशासनिक  ढांचा  और  सही

 भारिक  नीतियां  इस  नीति  की  विशेषताएं  हमारे  देश  अभी  तक  17  राज्यों  और  2  केन्द्र

 शासित  प्रदेशों  में  181  समेकित  आदिवासी  परियोजनाएं  स्थापित  की  गई  हैं  इनमें  से  येक  आदिवासी

 विकास  परियोजना  में  हमने  विभिन्‍न  बातों  के  समन्वयन  हेतु  एक  बहुत  ही  वरिष्ठ  अधिकारी  रखा

 हुआ  है  ।

 आदिवासी  उप-योजना  नीति  को  अपनाने  के  परिणामस्वरूप  आदिवासी  क्षेत्रों  में  वित्तीय

 निवेश  में  उल्लेखनीय  वृद्धि  हुई  नीति  को  अपनाने  से  qa  चौथी  पंचवर्षीय  यो  जना  अवधि

 कुल  निवेश  केवल  7.  करोड़  रुपए  का
 था

 ।  190  करोक  रुपए  की  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  समेत

 1980-85 पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  यह  लगभग  एक  हजार  करोड़  रुपए  तक  पहुंच  गयी I

 की  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  हम  आशा  करते  हैं  कि  जिसमें  राज्य  योजनाओं  से

 मिलने  वाला  धन  470  करोड़  रुपए  की  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  तथा  संस्थान गत  faa  शामिल  है

 4,000  करोड़  रुपए  से  अधिक  का  होगा  ।  इससे  हमें  आश्वासन  मिलता  हैं  कि  हम  सही  पथ  पर  हैं  |

 वित्तीय  निवेशों  और  नवीन  नीति  के  फलस्वरूप  हम  देश  की  अधिकांश  अनुसूचित  जनजाति  जनसंख्या

 अर्थात  75  प्रतिशत  जनसंख्या  को  लाभ  पहुंचाने  में  सफल
 रहे  परन्तु  हम  जो  कुछ  कर  रहे

 हैं  बह  पर्याप्त  नहीं  अभी  बहुत  कुछ  करना  शेष  भारत  सरकार  अनुभव  करती  है  कि  केवल

 वित्तीय  निवेश  पर्याप्त  नहीं  है  ?  किसी  कार्यक्रम  की  सच्ची  परीक्षा  इस  बात  में  निहित  है  कि  क्या

 इसके  लाभ  उन  लोगों  को  मिले  हैं  ।  जिनके  लिए  ये  बनाए  गए  हैं  ।  अन्त  हमने  आदिवासी  उप-योजना

 क्षेत्रों  में  योजना  प्रक्रिया  को  नया  रूप  दिया  पांचवी  योजना  अवधि  आदिवासी  उप-योजना
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 का  मुख्यतया  आधारभूत  ढांचे  के  विकास  हेतु  कार्यान्वयन  किया  गया  था  ।  छठी  योजना  अवधि  में

 इसे  परिवार  विकास  सूचक  बनाया  दूसरे  दादों  आदिवासी  उप-योजना  नीति  अब

 आधारभूत  ढांचे  आदिवासी  परिवार  के  विकास  के  मध्य  सन्तुलित  रखती  मैं  सदन  को

 विश्वास  दिलाता  हूं  कि
 सरकार  यह  देखने  की  बड़ी  इच्छुक  है  कि  लाभ  उन  लोगों  को  अवद्य  मिलने

 चाहिए  जिनके  लिए  इन  योजनाओ  को  चालू  किया  गया  था  ।

 14.09  [  भी  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  पीठासन  हुए ]

 हम  सरकार  यह  देखना  चाहिए  कि  हम  जो  कुछ  भी  प्रयास  कर  रहे  हैं  उनका  लाभ  उन  लोगों

 को  मिलाना  चाहिए  जिनके  लिए  हम  यह  सब
 कुछ

 कर  रहे  हैं  ।

 सरकार  यह  भलीभांति  जानती है  कि  नीतियां  बना  साधन  तेयार  जुटा  लेने  तथा

 परिव्यय  निर्धारित  कर  देने  मात्र  से  लक्षित  पों  को  स्वयंमेव  लाभ  नहीं  मिल  जाते  हैं  ।  हम  इस  बात  के

 प्रति  पूरी  तरह  सजग
 कि  यद्यपि  योजनाओं  और  संकल्पों  का  बनाना  अनिवार्य  प्रथम  कदम

 पर  उनको  लागू  करना  निर्णायक  कदम  है  ।  प्रधान  मंत्री  महोदया  ने  इस  बात  पर  1980  में  बल  दिया

 था  ।  अनुसूचित  जातियां  और  अनुसूचित  जनजातियों  सम्बन्धी  कार्यकारी  प्री  ने

 प्रबोधन  और  विकास  पर  बल  दिया  है  ।  हम  प्रबोधन  को  भी  अधिक  महत्व  दे  रहे  केवल

 यही  कभी-कभी  अपने  स्तर  पर  भी  मैं  कुछ  क्षेत्रों  में  जाता  हूं  और  अधिकारियों  तथा  विभिन्‍न

 राज्यों  के  मंत्रियों  से  व्यक्तिगत  रूप  में  बातचीत  करता  हुं  ।  हाल  ही  मैं  mee  प्रदेश  गया  था  वहां

 एक  स्थान  पर  भूमि  विकसित  की  गई  कुआ  खोदा  जा  चुका  था  तुरन्त  कुएं  से  पानी  निकालने  के

 लिए  बिजली  नहीं थो  ।  यह  एक  बेकार  कार्य  इसका  लाभ  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  को  नहीं  मिल  रहा  परन्तु  बातचीत  करके  हमने  तुरन्त  उन  कुओं  के  लिए

 बिजली  का  प्रबन्ध  किया  ।  इसके  परिणामस्वरूप  अब  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों

 को  लाभ  मिल  रहा  हम  देखते  हैं  कि  राजस्थान  में  भी  वही  कठिनाई  यदि  वहां  पर  भी  यही

 मानदण्ड  अपन ए  जाएं  तो  लोगों  को  इसका  लाभ  नहीं  मिलेगा  ।  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  हमें

 परिवर्तन  लाने  होंगे  ।

 प्रधान  मंत्री  महोदय  द्वारा  14  1982  को  घोषित  किए  गए  20  सूत्री  कार्यक्रम  के

 में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  विकास  को  गति  प्रदान  करने  का

 आह्वान  किया  गया  इससे  अनुसूचित  जातियों  की  विशेष  संघटक  योजना  को  और  आदिवासी

 उप-योजना  कार्यक्रमों  को  बड़ा  भारी  सहारा  मिला  कार्यक्रम  में  विकास  के  कुछ  सर्वाधिक

 अनि वा यें  एवं  प्रमुख  घटक  सम्मिलित  जो  विशेषकर  कमजोर  वर्गों  और  उत्पादन  से  सम्बद्ध  हैं  ।  बहुत

 से  सूत्र  अनुसूचित  जातियों  तथा  आदिवासी  विकास  कार्यक्रमो ंसे  सम्बद्ध हैं  और  उनका  anda

 करते  हैं  ।  अभी  जो  वित्तीय  वर्ष  समाप्त  हुआ  है  उसमें  क्रमबद्ध  प्रबोधन  आरम्भ  होने  से  अब  अपेक्षाकृत

 स्पष्ट  दृष्टिकोण  बनना  सम्भव  हो  सका  है  |

 जैसा  कि  मैंने  पहले  ही  उल्लेख  किया  योजना  अभिमुख ता  छठी  योजना  अवधि  में  उत

 कार्यक्रमों  और  योजनाओं  की  ओर  बदल  गई  है  जो  कि  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजाति

 ।  90-20  ह  न्  प  पिता परिवारों  को  तुरन्त  आर्थिक  बल  प्रदान  करते  q  20-8  aT  कायें  नम  als!  पाए  गए  परिवहन  से
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 उन  प्रबोधन  परिणामों  पर  ध्यान  केन्द्रित  किया  जा  सका  है  जो  किसी  अवधि  में  fake  सहायता

 प्रदान  किए  गए  परिवारों  से  सम्बद्ध  है  अततः  इसके  फलस्वरूप  ऐसे  परिवार  गरीबी  रेखा  से  ऊपर

 उठाए  जा  सकेंगे  1982-83  के  दौरान  राज्य  सरकारों  से  मिले  प्रतिवेदनों  में  बताया  गया  है  कि  अभी

 तक  लगभग  19  लाख  अ०  जा०  परिवारों  और  20  लाख  अनुसूचित  जनजाति  परिवारों  को  आधिक

 रूप  से  सहायता  पहुंचाई  गई  है  ।  मैं  इस  संख्या  का  उल्लेख  कुछ  हिचक  के  साथ  कर  रहा  हूं  क्योंकि

 मैं  अनुभव  करता हूं  कि  1982-83  कार्यक्रम  की  व्यवस्था  करने  का  प्रथम  वर्ष  तो  इसमें

 कुछ  घट  बढ़  भी  हो  सकती  है  और  बढ़ा-चढ़ाकर  भी  गिनती  हो  सकती  इस  पर  सफलता  प्राप्त  करने

 का  हम  भरसक  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 कुछ  अन्य  प्रकार  की  भी  कठिनाइयां  हैं  ।  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के

 सामाजिक  आधिक  दर्जे  को  ऊंचा  उठाने  के  प्रयास  में  स्वयं  भागीदारों  का  भाग  लेना  महत्वपूर्ण  है  ।

 जबकि  अनुसूचित  तयों  के  मामले  में  तो  यह  कुछ  सीमा  तक  मिल  भी  सकता  है  लेकिन  अनुसूचित

 जनजातियों  की  भागीदारी  के  मामले  में  कुछ  समस्याएं  हैं  ।  फिर  भी  गठित  की  गई  समितियों  में  और

 परिषदों  में  विभिन्‍न  स्तरों  पर  उनको  भागीदार  बनाने  का  प्रयास  किया  जा  रहा है  ।  कार्यक्रम  क

 बनाने  और  लागू  करने  में  उनकी  पूर्ण  साझेदारी  विकास  प्रयासों  की  सफलता  की  सर्वोत्तम  गारन्टी

 है  ।  हम  स्वेच्छिक  संगठनों  की  सेवाएं  भी  मांगते  रहे  वे  आदिवासियों  और  विकासीय

 अभिकरणों  के  बीच  पुल  का  काम  कर  सकते  मेरी  सदस्यों  से  अपील  है  कि  वे  इस  प्रक्रिया  में

 हमारी  सहायता  करें  ।

 मैं  माननीय  सदस्यों  की  इस  आम  भावना  की  भी  कद्र  करता  हूं  कि  कार्यक्रम  की  कार्यान्वित  की

 गुणवत्ता  और  परिमाण  का  स्तर  ऊ  चा  उठाया  जाए  |

 फिर  ag  तो  मानना  ही  पड़ेगा  कि  राज्य  अपनी  प्रशासनिक  तंत्र  को  तेज  करने  की  विभिन्‍न

 अवस्थाओं  में  हैं  और  यह  कि  हमारे  इस  विशाल  देश  के  हजारों  गांवों  में  फैले  हुए  लाखों  अ०  जा ०
 और  अ०  ज०  wo  के  परिवारों  को  समेटने  वाली  व्यास  योजना  नीति  असम  में  लाना  वास्तव  में

 एक  बहुत  कठिन  काम  विभिन्‍न  स्तरों  की  सम्पूर्ण  राज्य  wala  के  लिए  उद्देश्यों  और  साधनों

 को  पूर्णतया  समझाने
 में

 और  उन्हें  प्रभावी  ढंग
 से  लाभू  करन ेमें  समय  लगता  मैं  यह  सब

 इसलिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि  जिन  कुछ  राज्यों  का  मैंने  दौरा  किया  है  वहां  का  मेरा  निजी  अनुभव  है  ।

 इसको  समझने  में  उनको  कुछ  कठिनाई  हो  रही  है  ।

 परन्तु  भारत  सरकार  इसके  प्रति  वचनबद्ध है  और  सभी  सम्बद्ध  व्यक्तियों  से  सहायता  और

 समर्थन  प्राप्त  करने  में  संलग्न  रहे  हैं  ।

 हमें इस
 देश

 की
 अठ  जा०

 और
 भ०  ज०  जा० में  कुल  सीमा  तक  व्याप्त  असंतोष  का  पता

 है  और  मैं  अनुभव  करता  हूं  कि  कुछ  सीमा  तक  असंतोष  अस्वस्थता  का  द्योतक  नहीं  है  अपितु  प्रगति

 तथा  बढ़ती  आकांक्षाओं  का  द्योतक  फिर  असंतोष  की  अभिव्यक्ति  बर्बरता  द्वारा  नहीं की
 जानी  चाहिए  |  इसकी  अभिव्यक्ति  प्रजातान्त्रिक  माध्यमों  से  होनी  चाहिए  ।  मेरा  यह  निवेदन

 प्रजातन्त्रीय समाज  में  हिसा  का  कोई  स्थान  नहीं  अद्वितीय  महत्व  के  इस  अभूतपूर्व  कार्य  सरकार
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 को  यहां  बैठे  सदस्यों  सहित  हर  किसी  की  मदद  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए

 कि  इस  महान  समाज  के  प्रत्येक  वर्ग  विकास सके  परिणाम  में  उनका  उचित  भाग  मिलना

 चाहिए  ।

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  के  प्रत्येक  बग  का  क्या  अथ  है  ?  असमान  लोगों

 में  समानता  नहीं  हो  सकती  है  ।

 श्री  निहार  रंजन  भास्कर  :  हमें  ये  प्रयास  न  केवल  इस  योजना  अवधि  के  दौरान  बल्कि  7  वीं

 योजना  अवधि  व  यदि  जरूरत  पड़ी  तो  आगे  आने  वाली  योजना  अवधियों  में  भी  जारी  रखने  पड़ेंगे  ।

 हमें  विशवास है  डि  कमजोर  वर्गों  की  प्रगति से  मजबूत  तथा  संयुक्त  भारत  के  निर्माण  में  काफी

 योगदान  मिलेगा  ।  यह  एक  राष्ट्रीय  प्रयास  है  जिसमें  समाज  के  सभी  वर्गों  तथा  सभी  राजनैतिक

 दलों  को  पूरे  दिल  से  योगदान  देना  चाहिए  ।

 इस  अपील  के  साथ  मैं  अपने  भाषण  समाप्त  करना  चाहता  हूं  ।

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  मैं  समांता  हूं  कि  आज  देश  में  बहुत  ही  गड़बड़ी  चल  रही  हैं

 और  यह  देश  भर  में  राष्ट्रभक्त  लोगों  के  लिए  चिन्ता  का  कारਂ  बन  रही  है  ।  देश  की  स्वतन्त्रता  के  35

 ag  बाद  लोग  इस  बात  के  बारे  में  चिन्तित  हैं  कि  हमारी  राष्ट्रीय  एकता  को  और  अधिक  खतरा  होने

 रहा  है  ।  यह  भारी  चिन्ता  का  विषय  है  कि  स्वतन्त्रता  से  35  वर्षों  बाद  भी  हम  देखते  हैं  कि  भारी

 संख्या  में  साम्प्रदायिक  दंगे  हो  रहे  देवा  भर  में  साम्प्रदायिक  दंगों  में  मरने  वाले  लोगों  की  संख्या

 तथा  नष्ट  होने  वाली  सम्पत्ति  की  मात्रा  में  और  दंगों  की  संख्या  में  विधि  हो  रही  है  ।  यह  राष्ट्र  के

 लिए  घोर  व्यथा  तथा  भारी  चिन्ता  का  विषय  है  ।

 सरकार  को  इसके  कारणों  का  पता  लगाने  की  कोशिश  करनी  देश  के  सभी  भागों

 में  समाज  में  अराजकता  तथा  अपराधों  में  विधि  हो  रही  है  ।  आजकल  उग्रवादियों  की  गतिविधियां  भी

 बढ़  रही  हैं  यह  हमारे  समाज  में  एक  नयी  बात  है  जिससे  चिन्ता  पैदा  हो  रही  हत्या  तथा  हिंसा

 की  घटनाओं  में  भी  वृद्धि  हो  रही  हम  इम  सभा  में  सुनते हैं  कि  एक  के  बाद  एक  परिवार  की

 हत्या  कर  दी  गयी  परन्तु  अपराधियों  को  सजा  नहीं  दी  गयी  ।

 विशेषज्ञ  यह  सब  हमारे  समाज  के  उन  वर्गों  के  साथ  हो  रहा  है  जो  दुर्भाग्य  से  अब  तक  भी

 सामाजिक  और  आधिक  रूप  से  पिछड़े  हुए  हैं  ।  यह  सब  अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  अल्पसंख्यक  तथा

 हमारे  समाज  के  अन्य  पिछड़े  हुए  वर्ग  के  साथ  हो  रहा  है  ।

 क्षेत्रवाद  की  वृद्धि  दूसरी  नई  घटना  अब  हमें  इस  बात  पर  गम्भीरता  से  विचार  करना

 चाहिए  कि  हमारी  स्वतन्त्रता  के  साढ़े  तीन  दशक  बाद  क्षेत्रीय  शक्तियां  अचानक  ही  लोकप्रिय  हो

 गयीं  और  उनको  जन  समर्थन  मिल  रहा  है  ।  क्षेत्रीय  शक्तियों  की  निन्दा  करने  का  कोई  लभ  नहीं

 क्षेत्रीय  शक्तियों  के  विकास  के  कारण  ढंढने  का  प्रयास  करना  चाहिए  ।  केवल  निन्दा  करने  से  हम

 किसी  परिणाम  पर  नहीं  पहुंचेंगे  ।  इसके  अलावा  पृथकतावादी  शक्तियां  भी  इस  देश  में
 अपना  सिर

 उठा  रही  सभी  देशभक्त  लोग  बहुत  अधिक  चिन्तित  महसूस  करेंगे  कि  इस  प्रकार  की  शक्तियों

 241



 अनुदानों  की  मांगें  1983-84  198 3

 ने  इस  देश  में  उपयुक्त  वातावरण  कयों  पा  सब  बातों  के  लिए  विपक्ष  पर  आरोप  कुछ
 fafsae  लोगों  पर  आरोप  लगाना  भारी  गलती  होगी  ।  मैं  इस  बात  में  इनकार  नहीं  करता  कि  इस  देना

 में  सांप्रदायिक  शक्तियां  प्रतिक्रियावादी  शक्तियां  प्रान्त वादी  शक्तियां  हैं  और  वे  इस  क  aa  स्थिति

 से  लाभ  उठाने  के  लिए  आगे  आ  गयी  हैं  परन्तु  इस  कठिन  स्थिति  को  विकसित  क्यों  होने  दिया

 गया है

 fara  के  इतिहास  मे  पता  चलता
 है  कि  जब  कभी  जन रोष  होता  जन  असन्तुष्टि  होती

 है  और  यह  भावना  हो  जाती  है  कि  आम  जनता  को  न्याय  नहीं  मिल  रहा  है  तो  रोष  और  असन्तुष्टि

 बढ़  जाती है  और  इससे  प्रतिक्रियावादी  शक्तियां  विकसित  होती  हैं  और  निहित  cart ऐसी  स्थिति

 का  लाभ  उठाते  हैं  ।

 भारत  का  इतिहास  महान  भारतीय  नेताओं  ने  gt  fae  में  सामाजिक -

 आर्थिक  तथा  राजनैतिक  दोषी  के  विरुद्ध  आवाज  उठायी  भारत  अभी  भी  महत्वपूर्ण  भूमिका

 निभाता है  ।  केवल  यही  नहीं  कि  हमारी  जनता  असन्तुष्ट  केवल  आन्तरिक  शक्तियां  ही  कठिन

 परिस्थिति  का  लाभ  नहीं  उठायेंगी  बल्कि  बाह्म  शक्तियां  भी  यह  नहीं  चाहतीं  कि  भारत  एक  मजबूत

 राष्ट्र  बने  भारत  नई  अन्तर्राष्ट्रीय  सामाजिक  आर्थिक  व्यवस्था  की  स्थापना  करने  के
 लिए

 वाद  तथा  उपनिवेशवादी  शक्तियों  के  विरुद्ध  अग्रणी  भूमिका  लिया  रहा  इसलिए वे
 शक्तियों

 भी  भारत  के  विरुद्ध  हैं  जो  इन  विचारों  को  पसन्द  नहीं  करतीं  ।

 ga  नहीं  मालूम  कि  आसाम  में  हुई  सभी  घटनाओं  की  वास्तविकता  गृहमंत्री  के  ध्यान  में

 ला  दी  गयी  है  या  नहीं  |  हमें  बहुत  ही  दु:ख  हो  रहा है  ।  आसाम  हमारे देश  का  एक  भाग  है  जहां

 बहुत  ईमानदार  और  देशभक्त  लोग  रहते  हैं  ।  परन्तु  इस  स्थिति  के  कारण  वे  आज  इंस  विद्रोह

 करने  की  स्थिति  में  हैं  ।  कत्लेआम  किया  जा  रहा  है  अन्तर्राष्ट्रीय  जन  सभाओं  में  मानव

 अधिकार  के  प्रदान  के  रूप  में  उठाया  जा  रहा  है  ।  we  बताया  गया  है  कि  पिछले  सप्ताह  कुवैत  की

 संसद  में  आसाम  में
 मुसलमानों  की  हत्याओं  के  प्रति  सहानुभुति  प्रकट  करने  के  लिए  एक  संकल्प  पारित

 किया  गया  था  ।  वे  दो  मिनट  के  लिए  मौन  खड़े  हुए  ।  हमारा  दूतावास  क्या  कर  रहा  था  ?  वहां  गर

 केवल  हमारे  मुस्लिम  भाई  बहनों  की  ही  हत्या  नहीं  की  गयी  बल्कि  अन्य  लोगों  की  भी  हुई  ।  परन्तु  कुछ

 दोस्तियाँ  विदेशों  में  हमारी  छवि  को  बिगाड़ने  तथा  हमारा  गलत  चित्र  प्रस्तुत  करने  में  रुचि  रखती  हैं  ।

 जहां  तक  भारत  का  सम्बन्ध  है  कुवेत  दत्र  देश  नहीं  यह  एक  मित्र  देश है  ।  परन्तु  मैं  सोचता  हुं

 कि  की  संसद  के  सामने  ठीक  चित्र  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया  इसीलिए  यह  बात  हुई  इन

 बातों  से  भारत  की  बदनामी  हो  रही  संयुक्त  राज्य  अमरीका  की  बहुत  सी  एजेंसियां  अचानक  ही

 सक्रिय  हो  गयी  हैं  ।  वे  हमारे  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  कार्य  कर  रही  वे  मानव  अधिकार  के  प्रश्न

 को  उठाने  का  प्रयत्न  कर  रही  हैं  ।  वे  हमारे  लोगों  को  भड़का  रहे  हैं  ।  कभी-कभी  वे  इस  रन  को  प्रत्यक्ष

 रूप से  उठा  रहे  हैं  और  अक्सर  वे  अप्रत्यक्ष  रूप  से  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  इस  संसद  में  मैंने  यह  प्रश्न  उठाया

 मैं  जानना  चाहता  था  कि  जब  बी०  बी
 ०

 सी
 ०  ने  जगत  सिंह  चौहान  को  आमंत्रित  करके  खालिस्तान

 के  विषय  पर  दूरदर्शन  पर  49  मिनट  दिए  खालिस्तान  क  नक्शा  दिखाया  गया  खालिस्तान

 का  दर्शन  प्रसारित  किया  था  और  खालिस्तान  को  एक  quad  के  रूप  में  दिखाया  गया  था  aa

 हमारी  सरकार  ने  कया  किया  था  ?  परन्तु  मुझे  नहीं  मालूम  कि  )
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 एक  माननीय  सदस्य  :  खालिस्तान  पासपोर्ट  भी  दिखाया  गया  था  ।

 श्री  इन्द्रजीत  यादव  :  हां  खालिस्तान  पासपोर्ट  भी  दिखलाया  गया  था  ।  इससे  गम्भीर  चिन्ता

 हो  रही  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  कि  गृह  मंत्रालय  अलग  बैठा  रहे  और  कहे  कि  यह  विदेश  मंत्रालय

 का  कार्य
 है

 या  यह  किसी  अन्य  का  कार्य  गृह  मंत्रालय  क्या  कर  रहा  है  ?  मैं  जानना  चाहता  हूं

 कि  मंत्रालय  को  क्या  कहना  है  ।  गृह  मंत्रालय  को  बहुत  ही  उच्च  राजनैतिक  मंत्रालय  होना

 इसका  कार्य  देश में  राजनैतिक  स्थिरता  कायम  रखना  ।  इसका  कायें  है  राष्ट्रीय  एकता  को

 मजबूत  बताना  ।  इसका  काय है  राज्यों  का  मागेंदशंन  मुख्यमंत्रियों  का  मार्गदर्शन  करना

 उनकों  आदेश  देना  नहीं  बल्कि  उनके  साथ  बैठकर  उनकी  समस्याओं  को  समझना  और  यह  देखना

 कि  जो  कुछ  किया  जा  रहा  अधिनियम  कार्यक्रम  इन  सभी  से  राष्ट्रीय  एकता  को

 मजबूती  मिले  और  वे  लोगों  की  सहायता  करें  ।  अन्यथा  गृह  मंत्रालय  द्वारा  रूमी  सुधारों  की  पुनरीक्षा

 कयों  की  जारी  गृहमंत्रालय  अनुसूचित  जाति/जनजाति  की  ध्यान  क्यों  रखता  है  ?  गृह  मंत्रालय

 ने  मंडल  आयोग  की  नियुक्ति  कयों  की  गह  मंत्रालय  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  की  तथा  अन्य  कार्य  क्यों

 करता  कयोंकि  गृह  मंत्रालय  एक  मुख्य  राजनैतिक  मंत्रालय  माना  गया  है  जिसका  राष्ट्रीय  afsz-

 कोण  होता  है  और  राष्ट्र  का  उचित  दिशा  aaa  कराता  है  ।  मुझे  यह  कहने  में  दुख  होता है  कि  गृह

 मंत्रालय ने  अपने  महत्व  को  खो  दिया है  ।  मैं  यह  गहन  मनोव्यथा  के  साथ  कह  रहा  मैंने

 सब  कुछ  देखे  हैं  ।  मैं  उनको  यहां  लाकर  उद्घृत  नहीं  करना  चाहता  था  ।  परन्तु  पिछले  तीन  वर्षों

 के  दौरान  इस  देश  के  ag  मंत्रियों  ने  विभिन्‍न  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  को  कुछ  मामलों  में  कार्यवाही

 करने  के  लिए  पत्र  लिखे  एक  मामले  में  एक  युवा  महिला  दहेज  के  मामले  में  जलायी गयी  थी  ।

 मुख्य  मंत्री  को  कार्यवाही  करने  के  लिए  पत्र  लिखा  गया  था  ।  परन्तु  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  यद्यपि

 एक  वर्ष  से  अधिक  बीत  गया  है  ।  गह  मंत्री  भी  वहां  गए  परन्तु  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  इस

 तरीके  से  इस  मंत्रालय  के  साथ  बर्ताव  किया  जा  रहा  है  ।

 मैं  वर्त  मान  गृह  मंत्री  को  जानता  हूं  जो  कि  हमारी  सरकार  के  वरिष्ठ  मंत्रियों  में  ते  हैं  और

 हमारे  राष्ट्रीय  जीवन  के  वरिष्ठ  लोगों  में  से  हैं  ।  मुक्त  नहीं  मालूम  अब  उनके  दादों  को  उन्हीं  की  पार्टी

 के  मुख्य  मंत्री  कितना  महत्व  देते  मुझे  नहीं  मालूम  क्योंकि  सारी  व्यवस्था  इस  तरीके  से  चलायी

 जा  रही  है  कि  कोई  दिशा  ही  प्रतीत  नहीं  होती  ।  कौन  निर्देशन  कर  रहा  इन  सभी  मामलों  में

 मार्गदर्शन  कौन  कर  रहा  है  ?  और  मुख्य  घटक  यह  है  कि  गृह  मंत्रालय  समय  पर  कार्यवाही  नहीं  करता

 और  इसीलिए  बहुत  सी  बातें  और  अधिक  गम्भीर  हो  जाती  हैं  ।

 मैं  पंजाब  की  स्थिति  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा  ।  मैं  चेतावनी  दे  qs  यह  कहते  हुए

 दुख  होता  है  कि  पंजाब  की  स्थिति  बिगड़ती  जा  रही है  और  लोगों  को  बहुत  चिन्ता  हो  रही  है
 ।

 इसको  गलत  तरीके  से  संभाला  गया है  ।  यदि  थोड़ी  सी  राजनैतिक  दूरदृष्टि  दिखायी  गयी  होती  तो

 मामलों  को  सुलभ काया  जा  सकता  मैं  वार्ताओं  में  सम्मिलित  किया  गया  था  ate  मुक्के  बड़ी  आदा

 थी  कि  इन  समस्याओं  का  हल  निकाल  लिया  जायेगा  पर  एक  नौकरशाही  का  रुख  अपनाया  गया  ।  इस

 नौकरशाही  रुख  ने  सारे  मामले  को  बिगाड़  दिया  ।  और  आप  हरेक  बात  से  राजनैतिक  लाभ  उठाना

 चाहते  यह  एक  देश  यह  एक  राष्ट्र  है  और  प्रधान  मंत्री  स्वयं  कहती  रही  हैं  fH  देश  पार्टी  से

 बड़ा  परन्तु  a  खेद  है  कि  पंजाब  की  स्थिति  में  अब  राजनीति  सरकार  के  लिए  मुख्य  घटक
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 है  ।  यह  राजनैतिक  रूप  से  प्रेरित  किया  जा  रहा  है  ।  मसलों  के  समाधान  की  घोषणा  हिस्सों  में  क्यों  को

 गयी  ?  कुछ  लोगों  को  अपनी  आवाज  उठाने  के  लिए  कयों  उकसाया  जा  रहा  था  ?

 जब  कांग्रेस  के  विभिन्‍न  मुख्य  मंत्री  प्रचार  करते  हैं  तो  उनके  भाषणों  में  विरोधाभास  होता

 यह  दल  कसे  कार्य  करता  है  ?  सरकार  कैसे  काम  करती  है  ?  गृह  मंत्रालय  इस  पर  केसे  सहमत

 हो  सकता  है  ?  कांग्रेस  के  मुख्यमंत्री  उन  मुख्य  विषयों  जिनका  सम्बन्ध  हमारे  राष्ट्र  हमारी

 राष्ट्रीय  समस्याओं  से  कसे  विरोधी  वक्तव्य  दे  सकते  हैं  ?  मैंने  ऐसा  कहीं  नहीं  देखा  लेकिन  आज

 ये  सब  हो  रहा  है  और  इसीलिए  मैं  कह  रहा  हूं  कि  इन  बातों  पर  गम्भीरता  से  विचार  किया  जाना

 चाहिए  और  उन्हें  रोका  जाना  एक  नीति  होनी  चाहिए  ।  अनुशासन  और  न्याय  की

 भावना  होनी  चाहिए  |

 मंडल  कमीशन  की  रिपोर्ट  के  सम्बन्ध  में  गृह  मंत्री  ने  यदि  सरकार  को  सहानुभूति  नहीं

 होती  तो  वह  मंडल  कमीशन  को  समाप्त  कर  देती  |  उसक  गठन  का  कया  लाभ  है  ?  आपके  मंत्रालय

 ने  1953  में  काका  कालेलकर  आयोग  नियुक्त  किया  था  ।  और  आपका  मंत्रालय  रिपोर्ट  को  चर्चा  के

 लिए  इस  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  करने  में  भी  असफल  रहा  था  ।  जनता  सरकार  ने  यह  आयोग  नियुक्त

 किया  था  ।  इस  रिपोर्टे  को  प्रस्तुत  किए  दो  वर्ष  से  अधिक  हो  चुके  हैं  ।  52%,  जनसंख्या  की  शिकायतें

 हैं  ।  वे  महसूस  करते हैं  कि  उनका  देश  के  प्रशासन में  कोई  हाथ  नहीं  और  अप  उस  रिपोर्टे  पर  ब

 हुए  हैं  ।  आपका  कहना  है  कि  आप  कुछ  कर  रहे  आपने  सचिवों  की  समिति  किसलिए  नियुक्त  की

 2?  यह  समिति  क्या  करने  जा  रही  है  ?  मंत्रिमंडल  दो  वर्षों  में  निर्णय  नहीं  ले  सका ।  मंत्रिमण्डल दो

 वर्षों  में  मंत्रिमण्डल-उप-समिति  नियुक्त  नहों  कर  सका  ।  और  गृह  मंत्री  कहते  हैं  कि  मुख्यमंत्री  रिपोर्ट

 नहीं  भेज  रहे  340  के  अंतगर्त  यह  रिपोर्ट  उस  पर  की  गई  कायंवाही  की  रिपोर्ट  और

 ज्ञापन  सहित  इस  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  की  जानी  चाहिए  थी  ।  यह  रिपोर्ट  ज्ञापन  तथा  इस  पर  की

 गई  कार्यवाही  के  बिना  ही  प्रस्तुत  की  गई  क्योंकि  मुख्य  मंत्रियों  को  गृह  या  भारत  सरकार  की

 कोई  परवाह  नहीं है  ।  क्या  यह  अच्छी  हालत है  ?  आज  नौकरशाही  दमन  का  साधन  बन  गई  है  ।

 इस  aq  में  नौकरशाही  ऊ  ची  जाति  के  लोगों  का  प्रभुत्व  है  जो  नये  नए  नई

 तथा  गरीब  लोगों  की  आकांक्षाओं  के  प्रति  सहानुभूतिपूर्ण  दृष्टिकोण  नहीं  रखते  हैं  ।  यदि

 आप  कहते  कोई  आरक्षण  नहीं  तब  लोकतंत्र  का  महत्त्व  समाप्त  हो  जाएगा  ।  सब  कुछ

 शाहों  के  हाथ  में  जा  रहा  जिन  पर  कि  ऊंची  जाति  के  लोगों  और  प्रमुख  समुदायों  का  प्रभुत्व  जो

 समाज  के  कमजोर  वर्गों की  ओर  बिल्कुल  ध्यान  नहीं  देते  ।  यह  शिकायत  दिन-प्रतिदिन  बढ़

 रही  है  ।

 मेरे  श्री  भास्कर  नीति  और  योजजा  के  सम्बन्ध  में  कह  रह  थे  ।  आपकी  नीति  और

 योजना  क्या  संविधान  में  कहा  गया  है  कि  आरक्षण  केवल  10  वर्ष  के  लिए  होगा  ।  प्रवर्तकों  ने

 सोचा  कि  10  वर्षों  में  प्रभावी  कौर  गतिशील  सरकार  प्रभावी  कदम  उठायेगी  भौर  इस  वर्गों  के  लोगों

 को  उनक  मुनासिब  हिस्सा  मिल  जाएगा  |  लेकिन  स्वतन्त्रता  के  35  वर्षों  के  बाद  उनका  हिस्सा

 कितना  प्रतिष्ठित या  2  प्रतिदिन  आप  कह  रहे  हैं  कि  आप  इतना  पैसा  ad  कर  रहे

 आप  अपने
 ब्राह्मणत्व  पहुंच  को  ब्राह्मण  कहा  करते  थे  कि  एक  जाति  शीष  दुसरी
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 छाती और
 तीसरी  जाति  पैर  ।  अब  आप  कहना  wea  हैं  कि  ओज  कमजोर  वर्गों  के  लिए  कुछ  कर  रहे

 सरकार  उनके  लिए  कुछ  आरक्षण  कर  रही  कु  नौकरियां  दे  रही  उन्हें  5000  ठठ  कंग

 ऋण दे  रही  है  और  इसलिए  अन्य  लोगों  को  अपने  अधिकारों  का  फायदा  उठाने  दीजिए  और

 कमजोर  वग  आपकी  उक्त  मदंद॑ से  संतुष्ट  हो  जाना  आप  इंस  देश  में  पूंजीवादी  समाज

 बनाने  में  सहयता  दे  रहें  अज  वास्तविकता  यह  है  चाहे  बेह  पंजाब  हो  या  लोगों

 को  शिकायतें  उन्हें  आर्थिक  रूप से  उनकी  हिस्सा  नहीं  मिल  रहा है  अथवा  sar  दमन  किंया

 जा  रहा  है  अथवा  उनमें  यह  भावना  पैदा  हो  रही  हैकि  उनकीं  धामाके  मांगें  पूरी  नहीं  हो  रही  हैं

 अथवा  सरकार  उनके  साथ  सौतेला  व्यवहार  कर  रही  ये  मुख्य  कारण  हैं  ।  अतः  ये  शिकायतें  पूरे  देश

 में  बढ़  रही  हैं  ।

 मुझी  आशा  गृह  मंत्री  जी  किसी  समय  हमारे  उंच्चांघिका  जी  आज  प्रमुख  पदों  पर

 की  सूत्री  सदन  के  समक्ष  रखेंगे  ।  आप  उन्हें  करने  के  लिंए  अत्यघिक  महत्वपूर्ण  कोय  सौंप  रहे

 कितने  उच्चाधिकारियों  ने  अपनी  सेवानिवृत्ति
 ?  बाद  बहुराष्ट्रीय  संघों  में  गएं  कितने

 शिकारियों  के  बेटियां  और  सम्बन्धी  बहुराष्ट्रीय  निगमों  में  कार्य  कर  रहे  हैं  ?  उनमें  से  कितने

 लोग  सेवानिवृत्ति के  बाद  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  गए  हैं  और  उनमें  से  कितने  अधिकारी  उनके

 परामर्शदाता  बने  इस  तरह  उनमें  से  कई  हमारी  नीतियों  में  बिगाड़  पैदा  कर  रहे  अपनी

 सेवानिवृत्ति  से  3-4  वह  पूर्वे  वे  बहुराष्ट्रीय  व्यापार  और  गेर-सरकारी  क्षेत्रों  के  साथ

 अपने  सम्बन्ध  स्थापित  कर  लेते  हैं  और  सरकारी  क्षेत्र  को  नुक़सान  पहुंचाना  आरम्भ
 कर  देते हैं  ।

 मैं  नौकरशाही  की  संरचना  का  पूर्ण  पुनर्गठन  करने  और  ग्रामीण  पंचायत  के  स्तर  से  राष्ट्रीय  स्तर

 तक  सभी  स्तरों  पर  जन  प्रतिनिधि  समितियां  सीमित  करने  कीं  मांग  करता  उन्हें  कार्यक्रमों  को

 कार्यान्वित  करने  का  पूरा  अधिकार  दिया  जाना  चाहिए  ।  श्री  रंगा  यहां  बैंठे  आज  भूमि  सुधार

 क्यों  नहीं  किया  जा  रहा  है  ?  आज  सुधारों  की  बात  कोई  नहीं  करता  ।  क्या  इसमें  कुछ  औचित्य

 किस  देश  में  6  से  (dag  की  आयु  के  500  लाख  बच्चे  स्कूल  नहीं  जा  रहे  ?  अशिक्षा  की  बात

 ही  हमारे  संविधान  में  निःशुल्क  आवश्यक  रूप  से  दिक्षा  के  बारे में  कहा  गया  है

 लेकिन  गरीबी  के  कारण  6  से  14  साल  की  आयु  के  500  लाख  जो  स्कूल  जाने  के  अधिकारी

 सकता  नहीं  जा  रहे

 संभालती  महोदय  :  अबे  रुपया  अपनी  बीत  समाप्त  की

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  जी  मैं  समाप्त  करने  जा  रहा  मैं  अभी  भी  महसूस  करता हूं
 कि  गृह  मंत्री  कों  इसकीं  पहलें  करनी  चाहिएं  ।  असम  के  आन्दोलनकर्तीओं  मैं  भी  अपना  आन्दोलन

 earfna  यां  समाप्त  कर  दिया  हैं  ।  कृपया  oder  कीजिए  और  प्री ०  रंगा  जैसा  यां  कि  कोई  अन्य  वरिष्ठ

 ब्यक्ति  उन्हें  इन  युवकों  से  बात॑चीत  करनें  उन्हैं  वार्ता  के  लिए  उनसे

 चीत  कीजिंएं  और  उनकी  समस्याओं  को  समझने  का  प्रयत्न  की  जिए  और  कुछ  प्रभावी  उपाय  कीजिए  |

 कुछ  आन्दॉलनकर्तता  कुछ  प्रश्न  पुछते  हैं  ती  हमें  अपनी  आंखें  बन्द  नहीं  करनी  ae  अहुत

 ख़तरे  कीं  बात  है  किं  इंस  देश  में  घुसपैठिए  आ  रहें  हमें  अपनी  स्वतंत्र तों  आजादी  कीं  रक्ष

 करनी  है  और
 इसी  लिए  कुछ  feat  जानां  चाहिए  ।  जह  तक  पंजाब  की  सेस्बंस्घ  Haat  उन्हें
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 आमंत्रित  यदि वे  नहीं  आते  तो  कुछ  लोगों के  माध्यम  से  उनके  पास  प्रस्ताव  भेजें  और

 समाधान  खोजें  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  समाधान  खोजा  जा  सकता  है  ।

 अंतिम  बात  में  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  के  बारे  में  कहना  चाहूंगा  ।  मैं  समझता हूं  कि  राष्ट्रीय

 एकता  परिषद  बहुत  महत्वपूर्ण  राष्ट्रीय  मंच  इसका  गठन  प  किल्लत  जवाहरलाल  नेहरू  ने  किया  था  ।

 इसे  निष्क्रिय  होने  दिया  गया  मैं  समझता हूं  इसे  संगठित  किए  जाने  की  आवश्यकता  और

 इसका  अनार  अधिक  व्यापक  होना  चाहिए  |

 अंत  जब  मैं  यह  कहता  हूं  कि  सरकार  को  समय  पर  कार्यवाही  करनी  तो  मेरे

 दिमाग  में  केन्द्र  राज्य  के  सम्बन्धों  की  बात  है  ।  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  काफी  समय  तक  अनावश्यक

 रूप  से  निष्क्रिय  रही  ।  लेकिन  यह  समाचार  मिलने  पर  कि  दक्षिणी  राज्यों  के  मुख्यमंत्रियों  ने
 बठक

 सरकार  भयभीत  हो  गई  |  हो  सकता  है  यह  सच  न  हो  ।  मैं  जानता  पहले  सरक।र  का  दृष्टिकोण

 रहा  लेकिन  मैं  कहूंगा  कि  कांग्रेस  के  कुछ  नेताओं  को  भी  कम  से  कम  यह  सलाह  दी  जानी  चाहिए

 कि  वे  आतंक  न  फैलाए  |

 दक्षिण  के  मुख्य  मंत्रियों  की  बैठक  ऐसा  मुद्दा  नहीं  है  जिमे  इक  रूप  से  इतना  महत्व

 दिया  कुछ  लोगों  ने  कहा  कि  यह  पृथकतावादी  कदम  तरह  उत्तर  और  दक्षिण  का  प्रदान

 करने  जा  रहा  इससे  यह  खतरा  वह  खतरा  है  ।  मैं  समझता हुं  कि  एक  बहुत  ही  गलत  वातावरण

 बनाया  जा  रहा  अब  सरकार  ने  सरकारिया  आयोग  की  नियुक्ति  की  है  इसकी  घोषणा  10  या

 12  दिन  पहले  की  गयी  थी  ।  परन्तु  निदेश  पत्र  की  अभी  तक  घोषणा  नहीं  की  गयी  इस  प्रकार  का

 विलम्ब  क्यों  ?  उसी  समय  निर्देश  पत्र  की  भी  घोषणा  करना  सम्भव  क्यों  नहीं  था  ।  मैं  कहता हूं  कृपया

 गम्भीरता  से  विचार  कीजिए  ।  स्थिति  बदल  रही  समय  बदल  रहा  राज्य  सरकारें  दरार  के  दो

 हाथों  के  समात हैं  यदि  उनको  ही  लकवा  मार  जाए  तो  आपका  मस्तिष्क  व  दिल  बहुत  अच्छे  होने  पर

 भी  आप  कार्य  नहीं  कर  इसको  इस  दृष्टिकोण  रो  देखा  जाना  चाहिए  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि

 आवश्यक  कदम  उठाए  जो  लोग  साम्प्रदायिक  दंगे  करते  हैं  या  जो  साम्प्रदायिक  दंगों  के  लिए

 षड़यंत्र  रचते  हैं  उनके  लिए  यदि  सरकार  आवश्यक  समझे  तो  कानन  में  संशोधन  करने  के  लिए  भी

 सोच  सकती  है  ताकि  उनके  लिए  जो  साम्प्रदायिक  हत्याओं  में  भाग  लेते  हैं  कौर  षड़यंत्र  रचते  हैं  उनके

 लिए  मृत्यु  दण्ड  की  भी  व्यवस्था  की  जा  सके  ।  केवल  तभी  आ।प  साम्प्रदायिक  दंगों  को  रोक  सकेंगे

 अन्यथा  नहीं  ।

 श्री  जगदीश  ढाई टलर  :  सभापति  गृह  मंत्रालय  की  मांगों  पर  कुछ

 शब्द  कहने  से  पहले  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि  आप  लोक  सभा  के  कार्यकरण  पर  नजर  डालें  तो

 पायेंगे  कि  लोक  सभा  का  90%,  समय  विपक्ष  द्वारा  कानून  और  व्यवस्था  के  प्रदान  उठाने  में  लिया  जाता

 जिसका  सम्बन्ध  गृह  मंत्रालय  से  है  ।  अब  गृह  मंत्रालय  के  अनुदानों  को  मांगों  पर  पिछले  दो  दिन  से

 चर्चा  चल  रद्दी  है  और  यह  एक  दो  दिन  और  चलेगी  परन्तु  विपक्ष  के  तथाकथित  नेता  श्री

 श्री  चरण  श्री  जगजीवन  राम  तथा  चन्द्रशेखर  ने  इस  चर्चा  में  भाग  लेने  के  लिए  आने  की  चिन्ता

 नहीं की  ।  मैं  बिल्कुल  उसी  की  चर्चा  कर  रहा  हूं  जो  कुछ  हो  रहा  आप  लोग ही  इस
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 विषय  को  उठाकर  सभा  का  समय  लेते  हो  ।  परन्तु  जब  एक  महत्वपूर्ण  वाद  विवाद  चल

 रहा  है  तो  आपके  नेता  यहां  नहीं  पिछले  वर्ष  वे  यहां  नहीं  थे
 '

 att
 चरण

 सिंह  यहां

 नहीं  सुभाव  आपसे  आना  मैं  सिफ  यही  कहना  चाहता हूं
 कि  ये  नेता  यहां

 पर  उपस्थित  होने  की  भी  परवाह  नहीं  करते  ।  मैं  विस्तार  में  नहीं  जा  रहा  हूं  ।

 श्री  सुरज  भान  :  दूसरी  तरफ  के  बारे  में  आपका  क्या  ख्याल  है  ।  मंत्री  भी  उपस्थित

 नहीं  हैं*
 +

 श्री  जगदीश  टाईटलर  :  जहां  तक  इस  तरफ  का  सम्बन्ध  है  यह  आपको  कहना  है  क्योंकि  यह

 विपक्ष  का  उत्तरदायित्व  यह  हमारा  उत्तरदायित्व  नहीं  है  ।
 )

 सभापति  महोदय  :  मैं  श्री  टाईटलर  से  निवेदन  करता  हूं  कि  कि  वे  अध्यक्ष  पीठ  को  सम्बोधित

 करें  |

 श्री  जगदीश  टाइटलर :  मैं  असम  के  बारे में  कुछ  शब्द  कहना  चाहता  कुछ  परिवार  जो

 असम  से  भाए  हैं  और  जिन्हें  हम  जानते  हैं  उन्होंने  आसाम  में  हुई  खून  खराबी  का  स्पष्ट  चित्रण  किया  है

 जो  कि  चुनावों  की  घोषणा  होते  ही  शुरू  गया  था  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जिस  दिन  चुनावों  की

 घोषणा  की  गई  थी  उसी  दिन  भारतीय  जनता  पार्टी  के  नेता  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  गोहाटी  गए

 और  छिपे  हुए  छात्र  नेताओं  से  मिले  ।  एक  पत्रिका  में  यह  छपा  है  कि  जिस  तरीके  स  पत्रों  को  नष्ट

 किया  गया  और  रेल  पथों  को  नष्ट  किया  गया  इससे  यह  प्रतीत  नहीं  होता  यह  एक

 आदमी  का  कायें  जो  अपना  गुस्सा  दिखा  रहा  बल्कि  इससे  ऐसा  लगता  है  कि  यह  किसी  विशेषज्ञ

 द्वारा  किया  गया  सुनियोजित  ढंग  से  किया  गया  तोड़  फोड़  का  कार्य  है  ।  वे  लोग  कौन  हैं  जो  इसका

 समन  कर  रहे  आपको  उन्हें  सजा  देनी  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  श्वेत  पत्र  प्रस्तुत

 करे  जिसमें  सभी  विवरण  दिए  हों  जिसमें  विपक्षी  नेताओं  के  वे  भाषण  भी  सम्मिलित  हों  जिन्होंने  कहा

 है  कि  यदि  उनकी  मांगें  पूरी  नहीं  की  जातीं  तो  ब्रह्मपुत्र  नदी  खून  से  कट  जायेगी  ग्रह  बहुत  ही  अजीब

 लगता  है  कि  जब  उन्होंने  1977  में  उन्हीं  चुनाव  सूचियों  को  स्वीकार  कर  लिया  था  तो
 अब  वे

 उनकों

 स्वीकार करने  के  लिए  तैयार क्यों  नहीं  हैं  ।

 इन  दंगों  के  दौरान  हजारों  बच्चों  ने  अपने  मां  बाप  खो  दिए  ।  यदि  वे  इन  बच्चों  तथा  इन

 घटनाओं  के  बारे  में  वास्तव  में  ही  चिन्तित  हैं  तो  प्रत्येक  सदस्य  कम  से  कम  एक  बच्चे  को  गोद  लेकर

 उसका  पालन  पोषण  करें  ताकि  वह  जिन्दगी  भर  याद  रख  सके  कि  उनके  भाषणों  तथा  देश  विरोधी

 कार्यों  की  वजह  से  ही  इन  बच्चों  के  मां  बाप  मारे  गए  थे  परन्तु  वे  ऐसा  कभी  करने  ।  यदि  वे

 लोगों  को  वास्तव में  प्यार  करते

 श्री  ईरा  श्रनबारासु  :  मैं  एक  को  गो द  लेने  के  लिए  तैयार

 श्री  जगदीश  टाइटलर  :  मैं  इस  विषय  पर  और  अधिक  नहीं  कहना  चाहता  क्योंकि  पहले  ही

 बहुत  कहा  जा  चुका  जैसा  कि  हमारी  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  है  अब  आसाम  में  आर्थिक  विकास  के

 लिए  भौर  विशेष  रूप  से  समूचे  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  में  परिवहन  तथा  संचार  की  बेहतर  व्यवस्था  के  लिए

 अधिक  धन  ad  किया  जाना  चाहिए  ताकि  वे  अपने  आपको  देश  का  अभिन्न  अंग  महसूस  कर  सकें  ।
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 दूसरी  बातें  मैं  राष्ट्रीय  Pala  के  बारे  में  कहना  चाहता हू
 ।

 भ्रम  पर  चर्चा

 करते  हुए  मैं  तब  की  एके  चंट  ATT  ध्यान  में  लेनि  चाहती  हू  ।  te  श्री  वाजपेयी  वहीं  ad

 te  भरा

 वे  कौन  से  लोग  हैं  जों  जनता  में  इस  प्रकार  की  राष्ट्र  विरोधी  मीनारों  का

 संचार  करते  मैं  कहता हूं  कि  गृह  मन्त्रालय  को  इस  प्रकार  का  नियम  अथवा  कानून  बनाना

 चाहिये  जिसके  श्रन्तेगंत  ऐसे  लोगों  उनके  सम्बन्धियों  की  ges  दिया  जा  सके  मैं  1947  से  पूर्व

 की  बात  कर  रहा  हू  जिन्होंने  देश  की  स्वतंत्रता  के  लिये  aaa  से  लड़  रहें  व्यक्तियों  के  विरूद्ध

 भटी  गवाहियां  दी  मेरे  विचार  से  उन्हें  इसे  संदेनें  की  हिस्सा  बनने  की  NE  afiatz  नहीं

 उन्हें  देश  से  सम्बद्ध  किसी  भी  ara  का  हिस्सा  att  का  etd  श्रेणीवार  नहीं  है  ।  मैं  यहां
 **

 उत्तर  कर  राहुल  ।  गह  एक  ऐसा  उदाहरण  है  जिसमें  उनकी  गवाही  के  arene  पर  दो  युवा

 व्यक्तियों  को  पांच  साल  का  कारावास  का  aes  मिला  क्योंकि  उन्होंने  उनकी  गवाही  दी  थी

 क्योंकि  उन्होंने  aa  जों  के  विरूद्ध  उस  समय  नारे  लगाये  थे  ।  हम  जिस  समय  भ्रंग्रे जों  से  संघष कर

 रहे  थे  यह  लोग  हमारा  विरोध  कर  रहे  थे  ।  मैं  यह  नहीं  सकता  कि  orgy  seg  संसद  सदय

 के  रूपों  में  कैसे  स्वीकार  किया  जा  रहा  है  ।  कौर  इन  सब  से  अधिक  क़सम  के  सम्बन्ध  में  बे  वहं

 क्या  कह  रहे  हैं  इस  सम्बन्ध  में  टेप  प्रस्तुत  किये  गये  भारतीय  जनता  पार्टी  के  द्वारा  प्रस्तुत  किये

 गये  हैं  ।  मेरे  विचार  से  इस  पर  विचार  विम  किया  जानां  चाहिए  कौर  समूचा  विपक्ष  मेरा

 समर्थन  eee  )
 यदि  बाप  राष्ट्रवादी  श्राप  मेरी  सर्व थेन  करेंगे****  *

 उन्हें

 इस  सदन  का  सदस्य  होने  का  प्राधिकार  नहीं  है  ।  उन्होंने  गवाही  दी  थी  ate  stat  गवाही  के

 आधार  पर  दो  युवा  लोगों  को  पांच  वर्ष  का  कारावास  का  दण्ड  दिया  गया  थी  ।  )

 श्री  सुरज  भान  :  प्राय  श्री  गती  खानि  के  पक्तियों  को  पढ़े  ।  (saaata  रहें  चार  गवाह

 art  चाहिएं  |

 श्र  जगदीश  टाइटलर  :  जब  हम  भ्रमर जों  मुकाबला  कर  रहे  तो  वे  अंग्रजों  की

 सहायता  कर  रहे  थे  ।

 श्री  सुरज  भान  :  बाप  तो  उस  समय  पैदा  भी  नहीं  हुए  थें  ।

 सभापति  श्री  सुरज  मैं  श्राप  को  इसके  बाद  में  बोलने  के  लिए  तब

 श्राप  उसका  उत्तर  देना  ।  )

 जगदौदा  टाइटलर  :  मैं  एक  बात  पंजाब  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  हर
 व्यक्ति  कों  अपना  धर्म  प्यारा  हमें  भी  श्रंपना  धर्म  प्यारा  किन्तु  हमारा  राष्ट्र  भी  उतना  ही

 महत्वपूर्ण ों  है  ।.

 एक  माननीय  सदस्य :  हमारा  राष्ट्र  अधिक  महत्वपूर्ण  है  |

 श्री  जगदीश  टाइटलर  :  हमारा  राष्ट्र  भ्रमित  महत्वपूर्ण  है  ।  पंजाब  के  नेतायों  से  यह
 ada  करता  हू  कि  जब  तक  हमारा  देश  मजबूत  नहीं  हो  जाता  कोई  भी  agar  करमें  मजबूत

 ++
 झ्रार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  तंदी  किया  गया
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 नहीं  कर  सकता  ।  इसलिये  यदि  श्राप  अपने  धम  को  मजबूत  करना  चाहते  यदि  ग्राहकी  कुछ

 मांगे  हैं  तो  मेरे  विचार  से  उन्हें  देश  की  स्वतन्त्रता  शर  देश
 को  मजबूती  की  कीमत  पर  पूरा  नहीं

 किया  जाना  चाहिये  ।  मैं  यह  भ्रनुरोध  करना  चाहता  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  एकता

 श्री  जगदोदा  टाइटलर  :  Bi,  एकता  ।  '

 मैं  श्री  चन्द्रजीत  यादव  द्वारा  नौकरशाही  के  बारे  में  कही  गई  बात  से  शत-प्रतिशत

 सहमत  हुं  mead  निजी  भावना  ag  है  कि  एक  ऐसी  नौकरशाही  की  जरूरत है  जो  कि  सरकार

 द्वारा  बनाई  गई  नीतियों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  समान  रूप  से  बचनबद्ध  हो  ।  मेरो  राय  में

 सरकार  की  ae  न  मियां  तो  कार्यान्वित  हुये  बिना  रह  गई  हैं  क्योंकि  नौकरशाही  की  बड़ी

 चौड़ी  मांगें  होती  हैं  ।  इन  नीतियों  को  पूरी  तरह  से  कार्यान्वित  करने  के  लिये  मैं  यह  सुभाव  दू  गा

 कि  प्रशासनिक  सुधार  किये  नीति  बनाने  वालों  द्वारा  प्रस्तावित  परिवर्तनों  के  प्रति  चेतना

 उत्पन्न  की  जाये  तथा  लोगों  की  श्रांकाक्षाप्रों  को  नौकरशाही  में  भी  चेतना  उत्पन्न  की  जाये  ।

 प्रशासनिक  सुधारों  के  लिये  एक  स्थायी  समिति  की  स्थापना  भी  किया  जाये  जो  ada

 ढांचे  का  अध्ययन  करे  कौर  सदस्यों  को  सुलझाने  के  रास्ते  में  जाने  वाली  बाधाश्रों  को  दूर

 करने  के  लिये  उपाय  सुनाये  ale  अभी  तक  चलती  sr  रही  उपनिवेशवादी  पद्धति  को  मिटाया

 जाये

 ब्रिटेन  से  एक  भद्र  राजनीतिज्ञ  यहां  aa  थे  ।  उन्होंने  कहा  श्राप

 हमारी  उपनिवेशवादी  पद्धति  को  देखना  चाहते  हैं  जिसे  पूरी  तरह  से  चलाया  जा  रहा  है  तो  श्राप

 भारत  जाइये  कौर  ग्राम  arg  एक  आघुनिक  पद्धति  को  देखना  चाहते  हैं  तो  श्राप  हमारे  देश  में

 ।  ate  मेरे  विचार  से  हमें  इस  पद्धित  से  छुटकारा  पाना  चाहिये  ।  हमें  अपनी  पद्धतियों  का

 विकास  करना  चाहिये  ताकि  हम  अपनी  नीतियों  को  लागू  कर  सके  जिससे  लोगों  को  उसका  लाभ

 मिल  सके  |

 हमारे  जहां  हमेशा  कभी  सांप्रदायिक  दंगा  कोई  अर  बात  होती  रहती  है  इसके  लिये

 पुलिस  को  तथा  उनके  तरीकों  को  दोष  देना  बहुत  ही  आसान  बात  है  ।  यह  कहना  मी  आसान है

 कि  वे  खराब  लोग  वे  निर्दयी  है  ate  बिल्कुल  सहायता  नहीं  करते  ।  लेकिन  यह  तो  तस्वीर  का

 एक  रूख  हैं  ।  मगर  हम  इस  बात  का  अनुभव  करें  कि  उनके  पास  अपराधों  का  पता  लगाने  के

 लिये  परिवहन  संबंधी  सुविधाओं  तथा  wea  आघुनिक  मशीनरी  का  जमाव  जबकि  अपराधी

 लोगों  के  पास  अपराध  करने  के  लिये  आघुनिक  सुविधायें  उपलब्ध  हों  जबकि  पुराने  हथियार  गोला

 परिवाहन  तथा  संवार  सुविधायें  हैं  ।
 सरकार  को  इस  पहलू  पर  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 पिछले  वर्ष  भी  मैने  यह  कहा  था  कि  यह  सरकार  को  उन  नाजुक  क्षेत्रों  का  पता  लगाना

 चाहिये  जहां  पर  सांप्रदायिक  दंगे  होते  कौर  उन  क्षेत्रों  में
 से  एक  कार्यकारी  दल  तैयार  करना

 चाहिये  जिसमें  सभी  जातियों  के  लोग  हों  ताकि  जहां  पर  भी  इस  प्रकार  की  घटना  हो  हम  उस  से

 निपटने  के  लिये  हमेशा  तयार  रहें  ।
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 दिल्‍ली  का  विस्तार  हो  रहा  है  ।  भगवान  ही  जानता है
 कि  इस  विस्तार  का  ga  कहां

 होगे  ।  जस  तरह  से  इसका  विस्तार  at  रहा है
 उसी  अनुपात  से

 दिल्‍ली  पुलिस  को  अनुदान  नहीं

 दिया  जा  रहा  है  दिल्ली  में  72  लाख  लोग  किन्तु  दिल्‍ली  पुलिस  की  सख्या  ae  उनके  उप कररा

 वही  हैं  जबकि  दिल्‍ली  की  जनसंख्या  42  लख  ati  दिल्लो  पुलिस  को  सीखूं  उपकरणों

 हथियारों  तथा  वाहनों  में  वृद्धि  नहीं  की  गई  इसलिये  उनके  पाम  उपलब्धता  सीमित  साधनों

 के  साथ  जो  काम  वे  कर  रहे  वह  प्रद यां सनीय  जिस  प्रकार  वह  स्थिति  को  नियंत्रण  में  रख

 रहे  हैं  वह  भी  प्रशंसनीय  है  ।  इस  बीत  का  a  भी  दिल्‍ली  पुलिस  को  जाता  है  कि  1980  से  लेकर

 यहां  पर  कोई  भी  सांप्रदायिक  दंगा  नहीं  gars  |  ऐसा  इसलिये  हो  सका  है  क्योंकि  दिल्‍ली  पुलिस

 तथा  दिल्ली  की  जनता  रा ट्र  के  हित  के  प्रति  सचेत  है  ।

 इस  संबंध  में  मैं  कुछ  सुभाव  देना  चाहता  हु  :

 1.  जेल  यह  सुनिश्चित  जाना  च.हिये  कि  कैदियों  शरीर  विचारणाधीन

 कैदियों  को  उचित  सुविधायें  उपलब्ध  हो  ।

 जेलों  का  भ्राधुनिकीक रण
 :  यह  भी  सुनिश्चित  किया  जाये  कि  जेलों  का  श्र।घुनिकीकररा

 हो

 पिछले  वर्ष  भी  मैंने  यह  कहा  था  att  इस  वर्ष  भी  मैं  यह  ग्रनुरोध  करना  चाहता  हू

 कि  एक  पुलिस  कल्याण  कोष  की  स्थापना  की  जिसके  अन्तर्गत  उन  पुलिस

 कर्मचारियों  तथा  उनके  परिवारों  की  पूरी  सहायता  के  लिए  व्यवस्था  हो  जाये  भ्र पनी

 ड्युटी  के  दौरान  सही  दिक्कतों-भ्रमित  होगा  ate  जिनकी  मृत्यु  उनसे  हो  गई  है  ।

 पुलिस  कार्मिकों  के  बच्चों  की  शिक्षा  के  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  ।

 5  दिल्‍ली  में  पुलिस  के  भ्र  घक्ादा  कामना  रूपों
 को  झ्रावासीय  सुविधा  नहीं  मिली  इस

 कमी  को  दूर  किया  जाना  चाहिये  |

 6.  पुलिस  कर्मिकों  को  फॉरेन्सिक  कानूनी  तथा  अन्य  पक्षों  के  संबंध  में  बिशेष  तथा

 पद्धति-बद्ध  सघन  प्रशिक्षण  दिया  जाना  चाहिये  |

 इन  दाब्दों  के  साथ  मैं  अनुदान  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हुं  ।

 at  सुरज  मान  :  सभापति  मेरे  पास  समय  बहुत  थोड़ा  है  कौर  मेरी

 पार्टी  के  नेता  श्री  wee  बिहारी  वाजपेयी  जी  इस  मंत्रालय  की  बहस  में  मेन-स्पीकर  इस  लिये

 मैं  चन्द  मिनट  ही  बोलू गा
 ate  अपनी  बातों  को  केवल  झोडयुल्ड  काइट्स  alt  देडयूल्ड  ट्राइबल  तक

 ही  लिमिटेड

 प्रभी  श्री  भास्कर  जी  ने  कहा  कि  सरकार  पर  एनिमेशन  लगाया  गया  है  कि  यह  सरकार

 एसटी-हरिजन
 शौर  एन्टी-ग्रादिवासी  मैं  इस  बात  को  उन  अलफाज  में  तो  नहीं  रख  रहा

 लेकिन  श्री  तस्कर  जी  att  श्री  सेठी  जी  से  यह  कहुंगा-नगर  वे  यह  साधित  करना  चाहें  कि  यह
 सरकार  हरिजनों  कौर  आदिवासियों  के  लिये  dat  चन्द  aura  देता

 कर  लें  तो  ऐसा  कहा  जा  सकता  है  ।
 को  यदि  वे  पुरा
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 1947  में  देश  arate  हुसना-लाखों  शरणार्थी  भाई  बंगाल  कौर  पंजाब  से  उन  को

 बसाने  के  सरकार  में  एक  सारी  मिनिस्ट्री  बनाई  गई-रिहैबिलिटेशन  मिनिस्ट्री  ।

 लेकिन  जो  हजारों  सालों  से  करोड़ों  की  संख्या  में  इस  देश  में  रिफ यू जो  क्या  उन  के  लिये  कोई

 सेट  मिनिस्ट्री  at  जरूरत  नहीं  है  ?  मैं  मांग  करता  gate  श्राप  इस  बात  को  साबित  करना

 चाहते  हैं  ate  कहते  हैं  कि  हम  प्रो-हरिजन  प्रो-श्रादिवासी  हैं  तो  फौरन  एक  सेपरेट  मिनिस्ट्री

 उनके  लिये  बना  दीजिये  ताकि  हम  उन  को  पिन-प्वाइंट  कर  सकें  कि  तुम  ने  यह  काम  कयों  नहीं

 किया  i

 दूसरा  सालों  की  भ्राजादी  के  बाद  कौर  कांस्टीट्यूशनल  प्राचीन  के  बाद

 क्या  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  की  कोई  मिनिस्ट्री  कह  सकती  है  कि  सर्विसिज  में  इन  के  कोटे  को  पूरा  कर

 दिया  है  ?  क्लास  at  2  को  छाड़  क्लास  4  में  भी  अराज  पोस्टें  डी-रिजवी  हो  रही  हैं  ।

 मेरे  पास  समय  नहीं  मैं  आंकड़े  देता  ।  इसलिए  मैं  सुभव  देन  चाहता  हूं  कि  अगर  श्राप  प्रो

 हरिजन  site  ग्रा दिवा सी  हैं  तो  सेन्ट्रल  एक्ट  बनाइये  ताकि  कोस्टा  ट्यूशन  के  प्रोविजन  को  इम्प्लीमेंट

 किया  जा  सके  ।  वेस्ट  बंगाल  गवर्नमेंट  एक्ट  बना  चुकी  उड़ीसा  कौर  मणिपुर  स्टेट  गननेंमेंट्रस

 एक्ट  बना  चुकी
 हैं  ।  सेन्ट्रल  गल्र्स  मेंट  क्यों  नहीं  बनाती  इज  दी  लोनली  पार्टी  जिसने

 दो  साल  पहले  रिजोल्यूशन  पास  किया  था  कि  सेन्ट्रल  सर्विसिज  में  रिजर्वेशन  को  इम्प्लीमेंट  करने

 के  लिए  केन्द्र  एक्ट  बनाये  |  नौ  wax  पोलिटिकल  पार्टी  हेज  डन  दिस  ।  मैं  आप  से  मांग  करता  हूं

 कि  अप  बनाए  ।  लेकिन  श्राप  करते  नहीं  हैं  ।

 मैं  तीसरा  सुभाव  भ्र, पको  देना  चाहता  हूं  ।  सेन्ट्रल  दोड्युल्ड  काइट्स  wit  ट्राइब्स  की  एक

 युनियन  बनी  है  ।  दूसरी  यूनियन  जो  मान्यता  प्राप्त  वह  यूनियन  उनके  केसिज  को  टेक  झप

 करने  के  बजाए  उनके  खिलाफ  केसिज  tant  करती  इसलिए  मैं  श्राप  से  मांग  करता हूं  कि

 श्राप  इसको  रिकगनाइज  कीजिए  |

 एक  साधनों  सदस्य  :  हमने  यह  कहा  है  |!

 श्री  प्रकाश  चन्द्र  सेठी  :  हुम  यूनियनों  को  जाति  के  आधार  पर  मान्यता  नहीं  देते  ।

 Ais  DIG श्री  सुरज  भान  :  प्रगति  बात  है  कि  अ्रापने  यह  कहा  है  ।  सु  का  डिसीजन  है  |

 भ्रनुखुचित  जाति  एक  जाति  नहीं है  बल्कि  यह  जातियों  का  समूह  हैं  ।  यह  सुप्रीम  कोट  का  फैसला

 श्राप  पढ़  लीजिए  ।  नगर  यह  फैसला  आपके  सामने  माता  है  तो  कप  उनकी  युनियन  को  रिकगनाइज

 कीजिए  art  इसको  एग्ञामिन  कर  लीजिए  |

 मैं  mast  चौथा  सुभाव  देना  चाहता  हुं  कि  wae  स्पेशल  कम्पोनेंट  प्लान  कौर  ट्राइबल  ,

 सब  प्लान  बुरी  तरह  से  फेल  हुये  हैं  ।
 पालिया  मेंट

 में  मेरे  क्वैश्चन  के  श्रीनगर  में
 कहा  गया  था  कि

 केन्द्र  की  केवल  चार  मिनिस्ट्रियों  ने इस  प्लान  को  इम्प्लीमेंट  किया  बाकी  ग्रोहों  को  तो  पता

 ही  नहीं  है  कि  कोई  स्पेशल  कम्पोनेंट  प्लान  है  ।  जब  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  में  यह  हालत  a  तो  स्पेशल

 कम्पोनेट  प्लान  के  बारे  में  स्टेट  गवर्नर  मेंटल  में  क्या  हालत  होगी  ।  इसका  श्राप  श्रत्दाजा  लगा  सकते

 मैं  प्राकार  सुभाव  देना  चाहता  कि  जिस  तरह  से  आपने  कोआपरेटिव  wee  के  लिए  माडल
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 उप-नियम  बना  रखा  है  उसी  तरह  से  इस  स्पेशल  कम्पोनेंट  प्लान  का  एक  माडल  बना  लीजिए

 जिसे  अपनी  मिनिस्ट्रियों  को  भी  दीजिए  ae  स्टेट्स  को  भी  दीजिए  ताकि  इसमें  कुछ  हो  सके

 हमारे  आदरणीय  होम  मिनिस्टर  श्री  सेठी  जी  पिछले  ast  साथियों  के  नक्शे  कदम  प्र

 चलते  हुए  कम  से  कम  शेड्यूल  काइट्स  ध्रौर  ब्राइड्स  के  मेम्बरों  की  एक  मीटिंग  तो  बुला  लोधी

 झाज  तक  नहीं  बुलायी  है  ।  जरगर  एक  नहीं  तो  ga  अलग  बुला  लीजिए  ।  शेड्यूल  काइट्स  की

 अ्रलहिदा  sare  शेड्यूल  ट्राइबल  की  भ्र लहिंदा  प्रॉब्लम्स  हैं  ।  झप  उनकी  कोई  तो  मीटिंग

 बुला  लीजिए  ।

 मैं  एक  we  सुभाव  देना  चाहता  हूं  ।  प्रापक  बंक  टेक्सी  के  लिए  कर्जा  देते  हैं  we  टेक्सी

 को  अपने  पास  गिरवी  रख  लेते  अनाप  शइयुल्ड  काइट्स  शौर  शड्युल्ड  ट्राइन्स  को  जमीन

 खरीदने  के  लिए  कर्जा  दिलवाइये  ale  वहीं  उनकी  जमीन  ग्रसने  पास  गिरवी  रख  लीजिए ।  उनके

 पास  अर  तो  कोई  जायदाद  है  नहीं  ।  श्राप  इसको  इम्पलींमेंट  कीजिए  ।  एहले  यह  पंजाब

 लेकिन  पंजाब  ने  भी  यह  छोड़  दिया है  ।  यह  पूरे  हिन्दुस्तान  में  लाग  किया  जा  है  |

 सभापति  मेरी  मांग  है  कि  राज  कम  से  कम  एक  करोड़  हरिजन  कौर  प्रा दिवा सी

 ऐसे  हैं  जो  कि
 जेयू  हैं  लेकन  दोड्युल्ड  काइट्स  शौर  शेड्यूल  इ  की  लिस्ट  में  नहीं  हैं  ॥

 भ्रण्डमान  में  मेरे  भाई  लेट्रीन  साफ  करते  भाड़  लगाते  सड़कें  साफ  करते  हैं  ।  देश  में  ऐसे

 एक  करोड़  भ्रामक  हैं  जो  कि  दोड्यूल्ड  काइट्स  शेड्यूल  ट्राइ  ५  की  सूची  में  नही ंहैं  ।  जनता  शासन  के

 समय  में  एक  कमेटी  बनी  थी  लेकिन  उस  पार्टी  के  टूटने  me  उस  हुकूमत  के.टूटने  के  बाद  वह

 कमेटी  भी  गयी  ।  उसके  बाद  कमेटी  बनती  ।  लेकिन  वह  तो  sar  ग्रसने  स्टेट  गवर्नमेंट  को

 लिख  दिया ।  ma  पता  नहीं  वह  कब  जवाब  दंगे  ।  यह  टालने  वाली  बात  है  ।  मैं  ग्रुप  से  मांग

 करता  हुं  कि  नगर  श्राप  कमेटी  नहीं  बनाना  चाहते  हैं  तो  स्टेट
 से  जल्दी  जवाव  ले  कर  इस  को

 जल्दी  से  जल्दी  तय  कीजिए  ।

 मैं  aifat  बात  कहता  हूं  ।  हम  मांग  करते  ars  हैं  कि  स्वर्गीय  gray  प्रम्देदकर

 महर्षि  वाल्मीकि  शरीर  गुरू  रविदास  के  जन्म  दिनों  की  छुट्टी  की  जाए  |  सरकार  की  तरफ  से  यह

 कहा  जाता  है  कि  हम  छुट्टियां  नहीं  बढ़ा  सकते  अगर  श्राप  छुट्टियां  नहीं  पढ़ा  सकते  तो  छुट्टियां

 घटा  दीजिए  ।  26  जनवरी  और  15  भ्रमित  की  छुट्टियां  बाकी  सब  केंसिल  कर  दीजिए  |

 नगर  चोरों  के  gaye  की  छुट्टियां  रहती  हैं  तो  शेड्यूल  काइट्स  के  गुरूजनों  की  छुट्टियां  क्यों  न

 इनके  लिए  सौतेली  मां  का  व्यवहार  मत  कीजिए  ।

 मैं  1967  से  यह  मांग  कर  रहा  हूं  कि  साहब  भ्रम्बेदकर  का  पोइंट  सेन्ट्रल  हाल  में

 होना  चाहिए  ।  सरकार  की  तरफ  से  यह  कहा  जाता  रहा  है
 कि  सेन्ट्रल  हाल  में  जगह  नहीं  है  ।

 मेरी  इस  मांग  के  बाद  दो  कौर  लगाये  जा  चुके  हैं  जो  कि  लगाये  जाने  चाहिए  थे  ।

 एक  आदरणीय  सुभाषचन्द्र  बोस  काग्रेस  दूसरा  राज  गोपालाचार्य  का  लगाया  गया  है  ।  लेकिन  मैं

 कहता  हूं  कि  जब  वहां  दो  फोटो  रखे  चुके  है  तो  बाबा  साहब  का  फोटो  क्यों  नहीं  रखा  ऊ
 सकता  |  wa  भी  वहां  केन्द्रीय  कक्ष  में  जगह  है  लेकिन  दिल  में  जगह  इसके  बारे  में  एक  ary में  ट
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 बह  दिया  जाता  है  कि  बाबा  साहब  का  स्टेच्यू  बाहर  लेकिन  मोतीलाल  नेहरू  का  स्टेच्यू

 बाहर  है  फिर  उनका  पोस्ट  सेन्ट्रल  हाल  में  भी  क्यों  हो  ?  यह  सांतेली  मां  का  सा  सुलूक  नहीं  होना

 चाहिए  ।  इसको  आपको  मानना  चाहिए  ।  बल्कि  बाबा  साहब  जिस  मकान  में  रहे  जो  कलम

 भ्र  कुर्सी  वे  इस्तेमाल  करते  वे  सभी  देश  के  मॉन्युमेंट  होने  चाहिए  ।  सेपरेट  मिनिस्ट्री  बनाइए

 सेंट्रल  एक्ट  बनाइए  ।  अ्रनटचेबिलिटी  एक्ट  तो  न  होने  के  बराबर  रह  गया  है  ।  अब  समय  नहीं

 बाकी  बातें  फिर  कभी  कहूंगा  ।

 तरन्त  में  एक  बात  कह  कर  समाप्त  कर  रहा  कमिश्नर  की  रिपो  तीन  साल  से  पड़ी

 उस  पर  डिस्कशन  नहीं  garg  |  उस  पर  डीसी  न  ह a  कार्ला  au  ताकि  हम  खुलकर  अपनी  बात

 कह  सकें  ।  धन्यवाद

 श्री  भाऊसाहिब  थोराट  )
 :  सभापति  शापने  मुझे  बोलने  का  समय  दिया

 इसके  लिए  मैं  आपका  घन्यवाद  हूं  ।

 मैं  गह  मन्त्रालय  की  अनुदान  की  मांगों  का  सेन  करता  हूं  विशेषकर  अनुसूचित  जातियों

 ate  भ्रनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  के  सन्दर्भ  में  ।  मैंने  श्री  सूरजभान  का  भाषण  सुना

 उनका  कहना  है  कि  सरकार  प्रनुसूचित  जातियों  के  प्रति  लापरवाह  है  ।  मैं  उन्हें  याद  दिलाता

 हु  ec

 थ्री  सुरजभान  :  ये  वे  ही  के  वे  ही  शब्द  नहीं  यदि  श्राप  ऐसा  aqua  करते  हैं  तो

 प्राय  अपनी  करनी  से  सिद्ध  करके  दिखाइये  कि  श्राप  प्रनुसुचित  जातियों  का  ध्यान  रख  रहे  हैं  ।

 श्री  भाऊसाहिब  atte  *  सभापति  जबर  यह  सरकार  1980  में  सत्ता  में  ars  तो

 प्रधान  मन्त्री  महोदया  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  सभी  मुख्य  मन्त्रियों  शर  केन्द्र  के  सभी  मन्त्रियों

 को  पत्र  लिखे  थे  ।  केन्द्रीय  मन्त्रियों  को  लिखे  गये  पत्र  में  उन्होंने  कहा  था  :

 **प्रनुसुचित  जातियां  भारी  प्राथमिक  शोअरा  att  सामाजिक  भेदभाव  के  दोहरे  अन्याय  से

 पीड़ित  हैं  ।  देश  की  कुल  जनसंख्या  में  उनका  प्रतिशत  चाहे  15  ही  परन्तु  देश  के  गरीब

 वर्गों  में  उनका  wana  कहीं  श्रमिक  है  तथा  अधिकांश  अनुसूचित  जातियां  गरीबी  रेखा  से

 नीचे  हैं  दं

 वह  art  लिखती  हैं  :

 चाहते  हैं  कि  परिवार  ate  ग्रूप  मूलक  कार्यक्रमों  द्वारा

 जातियों  तक  लाभ  पहुंचना  चाहिये  ।  इसके  लिए  आवश्यकता  पर  आधारित  नये  कार्यक्रम

 चालू  करने  तथा  चालू  कार्यक्रमों  को  नया  रूप  देने  की  आवश्यकता  है  जो  कि  अनुसूचित

 जातियों  के  विभिन्‍न  व्यावसायिक  ग्रुपों  की  विशिष्ट  विकासपरक  आवश्यकताओं  कौर

 aaa  के  अनुरूप  हों  ।  ऐसा  केवल  तभी  हो  सकता  है  यदि  सभी  विभाग  ate  मन्त्रालय
 )

 अपने  सम्बद्ध
 क्षत्रों  में  इन  समुदायों  के  विकास  हेतु  पहल  करें  ***  ।

 हमें  तो  इस  बात  की  सराहना  करनी  चाहिये  कि  प्रधान  मन्त्री  महोदया  विशेष

 संघटक  योजना  जिसे  कि  उन्होंने  देश  की  योजना  प्रक्रिया  में  प्रथम  बार  aaa  लागु
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 करने  में  aga  रुचि  ले  रही  हैं  ।  मेरा  भो  सुरजभान  से  यह  निवेदन  है  कि  वह  यह  माने  कि

 योजनाओं  को  लागू  करवाने  के  भार  जिन  लोगों  पर  हैं  वे  नौकरशाह  हैं  भोर  क्रियान्विति

 उनके  हाथ  में  है  ।

 मैं  ***  से  पूर्णतया  सहमत  हूं  ।

 थ्री  सुरजभान  :  मैं  प्यासे  सहमत

 गह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  बेंकटसुब्बया )
 :  वे  दोनों  ही  सहमत  हैं  ।

 श्री  भाऊसाहिब  थोराट :  मैं  श्री  चन्द्रजीत  यादव  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  जो

 नौकरशाह  इस  का क्रम  को  लागू  कर  रहे  हैं  उन्होने  आंतक  मचा  रखा  मैं  महाराष्ट  में

 भ्रनुसूचित  जातियों  की  घनी  श्रावादी  वाले  क्षत्र  का  रहने  वाला हूं
 ।  मैं  झपना  निजी  अनुभव  सुना ४

 रहा हुं  ।  मेरे  क्षत्र  हमने  अ्रनुसूचित  जाति  के  लोगों  की  उक  सहकारी  कताई  मिल्

 लगाई  है  ।  परियोजना  सहकारी  कताई  मिलों  के  राष्ट्रीय  संघ  ने  तयार  की  है  ।  राज्य  सरकार ने

 इसकी  सिफारिश  की  है  ।  जब  यह  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  के  पाप

 हैं  ।  कृषि  मन्त्रालय  alt  योजना  मन्त्रालय  ने  इस  पर  कार्यवाही  करनी  है  शर  इस  परियोजना

 के  लिए  धन  प्रदान  करना है  ।  सरकार  को  नीति  यह  है  कि  इस  परियोजना  के  लिए  धनराशि

 उपलब्ध  कराई  जाय  |  परन्तु  नौकरशाह  परियोजना  के  साथ  खिलवाड़  कर  रहे  योजना

 मन्त्रालय  जब  धनराशि  उपलब्ध  कराता  है  तो  कृषि  मंत्रालय  कहता  है  धन  नहीं  मिल  रहा

 इसी  कारण  परियोजना  में  एक  ag  का  विलम्ब  gar  है  ।  मैं  यह  ठोस  उदाहरण  दे  रहा  g

 यदि  नौकरशाह  पहल  करें  कौर  हल  ढूढे  तो  सरकार  की  नीति  को  भली-भांति  क्रियान्वित  किया

 जा  सकता  है  ।  यह  नीति  बनाने  वालों  का  दोष  नहीं  है  ।  यह  दोष  नीति  क्रियान्वित  करने  वालों

 का  है  ।  इस  मामले
 में

 मैं  श्री  चन्द्रजीत  यादव  का  पूर्णा  सेन  करता

 oft  सुरज  भान  :  श्राप  उन  नौकरशाहों  को  बर्खास्त  कर  दीजिए  ।

 श्री  भाऊसाहिब  थोराट  :  वे  नौकरशाह  कौन  हैं  ?  वे  नौकरशाह  श्रापकी  पार्टी  के

 राष्ट्रीय  स्वय  सेवक  संध  का  तत्व  आपकी  पार्टी  में  zi  अप  उन्हें  उनका  a  देन

 कीजिए  जिससे  वे  उचित  ढंग  से  काम  कर  सकें

 जहां  तक  विशेष  संघटक  योजना  का  संबंध  है  मुझे  आपको  यह  बताया  है  कि  विशेष

 संघटक  योजना  के  लिए  धनराशि  जनसंख्या  के  अनुपात  में  दी  जाती  है  ।  मैं  महाराष्ट्र  से  हूं  ।  जहां

 तक  अनुसूचित  जातियों  का  संबंध  है  महाराष्ट्र  राज्य  की  एक  विशेष  समस्या  मैंने  जनसंख्या

 ध्रुवपाल  रोक  महाराष्ट्र  को
 उपलब्ध  कराए  गए  धन  के  अनुपात  के  बारे  में  एक  sea  पुछना  था

 नो  इस  प्रकार

 क्या  यह  सच  है  कि  वार्षिक  maa  में  राज्यों  को  विशेष  —  aaaral  के

 लिए  घन  राशि  अनुसूचित  जातियों  की  जनसंख्या  के  अनुपात  में  उपलब्ध  कराई  जाती

 वर्ष  19 ह  82-83  महाराष्ट्र  को  इस  योजना  के  श्रस्तर्गंत  कितना  घन  उपलब्ध

 कराया  गया  |  कौर
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 क्या  यह  धनराशि  मह  ENING

 राह  राज्य  में  अनुसूचित  जातियों  की  जनसंख्या  के  अनुपात

 के  अनुकूल है
 ।

 इस  saa  का  निम्नलिखित  उत्तर  दिया  गया

 संघटक  योजना  में  ag  परिकल्पना  की  गई  है  कि  प्रत्येक  विभाग  क्षेत्र

 अनुसूचित  जातियों  के  लाभ  के  लिए  चल  रही  योजना त्रों  में  से  उन्हें  घन  उप ्  लब्ध  कराएगा  |

 विशेष  संघटक  योजना  का  एक  महत्वपूर्ण  रद्द इक  अनुसूचित  जातियों  को  गरीबी  रेखा  से

 ऊपर  उठाना  था  |  ग्रन्थ  उद्देश्यों  भ्र तु सूचित  जातियों  की  बस्तियों  में  पेय जल  इरादी  जैसी

 जीवन  के  लिए  अत्यन्त  जरूरी  झ्रावश्यकताश्रों  के  लिए **

 इसमें  आगे  कैटिच  गया  है  :

 canal  में  प्रनुसूचित  महाराष्ट्र  में  नव  बौद्धों  सहित  भ्रनुसूचित  जातियों  की

 जनसंख्या  12.73  प्रतिशत  की  जनसख्या  के  अनुपात  में  प्रावधान  करना  था  ।  योजना

 आयोग  में  चर्चा  के  पश्चात  महाराष्ट्र  की  1982-83  की  विशेष  संघटक  योजना  के  लिए  31

 करोड़  रुपए  निर्धारित  किए  गए  हैं  जो  कि  राज्य  की  योजना  का  2,35  प्रतिदिन  है  ।''

 महाराष्ट्र  में  भ्रनुसूचित  जातियों  कौर  नव  बौद्धों  की  कुल  जनसंख्या  12.78  प्रतिशत  है

 जबकि  इस  क्षेत्र  की  जनसंख्या  के  लिए  कुल  2.35  प्रतिशत  राशि  उपलब्ध  कराई  गई  जो  कि

 बहुत  ही  कम  मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  गृह  मंत्री  इस  राशि  में  वृद्धि  करने  और  जनसंख्या  के

 अनुपात  में  प्रतीक  राशि  उपलब्ध  कराए  ।

 वहां  हम  एक  ate  जिस  महत्वपूर्ण  समस्या  का  सामना  कर  रहे  हैं  वह  यह  है  कि

 अनुसूचित  जाति  के  लोगों  को  बौद्ध  धर्म  में  परिवर्तित  किया  गया  है  ।  तीन  संसद  ate  महाराष्ट्र

 विधान  सभा  के  18  सदस्य  थे  ।

 महोदय  पीठासीन

 महाराष्ट्र  राज्य  विधान  सभा  से  18  सदस्य  थे  ।

 हम  महाराष्ट्र  में  जिस  भ्रत्यघधिक  महत्वपूर्ण  समस्या  का  सामना  कर  रहे  हैं  उसकी  कौर

 ध्यान  श्रावित  करना
 चाहता  हूं  ।  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  को  बौद्ध  धर्म  में  परिवर्तित  करने

 के  कारण  हम  संसद  की  तीन  सौंपें  ate  महाराष्ट्र  बिधान  सभा  कौ  18  सीटें  हार  गए  ।  संसद

 mix  विधान  सभा  में  इन  स्थानों  सें  कोई  प्रतिनिधि  नहीं  पाया  ।  मत  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  इन

 स्थानों  को  मरने  के  लिए  भ्र तु रोध  करू गा  |

 अनुसूचित  जातियों  के  कह्यं(रा  कायें  का  नियन्त्रण  गृह  मंत्रालय  द्वारा  होता है  ate

 अनुसूचित  जातियों  के  कल्याण  के  लिए  प्रत्येक  विभाग  की  अपनी-अपनी  योजनाएं  हैं  ।  जहां  तक

 कृषि  विभाग  का  संबंध  है  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  att  समेकित  ग्रा मीरा  विकास

 कार्यक्रम  हैं  ।  परन्तु  इन  योजनाओं  का  क्रियान्वयन  सहीं  ढंग  से  नहीं  होता  राष्ट्रीयकृत  बैकों

 के  बारें  में  कोई  समुचित  समन्वय  नहीं  हैं  क्योंकि  बैंक  कृषकों  का  वित्त  पोषण  नहीं  करते

 सरकार  को  अन्य  निकायों  के  पासे  जाना  पड़ता है  ताकि  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  को

 लागु  किया  जा  सके  |
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 मैं  गृह  मंत्री  जी  के  ध्यान  में  यह  बात  लाना  चाहता  कि  मेरा  निर्वाचन  क्षत्र  भार  faq

 निर्वाचन  क्षत्र  ott  मेरे  निर्वाचन  क्षत्र  से  संबंधित  एक  मामला  कृषि  मंत्रालय  के  विचाराधीन

 है  ।  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  के  सबंध  में  हमने  एक  प्रस्ताव  रखा  था  झ्र ौर  महाराष्ट्र  सरकार  ने  उस

 कृषि  विज्ञान  केन्द्र  को  प्राथमिकता  दी  है  ।  बह  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  अनुसूचित  जाति  की  धनो

 ara  क्षत्र  में  स्थित  है  ।  यह  पहले  ही  अ्रारम्म  हो  चुका  परन्तु  केन्द्र  सरकार  द्वारा

 भ्रमों  मार पता  दी  जानी  है  !  हम  इस  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  को  स्वीकृत  देने  के  बारे  में  बार-बार

 aq  करते  रहे  हैं
 ।  इस  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  से  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  a

 भ्रनुसूचित  जाति  के  विद्यार्थियों  को  लाभ  पहुंचेगा  ।  मैं  गृह  मंत्री  से  भ्रनुरोध  करूंगा  कि  वह  मेरे

 निर्वाचन  क्षे  त्र  शोलापुर  में
 क़

 प  fara  केन्द्र  खोलने  के  लिए  स्वीकृति  दिलाने  हेतु  कृषि  मंत्री  से

 कहें ।

 कताई  मिल  के  बारे में  मैं  यह  कहना  चाहता हूं  कि  लोगों  के  अलग-अलग  कौर

 सामूहिक  विकास  तथा  उनके  लाभ  के  लिए  सहकारी  क्षत्र  सात्तिक  है  ।  जेसा  कि  मैने  बताया  है

 कि  अपने  क्षत्र  में  मैंने  एक  सहकारी  कताई  मिल  को  स्थापना  की  है  ।  उस  कताई  मिल  से

 marge  जिले  के  4000  अनुसूचित  जातियों  के  सदस्यों  को  ara  मिलेगा  ।  मेरा  जिला

 सूखाग्रस्त  क्षेत्र  है  ।  अघिकांश  क्ष त्र  सूखे  से  प्रभावित  है  ।  कताई  मिल  की  स्वीकृति  झ्रावदयक  है  |

 महाराष्ट्र  सरकार  HT  पूजी  में  अपने  योगदान  के  रूप  में  पहले  ही  10  लाख  रुपए  दे  चुकी

 राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  को  भी  कहना  चाहिए  कि  वह  इस  भागीदार  शेयरों  के  साथ  इस

 मिल  में  श्ञामिल  हो  ।

 एक  प्रश्न  पूछा  गया  जिसका  कि  कृषि  मंत्री  ने  उत्तर  दिया  था  ।  आपकी  अनुमति

 से  मैं  इसको  पढ़ना  चाहता  हूं  ।  प्रशन  श्री  गाडगिल  ने  पूछा  जो  कि  अरब  मंत्री

 यह  इस  प्रकार  है

 egy  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  केन्द्र  सरकार  को
 सहकारी  कताई  मिलों  के  बारे  में  भेजे

 गये  कुल  प्रस्तावों  की  संख्या  कितनी

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रस्तावित  जगदम्बा  भ्रनुसूचित  जाति  सहकारी  सुत

 जिला  शोलापुर  ही  देश  में  एक  मात्र  ऐसी  सहकारी  कताई  मिल  जिसके  सारे  शेयर

 अनुसूचित  जाति  के  लोगों  द्वारा  खरीदे  गये  az

 नगर  तो  क्या  महाराष्ट्र  सरकार  के  प्रस्तावों  को  मंजूरी  देते  समय  इसे  उच्च

 प्राथमिकता  दी  जायेगी  ?

 इसका  उत्तर  इस  प्रकार  दिया  गया  था

 सरकार  मे  राष्ट्रीय  सरकारी  विकास  निगम  को

 24  प्रस्ताव  भेजे  हैं  जिनमें  20  सहकारी  कताई  मिलों  के  लगाये  जाने  के  लिए  ake  4  वर्तमान

 मिलों  के  विस्तार  के  लिए  हैं  ।
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 उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  यही  एक  ऐसी  सोसाइटी  है  जिसके  सारे  देयर

 aqqfaa  जाति  के  लोगों  द्वारा  खरीदे  गये  हैं  ।

 कमजोर  व  द्वारा  चलाई  जाते  वा  ती  सोसाइटियों  को  प्राथमिकता

 देता

 भ्रामक  अनुमति  से  मैं  कुछ  समय  फिर  लू  क्योकि  यह  एक  महत्वपूर्ण  समस्या

 उष  सभापति  महोदय  :  ड्राप  wit  कित  हਂ  थ  & द  विप
 x  मय  लेंगे  ?

 श्री  माऊसाहिब  थोरट  :  पांच  मिनट  ait

 उप  सभापति  महोदय  :  ठोक  है  ।

 श्री  भाऊसाहिब  थोराट  :  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  की  1980-81  कौ  रिपोर्ट  में  यह

 कहा  गया  मैं  उसमें  से  एक  पेरा  पढ़ता  उनके  पास  अनुसूचित  जातियों  भोर  अनुसूचित

 जनजातियों  के  लिए  विशेष  कार्यक्रम  मैं  पृष्ठ  49  के  परा  को  पढ़  रहा  जोकि

 अनुसूचित  जाति  सहकारी  संस्थानों  के  बारे  में  हैं  :--

 1976  में  ने  जिन  सहकारी  संस्थानों  के  50  प्रतिशतਂ  सदस्य

 अनुसूचित  जाति  के  समुदाय  के  उनको  सहायता  देने  के  बारे  में  एक  योजना  शुरू  को  ।

 इक  योजना  के  श्रन्तगंत  शेयर  पूजी  परिवहन  वाहनों  की  गोदामों  के

 परिष्करण  यूनिटों  की  राज्य  स्तर  की  फेडरेशनों  में  टी  ale  पी  खेलो  की

 स्थापना  शादी  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करता  है  ।  अनुसूचित  जाति  की  सहकारी

 संस्थानों  को  श्रमिक  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  1980  में  ने  arias

 सहायता  देने  के  आपने  ढांचे  में  कौर  अधिक  ठील  जिसके  श्रन्तगंत  100  प्रशिक्षित

 सहायता  दी  जाती  है  है

 जब  के  पास  अनुसूचित  जातियों  से  संबंधित  सहकारी  संस्थानों  को  शत

 प्रतिशत  सहायता  देने  कौ  योजना  तो  मैं  नहीं  जानता  कि  सामान्य  प्रणाली  के  भ्न्तगंत

 सहायता  देने  में  क्या  दिक्कत  है  ।  मैं  इस  बारे  में  पिछले  एक  वर्ष  से  मांग  कर  रहा  हूं  ।  मैं  तराशा

 करता  हूं  कि  गृह  मंत्री  जो  कि  इस  ta  के  अनुसूचित  जाति  फिर  ध्रनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  के

 धम  पिता  कृषि  मंत्री  को  इस  बारे  में  अवगत  करवायेंगे  फिर  भ्रनुरोध  करेंगे  कि  इस  कताई

 मिल  के  लिए  यथा  शीघ्र  मंजूरी  दी  जाए  ।

 जहां  तक  भ्रारक्षण  का  प्रश्न  मैं  एक  उदाहरण  देकर  भ्र पना  भाषण  समाप्त  करूगा  |

 यह  एक  खुला  उदाहरण  है  कि  जो  कारा  मैंने  भ्र्भी  बताए  उनकी  वजह  से  आरक्षण  कौर

 संविधानिक  गांरटियों  को  लागु  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  श्री  सुरज  भान  ने  भी  यह  कहा  है"**

 रंगा  (J zz)
 :  नौकरशाही  ।

 oft  भाऊसाहिब  थोराट  मैं  argh  ध्यान  में  जीवन  बीमा  निगम  से  संबंघित  एक

 महत्वपूर्ण  मामला  लाना  चाहता  हूं  ।  इस  देश  में  जीवन  बीमा  निगम  में  बहुत  बड़ा  नियोजन  है
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 भोर  यह  अपने  कर्मचारियों  पर  काफी  पता  देता  है  ।  न्  विस्तृत  ब्यौरा  2  रहा  ह  श्रेणी

 सितारों
 में  कुल  4487  पद  हैं  ।  इनमें  से  भ्रनुसुचित  जातियों  कौर  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए

 1010  पद  आरक्षित  हैं लेकिन  वास्तव  में  केवल  35  पद  भरे  गये  हैं*'*

 श्री  सुरज  भान
 :  बहुत  भ्रच्छा  काम  हुमा  है  |

 थ्रो  भाऊ  साहिब  थोरट  :  975  पद  भरे
 जाने  इनका  प्रतिशत  96.54  बनता

 श्रेणी  11  में  कुल  6382  पद  हैं  ।  जिनमें  से  1436  पद  भ्र रक्षित  इनमें  से  केवल  42  पद  ही  भरे

 गये  ।  1394  पद  मरे  जाने  हैं  ।  इनका  प्रतिशत  97.08  बैठता है  कु  भरे  गये  पद  1869 हैं

 बकाया  पड़े  हुये  पद  6401  जिनका  प्रतिशत  77.44%  बनता  है  |

 थ्री  सुरज  भान  केन्द्रीय  अघिनियम  बनाया  जाना

 थ्रो  भाऊ  साहिब  थोरट  श्र  Iv  में  कुल  7719  पद  हैं  जिनमें  से  आरक्षित  पद  हैं

 1753  ।  इनमें  से  1585  पद  मरे  गये  हैं  कौर  168  पद  बकाया  पड़े  केवल  इसी  श्रेणी  में

 हमारा  प्रतिनिधित्व  कुछ  अच्छा है
 |

 लेकिन  वे  आपकों  वास्तविक  स्थान  पर  नहीं  जाने शी  चन्द्रजीत  यादव
 )

 देंगे  ।

 श्री  भाऊ  साहिब  थोरट  :  मैं  माननीय  गह  मन्त्री  से  भ्रमित  करता  हूं  ।  जब  तक  कि

 ध्रघ्यक्षता  में  एक  उच्च-सत्ता  प्राप्त  समिति  नहीं  गठित  की  जाती

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  गह  मन्त्री  को  भ्रध्यक्षता  में  ।

 श्री  मान  साहिब  थोरट  :  प्रधान  मन्त्री  की  अध्यक्षता  में  ।  ate  समय-समय  पर  स्थिति

 का  जायजा  लिया  जाना  चाहिए  ।  कौर  जब  तक  इस  बात  के  सख्त  निदेश  जारी  नहीं  किए  जाते

 कि  जो  झंघिकारी  इनके  न  लागू  किए  जाने  के  द दोषी  पाये  उनको  दंड  दिया

 तब  तक  कुछ  नहीं  होने  वाला  है  ।

 घन्यवाद  !

 लगा  बहुत  बढ़िया

 श्री
 चित्त  ag  :  हम  गृह  मंत्रालय  को  भ्रनुदान  की  मांगों  पर  इस  स्थिति  में  गह

 चर्चा  कर  रहे  हैं  जो  मेरे  मत  के  अनुसार  काफी  खराब  है  ।  जसाकि  मैं  महसुस  करता  हूं  यह  स्थिति

 केन्द्र  कौर  राज्यों  के  बीच  बढ़ते  हुए  तनाव  कौर  देश  के  विभिन्‍न  भागों  खास  कर  पंजाब  कौर

 क़सम  में  पृथकतावादी  ताकतों  की  गतिविधियों  में  wale  सारे  देश  में  साम्प्रदायिक  तनाव

 में  वृद्धि  at  झाम  areal  कौर  बेगुनाह  लोगों  पर  पुलिस  ग्र त्या चार  में  वृद्धि  कौर  लोगों  के

 लोकतान्त्रिक  अधिकारों  ae  नागरिक  स्वतंत्रता  के  हनन  के  कारण  हो  रहीਂ

 झगर  हम  इन  सबको  समग्र रूप  देखें  तो  हमें  देश  की  वर्तमान  स्थिति  के  बारे  में

 न्द्रीय  रिज  बल पता  चल  जायेगा  ।  जिसकी  ठोक  ही  कहा  गया  है  कि  सीमा  सुरक्षा  बल  या

 जोकि  थोड़ी  सी  दत्त  जना  पर  ही  गोली  चलाने  के  लिए  तयार  रहते  को  गह  मंत्रालय  की
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 area  निकाय  नहीं  माना  जाना  चाहिये  ।  इसके  इन्दर  व्यापक  राजनैतिक  तत्व  विद्यमान  ह

 शरीर  इसे  इस  रूप  में  समझना  चाहिए  इस  मन्त्रालय  की  नीति  सम्बन्धी  अवस्थिति  पर  ही  देश

 की  भ्र खण्ड ता  कौर  एकता  निर्भर  इस  मन्त्रालय  की  नीति  सम्बन्धी  अवस्थिति  कौर

 नीति  सम्बन्धी  ढांचे  के  श्राघार  पर  ही  देश  में  राजनीतिक  ale  wea  प्रकार  का  स्थायित्व  पैदा

 हो  सकता  है  ax  इसी  से  हम  अपने  देशवासियों  की  लोकतान्त्रिक  प्रगति  को  निश्चित  कर

 सकते हैं  ।

 मुझे  इस  बात  का  वास्तव  में  दुःख  है  कि  मंत्रालय  ने  अपनी  यह  राजनैतिक  भूमिका  नहीं

 निभायी  है  ।  atc  वार्षिक  रिपोर्टों  से  साफ  पता  लगता  सकी  नीतियों  ate  भ्र वस् थितियों  के

 मामले  में  इस  मन्त्रालय  ने  गम्भीर  गलतियां  की  हैं  ।  जहां  तक  केन्द्र  राज्यों  के  सम्बन्धों  का

 we  है  ।  मैं  समझता  हैं  कि  इस  बारे  में  किसी  की  दो  राय  नहीं  हो  इनमें  बराबर  तनाव

 बढ़ता  जा  रहा  लेकिन  केन्द्र  राज्य  सम्बन्धों  के  विषय  में  हाल  ही  में  सरकार  के  रवैये  में

 परिवर्तन  कराया  है  कौर  हाल  ही  में  सहकारिता  ग्रा योग  की  घोषणा  की  गई  है  जो  कि  देश

 संविधानिक  व्यवस्थाओं  को  परिधि  के  geet  विंमान  प्रबन्धों  की  जांच  करेगा  |

 जहां  तक  अ्रायोग  बनाने  का  सम्बन्ध  है  मैं  इसका  स्वागत  करता  हूं  लेकिन  ae  स्वागत

 एक  सीमित  तक  सीमित  सीमा  से  श्रमिप्राय  है  कि  इसे  कुछ  ऐसी  बातों  द्वारा  षंगु  बनाया

 जा  रहा  है  जो
 अराज  विद्यमान  स्थिति  के  भ्रनुकूल  नहीं  हैं  ।

 मु  यह  देखकर  खुशी  है  कि  प्रधान

 मन्त्री  ने  जिस  दिन  सरकारिया  आयोग  बनाने  की  घोषणा  की  उस  दिन  यह  कहा  था  कि

 मेरी  हमेशा  यह  धारणा  रही  है  कि  केन्द्र  मजबूत  होना  चाहिए  इसके  साथ-साथ  राज्यों

 को  भी  मजबूत  होना  चाहिए  ।  पहले  उनका  ऐसा  मत  नहीं  था  ।  यद्यपि  हम  यह  सुनते  रहे  हैं  कि

 केन्द्र  को  सुदृढ़  बनाया  जाना  चाहिए  ।  पहली  बार  हमने  सुना  है  कि  केन्द्र
 के  साथ-साथ

 राज्यों  को  भी  मजबूत  बनाना  होगा  ।  मात्र  रिकार्ड  के  लिए  मैं  गृह  मंत्री  या  मन्त्रिमण्डल  के

 किसी  न्य  मन्त्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह  यह  बताने  के  लिए  एक  भी  उदाहरण

 दे  सकते  हैं  कि  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  शासन  काल  के  दौरान  उन्होंने  राज्य  को  शक्तियां  बढ़ा

 कर  तथा  संवैधानिक  पौर  राजनीतिक  उपाय  करके  राज्य  को  ges  बनाने  के  लिए

 कोई  कदम  उठाया  है  ?  क्या  वह  एक  भी  उदाहरण  दे  सकते  हैं  ?  इसके  विपरीत  देश  के  संविधान

 के  भ्रन्तगंत  राज्यों  को  दी  गई  शक्तियों  को  क्षति  पहुंचाने  के  निरन्तर  प्रयास  किए  गए  यदि

 वे  एक  भी  उदाहरण  दे  सकें  तो  मूल  इसकी  खुशी  होगी  ।  राजा मनार  समिति  ने  विस्तृत

 सिफारिशें  at;  अब  उन  सिफ़ारिशों  पर  चर्चा  करने  का  समय  नहीं  है  लेकिन  मैं  यह  कहना

 चाहूंगा  कि  इन  वर्षों  के  दौरान  राज्यों  के  अधिकारों  को  निरन्तर  क्षति  पहुंचायी  गई  है  कौर  यहां

 तक  कि  संविधान  के  सीमित  संघीय  ध्रभिप्राय  की  भी  उपेक्षा  की  गई  हज़ारों  संविधान

 का  इस्तेमाल  इस  तरह  किया  जा  रहा  है  मानो  यह  एकात्मक  संविधान  हो  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  भ्र पनी  बात  समाप्त  कीजिये  ।  यदि  श्राप  चाहें  तो  सोमवार

 को  अपनी  बात  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 थ्री  चित्त  बसु  :  सोमवार  को  मैं  नहीं  ara
 गा

 मैं  दिल्‍ली  से  बाहर  जा  रहा

 हूं  ।
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 यहां  तक  कि  सत्तारूढ़  दत  के  सदस्यों  का  विचार  aul  तक  नहीं  बदला है  ।  मैं

 विपक्ष  के  सदस्यों  जिनमें  इस  सदन  के  कुछ  महत्वपूर्ण  सद्य  भी  शामिल  द्वारा  की  गई  केवल

 एक  दो  facqforat  का  ही  उल्लेख  करूगा  ।  जिस  समय  चार  राज्यों  को  मैं  इसका

 भूगोल  नहीं  बताऊगा  की  घोषणा  की  गई  तब  उस  पर  प्रतिक्रियाएं  व्यक्त  की  गई  थी  कौर

 उन  प्रतिक्रियायें  से  अप  समझ  सकते  हैं  कि  क्या  उनके  मन  में  कोई  परिवर्तन  arar  है  या

 नहीं  ।  तिवारी  यहां  नहीं  हैं  ।  काश  वह  यहां  होते  उन्होंने  कहा  था  कि  यह  समा

 भारत  के  विघटन  की  चेष्टा  थी  ।  श्री  मैं  श्री  स्टीफन  द्वारा  कही  गई  बात  को  उद्धत  करना

 चाहूंगा  ।  उन्होंने  इसे  ग्रत्याघिक  खतरनाक  कौर  संविधान  वाह्य  बताया  है  कौर  उन्होंने  धागे  यह

 घमकी  दो  कि  यदि  इन  चारों  राज्यों  के  मुख्यमन्त्री  यह  स्पष्टीकरण  नवदीं  देंगे  कि  बंगलौर

 की  उनकी  बैठक  श्रनौपचारिद  थी  तो  केन्द्र  सरकार  समझेगी  कि  वह  बैठक  *राजनी तिकਂ  थी  ।

 श्री  करुणाकरन--वह  राज्य  के  मुख्य  मन्त्री  हैं  उनके  अ्रचुसार  सम्मेलन  राजद्रौहात्मक  था

 भ्र  राष्ट्रीय  एकता  के  विरुद्ध  ।  मैं  केवल  इतना  पूछा
 गा  कि  क्या  गृह  मंत्री  ने  इन  चारों

 सज्जन  पुरुषों  के  विरुद्ध
 waar  दंड  संहिता  के  किसी  अन्य  उपबन्ध  के  श्रन्तगत

 गिरफ्तार  करने  के  वारंट  जारी  करने  की  सलाह  दी  थी  ?

 महोदय  केन्द्र  राज्य  के  सम्बन्ध  का  प्रश्न  शत  प्रतिशत  एक  राजनीतिक  प्रदान  है  ।

 इस  मामले  पर  केवल  कानून  waar  न्यायिक  निर्णय  से  ही  विचार  नहीं  किया  जा  सकता  ।  यह

 प्रइन  शत  प्रतिश्त  राजनैतिक  है  ।  गर्त  इस  मामले  पर  राजनैतिक  कौर  राजन  तिक

 तथा  चतुर्थ  से  विचार  करना  चाहिए  |  मत  यह  समय  तथा  सुजुकी  तभी  संभव  जब  सत्तारूढ़

 दल  भविष्य  के  संकेतों  को  समान  सके  ।  मैं  केवल  यह  पसुक्ताव  दूगा  कि  उन्हें  सहकारिता  श्राश्नोग

 को  कौर  विस्तृत  बनाना  चाहिए  |  उसके  निर्देश  पत्र  इस  तरह  तयार  किए  जाने  चाहिए

 कि  वह  भी  केन्द्र  राज्य  संबंधों  को  सुदृढ़  करने  के  उद्देश्य  से  एवं  वास्तविक  संघवाद  के  ATATT

 पर  नया  star  तैयार  करने  के  विचार  से  संवैधानिक  परिवर्तनों  के  व्यावहारिकता  तथा

 मता  पर  विचार  कर  सकें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  वक्तव्य  समाप्त  कीजिए  ।

 श्री  चित्त  बसु  :
 मैं

 केवल  इसी  व्  पर  चर्चा  कर  सकता  हूं  क्योंकि  श्राप  मुझे

 अन्य  मुद्दों  बोलने  की  ग्र नुम ति  नहीं  देंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वित्त  मंत्री  द्वारा  एक  महत्वपूर्ण  वक्तव्य  दिया  जाना  है  ।

 श्री  चित्त  बसु  :  मैं  कुछ  ate  मुद्दों  पर  बोल  सकता  हूं'**  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नहीं । भ्रब  वित्त  मंत्री  दारा  एक  महत्वपूर्ण  घोषणा  की

 जानी  है  ।

 श्री  चित्त
 बसु

 :  सोमवार  को  मैं  अपनी  बात  जारी  रखूंगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  मैं  सोमवार  को  झ्रापकों  अपनी  बात  जारी  रखने  की  अनुमति

 दूगा  ।  श्री  चित्त  सोमवार  को  श्राप  सबसे  पहले  वक्ता  होंगे  ।

 वित्त  मंत्री  बोलेगे  ।
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 केन्द्रीय  कर्मचारियों  को  महंगाई  भत्ता  देने  के  बारे  में  वक्तव्य 14  क्षेत्र  1905

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  मंहगाई  भत्ता  देने  कौर  पेंशन

 भोगियों  को  राहत  देने  के  बारे  में  वक्तव्य

 वित्त  मंत्री  प्रणब  मुकर्जी  )  :  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  के  लिए  मंहगाई  भत्ते

 की  विद्यमान  योजना  के  श्रन्तगंत  1960  को  शभ्राघार  ag  मानकर  औद्योगिक  कर्मचारियों  के  लिए

 प्रतीत  भारतीय  श्रौसत  उपभोक्ता  मुल्य  सूचकांक  के  12  महीने  के  औसत  में  प्रत्येक  8  अंकों  की

 वृद्धि  होने  के  बाद  मंहगाई  भत्ते  की  एक  किश्त  की  स्वीकृति  के  बारे  में  विचार  किया  जाता  है  ।

 इस  आधार  पर  मंहगाई  मत्त  की  पिछली  fara  कमंचारियों  को  1.6.1982  से  उस  समय  स्वीकृत

 को  गई  थी  जब  औसत  सूचकांक  456-08  था  ।  1982  के  wea  में  औसत  सूचकांक

 464.07  पर  पहुंच  गया  कौर  इस  प्रकार  8  भ्रमों  को  वृद्धि  हो  गई  ।  बाद  में  नवम्बर  1982  के

 mea  में  औसत  सूचकांक  भी  47223  पर  पहुंच  गया  जिससे  8  wat  की  कौर  art  विधि  हो

 इसके  परिणामस्वरूप  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  को  1.9.1982  अर  1.12.1982  से  मंहगाई

 भत्ते  की  दो  कौर  किस्तें  विचार  किए  जाने  योग्य  हो  सरकार  ने  इन  दो  कीमतों  को

 कर्मचारियों  को  नकद  देने  का  फैसला  किया  जिन  तारीखों  से  ये  किश्तें  देय  हुई  उनसे  इनकी

 अदायगी  किए  जाने  से  चालु  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  सरकार  की  192-50  करोड़  रुपये  खच करने

 होंगे  जबकि  पूरे  वर्ष  के  दौरान  एक  किस्त  की  अनुमानित  लागत  70:00  करोड़  रुपये  होगी  ।

 इन  कीमतों  की  भ्र दाय गी  के  waar  शीघ्र  ही  जारी  कर  दिये  जाएंगे  |

 2.  जो  fara  1.9.1982
 से

 दी  जाएगी  उसके  ग्रन्तगंत  प्रतिमास  1600/-  रुपये  से  ऊपर

 वेतन  पाने  वाले  कर्मचारी  मी  ar  जाएंगे  ।  माननीय  सदस्यों  को  स्मरण  होगा  कि  15.3.1982

 को  मैंने  सदन  में  घोषणा  की  थी  कि  वरिष्ठ  अघिकारियों  की  परिलइधयों  में  ata  को  देखते

 हुए  सरकार  ने  संयुक्त  सचिव  तथा  उसके  समकक्ष  स्तर  पर  निराकरण  के  स्तर  को  बढ़ाकर

 लगभग  45  प्रतिशत  करने  निशांत  किया  है  ।  ऐसे  ही  वर्गों  के  अधिकारियों  के  सम्बन्ध  में

 निराकरण  के  इसी  स्तर  को  रखा  जा  रहा  है  ।  प्रतिमास  2750/-  रुपये  कौर  उससे  ऊपर  वेतन

 पाने  वाले  अघिकारियों  के  मामले  में  भी  तद थें  मंहगाई  भत्ते  में  प्रतिमास  150/'  रुपये  कौ  विधि

 की  जाएगी  |

 3.  विद्यमान  व्यवस्था  के  अ्रन्तगंत  परिवार  पेंशन  भोगियों  सहित  केन्द्रीय  सरकारी

 भोगियों  को  मंहगाई  राहत  कौ  एक  किश्त  भी  औसत  सूचकांक  में  8  dat  की  प्रत्येक  वृद्धि  के

 बाद  विचार  किए  जाने  योग्य  हो  गई  ।  इस  झ्राधघार  पर  राहत  की  पिछली  किश्त  1.6.1982  से

 स्वीकृत  की  गई  ।  सरकार  ने  क्रिया  1.9.1982  भ्र ौर  1.12.1982  से  परिवार  पं दान  भोगियों

 सहित  पेंशन  भोगियों  को  मंहगाई  राहत  की  दो  किस्तें  देने  का  फैसला  किया  है  ।  इससे  सरकार

 को  सालू  वित्तीय  ag  के  दौरान  22.00  करोड़  रुपये  खच  करने  होंगे  शर  पुरे  वर्ष  में  राहत  की

 शक  किश्त  की  अनुमानित  लागत  8-00  करोड़  रुपये  होगी  ।  इन  किस्तों  की  अदायगी  के  meat

 शीघ्र हो
 जारी  कर  दिये  जाए गे

 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अगली  मद  ।

 को  बहुगुणा  :  सुचना  के  एक  प्रदान  पर  मैं  मॉंग  करता  हूं
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 विधेयक  8  1983
 reruns

 कि  जब  सूचकांक  एक  fate  स्तर  जिसके  सम्बन्ध  सरकार  ने  वाय
 rar

 fear  तक

 पहुंच  तो  सरकार  को  वित्त  मंहगाई  च्युत  की  कर  देनी  चाहिये  |  वे
 वे

 ऐसा  क्यों  नहीं
 करते  ?

 थो  aaa  बिस्वास  के  लिए  त्रिपुरा  :  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  कया  केन्द्र  सरकार

 राज्य  सरकारों  को  धन  उपलब्ध  करायेगी  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शांति-शांति  ।  मैंने  प्रगति  मद
 "

 की  प ा  सदस्यों  के  काय  ले

 लिया

 गर  सरकारी  सदस्यों  के  fagaat  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी धी  समिति

 के  56  प्रति  वेदनों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 थ्रो  काजी  जलील  अब्बासी  (gafzarrs )  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 यह  सभा  गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  संकत्पों  सम्बन्धी  समिति  के

 6  1983  को  सभा  में  प्रस्तुत  किये  गये  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।'

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रदान  यह  है
 :

 यह  सभा  गेर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  संकल्पों  सम्बन्धी  समित  के

 6  ध्रप्न ल  1983  को  सभा  में  प्रस्तुत  किये  गये  प्रतिवेदन  सहमत  है  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत ष्ा

 नन

 विधेयक

 नगर  भूमि  सोमा  att  संशोधन  विधेयक

 25  शादी  का

 ate थ्री  पाटिल  :  मैं
 नगर  भूमि  साना  विनियमन  )

 ने
 की  अनुमति  चाहता भ्र धि नियम  1976  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  स्थापित  कर

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  है
 :

 नगर  afa  ( afanaa  सीमा  कौर  अधिनियम  1976  में  संशोधन  कर  ने

 वले  विधेयक  को  पुर:स्थापित्र  करने  की  अनुमति  दी  जाये
 1”

 प्रस्ताव  रबी  कृत  gar
 |

 |  पाटिल  विधेयक  स्थापित  करता  हुं  ।
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 18  चैत्र  1905  )  हिन्दू  धर्म  ग्रन्थ  तथा  ara  धार्मिक  साहित्य  विधेयक )

 नगर  भूमि  सीमा  ate  संशोधन

 विधेयक  2  का  संशोधन

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  नगर  भूमि  (afawan

 सीमा  कौर  विनियमन )
 श्रघिनियमन  1976  में  संशोधन  करने  वाले  बिक  को  पुर:स्थावित  करने

 की  प्रस्तुति  दी  जाए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 नगर  भूमि  सीमा  कौर  1976  में  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  aga  दी  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  2 | |  ।

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  मैं  पुरःस्थापित  करता

 हिन्दू  धर्मग्रन्थ  तथा  अन्य  धार्मिक  साहित्य

 (  पुनरीक्षण  एवं  संशोधन  fata)

 all  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  हिन्दू  धमंत्रन्थों  तथा

 ag  घार्मिक  साहित्य  से  ऐसे  श्रेणियों  इरादी  जिनमें

 भारत  के  संविधान  में  ग्रन्तविष्ट  सिद्धांतों  ate  संविधान  को  प्रस्तावना  में  पध्रन्तबिष्ट  भारत  की

 जनता  के  पुनीत  संकल्प  के  ब्यवसाब  या  जन्म  स्थान  के

 ग्रा घार  पर  नागरिकों  के  ति  समानता  या  अस्पृश्यता  को  ब्रोमाइन  मिलता

 है  या  प्रचार  होता  पता  लगाने  कौर  उनका  लोप  करने  या  उनमें  संजक्ञोधन  करने  कौ  इष्टि  से

 हिन्दू  घ्मेग्रन्थों  तथा  अरन्य  कामिक  साहित्य  का  पुनरीक्षण  करने  att  इस  प्रयोजन  के  लिए  एक

 भ्रायोग  की  ETT  ्  करने  तथा  इनसे  सम्बन्धित  बातों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को

 स्थापित  करने  की  ग्र नुम ति  दौ  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  |

 हिन्दू  घम्मंग्रत्थों  तथा  अन्य  qian  साहित्य  से  ऐसे

 भ्र ध्या यों  alfa  जिनसे  भारत  के  संविधान  में  अन्तर्विष्ट  सिद्धांतों  घोर  संविधान

 की  प्रस्तावना  में  श्रन्तविष्ट  भारत  को  जनता  के  पुनीत  संकल्प  के

 व्यवसाय  यो  जन्म  स्थान  के  आधार  पर  नागरिकों  के  प्रति

 प्र समानता  या  अ्रस्पृद्यता  को  प्रोत्साहन  मिलता  है  या  प्रचार  होता  पता  लगाने  कौर

 उनका  लोप  करने  या  उनमें  संशोधन  करने  की  दृष्टि  से  हिन्दू  धर्मग्रन्थों  तथा  अन्य  ofan

 साहित्य  का  पुनरीक्षण  करने  alt  इस  प्रयोजन  के  लिए  एक  अ्रायोग  की  स्थापना  करने
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 8  स्प्रे  ल  1983 ऋण  ( aftat
 का  विधेयक

 तथा  =  सम्बन्धित  बातों  का  _  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की

 भ्र नुम ति  दी  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ध्  |

 थी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता

 ऋण  का  निर्धारण  विधेयक

 ्  faa
 ag  :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 eff  भारत  के  संविधान  के  अनुच्छेद  292  के  श्रन्तगंत  भुल सारा  सरकार  द्वारा  ऋणी  लेने  कौ

 सीमा  निर्धारित  करने  का  उप्रवंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अ्रनुमति

 दी  जाये

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  टर्न  यह  ...

 प्रो  रंगा  (JFgz)  :  मैं  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  का  विरोध  करता

 हूं  क्योंकि  इससे  सरकार  की  उधार  लेने  को  शक्तियों  में  गम्भीर  रूप  से  कटौती  हो  जायेगी  कौर

 यह  इसी  सिद्धान्त  के  विरुद्ध  जाता  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  तथा  केन्द्र  दोनों  के

 सरकारी  कार्यों  के  लिए  घन  जुटाने  के  लिए  प्राधिकृत  इसलिए  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध

 करता

 श्री  चित्त  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  292  में  यह  प्रावधान  कि  सरकार

 संसद  के  एक  झ्र घि नियम  द्वारा  सरकार  के  ऋणों  की  सीमा  का  निर्धारण  कर  सकती  है  ।  इन

 सभी  वर्षों  के  दौरान  हमारे  देश  में  संविधान  के  लागू  होने  के  बाद  संविधान  के  अनुच्छेद  292  के

 झन्तगंत  कार्यवाही  नहीं की  गयी  है  ।  सरकार  ने  सरकार  ऋण  लेने  की  शक्तियों  का  सीमा निर्धारण

 करने  के  लिए  कोई  अधिनियम  अधिनियमित  नहीं  किया ।  ate  मैंने  इस  विषय  पर  विधेयक

 प्रस्तुत  करने  का  प्रयास  किया  है  ।  इसके  अ्रलावा  लोक  लेखा  समिति  ने  विभिन्‍न  प्रतिवेदनों  में

 सिफारिश  की  है  कि  सरकार  को  संसद  के  प्रति  सरकार  के  उत्तरदायित्व  को  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  इस  प्रकार  के  विधेयक  या  भ्रचिनियमन्‌  बनाने  चाहिए  मैंने  एक  आधारभूत  मुद्दा  उठाया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  इसका  विरोध  करने  की  कोई  सूचना  नहीं  दी  मैंने  उसको

 उचको  स्नायु  का  ख्याल  रखते  हुए  अनुमति  दी  है  ।

 प्रशन  यह  है  ।

 कि  भारत  के  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  292  के  श्रन्तगंत  भारत  सरकार  द्वारा  ऋण  लेने  की

 सीमा  निर्धारित  करने  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति

 दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुसना  ।

 att  चित्त  बसु  eT  1Aaap  का  रन नत  DS
 "  को  उ  prrfosa क  ता
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 18  चल  1905  )
 संविधान  विधेयक

 संविधान  ( efaiv7)  विधेयक

 नये  भ्रनुच्छेद  19  क  का  अन्त  स्थापन

 श्री  चित्त  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 भारत  के  संविधान  में  भ्र ौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थासित  करने  की

 भ्र नुम ति
 दी  जाये  ह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है

 fas  भारत  के  संविधान  मंडोर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  को

 ध्रुमिर  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 थ्री  चित्त  ag  :  मैं  विधेयक  को  पुर:स्थापित करता  हूं  ।

 कारखाना
 )

 विधेयक

 थारा  2  का  संशोधन  इरादी

 श्री  सुधार  गिरि
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता हूं

 of  कारखाना  1948  में  ate  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 कारखाना  1948  में  दौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 करने  की  भ्र नुम ति  दी  जाये  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 श्री  सुधोर  गिरि  :  मैं  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 संविधान  aAaAT ) )
 विधेयक

 अनुच्छेद  244  का  संशोधन  wife

 sit  जय  fasara  मैं  प्रस्ताव  करता हूं

 eff  भारत  के  संविधान  में  शरीर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  को

 अनुमति  दी  जाय
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 भारतीय  केन्द्रीय  परिषद  विधेयक  ४  0

 1983

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 सकी  भारत  के  संविधान  में  कौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाये  बै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 ध्  अजय  विश्वास  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  |

 ध्यान  र  कौर  पण्य  चिन्ह  ( dare )  )
 विधेयक

 नई  धारा  88  क  का  शादी

 बसन्त  कुमार  पंडित  (taTTz )  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 ग्रीक  व्यापार  कौर  पण्य  चिन्ह  1958  में  भ्र ौर  TST WRITS  करने  वाले  विधेयक  को

 पुन:स्थापित  करने  की  भ्र नुम ति  दी  जाये  ।''

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 कि  व्यापार  wt  पण्य  चिन्ह  1958  में  कौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 वसन्त  कुमार  पंडित  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 भारतीय  केन्द्रीय  परिषद  विधेयक

 बसन्त  कुमार  पंडित  '  (  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारतीय  केन्द्रीय  चिकित्सा

 परिषद्‌  1970  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  ध्रुमिर

 दी  जाये  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 भारतीय  केन्द्रीय  चिकित्सा  परिषद्‌  1970  में  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  कीं  अनुमति  दी  जाए  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  शुभ्रा

 sara  कुमार  पंडित  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।
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 18  1...  1905  देवदासी  कौर  मुरली  मन  उ  विधेयक

 दिल्‍ली  भाटक  नियंत्रण  aaNeas ) )

 घारा  2  का  शादी

 वसन्त  कुमार  पंडित  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  दिल्‍ली  भाटक  नियन्त्रण  भ्र धि नियम

 1958  में  भोर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 fe  दिल्‍ली  भाटक  नियन्त्रण  1958  मंडोर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  की  भ्र नुम ति  दी  जाये  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 वसन्त  कुमार  पंडित  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं

 दिल्लो
 भाटक  नियन्त्रण  बिघेयक  2  का  संशोधन  शादी )

 थी  लक प्पा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  कि  दिल्‍ली  भाटक  नियन्त्रण

 1958  में  कौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  को  अनुमति  दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है  :

 दिल्‍ली  भाटक  नियन्त्रण  1958  में  ale  संशोधन  करने  विधेयक

 को
 पुर:स्थापित

 करने  की  agate  दी  जाये  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्री  लकृष्पा :
 मैं  fadan  को  पुरःस्थापित  करता  हूं

 ey

 देवदासी  कौर  मुरली  प्रथा
 )

 विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कब  सभा  श्रीमती  ऊषा  प्रकाश  चौधरी  द्वारा  5  1982  को

 प्रस्तुत  किए  गए  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  आगे  विचार  आरम्भ  करती

 भारत  में  देवदासी  तथा  मुरली  प्रथा  को  समाप्त  करने  का  उपबंध  करने  वाले

 विधेयक  पर  बिचार  किया  जाय  ।'

 सत्यदेव  fag  भ्र पना  भाषण  जारी  रखेंगे  ।

 प्रो  सत्यदेव सि हू  :
 पिछले

 अवसर  पर  इस  विधेयक  पर  बोलते  हुए  श्रीमती

 कृष्णा  साही  ने  कहा  था  कि  विधवा  के  साथ  समाज  का  व्यवहार  बड़ा  निष्ठुर  है  ।  विधवा  रंगीन

 साड़ी  नहीं  पहन  सकती  कौर  उसको  मांस  मछली  खाने  की  अनुमति  नहीं  है  ।  मैंने  किया

 था  कि  हमारे  लाचार-विधान  पर  हमारे  खानपान  का  असर  पड़ता  है  ।  जहां  तक  मांस-मछली  के

 सेवन  का  प्रशन  इससे  हमारे  मन  में  उत्त  जना  कराती  है  ।  भारतीय  समाज  में  नारी  पतिव्रता  रहीं

 हैं  कौर  उसने  झपने  नारीत्व  की  गरिमा  ale  मर्यादा  को  अक्षुण  रखने  का  जीवन  संकल्प  लिया

 है  पिछले  दिनों  ऊर्जा  राज्य  मंत्री  श्री  चन्द्र  शेखर  सिह  जी  के  यहां  रात्रि  मोज  का  आयोजन  था  ।
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 उस  मौके  पर  श्रीमती  कृष्णा  साही  के  साथ  मुझ  भी  सम्मिलित  होने  का  मौका  मिला  था  ।  वे

 हमारे  जिले  से  जाति  हमारे  प्रदेश  से  जाती  हैं  ate  एक  संभ्रांत  परिवार  से  जाती  हैं  ।  वे  विधवा

 उन्होंने  तक  दिया  था  कि  विधवा  के  प्रति  समाज  बड़ा  निष्ठुर  है

 समाज  ऐसा  agar  नहीं  है  कि  विधवा  को  रंगीन  साड़ी  पहनने  के  लिए  कौर  मांस-मछली

 खाने  के  लिए  अनुमति  नहीं  दें  ।  लेकिन  भोज  के  अवसर  पर  मैंने  उनसे  आग्रह  किया  कि  श्राप

 शाकाहारी  हैं  या  मांसाहारी
 ।  उन्होंने  कहा  कि  मैं  शाकाहारी  हूं  ।  होना तो  यह  चाहिए  था  कि

 वे  शाकाहारी  नहीं  मांसाहारी  मछ॑ली  का  सेवन  करतीं  ।  लेकिन  कहने  में  ae  करने  में

 भिन्नता  कौर  समाज  पर  आरोप  यह  श्रवांछनीब  है  ।

 थ्री  ख़ुरोश  रावत  :  बिहार  में  ऐसा  हौ  चलता  है  ।

 सत्यदेवसिह  :  उत्तर  प्रदेश  हमें  प्र  रक्षा  देता  है  जहां  तीथंराज  प्रयाग  कौर  काशी  जैसी

 पवित्र  नगरी  हमरे  समाज  में  जिस  तरह  की  मुरली  प्रथा  है  वहू  एक  कलंक  है
 अ्रौर  घोर

 HIATT  बात  हैं  ।  एक  तरफ  तो  हम  समय  कौर  सुसंस्कृत  कहे  जाते  हैं  कौर  दूसरी  तरफ

 नारी  का  इतना  श्रपमानमय  कौर  निंदनीय  स्थान  हो  ।  Afar  गुप्त  जी  ने  अपनी  कविता

 में  नारी  का  बड़ा  ही  मार्मिक  चित्र  प्रस्तुत  किया  है  ।

 जीवन  हाय  तेरी  यही  कहानीਂ

 में  है  दूध  ate  प्राणों  में  पानी
 ''

 राज  हमारे  सुसभ्य  कौर  सुसंस्कृत  समाज  का  यह  आग्रह  है  कि  नारी  के  मर्यादित  जीवन

 को  हम  शरीर  ऊंचा  उठाएं  |  प्र नादि काल  से  ही  हम  नारी  को  श्रर्धागिनी  कहते  हैं  भ्र ौर  उसका  एक

 विशिष्ट  स्थान  है  ।  जब  तक  नारी  को  किसी  पवित्र  यज्ञ  में  हिस्सेदार  नहों  बनाया  जाता  था  तब

 तक  वह  यज्ञ  सफल  नहीं  होता  था  ।  नारी  की  कितनी  मर्यादा  भर  महिमा  हमारे  समाज  में  है  ।

 स्वतन्त्र  होने  के  बाद  भी  हमने  देखा  कि  सरकार  में  चाहे  राजकुमारी  भ्रमित  कौर  हों  या  श्रीमती

 सरोजिनी  उनका  एक  विशिष्ट  स्थान  रहा  अपना  मूर्धन्य  स्थान  ग्रहण  करने  वाली

 हमारे  राष्ट्र  की  प्रधान  मंत्री  ने  गुटनिरपेक्ष  सम्मेलन  में  भ्र पनी  एक  भूमिका  भरदा  की
 है

 ।  इससे

 ऐसा  लगता  है  कि  ada  से  लेकर  कौर  राज  तक  हमारे  समाज  में  नारी  का  कितना  महिमा मय

 कौर  गौरवपूर्ण  स्थान  है  ।  जब  समाज  में  ऐसी  मानवीय  स्थिति  है  तो  इसका  विलम्ब  तरन्त

 होना  चाहिए  |  अवचेतन  भ्रघंचेतन  या  परम्परा  से  वशीभूत  होकर  इस  प्रकार  की  प्रथा  को  अपने

 बीच  देखते  हैं  तो  यह  प्रथा  मारे  लिए  स्वधा  श्रग्राहय  इसकी  हम  निन्दा  ale  मत् सं ना  करते

 सरकार  से  प्रा ग्रह  है  कि  इस  प्रकार  का  विधेयक  लाकर  समाज  में  नारी  का  खोजपूर्ण  कौर

 गौरवपूर्ण  स्थान  भ्रमण  रखें  ।  इन  दादों  के  साथ  में  श्रीमती  ऊषा  प्रकाश  चौधरी  के  विधेयक  का

 हार्दिक  समर्थन  करता

 श्री  राजेश
 कुमार  सिह  :  उपाध्यक्ष  सही  मायने  में  यह  समाज  सनौर

 धम  के  नाम  पर  एक  बहुत  बड़ा  कलंक है
 ।  आदिवासी  ate  मुरली  प्रथा  को  तमिलनाडू  में  कानूनी

 तौर  पर  श्रवण  करार  दे  दिया  गया  लेकिन  कानून  का  इम्पलीमेन्टेशन  ara  तक  नहीं  FAT
 |
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 fat  माननीय  सदस्य  ने  यह  कहा  था  कि  कह  प्रथा  कुछ  प्रान्तों  में  चली  भा  रही  हैं  ।  मेरे  कहने

 का  प्रथ  यह  है  कि  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  यह  कहा  कि  यह  प्रथा  कुछ  प्रान्तों  में  उड़ीसा

 ale  ares  में  लेकिन  वहां  इस  पर  कोई  कानून  नहीं है
 कर्नाटक  में  तो  कानून  बना  दिया  गमा

 लेकिन  व्यावहारिक  रूप  में  कहीं  मी  यह  कानून  लागु  नहीं  इम्पारल  ट्रैफिक  daz  बना  फिर

 भी  देश  में  बंश्यावृत्ति  हो  रही  है  ate  कितनी  अझ्रमिषाप  से  व्याप्त  महिलायें  अपना  नारकीय

 जीवन  मजबूरी  में  व्यतीत  कर  रही  हैं  कानून  बेकार  पड़ा  gars  ale  उसको  बेकार  बनने  के

 के  लिये  तरह-तरह  के  गलत  तरीके  अपनाये  जाते  हैं  sa  इम्पारल  ट्र  फिक  ऐक्ट  के  मातहत

 जिन  afgatal  का  द्वार  किया  जाता  उनको  जब  रेस्क्यू  करके  रेस्क्यू  होम्स  में  भेजा  जाता

 है  तो  वहां  उनकी  हालत  alt  भी  खराब  होती  है  ।  आपको  याद  होगा  आगरा  का  एक  मामला

 सुप्रीम  कोटं  में  गया  जिस  पर  कोटे  ने  area  दिया  कि  रेस्क्यू  होम  की  हालत  की  जांच  की  जाय  ।

 पता  लगा  कि  वहां  की  हालत  तो  बहुत  ही  दयनीय  अच्छी  भली  महिलायें  वहां  रहने  के  बाद

 पागल  हो  गई  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  से  सहमत  हूं  कि  कानून  बनना  चाहिये  क्योंकि  यह  कुप्रथा  देश

 के  लिये  एक  श्रभिषाप  ale  कलंक  जहां  धम  के  नाम  पर  ऐसी  स्थिति  हो  सरकार  ate
 समाज

 उसके  लिये  कुछ  व्यवस्था  aaa  करें  जो  कि  कारगर  हो  ।  नगर  समुचित  व्यवस्था  नहीं  की  जाती

 तो  यह  हमारे  लिये  दम  की  बात  है  ।  इसलिये  मैं  चाहूंगा  कि  ऐसा  कानून  इम्पारल  ऐक्ट  के

 अन्तर्गत  ही  लाया  जाय  रोक  उसमें  ऐसी  व्यवस्था  निहित  हो  कि  प्रत्यक्ष  या  भ्र प्रत्यक्ष  रूप  से  वेश्यावृति

 के  लिए  जो  काम  किया  जाता  है  उसको  सक्षम  तरीके  से  रोका  जाय  ।  भघंविदवास  के  वशीभूत  होकर

 देवदासी  के  नाम  पर  कुछ  लोग  अपनी  बच्चियों  को  दे  देत ेहैं  we  फिर  धर्म  के  तथाकथित

 ठेकेदार  उसका  गलत  इस्तेमाल  करते  हैं  कौर  बाद  में  ऐसी  महिलाओं  को  कलकत्ता  शादी

 बड़े  शहरों  में  पहुंचा  दिया  जाता  ऐसी  स्थिति  को  रोका  जाय  ।  इसमें  एक  प्रश्न  कौर  श्र  जाता

 है  इम्पारल  ट्रै  फिक  ऐक्ट  में  इतनी  खासियां  हैं  कि  लोग  पकड़  जाते  हैं  कौर  उनको  बेल  मिल

 जाती  है  कौर  रेस्क्यू  होस  में  उस  महिला  की  बदतर  हालत  हो  जाती  कौर
 में  जाकर

 aa  महिला  कोई  ऐवीडेंस  कोटे  में  नहीं  दे  पाती  ।  इसलिए  सामाजिक  ae  सरकारी  दो  प्रदान

 उठते  हैं  कौर  सरकार  को  चाहिये  कि  इनके  पुनरुद्धार  के  लिये  ऐसी  योजना  उनके  बच्चों

 की  शिक्षा  की  व्यवस्था  की  समाज  में  उनको  पुरःस्थापित  करने  की  व्यवस्था  हो  तभी  इस

 कुप्रथा  को  रोका  जा  सकता  अन्यथा  नहीं  ।  यदि  श्रापने  ऐसा  नहीं  किया  तो  केवल  कानून  बनाने

 से  ही  काम  नहीं  चलेगा  |  कौर  उनका  उद्धार  नहीं  कौर  जो  इस  तरह  की  गन्दगी  फलाना

 चाहते  हैं  वह  फैलाते  रहेंगे  ।  इसलिए  एक  सक्षम  कानन  इम्पारल  ट्रै  फिक  ऐक्ट  को  संशोधित  कर  कें

 भी
 लाया

 जा  सकता
 है

 जिसको  सारे  देश  पर  लागू  किया  जाय  ।

 aa  मैं  माननीया  सदस्या  के  बिल  का  स्वागत  करता  लेकिन  सरकार  को  चाहिये  वह

 संशोधन  करके  कोई  ऐसा  सक्षम  बिल  लाये  जिससे  यह  देश  में  भ्रमर  जो  बदनाम  धब्बा  लगा

 gare  यह  समाज  से  मिट  सके  कौर  धर्म  नाम  पर  जो  वौमत्स  रूप  में  महिलायें  का  शोषण  हो

 रहा है  यह  रुक  सके  ।  सरकार  ऐसा  कोई  सक्षम  कानून  लाने  का  प्रयास  करना  चाहिए  जिसमें

 उनके  बच्चों  के  रिहैबिलिटेशन  की  व्यवस्था  सरकार  को  ऐसी  कोई  योजना  बनानी  चाहिये  ।

 जिन्हें  समाज  स्वीकार  नहीं  करना  चाहता  उन्हें  प्रतिष्ठित  कराने  के  लिए  सरकार  फिर

 समाज  को
 प्र गु वाई  करनी  चाहिये  ।
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 नाभा

 श्री  चन्द्रपाल  शालिनी  :  उपाध्यक्ष  देवदासी  ate  मुरली  प्रथा  को  समाप्त

 करने  से  सम्बन्धित  जो  विधेयक  श्रीमती  ऊषा  sara  चौधरी  ने  प्रस्तुत  किया  है  उनके  लिये  मैं

 उनको  कोटि  कोटि  धन्यवाद  देता  हूं  ate  स्वागत  करता  हू  कि  इतने  अहम  विषय  पर  इस  सदन

 के  सामने  aaa  विचार  रखे  हैं  ।  देवदासी  शर  मुरली  प्रथा  हमारे  देश  में  प्राचीन  काल  से  चली  gr

 रही  जिसे  नगर  मैं  यह  कहूं  कि  यह  हमारी  सभ्यता  ate  संस्कृति  के  नाम  पर  कलंक  है  तो

 शायद  बुरी  बात  सहीं  होगी  ।  धम  की  झ्राड़में  यह  प्रथा  पनपती  चली  श्र  रही  है  ।

 पूरे  देश  में  ऐसा  कोई  प्रान्त  या  जगह  नहीं  जहां  इस  तरह  की  प्रथा  किसी  न

 किसी  रूप  में  विराजमान  न  हो  लेकिन  गोवा  ate  उड़ीसा  में  खासतौर

 से  यह  प्रथा  बुरी  तरह  से  प्रचलित  si  नगर  यह  कहा  जाये  कि  आजादी  के  are  नौ  इस  वात

 अपनी  जगह  पर  सही  है  |

 एक  जमाना  जब  हम  गुलाम  लेकिन  स्वतंत्रता  के  बाद  जब  हमें  श्राभास  हुआ  कि

 हम  मी  संसार  में  कुछ  है  तो  इस  प्रथा  को  समाप्त  करने  के  लिये  कम-से-कम  कुछ  प्रभावी  कदम

 हमें  उठाने  चाहिये  थे  ।  कुछ  लोगों  का  इरादा  कानून  बनाकर  इसको  सांविधानिक  रूप  से  समाप्त

 करने  का  है  तो  मैं  समझता  हूं  कि  संविधान  में  कानून  की  ही  पूरी  जिम्मेदारी  नहीं  इसका  सीधा

 सम्बन्ध  जनता  से  कौर  जनता  की  भावना  से  है  ।  सामाजिक  र  सास्कृतिक  दृष्टि  से  नगर  हम

 इसे  कुप्रथा  ध्रोर  कलंक  मानते  हैं  तो  समाज-सेवी  संस्थाओं  को  स्वयं  ही  जनता  की  राय  लेकर  इसे

 समाप्त  करने  के  लिये  ary  arar  चाहिये  ।

 15.57.  शेजवात्कर  पीठासीन  हुए )

 देवदासी  प्रथा  की  एक  मिसाल  में  देना  चाहता  हूं  कर्नाटक  के  बेलगांव  जिले  में  एक  स्थान  पर

 बे लम्मा  का  मंदिर  है  ।  वहां  हर  पुरणांमासी  को  बहुत-सी  गरीब  लड़कियों  कौ  देवदासी  बनाकर

 लाया  जाता
 लेकिन

 माघ  मास  को  पुर्णा
 मासी  कों  5,6  हजार  लडकियों  को  वहां  देवदासी  बनया

 जाता  है  ।  आजादी  के  बाद  कर्ब  तक  ढाई  लाख  देवदासियां  वहां  बनाई  जा  चुकी  हैं  ।  इस

 तरह  का  रिवाज  दूसरे  स्थानों  पर  भी

 चम  के  नाम  पर  इस  तरह  की  प्रथा  पनपने  के  लिये  मैं  उन  लोगों  को  दोषी  ठहराऊंगा

 जोमंदिरों  की  व्यवस्था  करते  चाहे  वे  वहां  के  पंडे-पुजारी  हों  चाहे  उनके  दलाल  चाहे  गांव

 के  बड़े  जमीदार  हों  ।  वे  लोग  देवदासियों  को  भ्र पने  भोग  की  व्यवस्था  THAT  उनका  प्रयोग

 करते  हैं  ।  नतीजा  यह  होता  है  कि  जवानी  में  वह  बाजार-हार  में  झपना  राज्य  व्यतीत  करती  हैं

 कौर  जब  उनकी  उम्र  ज्यादा  हो  जाती  है  तो  उनका  जीवन  नारकीय  कौर  तरस  खाने  लायक  हो

 जाता  है  ।

 हमारे  देश  में  वेश्यावृत्ति  भी  एक  ज्वलन्त  समस्या  है  ।  जो  सदियां  वेश्यावृत्ति  में

 चली  जाती  हैं  वह  उसे  अपना  पेशा  बना  लेती  हैं  कौर  वह  तो  कुछ  धन  जीत  कर  लेती  हैं  जो

 कि  उनके  बुढ़ापे  या  संकट  के  पास  काम  जाता  लेकिन  ये  देवदासियां  इस  लायक  भी  नहीं  रहतीं

 क्योंकि  सामाजिक  ate  धार्मिक  दुष्टि  से  शोषण  किया  जाता  है  जिससे  उनका  जीवन

 पायल  हो  जाता  है  कौर  वह  किसी  दीन  की  नहीं  रहती  |
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 ि  ि  ि  सदस्

 मेरा  अनुरोध  है  कि  पूरा  सदन  इस  गंभीर  समस्या  पर  गहराई  से  विचार  मनन  करे

 कौर  इस  प्रथा  को  समाप्त  करने  के  लिये  जहां  एक  तरफ  कानून  बनाया  जाये  agi  समाजिक

 संगठनों  को  भी  इस  कुरीति  को  दूर  करने  के  लिये  ait  आना  चाहिये  ।  बहुत  से  देशों  में

 वृत्ति  को  कानूनी  रूप  दे  दिया  गया  है  ।  वहां  प्रास्टीट्यूस  को  लाइसेंस  दिए  जाते  हैं  ।  लेकिन  यह

 व्यवस्था  भारत  में  नहों  भ्रोर है  तो  बहुत  कम  जगह  पर  ।  इस  तरह  की  सामाजिक  बुराइयों

 का  बरसर  भ्रच्छे  खानदान  की  बहन-बेटियों  पर  भी  पड़ता  है  ।  सरकार  से  मेरा  निवेदन  है  कि  वह

 स्वय  इस  प्रकार  का  बिल  लाएं  कौर  उसको  पास  जिससे  यह  कुप्रथा  खत्म  हो  |

 मैं  समझता  हूं  कि  हुम  सब  लोगों  को  पार्टी-पालिटिक्स  से  ऊपर  उठ  जात-बिरादरी

 सनौर  घर्म  से  ऊपर  उठ  इस  बारे  में  एकमत  हो  कर  my  grat  चाहिए  कौर  इस  तरह  का

 कानून  बनाने  दौर  उसे  कार्यान्वित  करने  में  सरकार  के  साथ  सहयोग  करना  चाहे  हम

 किसी  भी  जाति  या  सम्प्रदाय  के  हों  हमें  सामाजिक  संगठनों  के  रूप  में  इस  कुरीति  के  खिलाफ

 प्रचार  करना  चाहिए  जिससे  उन  महिलाओं  की  जिन्दगी  बर्बाद  होने  सें  बच  जो  इस  देश  की

 aval  नागरिक  बन  सकता हैं  कौर  इस  देश  का  नम  रोशन  कर  सकती  हैं  कौर  प्राचीन  काल  से

 श्र  रहा  यह  कलंक  का  टोका  हमारे  देश  कौर  समाज  के  माथे  पर  से  मिट  जाए  ।

 ag  बिल  लाने  के  लिए  मैं  माननीय  सदस्या  को  धन्यवाद  देता  हूं  ।  मुझे  मालूम  है  कि  एक

 प्राईवेट  मेजबां  बिल  होने  को  वजह  से  यह  पास  नहीं  होगा  ।  लेकिन  इसके  द्वारा  इस  सदन  के

 ae
 माननीय  सदस्यों  को  मानना  THE  टुट  ।  इन  सदन  के  माननी  सदस्य  पूरे  देश  का  प्रतिनिधित्व

 करते  इस  तरह  पुर  ea  को  भावनाएं  यहां  पर  जाहिर  हो  रही  हैं  ।  इस  लिए  मेरा  भ्रामरी  है  कि

 सरकार  स्वयं  इस  तरह  का  विल  लाए  wie  इसको  सबे-सम्मति  पास  जिससे  इस  कुप्रथा

 को  facia  के  लिए  एक  प्रभावी  कदम  उठाया  जा  सके  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  घन्यवाद  देता  हूं  कि  श्राप  TH  बोलने  का  मौका  दिया

 झोर  इस  बिल  का  समान  करता  हूं  ।

 *  को  पलानी  छप्पन  :  मैं  अपने  दल  द्रविड़  सुनेत्र  पीएम  की  भ्रांत  से

 देवदासी  ale  मुरली  प्रथा  )  विधेयक  जिसे  माननीय  महिला  सदस्या  श्रीमती  ऊषा  प्रकाश

 चौधरी  ने  पुरःस्थापित  किया  को  पुरा  सेन  प्रदान  करता  हूं  ।

 देवदासी  प्रथा  को  उन  राजाओं  और  जो  कि  हमारे  देश  के  विभिनन

 राज्यों  में  राज्य  करते  के  समय  में  लागू  किया  गया  था  ।  देवदासियों  मनोरंजन  का  साधन

 नहीं  थीं  ।  वे  राज्य  में  सम्मानित  नागरिक  होती  थों  ।  वे  नाट्य  ate  संगीत  में  भी  पारंगत  होती

 थीं  ।  राजयों  कौर  राजकुमारों  महलों  में  मनोरंजन  करने  के  चूकि  वे  देव ताशों

 को  समर्पित  होती  इसलिए  वे  मन्दिरों  में  भी  गाती  तथा  नृत्य  करती  थीं  ।  उनके  समक्ष  कोई

 वित्तीय  समस्या  नहीं  होती  थी  ।  देवदासियों  को  गरीब  नवदीं  होने  दिया  जाता  था  ।

 ——

 जसे-जेसे  समय  बीतता  गया  कौर  उन्हें  गरीबों  की  समस्या  का  सामना  पड़ा  at

 *  तमिल  में  दिए  गये  भाषण  के  ग्वार  जी  अनुवाद  का  feat  रूपान्तर  ।

 डे
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 उन्हें  वेश्यावृति  अपनाने  को  बाध्य  होना  पड़ा  ।  मुझे  यह  कहने  में  कोई  PT  नहीं  है  कि  मन्दिर

 जातिवाद  फिर  वेश्यावृति  जेसी  अन्य  सामाजिक  बुराइयों  को  स्रोत  ब्रन  गये  ।  यह  अनुभव

 करते  हुए  इस  सामाजिक  बुराई  से  कानूनी  शक्ति  से  भी  लड़ा  जाना  1939  में  मद्रास

 राज्य  में  राजा  जी  सरकार  ने  देवदासी  प्रथा  के  उत्पादन  के  लिए  लाए  गये  कीनिया  को  स्वीकार

 कर  लिया  जिसे  मद्रास  विधान  परिषद  ar  सदस्या  श्रीमती  मुघुलक्ष्मी  ने  संचालित  किया  था  ॥

 स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  बाद  सामाजिक  परिस्थितियों  ने  मी  विधायी  प्रभाव  को  कम  कर  दिया

 था  ।  वेश्यावृति  गरीबी  के  शिकंजे  से  बच  निकलने  का  मार्ग  बन  गई  ।  दुर्भाग्य  राज  भी  घामिक

 nee  विश्वास  का  अटल  साम्राज्य  हमारे  बेश  के  कुछ  भागों  में  छाया  garg  ।  कर्नाटक  के  शिमाला

 जिले  में  येल्लम्मा  देवी  को  समिति  एक  मन्दिर  है  ।  इस  देवी  के  भक्तगण  झपने  परिवार  को  सब

 से  बड़ी  बेटो  को  देवी  को  ध्रपंण  कर  देते  हैं  ।  येल्लम्मा  के  वार्षिक  महोत्सव  पर  कुमारी  लड़  कियों

 को  मंदिर के  महोत्सव  में  नंगा  ले  जाया  जाता  है  कौर  सरपंच  उत्सव  के  बाद  उन्हें  बेइ्यावृत्ति  का  प्रथम

 पाए  पढ़ाया  जाता  है  ।  जो  ब्यक्ति  लड़की  को  ले  जाता  है  उस  पर  कोई  नैतिक  बयान  नहीं  होता

 है  लड़को  उसके  सहवास  से  जो  बच्चे  पदा  करती है  उनके  लिए  लड़की  का  उस  व्यक्ति  पर  कोई

 विधिक  दावा  मी  नहीं  होता  जब  रूप  का  जादू  हट  जाता  है  तो  वह  ब्यक्ति  उसे

 वेश्यावृत्ति  के  कायुक  लोगों  के  लिए  छोड़कर  चला  कलकत्ता  कौर  दिल्‍ली  जेसे

 महानगरों  में  वेश्यावृति  के  ass  हैं  ।  दिल्‍ली  में  रोड़  पर  नाचने-गाने  वाली  लड़कियों  का

 एक  संघ  है  जो  कि  पंजीकृत  भी  है  ।  इन  नगरों  के  बड़े  होटलों  में  धीरे  नतंकियां  होती  हैं  जो  कि

 भ्राघुनिक  वेश्यावृति  की  एक  किस्म है
 ।  ग्रामीण  क्षत्रों  की  जी-तोड़  गरीबी  वहां  को  युवतियों  को

 देश  में  सामाजिक  बुराई  के  इन  केन्द्रों  की  ame  खींचती  है  ।

 इसके  करती  मामूली  अपराध  करने  वाली  महिलाश्रों  को  भी  जेल  भेज  दिया  जाता  है  ।

 जेलों  में  उनको  कोई  संरक्षण  प्राप्त  नवदीं  होता  है  ।  पुरुष  सह-कैदी  उन्हें  हर  प्रकार  की  ज्यादतियों

 का  देकर  बनाते  हैं  ।  जब  वे  बाहर  भाती  हैं  तो  पुलिस  भी  उनके  साथ  मनमानी  करती  है  उसके

 बाद  वे  इन  महिला भों  के  नंगे  तथा  रंगीन  फोटो  लेते  हैं  ।  ale  उन्हें  अरब  देशों  को  भेज  देते  है  ।

 उनमें  से  कुछ  को  अरब  देशों  को  निर्यात  कर  दिया  जाता  सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करना

 चाहियें  कि  महिला-कंदियोंको  उचित  संरक्षण  प्रदान  किया  जाए  ।  उन्हें  समाज-विरोधी  तत्वों  से

 बचाया  जाना  चाहिये  ।

 wa  मैं  तमिलनाडू  की  देन  का  वर्णन  करता  हूं  ।  कंकर  शरीर  विजयन  राजयों  को  महिला ग्र ों

 का  अपमान  करने  के  बाद  हिमालय  में  छुपने  के  लिए  बाध्य  होना  पड़ा  था  ।  परन्तु  उनका  पीछा

 करके  उन्हें  वहाँ  पकड़  लिया  गया  था  ।  उन्हें  तमिलनाडु  में  भारी  पत्थर  होकर  लाने  का  काम  दिया

 गया  था  जहां  पर  उन्हें  हमारे  देश  में  नारी  पवित्रता  की  प्रतीक  के  रूप  में  सामान्य  जानी  जाने

 बाली  की  प्रतिमा  गढ़ने  में  प्रयोग  में  लाया  गया  ।  इस  देश  में  40  करोड़  लोग  गरीबी

 रेखा  से  नीचे  जीवन  व्यतीत  कर  रहे  हैं  जिनकी  औसत  दैविक  ara  75  पैसे  है  ।  योजना  आयोग

 ने  यह  स्वीकार  किया  है  ।  स्वाभाविक  है  कि  नारी  को  अन्य  साधनों  से  अपनी  जीविका  कमाने  के

 लिए  बाध्य  होना  पड़ता  है  ।  गरीबी  उन्हें  वेश्यावृत्ति  कौ  we  खींचती  है  ।  मैं  इसका  उल्लेख  इस

 लिये  कर  रहा  हूं  क्योंकि  मैं  इन  पददलित  लोगों  के  श्रमिक  उत्थान  की  तात्विक  श्रावदयकता
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 प  र  बल  देना  चाहता  हूं  ।  हम  इसको  केवल  सामाजिक  ae  कानूनी  दबाव  से  हल  नहीं  कर  सकते

 हमरे  गरीब  लोगों  के  प्राचीन  उत्थान  को  हमें  उच्च  प्राथमिकता  प्रदान  करनी  चाहिये  ।

 इस  बुराई  का  उन्मूलन  करने  के  लिए  अ्रनेतिकपष्य  व्यापार  विधेयक  में  समुचित

 करना  चाहिये  |

 झपने  मारा  को  समाप्त  करने  से  पुर्व  मैं  ऐसी  महिलाओं  बच्चों  जो  भौतिक  रुप  से  जन्म

 सेते  हैं  के  पुनर्वास  कार्यक्रम  की  आवश्यकता  पर  भी  भी  जोर  देना  चाहता  हं  ।  उनको  समाज  की

 उपेक्षा  तथा  नियंता  का  शिकार  नहीं  बनाया  जाना  चाहिए  ।

 में  श्रीमती  ऊषा  प्रकाश  चौधरी  के  विधेयक  का  समय
 न  करता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  इस  विधेयक  का  निर्धारित  समय  16-17  बजे  समाप्त  हो  जायेगा  ।

 सदन  की  क्या  राय  है  ?  मंत्री  महोदय  को  मी  वादविवाद  में  भगा  लेना  है  तथा  प्रसाद  को

 उनका  उत्तर  देना  है  ।  हम  इस  को  कितने  समय  तक  बढ़ायेंगे  ?

 श्री  सत्यनारायण  राब  :  45  मिनट  तक

 सभापति  महोदय  :  श्री  विधि  चन्द्र  जन  तथा  श्री  रावत  पर  बोलना-चाहते  हैं  ।  मंत्री

 जी  भी  कुछ  समय  लेंगे  ।  हम  इसको  17.00  बजे  तक  समाप्त  कर  देगे  ।  यह  ठीक  रहेगा  ।

 श्री  बृद्धि  चन्द्र  जन  :  सभापति  श्रीमती  ऊषा  प्रकाश  चौधरी  ने  इस

 विधेयक  को  यहां  पर  प्रस्तुत  करके  समाज  में  फेली  इस  कुप्रथा  की  कौर  सारे  देश  का  ध्यान

 श्रावित  किया  है  ।  हमारे  देश  में  सामाजिक  कुरीतियां  हैं  ।  इन  सामाजिक  कुरीतियों  को  मिटाने

 के  लिए  हमारे  देश  में  बड़े  बड़े  नेता  पदा  हुए  ale  उन्होंने  इनको  मिटाने  का  प्रयास  किया  ।  पहले

 हमारे  देश  में  सती  प्रथा  विद्यमान  थी  ।  उस  प्रथा  को  मिटाने  में  राजा  राम  मोहन  राय  ने  बहुत

 महत्वपूर्ण  भाग  wart  किया  ।  कार्य  समाज  ने  भी  समाज  सेबा  का  काय  किया है  ।  स्वामी  दयानन्द

 जी  ने  इस  देश  में  महत्वपूर्ण  कायें  करके  राष्ट्र  के  समक्ष  सेवा  का  एक  आदेश  प्रस्तुत  किया  ।

 दुःख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  हम  लोगों  का  झ्राक्षण  राजनीतिक  की  तरफ  समाज  सेवा

 की  कौर  हमारा  शझ्राकषंरा  नही ंहै  ।  निष्ठावान  सामाजिक  कायंकर्ताश्रों  की  बहुत  ही

 WATTHAT  जब  तक  निष्ठावान  सामाजिक  कार्यकर्ता  कार्य  नहीं  हैं  मदान  में  नहीं

 ald  तब  तक  ये  कुरीतियां  बन्द  नहीं  हों  सकती हैं
 ।  हमारे  इस  देश  में  श्रत्घविश्वास  है  ।  हमारे

 देश  में  धम  का  उपयोग  इस  प्रकार  से  किया  जा  रहा  जिससे  लगता  है  कि  वह  वास्तव  में  सही

 घर्म  नहीं  है  ।  देवदासी  की  कुप्रथा  एक  प्रकार  से  सामाजिक  कुप्रथा  है  ।  जो  गरीबी  कौ  रेखा  से

 नीचे  लोग  अनुसूचित  जाति  ote  जनजाति  के  लोग  उन्हीं  में  ही  यह  कुप्रथा  है  ।  प्रशन  यह

 है  कि  ag  कुप्रथा  इनमें  कयों  हैं  ।  पहले  हमारे  समाज  का  ढांचा  इस  प्रकार  का  है  था  कि

 पुजारी  अनुसूचित  जाति  ate  जनजाति  के  लोगों  का  शोषण  करते  थे  ।  उनको  दबाकर  रखते  थे  ।

 मंदिर  में  कन्या  को  देव  झ्र ौर  देवता  के  नाम  से  समर्पित  कर  दिया  पौर  उस  कन्या  का  किस  प्रकार

 से  भोग  की  वस्तु  मानकर  उपयोग  किया  यह  हमारे  समाज  के  लिए  कलंक  की  बात  है  ।

 इसके  बारे  में  पहले  ध्यान  मंसूर  के  राजा  का  गया  कर्नाटक  की  सरकार  का
 महा  राष्ट्र

 की  सरकार  का  ।  उन्होंने  कानून  बनाए  हैं  ौर  यहां  भी  विधेयक  प्रस्तुत  fear  गया  है  ।  इन
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 कानूनों
 के  बनाने  से  समस्या  का  समाधान

 नहीं  हो  सकता  जब  तक  समाज  में  निष्ठावान

 कार्यकर्ता  सामने  नहीं  तब  तक  इस  कुप्रथा  को  समाप्ति  नहीं  होगी  ।

 हमारे  इस  देश  में  जो  महत्वपूर्ण  भूमिका  war  कर  रहे  वे  हैं  सिनेमा  ।  उससे  हिसा  की

 प्रकृति  को
 बल  मिलता है

 ।  उससे  aaa  की  कुप्रवृत्ति  को
 बल  मिलता है

 ।  मैं  यह  समझता  हूं  कि

 सिनेमा  समाज  में  एक  महत्वपूर्ण  भूमिका  wal  कर  सकता  लेकिन  वह  हम  प्रयास  नहीं  कर  रहे

 कोई  भी  प्रयास  नहीं  कर  रहा  गवर्नमेंट  को  समाज  की  सुरक्षा  के  लिए  इस  प्रकार  की

 फिलमें  बनानी  ताकि  इन  कुरीतियों  को  निपटाया  जा  सके  ।  यदि  इस  संबंध  में  सरकार

 प्रयास  करती  तो  ag  बहुत  ही  बड़ी  सेवा  होगी  ।  इस  देवदासी  कुप्रथा  के  लिए  भी  फिल्में  बनाई

 जा  सकती  है  ।  सती-प्रथा  के  बारे  में  मी  फिल्में  बनाई  जा  सकती  हैं  ।  दहेज  कुप्रथा  के  बारे  में  भी

 फिल्में  बनाई  जा  सकती  हैं  ale  फिल्में  बहुत  ही  शभ्रच्छी  भूमिका  war  कर  सकती  हमें  हमरी

 जनता  को  प्रशिक्षित  करना  होगा  ate  उन्हें  रूढ़िवाद  से  निकालना  होगा  कौर  उन्हें  वैज्ञानिक

 दृष्टिकोण  श्रपनाने  के  लिए  प्र  रित
 करना  होगा  ।  तभी  जाकर  हम  इस  कुप्रथा  को  बन्द  कर  सकते

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  महाराष्ट्र  ग्रोवर  कर्नाटक  ने  कानून  बनाया  तो  कितने  लोगों  ने  मुकदमें

 किए  ?  बहुत  ही  कम  मुकदमे  किए  गए  हैं  ।  मेरे  रुपाल  से  एक  भी  मुकदमा  सामने  नहीं  पाया  है  ।

 इस  प्रकार  कों  कुप्रथा  कि  हजार  आदमी  माहू  को  पूर्णिमा  के  दिन  देवी  को  समिति  करते

 हैं  कौर  हजारों  लोग  देखते  रहते  लेकिन  कोई  कयंवाह्दी  नवदीं  करता  है  ।  यह  समाज  की  बड़ी

 भारी  कमजोरी  है  ।  इस  प्रकार  की  कुप्रथाएं  को  मिटाने  के  लिये  हमें  प्रयास  चाहिये  ।  मैं

 राजनीतिज्ञो  से  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  वे  राजनीतिक  क्षत्र  भें  तो  काम  करें  ले।कन  उस  के

 साथ  उन  को  सामाजिक  क्षत्र  में  भी  काम  करना  चाहिये  तथा  इन  सामाजिक  कार्यों  को  कर  के

 उन्हें  समाज  कौ  रचना  में  अपनी  विशेष  भूमिका  सदा  करनी  चाहिये  ।.

 हम  इतने  स्वार्थी  बन  गय  हैं  कि  हमारा  कोई  भी  क।य  स्वार्थ  से  अछूता  नहीं  होता  है  ।

 हममें  निस्वार्थ  की  भावना  समाप्त  हो  गई  हम  ने  पहले  भी  नारी  को  सत्कार  नहीं

 सम्मान  नहीं  इज्जत  नवदीं  दी  ।  हुम  ने  ata  संविधान  के  eat  नारी  को  बराबर  का  स्थान

 दिया  परन्तु  इस  का  कार्यान्वयन  करना  एक  महत्व  का  काय  है  झोर  इसके  लिये  झ्रावइ्यकता

 है  कि  हम  इस  प्रथा  को  inert  के  इस  कुरीति  को  मिटाने  के  लिये  समाज  की  अ्रघिक  से

 अघिक  सेवा  करें  तथा  इस  प्रकार  की  सामाजिक  सवा  को  टीम  गांव-गांव  में  नगरों  मे  बने

 झोर  वे  टीमें  इस  समाज  क  काय  को  झपने  हाथ  में
 ले  तभी  इस  प्रकार  की  कुरीति  बन्द  हो  सकती

 है  |

 भी  कुमोद  रात  ( Haatgt )  :  भधिप्ठाता  मैं  बहन  ऊषा  प्रकाश  चौधरी  जी  को

 साधुवाद  देता  उन्होंने  बहुत  बड़ी  सामाजिक  समस्या  के  संदर्भ  में  इस  सदन  का  ध्यान

 प्रकृष्ट  किया है  |  वास्तव  में  हमारे  देश  के  इन्दर  जहां  वर्षों  से  गरीबी  aifaqea  रहा

 गरीबी  के  साथ-साथ  wea  विश्वास  कौर  अ्रशक्षा  इसके  मुख्य  कारा  हूँ  ।  राज  हमारी  सरकार

 का  ध्यान  गरीबी  कौर  प्रशिक्षा  को  दूर  करने  में  लगा  हुमा है  भ्रांत  हम  तराशा  करते  हैं  कि  धीरे-धीरे

 जो  सामाजिक  भ्रस्धविश्वास  हमारे  weet  व्याप्त  समाज  के  अन्दर  व्याप्त  वे  भी  टूर

 मगर  इसके  लिए  जरूरत  है  कि  हम  राजनीतिक  श्रात्दोलन  के  साथ-साथ  अपने  देश  के  अ्रन्दर
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 सामाजिक  ग्रात्दोलन  at  संगठित  कर  ।  राष्ट्रपिता  महात्मा  गांधी  स्वाधीन  की  लड़ाई  में

 जहां  राजनीतिक  पक्ष  उजागर  वहां  सामाजिक  कुरीतियों  के  खिलाफ  भी  उन्होंने  मुहिम

 प्रारम्भ  को  ।  लेकिन  आजादी  के  बाद  इस  तरफ  हमारा  ध्यान  नहीं  गया  ।  हमने  अपने

 नीतिक  ध्रौर  शारीरिक  दर्शन  पर  बहुत  काम  करने  की  कोशिश  मगर  जो  सामाजिक
 कुरी  तियों

 का  पहलु  था  उसको  नकार  दिया  ।  राज  कोई  राजनीतिक  दल  ऐसा  नहीं  है  जो  सामाजिक

 कुरीतियों  के  खिलाफ  कुछ  मी  कहने  का  साहस  करता  है  ।  हम  agar  अपने  स्वार्थ  के  कारण

 सामाजिक  कुरीतियों  पर  हमला  करने  से  कतराते  हैं  ।  यदि  किसी  मंदिर  का  कोई  मठाधीश  अपने

 यहां  किसी  कुरीति  को  चलाता है  या  इस  तरह  की  कोई  ग्रुप  कुरीति  या  प्रथा  को  बढ़ावा  देता

 तो  उसे  स्थानीय  लोगों  के  खिलाफ  हम  कोई  Olea  संगठित  नहीं  करते  या  यह  कहें  कि

 राजनीतिक  नेता  संगठित  नहीं  कर  क्योंकि  उन्हें  डर  लगता  है  कि  कहीं  बह  मठाधीदा  उस

 क्षेत्र  मे ंउनका  राजनी  तिक  प्रभाव  कम  न  कर  दे  ।  सभापति  मैं  प्रापके  माध्यम

 से  समी  राजनीतिक  दलों  से  प्रार्थना  करना  चाहूंगा  कि  अपने  राजनीतिक  कार्यों  के  साथ-साथ

 हम  को  सामाजिक  कुरीतियों  के  खिलाफ  भी  प्रहार  करना  चाहिए  ।  इस  दौरान  हमारी  पार्टी

 ने  इस  पक्ष  की  दौर  ध्यान  दिया  है  चाहें  दहेज  प्रथा  के  खिलाफ  संघ  को  बात  हो  या  अन्य

 सामाजिक  कुरीति  के  खिलाफ  संघर्ष  बात  हमारी  कांग्रेस  पार्टी  दौर  युवक  कांग्रस  इस

 दिशा  में  art  बढ़  कर  रही  इसी  प्रकार  भ्र ौर  पार्टियों  के  भी  युवा  संगठन  हैं  ।  वे  पार्टियां  भी

 झर  उनके  युवा  संगठन  मी  इस  मामले  में  सहयोग  करें  ।  अगर  सभी  सहयोग  करते  हैं  तो  निश्चित

 तौर  पर  इन  सामाजिक  कुरीतियों  का  उन्मूलन  किया  जा  सकता  है  ।  हम  इस  मामले  में  सरकार

 के  साथ  सहयोग  कर  सकते  हैं  ।

 हमारी  सरकार  ने  सामाजिक
 कुरी  रियों

 को  दूर  करने  के  लिए  बहुत  से  कानून  बना  रखे

 इनमें  एक  सिर  शन  श्राफ  इम्मोरल  ट्र  फिक  एक्ट  भी  है  !  इस  एक्ट  का  इम्प्लीमेन्टेशन  स्टेट

 गवर्नमेंट  के  हाथों  में  इस  कानून  को  लागू  करने  में  स्टेट  गवर्नमेंट  कोई  दिलचस्पी  नहीं

 लेती हैं  ।  इस  एक्ट  के  तहत  यदि  कोई  पकड़-धकड़  होती  भो  है  तो  बाद  में  छोड़  दिया  जाता  है  ।

 वे  लड़कियां  फिर  वही  काम  शुरू  कर  देती  हैं  जिसको  कि  वे  पहले  करती  जहां  इस  एक्ट

 का  इफेक्टिवली  इटली  मेंटेन  होना  चाहिए  वहीं  सेंट्रल  गवर्नमेंट  कौर  राज्य  सरकारों  द्वारा  उन

 लड़कियों  के  पुनर्वास  कौ  व्यवस्था  मी  होनी  चाहिए  जो  कि  इस  इम्मोरल  एक्ट  में  फंस  गई  हैं  ।

 केवल  कानून  बना  देने  से  भी  इस  समस्या  को  दूर  नहीं  किया  जा  सकता  है  |

 देवदासी  लड़कियों  या  वेश्यावृत्ति  करने  लड़कियों  को  वहां  से  करके  alt  कुछ  दिनों

 तक  सुधार  घरों  में  रखने  के  बाद  फिर  उनको  छोड़  देंगे  तो  क्या  समाज  उनको  अ्रपनाने  को  तेयार

 होगा  i  इस  काम  के  लिए  बहुत  कुछ  बजट  भी  रखा  जाता  है  ।  लेकिन  उसका  दुरुपयोग  होता

 जितने  at  श्रापके  डेस्टीच्यूट्स  होम  हैं  उनमें  पहले  से  ही  मठाधीशों  का  प्रभाव  है  ।  कुछ  लोगों  का

 उन  पर  झ्राधघिपत्य  है  ।  जो  लड़कियां  वहां  कराती  बे  उनसे  ale  भी  इम्मोरल  काम  कराते

 aaa  स्वार्थ  के  लिए  उन  लड़कियों  का  प्रयोग  करते  हैं  ।  जितना  बजट  इस  काम  के  लिए  रखा

 जाता  उसका  उपयोग  ऐसी  लड़कियों  के  सुधार  के  लिए  न्‌  होकर  चंद  व्यक्तियों  के  सुधार  के

 लिए  होता  है  ।  सरकार  इस  कायें  के  लिए  जितनी  भी  राशि  रखती  जितनी  भी  मदद  करती

 273



 देवदासी  alt  मुरली  प्रथा  (  उन्मूलन  विधेयक  8  1983

 है  उस  राशि  के  उपयोग  में  att  मदद  के  संचालन  में  राजनीतिक  कार्यकलापों  की  भी  मदद  ली

 जानी  चाहिए  ।

 मेरा  यह  मी  कहना  है  कि  जितना  रुपया  सरकार  इस  काम  के  लिए  जब  खच  कर  रही

 है  वह  ना  काफी  है  ।  इस  राशि  को  बढ़ाया  जाना  चाहिए  |  यह  बहुत  पुण्य  का  काम  है  ।  इस  काय

 के  लिए  देश  की  राज्य  सरकारों  को  भी  मदद  जानी  चाहिए  ।  मगर  यह  कार्य  जाप  राज्य

 सरकारों  पर  छोड़  देंगे  तो  वे  इस  कार्य  को  करने  के  लिए  रांगे  नहीं  mad  ।  वे  पैसों  को  कमी

 का  बहाना  बना  कर  पीछे  हट  जाए गी  ।  इसलिए  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  कहना  चाहूंगा  कि

 उनके  मंत्रालय  द्वारा  जो  राशि  इस  कार्य  के  लिये  दी  जा  रही है  वहू  बहुत  कम  है  ।  इसको  तत्काल

 बढ़ाने  को  जरूरत है  ।

 इस  संकल्प  को  प्रस्तुत  करते  समय  जोने  एक  सुल्तान  बहुत  weal  दिया  ।  उन्होंने

 कहा  कि  हम।रा  समाज  पुरुष  प्रधान है  ।  इसमें  पुरुष  की  ज्यादा  अहमियत  नारो  को  उतनी

 श्रहूमियत  नहीं  इसको  हम  अपने  दैनिक  जीवन  में  देखते  हैं  ।  हमारे  समाज  में  पुत्र  या  पुत्री

 के  नाम  के  साथ  पिता  का  नाम  तो  होता  है  लेकिन  माता  का  नहीं  होता  ।  हम  यह  व्यवस्था

 कर  दें  कि  अगर  कोई  लड़का  या  लड़की  अपने  नाम  के  साथ  अपनी  माता  कं  नाम  भी  लेना  चाहे

 तो  बह  ले  सकती  है  |

 दूसरे  जो  लोग  ऐसी  मंहिलाग्रों  के  साथ  शादी  विवाह  करते  हैं  उनको  सरकार  द्वारा  विशेष

 प्रोत्साहन  या  पुरस्कार  दिये  जा  सकते  हैं  ।  प्राजक  जो  पुरस्कार  की  राशि  है  वह  बहुंत  कम  है  ।

 श्राप  किसी  को  पांच  सौ  या  एक  हजार  रुपये  की  राशि  देते  हैं  वह  बहुत  कम  है  ।  फिर  जो

 इन्सेन्टिव  श्रापने  घोषित  किये  हुए  हैं  वे  ऐसे  लोगों  को  नहीं  दिये  जाते  हैं  ।  इस  लिए  मैं  सरकार

 से  mt  मंत्री  महोदय  से  भ्रनुरोध  करूगा  कि  ऐसे  लोगों  को  दिये  जाने  वाले  इनसेन्टिव  को  राशि

 को  बढ़ाया  जाए  कौर  ऐसी  महिलाओं  के  साथ  शदों-विवाह  करने  वालों  को  ae  मी  इन्सेन्टिव

 दिये  जसे  सरकारी  नौकरी  वगैरह  में  तरजीह  इरादी  ।

 एक  बार  फिर  मैं  गया  जी  को  ऐसा  विधेयक  प्रस्तुत  करने  के  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 श्री  सुन्दर  fag  (  :  चेयरमेन  यह॒  जो  देवदासी  प्रथा  के  विरुद्ध  बिल

 कराया  यह  बड़ा  अच्छा  बिल  मैं  तो  बड़ा  हैरान  हूं  कि  हिन्दुस्तान  में  36  साल  हो  गए  हैं

 फिर  भी  ऐसी  चीजें  चल  रही  जिन  स्टेटों  में यह  चीजें  चल  रही  हैं  उन  स्टेटों  के  लिए  यह

 कोई  भ्रमणी  बात  नहीं  है  ।  यह  हिन्दुओं  में  हर  जगह  नहीं  है  ।  जिन  जगहों  में  यह  है  वहाँ  वे  लोग

 लड़कियों  के  साथ  बदसुलूकी  करते  हैं  लड़कियों  के  साथ  इस  तरह  की  बदसुलूकी  का  होना  उन

 स्टेटों
 के  लिए  कोई  wet  बात  नहीं  है  ।  बहुत  बुरी  बात  है  ।  कुछ  समय  में  नहीं  जाता  ।

 जब  श्राप  लोग  अपना  घर  साफ  नहीं  कर  सकते  तो  दूसरों  का  क्या  मला  करेंगे  ।  हमारे  चौधरी

 दलवीर  fag  ज़ी  मिनिस्टर  हैं  ।  क्या  वे  सपनो  ava  को  ले  जाकर  हरियाणा  में  किसी  कुएं  पर

 पानो  भर  सकते  हैं  ।  मैं  36  साल
 से

 जीतता  रहा  मेरा  पुरा  परिवार  पढ़ा  gare  1  लेकिन

 ara  मी  मैं  अपनी  औरत  को  ले  जाकर  हरियाणा  के  किसी  कुएਂ  से  पानी  नहीं  मर  सकता  हू
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 यह  हालत  हिन्दू  सोसायटी  की  2  ।  लड़कियों  को  मारते  हैं  alt  हरिजनों  के  साथ  इस  तरह  का

 सुलूक  करते  हैं  ।  क्या  हिन्दुस्तान  इसीलिये  आजाद  gary  ?

 अराज  श्राप  सिक्खों  को  कहते  हैं  कि  तुम  भ्रपने  श्रमिकों  हिन्दू  कहो  ।  लेकिन  15  करोड़

 आदमी  जो  कहते  हैं  कि  हमें  हिन्दू  मानो  उनको  श्राप  हिन्दू  नहीं  मानते  हैं  ।  जिनके  दम  पर  श्राप

 को  वोट  मिलते  हैं  ate  श्राप  जिनके  दम  पर  कायम  हैं  ।  महात्मा  गांधी  ने  कहा  था  कि  मैं  उस

 दिन  भारत  को  mara  सभा गा
 जिस  दिन  कोई  हरिजन  लड़की  प्र  सीडेंट  होंगी ।

 राज  उनके

 लिए  कुछ  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  श्राप  भी  हिन्दू  हैं  vars  देखिये  कि  गुरुद्वारों  ak  मन्दिरों  में

 कया  हो  रहा  है  ।  वहां  पर  राजनीति  होती  है  कौर  कोई  बात  नहीं  होती  |

 ये  लोग  सिगरेट  बीड़ियां  पीते  रहते  हैं  इसलिए  कुछ  नहीं  कर  सकते  ।  महात्मा  गांधी  ने

 सिगरेट  के  मुतल्लिक  कहा  है  मैं  उसको  पढ़कर  सुनाता  हूं  ।  श्राप  महात्मा  arat  की  बात  मी  नहीं

 मानते  हैं  जिसने  हिन्दुस्तान  को  राजद  कराया  है  ।  सिगरेट  पीते  हैं  इसलिए  मारे  हुए हैं  ।  महात्मा

 गांधी  ने  कहा

 की  ata  धूम्रपान  का  भी  मुक्के  भयानक  अनुभव  हुमा  है  ।  मैं  धूम्रपान  को  एक

 व्यसन  ana  हूं  ।  यह  व्यक्ति  को  आत्मा  को  निर्जीव  कर  देता  है  कौर  कमी  तो  यह

 मद्यपान  से  भी  बदतर  होता  है  क्योंकि  इसका  अप्रत्यक्ष  प्रभाव  होता  है  ।  यह  एक  ऐसा  व्यक्त

 है  जो  लग  जाने  पर  कठिनाई  से  छूटता  है  ।  यह  एक  मंहगी  लत  इससे  सांस  में  gee

 कराती  है  ।  यह  दांतों  को  गन्दा  कर  देता  है  अ्रौर  कभी-कभी  इससे  केसर  भी  हो  जाता  है  ।

 यह  एक  गंदी  आदत

 धुम्रपान  एक  प्रकार  से  मद्यपान  से  भीं  बड़ा  प्रमिला है
 ।  क्योंकि  इससे  पौड़ित  ब्यक्ति  को

 समय  पर  इसके  दुष्प्रभावों  का  पता  नहीं  चलता  है  ।  इसे  भ्र सम् यता  का  प्रतीक  नहीं  सम  भा

 सभ्य  लोग  भी  इसकी  प्रशसा  करते  हैं  ।  मैं  केवल  यही  wa  सकता  हूं  कि  उन्हें  प्रशंसा

 करने  दीजिए  परन्तु  जो  इसे  छोड़  सकते  छोड़ें
 श्र

 उदाहरण  प्रस्तुत  करें  पी

 ये  सिगरेट  भी  नहीं  छोड़  सकते  ।  राज  समाज  में  औरतों  की  बुरा  हालत  है  ।  पनपने

 समाज  को  ठीक  नहीं  कर  सकते  तो  चोरों  को  क्या  ठीक  करेंगे  ।  हरकतों  का  रिलेशन  पूरा  नहों

 होता  है  ।  इनकी  तो  बुरी  हालत  है  लेकिन  wat  कोई  कौर  चरागे  अराना  चाहता  है  तो  उसको  मौ

 नहीं  जाने  देते  हैं  ।  वाजपेयी  जौ  कानसिंह  तो  हिन्दुप्नों  के  ठेकेदार  बने  हुए  हैं  ।  बड़ा

 प्रचार  करते  हैं  ।  शंकराचार्य  भगवान  बने  हुये
 हैं  ।  भगवान  मत  बनो  आदमी  बनो  ।  भगवान  हो

 तो  कोई  भगवान  वाला  काम  तो  करो  ।

 मैं  सिफ॑  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  कैसा  कानून  बनेगा  ?  हमें  शर्म  जाती  है  कि

 arg  हिन्दुद्नों  के  कानून  बना  रहे  हैं  ।  ऐसा  लगता  है  कि  हिन्दुस्तान  में  बड़े-बड़े  लीडसं  हैं  उन्हें  पता

 ही  नहीं  कि  क्या  कानून  बन  रहा  है  ।  यह  बिल  पास  हो  जायेगा  लेकिन  किसी  के  ara  में  नहीं

 जायेगा  ।

 सभापति  महोदय  :  टाइम  हो  गया  है  ।
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 को  सुन्दर  fag  :  मैं  सल  में  होम-र  यत  पर  बोलना  चाहता  टाईम  नहीं  मिला  |

 सोमवार  को  टाईम  मिलेगा  |

 सभापति  महोदय  :  मैंने  areal  दो  मिनट  की  बजाय  पांच  मिनट  टाईम  दिया  है  ।

 श्री  सुन्दर  सिह  ठीक  अरब  मैं  बनता  हु  ।

 शिक्षा  et  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालयों  में  उप-मंत्री  थु  :
 मैं

 उन  माननीय  सदस्यों  का  श्राभारीं  हूं  जिन्होंने  इस  बाद-विवाद  में  भाग  लिया  है  ।  हम  बाद-विवाद

 मैं  श्रीमती  ऊषा  प्रकाश  चौधरी  सहित  कुल  19  सदस्यों  ने  भाग  लिया  हैं  ।

 इस  विधेयक  के  प्रशंसनीय  gees  के  लिए  मैं  श्रीमती  ऊषा  प्रकाश  चौधरी  को  बधाई  देता

 ्

 विभिन्‍न  सदस्यों  ने  जो  कुछ  कहा  है  मैं  उसको  संक्षिप्त  में  दोहराना  चाहता  इसमें  मैं

 wry  विचार  व्यक्त  कर  सकू गा
 ।

 इन  19  सदस्यों  में  से  श्री  कमल  दत्त  पहले  सदस्य  जिन्होंने  यह  आशा  प्रकट  की  थी

 कि  इस  सम्मानित  सदन  में  इस  विधेयक  पर  चर्चा  करने  से  श्रापों  विशेष  रूप  से  देश  को

 gag  महिलाश्रों  की  रहा  के  लिए  वातावरण  पैदा  होगा  |

 श्रीमती  कुष्णा  साही  भी  बोली  थीं  ate  उन्होंने  यह  विचार  व्यक्त  किया  था  कि  यह

 प्र सा लौ  देश  के  कुछ  ही  भागों  में  प्रचलित  उन्होंने  इस  बात  पर  जोर  दिया  था  कि  इस  प्रकार

 की  बुराइयों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  सामाजिक  सुधार  किया  जेसा  कि  श्री

 राजा  UA  मोहन  राय  द्वारा  किया  गया  था  ।

 श्री  रीत  लाल  प्रसाद  वर्मा  का  यह  विचार  था  कि  इस  बुराई  का  मूल  कारण  श्न्घ

 निरक्षरता  तथागरीबी

 श्री  गिरधारी  लाल  जो  यहां  पर  नहीं  अपने  बो  लग  के  ज  सरदार  तरीके  से  इस

 प्रकार  की  प्रणाली  का  कड़ा  विरोध  किया  है  ale  उन्होंने  यह  उदाहरण  दिया  है  कि  राजस्थान

 में  किस  प्रकार  बंदी  प्रथा  का  समाज  में  विरोध  किया  गया  जो  इस  समय  राजस्थान  के  समाज

 से  जड़  से  उखाड़  दी  गयी  है  ।

 श्री  सत्यनारायण  राव  ने  भ्रामतौर  पर  एक  बहुत  ही  परिपक्व  को  तरह  ठीक  ही

 कहा  कि  चू  कि  वह  बुराई  देश  के  कुछ  ही  भागों  में  प्रचलित  इसलिए  वे  राज्य  जो  इससे

 ध्वजिक  प्रभावित  यदि  वे  कोई  अधिनियम  बनाते  हैं  ate  उनको  प्रभावी  ढंग  से  कार्यान्वित

 करते  तो  इससे  केन्द्रीय  विधेयक  पारित  करने  की
 बजाय  यह  समस्या  काफी  अच्छे  ढंग  से  हल

 हो  सकती  है  ।

 श्री  सत्यनाशयर  जटिया  मी  a  विधेयक  के  बारे  में  बोले हैं  ale  उनका  यह  विचार  था

 कि  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  यह  एक  सामाजिक  बुराई  कौर  इसको  समाप्त  किया  जाना

 चाहिए  ।
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 श्री  सिदनाल ने  यह  कहा  हैं  कि  इम  समस्या  को  सामाजिक

 निरक्षरता  तथा  कमजोर  श्रमिक  परिस्थियों  के  दृष्टि  कोश  से  देखा  जाना  चाहिए  ।

 श्रीमती  प्रमिला  दण्डवत  जो  इस  समय  यहां  पर  मौजूद  नहीं  वहुत  ही  वाकपटुता  सें

 बोली  हैं  ate  उन्होंने  कुछ  सौम्यता  से  यह  कहा  है  कि  इस  प्रकार  की  बुराइयां  एक  विवाह  प्रथा

 के  तके  का  परिणाम  है  ।  लेकिन  इसके  साथ  ही  उन्होंने  राज्यों  के  वर्तमान  अधिनियमों  तथा

 केन्द्रीय  प्र चि नियमों  की  क्षमता  के  बारे  में  भी  खेद  व्यक्त  किया

 इसके  बाद  श्री  पाटिल  बोले  ।  उन्होंने  भी  कहा  कि  क्योंकि  ag  समस्या  arias

 ait  नैतिक  समपारों  से  जुड़ी हुई  इसलिए  इसका  खात्मा  किया  जाना  इसके  बाद

 श्री  सिंह  ने  माणक  किया  ।  उ  न्होंने  कहा  कि  यह  weg  विश्वास  की  समस्या  है  wit  इस

 भ्रमण  विस्वास  को  मिटाया  जाना  चाहिए  |

 एक  प्राय  प्रभुत्व  समाज  सेविका-श्रीमती  are  जोकि  यहां  नहीं  बैठी  हुई  हैं  ने काफी  विस्ता

 से  इस  पर  चर्चा  को  है  कौर  aaa  ढंग  से  कहा  है  कि  इस  सम्मानित  सदन  में  इस  पर  चर्चा  से

 देश  की  जनता  के  सदन  में  कौर  सदन  से  बाहर  राय  बनाने  में  मदद  मिलेगी  wie  देश  के  दुरस्थ

 भागों  में  रहने  वाली  महिलाओं  ate  गरीबी  की  हालत  में  रहने  वाली  महिलाओं  के  हितों  की

 सरकार  द्वारा  सहीं  से  रक्षा  की  जानी  चाहिए  |

 इसके  बाद  श्री  सत्यदेव  सिंह  मे  कहा  यह  बुराई  बिहार  में  प्रचलित  नहीं  है  ate  भागे

 कहा  कि  यह  काई  राष्ट्रीय  बुराई  नहीं
 है  ।  इन  सदस्यों  ने  25  फरवरी  को  चर्चा  में  भाग  लियां

 ara  जिन  सदस्यो  ने  भाग  उनके  बारे  में  सदस्यों  को  स्वयं  याद  ही  होगा  श्री

 राजेश  fag  ने  ata  कानून  को  श्रीमती  के  बारे  में  कहा  है  ।  श्री  चन्द्र  पाल  sara  ने  कहाकि

 यह  बुराई  आन्त्र  तामिलनाडु  शादी  में  प्रचलित  है  कौर  यह  एक  सामाजिक

 बुराई  है भ्रौर  इसको  खत्म  फिया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  पलानी  aaa  ने  तामिलनाडु  की  स्थिति  के  बारे  में  विस्तार  से  चर्चा  की  ale  कहा

 कि  यह  MALT  बुराई  है  कौर  इसे  खत्म  किया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  वृद्धि  चन्द्र  जो  कि  aa  सदन  में  उपस्थित  नहीं  ने  aga  ढंग  से  कहा  कि  इस

 की  बुराइयों  को  जाना  ale  इसके  लिए  उन्होंने  कई  एक  समाज  सुधारकों  जेसे

 स्वामी  दयानन्द  राम  मोहन  राय  शादी  के  उदाहरण  दिये  ।

 प्रखर  से  पहले  के  वक्ता  श्री  हरीश  रावत  ने  जोरदार  दादों  में  कहा  कि  राज्य

 सरकारें  इन  अधिनियमों  तरो  सही  ढंग  से  कार्यकर्ता  नहीं  कर  रही
 हैं  ate  उनको  इन्हें  सही  ढंग  से

 कार्यान्वित  करने  के  लिए  अरपन  मशीनरी  को  we  चुस्त  करना  चाहिए  |

 श्नाखिरी  बकता  श्री  सुन्दर  सिंह  ने  aga  ढंग  से  धार्मिक  स्थानों  ate  धार्मिक  भावनाओं

 के  दुरुपयोग  जिससे  कि  महिलाओं  का  शोषण  होता  केवल  महिला  वर्ग  ही  नहीं  बल्कि

 समाज  के  कमजोर  वग  का  मी  उल्लेख  किया  है  ।  कौर  उन्होंने  इस  बुराई  को  जड़  से  खत्म

 करने  के  लिए  जोरदार  मांग  की  ।
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 aa  मैं  इस  पर  अपने  विचार  रखता  उपयु क्त  सदस्यों  के  वक्त  से  यह  स्पष्ट  हो

 जाता  हैं  कि  इस  कुप्रथा  का  मुख्य  कारण  लोगों  की  खराब  श्रमिक  स्थिति  दै  ।  यह  aeafarara

 पर  areca  एक  सामाजिक-आर्थिक  ate  सामाजिक  aaa  समस्या  है  |

 यहाँ  मैं  यह  कहना  चाहता हूं
 कि  श्रीमती  ऊषा  प्रकाश  चौधरी  ने  cad  कहां  कि  कुछ  ऐसी

 लड़कियां  जिनके  पास  सिर  में  लगाने  के  लिए  तेल  तक  नहीं  है  कौर  जब  उनके  बाल  गन्दे  हो

 जाते  हैं  तो  लोग  कहने  लग  जाते  हैं  रोक  इस  हो  देवदासी  बना  दिया  जाये  क्योंकि  माता  यल्लम्मा

 ने  सके  बालों  में  जटायें  डाल  दी  है  ।  इससे  यह  बाल  बिल्कुल  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  इस  कुप्रथा

 का  मुख्य  कारण  है  ब्राजील  पिछड़ापन  ।

 यहां  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं कि  भारत  में  महिलाओं  की  स्थिति  पर  बनी  समिति  ने

 1974-75  में  एक  सर्वेक्षण  किया  था  ।

 are  वे  भी  इस  निष्कर्ष  पर  पहु ंचे  कि  देवदासी  प्रथा  ध्वानिक  कारणों  से  ही  विद्यमान

 रही  है  सनौर  इसकी  पुष्टि  एक  सर्वेक्षण  के  दौरान  टाटा  सामाजिक  विज्ञान  बम्बई  द्वारा

 हुई
 है

 ।

 जेसा  कि  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  यह  राष्ट्र-व्यापी  नहीं  है  ।  यह

 भ्र घि कतर  उड़ीसा  के  कुछ  मागों  तथा  कर्नाटक  arf  में  फली  हुई  है  ।  मत

 मैं  नहीं  समझऋता  कि  इस  स्थिति  में  हमें  केन्द्रीय  स्तर  ऐसे  विधेयक  की  आवश्यकता  कुछ

 राज्यों  में  इस  समस्या  से  निपटने  के  लिए  पहले  ही  कुछ  कानून  मौजूद  उदाहरण  के

 माननीय  सदस्यों  ने  भी  उदाहरण  दिए  हैं-महाराष्ट्र  में  बम्बई  देवदासी  संरक्षण  अधिनियम  1934

 नामक  अघिनियम  है  ।  एक  अरन्य  ग्रधिनियम-मद्रास  देवदासी  समपंरा  निवारक  1947

 कर्नाटक  सरकार  ने  भी  1982  में  एक  ग्र चि नियम  बनाया  था  ।

 इसके  पति  रिक्त  वेश्यावृत्ति  की  बुराइयों  को  समाप्त  करने  के  जिसमें  देशवासियों

 भी  श्र  जाती  स्त्री  तथा  लड़की  अ्रनेतिक  व्यापार  दमन  1957  भी  मौजूद  है  ।  इसे

 ध्रौर  भ्रमित  प्रभावित  बनाने  के  लिए  1978  में  इसमें  aaa  किया  गया  था  ।  छत  मेरा  wea

 यह  है  कि  इस  समय  हमने  राज्यों  में  ऐम  विद्वेष  कनून  बनाये  हैं  ate  मैं  नहीं  aaa  कि  एक

 केन्द्रीय  विधेयक  जेसा  कि  माननीय  सदस्य  द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया  की  आवश्यकता  है  ।  साथ

 मैं  इस  बात  पर  बल  दूंगा  कि  जिन  राज्यों  में  हमारे  ये  विशेष  कानून  प्रचलित  उन्हें

 प्रमा वपूर्ण ों  तरीके  से  इन्हें  कार्यान्वित  करना  चाहिये  ताकि  इस  सामाजिक  कौर  बहुत  पुरानी

 बुराई  को  शीघ्र  दूर  किया  जा  सके  ।

 via  इन  दादों  के  में  अपनी  श्रीमती  ऊषा  प्रकाश  चौधरी  से  निवेदन

 कहूंगा  कि  ह्  कृपया  अपना  विधेयक  वापिस  ले  लेवें  ।

 सभापति  महोदय  :  क्या  श्राप  इस  सदन  को  बंता  सकते  हैं  कि  क्या  1974-75  के  बाद

 कोई  सर्वक्षण  किया  गया  है  ?

 श्री  के  थूकने  मुझे  उस  बाद  किए  गए  किसी  अरन्य  सर्वेक्षण  की  जानकारी  नहीं है
 |
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 विधेय

 लेकिन  समिति  ने  1974-75  में  महिला ग्र ों  की  स्थिति  सम्बन्धी  समिति  ने  विशेषकर  उन  क्षेत्रों

 में  जो  देशवासी  फिर  मुरली  प्रधानों  से  प्रभावित  एक  विस्तृत  सर्वेक्षण  किया  था  ale  बताया है

 कि  लड़कियों  को  देवी  को  समिति  करने  का  मुख्य  कारण  ग्रामीण  स्थिति  थी  उसके  बाद  टाटा

 सामाजिक  विज्ञान  संस्थान  ने  भी  सर्वेक्षण  किया  र  उसमें  भी  यही  कारण  बताया  गया  ।

 मेरा  कहने  को  भ्र भि प्राय  यह  है  कि  जेसा  कि  कई  माननीय  सदस्यों  ने  बताया  कि  हमें

 इसके  लिए  सभी  वर्गों  के  लोगों  से  विशेषकर  महिला  सदस्यों  से  सहयोग  की  आवश्यकता  जिनहें

 समाज  में  सुधार  करने  में  कौर  अधिक  सक्रिय  होना  होगा  तथा  साथ  हो  हमें  उनकी  शिक्षा  भर

 रोजगार  के  लिए  कदम  उठाने  ताकि  इन  वर्गों  के  लोगों  की  स्थिति  में  सुधार  हो  सके  ।

 श्री  at  डो  सिह  :  मंदिरों  का  श्रधिग्रहणा  करके  क्या  सरकार  खुद  उनकी

 व्यवस्था  नहीं  चला  सकती  है  ?  उसमें  बया  दिक्कत  है  ?  ag  पुजारियों  को  निकाल  बाहर  करे  ।

 श्री  थुगन  :  गेम्मा  कौर  ग्रन्थ  बहुत  से  मंदिर  उदाहरण  के  श्रीमती

 ऊषा  चौधरी  के  भाषा  से  ही  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  तंजावुर  में  बहुत  बसें  पहले  400

 दासियों  सोमनाधपुरम  में  500
 देशवासियों

 थीं  ।

 श्री  at  डी  उसी  का  ग्रषिग्रहणा  कीजिए  ।

 श्री  थूथन  :  येलम्मा  मंदिर  का  नाम  नही ंहै  बल्कि  यह  एक  देवी  का  नाम  है  ।

 थी  HAT  प्रकाश  चौधरी
 )

 :  सभापति  खुशी  है  कि  इस  सदन  में

 सभी  पक्षों  कौर  दलों  के  सदस्यों  ने  मेरे  इस  बिल  का  बड़ा  हार्दिक  समर्थन  किया  है  ale  इसके

 लिए  मैं  उनकी  aga  wart  एक  सामाजिक  कायंकर्ता  कौर  महिलाओं  के  मूबमेंट  में  काम

 करने  के  कौर  साहित्य  में  रुचि  होने  के  देशवासियों  का  विषय  बहुत  समय  से  मेरे

 दिल  में  बसा  हुमा  था  ।  जब  यह  बिल  तो  हर  कोई  पूछता  था  कि  यह  प्रथा  कहां  क्या

 यह  बहुत  पुरानी  प्रथा  afer  तो  मैं  खोज  को  निकली  ।  राज  मैं  बड़े  ग्र  के  साथ  कहना  चाहती

 हूं  कि  कई  पत्रकारों  शर  लेखकों  ने  समाचारपत्रों  शौर  पत्रिकाओं  में  देवदासी  के  विषय  को

 बड़े  जोरदार  ढंग  से  उठाया  जिससे  उनका  जीवन  We  उनकी  व्यथा  ज  के  सामने  arg

 उनका  भी  साभार  मानना  मैं  अपना  फल  समिति  हू  ।

 देवदासियों  की  कहानियाँ  बहुत  पुरानी  जो  wa  तक  मंदिरों  ौर  बड़े-बड़े  महलों  को

 दौवारों  के  बीच  दबी  हुई  कर्नाटक  शौर  महाराष्ट्र  के  साहित्यकारों  की  किताबों  में  छिपी

 हुई  थीं  ।  बरसों  के  बाद  बे  इस  सदन  में  गू  ज
 उठी  हैं  ।  दीवारों  से  दबी  हुई  उनकी  चीखें  ars

 इस  सदन  में  सुनाई  दी  हैं  ।  जो  आंसू  उन्होंने  बरसों  तक  पाले  वे  हमारी  ग्रां खों  में  झ्रासू  ले  are

 मंत्री  महोदय  से  मेरी  रिक्वेस्ट है  कि  ag  उन  ऑझांसुग्रों  को  ऐसे  ही  न  गंवाएਂ  ।  उन्हें  इस  बारे

 में  भी  कुछ  जिक्र  करना  चाहिए  था  ।

 हर  एक  समस्या  कौर  हर  एक  प्रशन  का  कारण  हमारी  श्रेय-व्यवस्था  बतायी  जाती

 ऐसा  नहीं  है  कि  ag  सब  क ुड  केवल  श्रमिक  कारणों
 से  ही  हो  रहा  है  ।  समाज  की  व्यवस्था  को

 कोई  atc  समाज  के  साधनों  नेता  ate  राजनी  तज el  उतना  ज suet  2
 रफ  ध्यान

 न  सेंट्रल

 281



 देवदासी  तौर  मुरली  प्रथा  विधेयक  8  झ्र प्र  1983

 गवर्नमेंट
 उसक  लिए  कानून  न  बरसों  तक  उसको  इस  समस्या  के  बारे  में  मालूम  भी  न  हो

 बड़े-बड़े  धर्मगुरु  उन  लड़कियों  का  बाजार  मगर  महिलाएਂ  कौर  साम।जिक  कार्यकर्ता

 अपना  परिवार  अपना  व्यवसाय  छोड़  कर  इस  स्थिति  की  सुधारें  wie  सामा  जिस  संस्थानों

 को  इसका  ठेका  लेना  चाहिए  !  क्यों  ?  क्या  वे  उसके  लिए  tat  हुए  हैं  ?  हमारा  कोई  फर्ज

 नहीं है  ?

 मैं  मंत्री  neler  alt  सदन  को  चाहती  हू  कि  इन  स्त्रियों  के  बासु  किसी  fea

 तुफान  बन  सकते  हैं  ।  बूद  सागर  बनती  है  ग्रोवर  सागर  में  तूफान  उठते  हैं  ब्रज  हरिजनों  कौर

 दलितों  को  आवाज  हमें  जीने  नहीं  दे  रही  है  ।  इसी  तरह  देशवासियों  की  समस्या  भी  कुछ  दिनों

 बाद  एक  बड़ी  राष्ट्रीय  समस्या  बन  सकती  है  |

 मंत्री  महोदय  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्षेत्र  की  मर्यादा  डाली  है  ।  मैं  उसमें  विश्वास  नहीं  करती

 हूं  ।  स्वतंत्र  भारत  में  कोई  भी  विषय  रिजनल  या  स्टेट  का  नहीं  बन  सकता  है  बरसों  तक  हमारा

 दृष्टिकोण  ag  रहा  है  कि  द्रमुक  प्रदान  प्रीत  का  है  द्रमुक  जगह  दंगा-फसाद  हो  रहा  पीटर

 से  उसका  कोई  ताल्लुक  नहीं  है  ।  लेकिन  कुछ  समय  बाद  हम  देखते  रहे  हैं  कि  उनसे  राष्ट्रव्यापी

 समस्याएं  खड़ी  हो  जाती  हैं  ।  इस  लिए  इस  प्रश्न  को  प्रान्त  तक  सीमित  नहीं  रखना  चाहिए  ।  उसके

 लिए हमारे  पास  एक  बहुत  बड़ा  Mae  है  ।  हमारे  संविधान  के  ग्रनुसार  ag  विषय  समवर्ती  qa  में

 भ्राता  है  ।  कुछ  विषय  केन्द्रीय  सुची  में  भराते  कुछ  राज्य  सूची  में  ma  हैं  औ्रोर  कुछ  fara

 समवर्ती  सूची  में  श्री  सकते  हैं  ।  यदि  समाज  में  कोई  शोषण  है  उससे  संरक्षण  देने  का  विषय

 समवर्ती  सूची  में  श्राप  ले  सकते  हैं  र  उसके  लिए  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  कानून  बना  सकती  है  ।  आपने

 स्टेट्स  के  लिए  कुछ  कानूनों  की  बात  बताई  लेकिन  हर  एक  स्टेट  की  स्थिति  अलग  है  कौर  स्टेट  के

 कानून  में  लूपहोत्स  होने  को  भी  सम्भावना है
 ।  आपने  बताया  कि  इतने  कानून  बनाए  गए  लेकिन  एक

 भी  केस  दर्जे  नहीं  छह  ।  अगर  महाराष्ट्र  में  कानून  बन  जाए  तो  हो  सकता  है  महारष्ट्र  की  सीमा  के

 पार  मध्य  प्रदेश  में  देविदासियां  को  बनाना  आरम्भ  कर  दिया  जाए  ale  फिर  हम  उनके

 पोछे  कहां  तक  रहेंगे  ?  इसलिए  मैं  सकती  हूं  राष्ट्रीय  स्तर  पर  कानून  बनाया  जाना

 चाहिए  ।

 मेरे  पास  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  प्रान्तों  से  पत्र  भी  प्राप्त  हुए  जो  लोग  देवदासी

 संस्थाओं  में  काम  करते  हैं  उन्होंने  भेजे  हैं  ।  एक  हैं  श्री  डी  वेंकट र्व रा  राव  जोकि  प्र  सार्जेन्ट
 हैं  ईस्ट

 गोदावरी  डिस्ट्रिक्ट  में  ।  ait  में  इनको  कलावंथुला  संगम  कहा  जाता  है  ।  वे  देवदासी  के  ही

 लड़के  हैं  ।  उन्होंने  इसका  इतिहास  दिया  है  ।  उनके  लेटर  से
 मैं  कुछ  लाइनें  उद्धत  करना  चाहती

 हुवे  कहते

 इस  देवदासी  समुदाय  क  कलावेथुली  समुदाय  ने  सरकार  से  UTTar  की  है  कि  वे  इस

 प्रथा  का  पूर्ण  उन्मूलन  करने  के  लिए  इस  ares  को  देवनीय  अ्रपराध  घोषित  करें  ।  आगे  चलकर

 उन्होंने  कहा  है

 प्रस्तावित  विधेयक  के  भोली-माली  महिलाओं  को  देवदासी  बनाने  के  किसी  मी

 ज्ञाता  arfen  |  |  आर  aint  anfaa  बोत प्रयास  को  दंडनीय  अपराध  माना  जाना  outs  ष्ह्  |  ह  सकी  हि  गाई  eq  क द  MI  ag  की  कद  तथा
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 )  विधेयक

 निमार

 उस  पर  भारी  जुर्माना  लगाया  जाना  चाहिये  |  यदि  यह  विधेयक  कानून  बन  जाता  तो  यह

 बोगम  मेलम  तथा  वेश्यावृत्ति  उन्मूलन  करेगा
 ।

 यह  अधिनियम  निश्चय  ही

 समुदाय  की  छवि  में  सुधार  लायेगा  ।  ऐसे  काफी  लेटर  हमारे  पास  राए  हैं  ।  जरगर  समय  हो  तो

 मैं  यहां  पर  उद्ध,त  कर  सकती  हूं  ।

 समवर्ती  सूची  के  श्रीधर  पर  आपने  जो  कानून  बनाए  हैं  उनके  कुछ  उदाहरणा  मैं  यहां

 पर  देना  चाहती  हूं  ।  1955  में  आपने  प्र स्पृश्य ता  निवारण  कानून  लागू  किया  ।  हमें  ऐसे  लगा

 कि  वह  कानून  कुछ  कमजोर  है  तो  1977-78  में  प्रो ट्रक शान  आफ  सिविल  राइट्स  एक्ट  बनाया  |

 हमारी  यह  भावना  थी  कि  जो  aga  हैं  उनका  शोषण  रोकने  के  लिए  कड़ा  कानून  बनया  जाना

 चाहिए  |  यह  देवदासी  भी  कौन  हैं  ?  देवदासी  के  बच्चे  स्कूल  में  पढ़  नहीं  रूकते  उसके  साथ

 कोई  शादी  नहीं  करता  है  र  वे  कुये  से  पानी  नहीं  निकाल  सकते  उनको  रखेल  का  बच्चा

 बोला  जाता  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  उनका  क्या  भविष्य  हो  सकता  है  ?  एक  तरफ  तो  श्राप

 श्रस्पृद्यता  निवारण  के  लिए  कानून  रहे  रिजंवशन  रख  रहे  हैं  कौर  दूसरी  तरफ  एक

 अछूत  वर्ग  को  पुरःस्थापित  कर  रहे  हैं  ।  क्या  इसको  लेकर  जब  कोई  पोलिटिकल  समस्या  खड़ी

 हो  जायेगी  तभी  हम  इसकी  कौर  ध्यान  देंगे  ?  जब  तक  कोई  समस्या  राष्ट्रीकरण  रूप  कारण

 न  करले  तब  तक  हम  उसकी  कौर  कोई  ध्यान  नहीं  देते  मुक्के  माफ  मैं  कुछ  गुस्से  में

 बोल  गई  हूं  स्वतंत्रता  के  बाद  तीन  लाख  देवदासियां  बनाई  गई  हैं  प्रौढ़  उनके  कई  लाख

 बच्चे  पेदा  हुए  हैं  ।

 मंत्री
 जी

 को  कानून  बनाने  में  कुछ  दिक्कत  ar  रही  मैं  यहां  पर  कुछ  सुभाव  देना

 चाहती  हूं  ।  हमारी  प्रधान  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  बोस सूत्री  कार्यक्रम  के  भ्रन्तगंत  बेगार

 प्रथा  को  समाप्त  करने  के  लिए  संविधान  के  श्रीफल  (23)  के  श्राइन  कानून  बनाने  का  प्रावधान

 किया  गया  है  ।  मैं  प्रापसे  पुछना  चाहती  हूं  कि  क्या  भगवान  को  इस  देवदासी  को  पीत

 उनसे  इस  प्रकार  का  धन्धा  कराना  चाहिए  ?  यह  एक  नमूना  आपके  सामने  ।  हम  asa

 महिलाश्रों  की  शोषण  मुक्ति  भ्र धि कार  मांगते  हैं  ।  शाहाजादी  के  बाद  हम  ने  महिला ग्र ों  ax

 उनके  बच्चों  की  संरक्षण  की  Waar  की  है  ।  उनके  लिए  कानून  बनाने  पर  हम  लोग  सहमत  भी

 हैं  कि  उनके  लिए  कानून  बनाना  चाहिए  ।  फिर  भी  मेरी  समय  में  नहीं  जाता  है  कि  मंत्री

 महोदय  को  इस  बिल  को  पास  करने  में  कठिनाई  क्यों  आपने  बड़ी  सावधानी  से  माननीय

 सदस्यों  द्वारा  रखी  बातों  क  जबाब  दिया है  ।  सच्चाई  ag  है  कि  यह  समस्या  प्रान्तों  में  है  ।

 आपने  सदस्यों  की  आधी  बातों  को  सुना  कौर  ग्राही  बातों  की  तरफ  ध्यान  ही  नहीं  दिया है  ।

 धन्धा  बनाने  के  लिए  कुछ  दलाल  लोग  दूसरे  प्रान्तों  में  इसको  ले  जाना  चाहते  यह  समस्या

 बढ़  रही  इसलिए  भ्रापको  पूरे  देश  के  लिए  कानून  बनाना  मैं  ara  निवेदन  करना

 चाहता  हूं  कि  श्राप  की  इस  पर  दोबारा  विस्तार  करना  चाहिए  |

 इन  लोगों  के  सामने  पुर्नवास  की  समस्या  भी  कानून  बनाए  जाते  लेकिन  उनका

 इम्पलीमेंटेशन  नहीं  होता है  कमजोर  रह  जाता  है  ।  जैसाकि  मैंने  अ्रपने  पिछले  भाषण  पर  भी

 कहा  था  कि  हमें  उन  लोगों  की  रोजी  रोटी  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।  देवदासी  ale  उनके

 बच्चों  के  लिए  श्राप  कानून  नहीं  बनाना  चाहते  कहा  जाता  है  कि  यह  स्टेट  का  मामला
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 श्राप  इस  बिल  को  पास  नहीं  करना  चाहते  हैं  ।  मैं  ara  कहना  चाहता  हूं  कि  श्राप  को  राष्ट्रीय

 स्तर  पर  कोई  ऐसा  सैल  बनाना  जो  इनकी  सदस्यों  का  निदान  कर  सके  |

 यदि  किसी  एक  महिला  के  साथ  बलात्कार  होता  सदन  में  घण्टों  चर्चा  होती है  ।  पुरी

 राज्य  सरकार  उसके  पीछे  काम  करती  पुलिस  काब  में  लगती  है  ale  अख़बार  वाले  बड़े-बड़े

 झारटिकल्स  निकालते  ।  महिला ग्र ों  के  श्रपटरण  ale  बलात्कार  हम  लोग  कितना  ध्यान  देते

 लेकिन  इस  समस्या  की  जो  कि  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  समस्या  हमारा  ध्यान  नहीं

 जाता  है  ।  ऐसा  लगता
 है  कि  इन्होंने  कोई  शॉट-कट  ढूढ  लिया  है  कि  महिला  को  भगवान  को

 पीत  करो  att  बाद  में  उसका  वेश्या  के  रूप  में  उपयोग  किया  जाए  ।  देश  के  बाहर  भी  उसको

 बिक्री  हो  रही  इस  तरफ  सरकार  का  ध्यान  नहीं  जा  रहा  है  कौर  इस  बिल  को  पास  करने

 की  इच्छा  नहीं  रखती  है  या  उसको  कमजोर  महसूस  करती  उधर  कानून  बना  होने  के

 बाबजूद  भी  कोर्ट  में  एक  केस  मी  पेश  नहीं  होता  स्त्री  लड़की  अनैतिक  व्यापार  दमन

 1956  इस  एक्ट  के  तहत  भी  एक  को  भी  सजा  नहीं  हुई  है  ।  मैं  ग्रा पसे  wa  करना

 चाहती  हूं  कि  श्राप  इस  समस्या  के  निदान  के  लिए  कानून  नहीं  बनाना  चाहते  महासागरों  को

 बैद्य  बनाना  चाहते  तो  बात  अलग  यदि  श्राप  उनका  संरक्षण  करना  चाहते  तो

 आपको  कानून  बनाना  चाहिए  ।  1956  का  कानून  तो  wa  मिटाने  के  लायक  हो  गया  है  |

 wal  एक  सदस्य  ने  कहा  कि  इस  में  संशोधन  होना  जरूरी  महिलायग्रों  की  सुरक्षा  के  लिए

 सरकार  की  भ्रोर से  एक  प्रभावी  कानून  ला  कर  उस  मैं  देवदासियों  के  लिये  भी  श्राप  अलग  से

 प्रावीजन  कर  सकते  हैं  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  श्राप  से  निवेदन  करती  हूं  कि  काफी  वर्षों  के  बाद

 देवदासियों  के  इस  उपेक्षित  वर्ग  को  आवाज  यहां  पहुंची  इस  लिए  सरकार  की  भ्रांत  से  कुछ

 न  कुछ  भ्राइवासन  दिया  जाना  श्रावक  कम  से  कम  इतना  ही  कह  दें  कि  महानगरों  की

 खरीद-बिक्री  के  काम  को  बन्द  करने  के  लिये  तथा  इस  तरह  की  प्रथा  को  बाद  करन  के  लिये

 हम  कोई  नया  प्रभावी  कानून  बनाने  की  AAT  करते  हें  ।

 सभापति  महोदय  :  मन्त्री  उन्होंने  जो  कहा  क्या  उसके  arad  में  श्राप  कुछ

 करना  चाहेंगे  |

 थ्री  मैं  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  |

 सभापति  महोदय  मैं  अरब  इस  विधेयक  के  प्रस्तावक  माननीय  सदस्या  से  पुछना  चाहता

 हूं  कि  क्या  वह  इसे  वापस  लेना  चाहती  हैं  अथवा  इसे  प्रस्तुत  करने  पर  जोर  देंगी  ?

 श्रौमतो  ऊषा  प्रकाश  चौधरी  :  पहले  उनको  बोलने  दीजिये  |

 सभापति  महोदय  :  वह  कुछ  नहीं  कहना  चाहते  |

 श्री  थुरमन  :  मुझे  कहने  दी  जाये  ।  मैंने  प्रस्तावक  कौर  उनके  समाप्त

 भाषण  में  कही  गई  बातों  को  ध्यान  से  सुना  है  सरकार  निश्चय  ही  उन  बातों  को  ध्यान  में

 रखेगी  रोक  सरकार  उनके  द्वारा  देवदासियों  की  दशा  के  बारे  में  सामाजिक  सुधारों  तथा  धार्मिक

 सुधारों  के  बारे  में  दिये  गये  बहुमुल्य  सुझावों  को  ध्यान  में  रखेगी  |

 aap  माननीय  सदस्यों  ने  सही  बात  कही  है  कि  केवल  कानून  से  इस  प्रकार  की  सदस्यों

 का  समाधान  नहीं  किया  जा  सकता  किन्तु  इसके  लिए  समूचे  समाज  में  सामाजिक  चेतना  ge
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 विधेयक

 कि  न

 समाज  का  सहयोग  आवश्यक  है  ।  न  केवल  सामाजिक  चेतना  हो  बल्कि  इस  बुराई  को  दूर  करने

 के  लिये  समाज  को  जबरदस्त  विरोध  चाहिये  |

 इन  weal  के  साथ  मै  माननीय  सदस्यों  का  धन्यवाद  करता  हूं  भ्र  मैं  अपनी  अच्छी  एवं

 साहसी  बहन  से  भ्रनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  विधेयक  को  वापस  लेने  के  लिए  सहमत
 हों

 श्री  at  सिदनाल  मैंने  अपने  माजरा  में  कहा  था  कि  क्या

 सरकार  एक  अ्रायोग  की  स्थापना  करेगी

 सभापति  महोदय  :  wa  चर्चा  समाप्त  हो  चुकी  है  ।  श्राप  क्या  चाहती  हैं  ?  क्या

 श्राप  विधेयक  को  वापस  लेना  चाहती  हैं  ?

 श्रीमती  ऊषा  प्रकाश  चौधरी  :  सभापति  महोदय मंत्री  महोदय  के  विचारों  में  काफी  परिवर्तन

 होने  लगा  है  कौर  वह  हमारी  समस्या  को  समय  गये  हैं  ।  उन्होंने  बहन  शब्द  बोला  इस  देश  में

 बहन  देती  भाई  इस  लिये  भाई  को  भी  सोचना  चाहिये  ।  उन्होंने  बहन  बोलकर  इस  काम  की

 जिम्मेदारी  ली  हैं  i  THAT  है  श्राप  झपने  से  यहां  कुछ  डिक्लेयर  नहीं  कर  पायेंगे  लेकिन  जो

 airs  कुलीन  कें  विकेट  है  कौर  हमारी  नेता  उनके  साथ  इस  बारे  में  जरूर  ara  कौजिये

 इस  संघर्ष  में  आपको  हमारा  साथ  देना  अन्यथा  यह  संघर्ष  दूसरे  लग
 से  उठ  सकता

 कौर  वे  देवदासियां  आपके  पास  al  सकती  हैं  ।

 इसलिये  au  विश्वास  है  कि  श्राप  इस  बारे  में  पूरा  कानून  सरकार  के  जरिये  यहां  लाने

 की  कोशिश  करेंगे  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बिल  को  वापस  लेना  चाहती  हूं  ।

 समाप:त  महोदय  :  मैं  माननीय  सदस्या  से  पुछना  चाहता  हूं  कि  क्या  -  वे  qa.  विधेयक

 वापस  लेगी  ?

 श्रीमती  ऊषा  प्रकाश  चौधरी  :  सभापति  मैं  इस  विधेयक  को  वापस  लेना  चाहती

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  में  देवदासी  ate  मुरली  की  प्रथा  को  समाप्त  करने  वाले  विधेयक  को  वापस

 लेने  की  अनुमति  दी  जाए  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 विधेयक  सभा  को  अनुमति  से  वापस  लिया
 गया

 |

 संसद  सदस्य  वेतन  भत्ता  तथा  पेंशन
 )

 विधेयक

 धारा  3  का  संशोधन  शादी

 सभापति  महोदय
 :  पब  श्री  मेडिकल  झपने  उस  विधेयक  को  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  जिस

 पर  कि  विचार  किया  जाना  है  ।

 भी  जाज  जोसफ  मुण्डाकल  (
 :  महोदय  में  प्रस्ताव  करता  हूं

 :  385



 संसद  सदस्य  भत्ता  विधेयक  8  1983

 श्र
 क बैसे धनी  oT चुभ संसद  सदस्यों  के  वेतन  भत्ते  तथा  पेंशन  1954  में  ate  ama  करने

 वाले  विधायक  पर  विचार  किया  जाये  ।''

 महोदय मैंने  इस  विधेयक  को  संसद  सदस्यों  की  कठिनाईयों  को  दूर  करने  हेतु  पुरःस्थापित

 किया  है  ।  मैं  प्रतीक  समय  नहीं  क्योंकि  कुछ  ही  मास  मेरे  साथी  श्री  मूलचन्द  डागा

 जो  ने  इसी  प्रकार  का  विधेयक  प्रस्तुत  किया  था  ।  मैं  तो  केवल  इस  सम्मानित  सदन  का  ध्यान
 कुछ

 मुद्दों  की  ate  दिलाना  चाहता हूं
 ।

 51  रुपये  का  दैनिक  मत्ता  1969  में  निर्धारित  किया  गया  तब  से  लेकर  va  तक

 जोवन  स्तर  att  जीवन  निर्वाह  व्यय  में  वृद्धि  हो  गई  है  ।  तब  रेलवे  चार  रुपये  में  मध्याहन

 भोजन  देतीं  थी  कौर  श्री  दख  रुपये  में  देती  है  ।  गत  चौदह  वर्षों  से  हमें  वही  मंहगाई  भत्ता  मिलता

 चला  भा  रहा  है  ।  भ्र भी  कुछ  ही  मिनट  पहलें  हमारे  वित्त  मन्त्री  महोदय  ने  सरकारी  कर्मचारियों

 का  मंहगाई  भत्ता  बढ़ाया  दिल्‍ली  में  जीवन  निर्वाह  व्यय  में  वृद्धि  हो  गई  हमें  दोहरे

 भिन् रास ों  ated  वहन  करना  पड़ता  एक  तो  दिल्‍ली  मैंगलोर  दूसरा  अपने  चुनाव  क्षेत्र  में  ।

 धौर  फिर  हमें  जुलाई  का  ae  भी  देना  पड़ता  है  ।  इन  सभी  वस्तुश्नों  के  दाम  बढ़  रहे  हैं  ।

 wa:  मैरा  संसद  से  निवेदन  है  कि  दैनिक  मत्त  को  बढ़ा  कर  कर  दिया  जाए  |

 मेरा  दूसरा  मुद्दा  यात्रा  भत्त  के  बारे  में  है  ।  जब  हम  हवाई  अ्रडडे भ्  या  रेलवे  स्टेशन  पर

 लाते  हैं  थी  हमें  cal  जेब  से  भ्र ति रिक्त  खच  करना  पड़ता  है  ।  हम  जो  कुछ  इस  यात्रा  पर  खर्च

 करते  हैं  हमें  उसका  ara  ही  मिलता  है  ।  मेरा  सरकार  से  निवेदन  है  कि  यात्रा  भत्ता  21-

 wad  प्रति  किलोमीटर  कर  दिया  जाए  |

 झगा  मुद्दा  यह  है  कि  यदि  किसी  सदस्य  का  निधन  हो  जाता  है  कौर  वह  गरीब  आदमी

 है
 लो  उसके  परिवार  को  बहुत  दुःख  उठाना  पड़ता  है  मत  मेरा  संसद  से  निवेदन  कि

 संसद  सदस्यों  को  बीमा  सुविधाए  प्रदान  कौ  जाएਂ  जिससे  कि  केन्द्रीय  सरकार  हमारे  लिए  जीवन

 बोला  HAT.  तैयार  कर  सके  |  सरकार  को  इसके  लिए  आवश्यक  भ्र दा दान  करना  चाहिय े।

 चौथा  मुद्दा  यह  है  कि  इस  अधिनियम  के  उपबन्धों  अधीन  सदस्यों  को  मिलने  वाले

 बेतनों  शौर  मत्तों  को  आयकर  से  छूट  मिलनी  चाहिये  ।

 पांचवां  मुद्दा  यह  है  कि  सांसदों  के  आश्रितों  को  रेलवे  रियायत  प्रदान  की  जानी  चाहिये

 श्राप  तो  जानते  ही  हैं  कि  सरकारी  कर्मचारियों  ate  यहां  तक  कि  बेक  कर्मचारियों  को  भी  उनके

 परिवार  के  सदस्यों  के  लिए  रियायत  मिलती  है  ।  वर्ष  में  एक  बार  या  कम  से  कम  दो  वर्ष  में

 एक  बार  वे  भारत  में  कहीं  भी  यात्रा  कर  सकते  हैं  न  केवल  उनके  अपितु  सरकारी

 wera  के  आश्रित  माता-फ्री  भी  उसके  साथ  यात्रा  कर  सकते  हैं  ।  हमारे  मामल  में  यदि  मेरे

 दो  बच्चे  हैं  तो  उनको  दिल्‍ली  लाने  के  लिये  PR  एक  बच्चे  का  यात्रा  व्यय  स्वयं  वहन

 करना  पड़ता  है  ।  मत  मेरा  निवेदन  है  कि  कम  से  कम  बर्ष  में  एक  बार  संसद  सदस्यों  के  प्राणियों

 को  देश  में  कहीं  भी  यात्रा  करने  की  अनुमति  मिलनी  चा  हिप

 देश
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 छटा  मुद्दा  यह  है  कि  wa  पति-पत्नी  स्राव  तर  में  अपने  निवास  से  केवल  एक  बार  हो

 दिलती  ar  जा  सकती  है  ।  अन्त  मैंने  सुझाव  दिया  है  |

 “3  मूल  अघिनियम  की  भारा  6  ख  में
 खण्ड  )  के

 स्थान  पर  निम्नलिखित

 प्रतिस्थापित  किया  जाये  अर्थात

 aa  पति-पत्नी  के  लिए  एक  नि:शुल्क  ध्रहस्तांतरणीय  प्रथम  श्रेणी  का  रेल  पात  जिससे

 पति-पत्नी  भारत  में  कहीं  भी  किसी  मी  रेल  से  किसी  मौ  समय  यात्रा  करने  का  हकदार

 हो  जायेगा  ब

 मत  यदि  किसी  प्रकार  की  तात्कालिक  श्रावइ्यकता  हो  तो  एके  या  दो  बेरे  दहलो

 झरा  सक े|

 भूतपूर्व-संसदों  के  लिए  एक  नि  शुल्क  पास  प्रदान  किया  जाना  चाहिए  ।  aay  सेवा

 अ्रवंधि  बीत  जाने  पर  यदि  बह  कुछ  सम्पक  कार्य  या  श्रषने  पहले  मतदाताओं  के  लिए  कुछ

 कार्य  करना  चाहते  हैं  तो  उन्हें  अ्रषनी  जेब  से  खर्च  करना  पड़ता  है  ।  पेंशन  शादी  के  अतिरिक्त  मैं

 केवल  एक  नि:शुल्क  रेलवे  पास  मांग  कर  रहा

 भ्रधिकांश  संसदीय  चुनाव  क्षेत्रों  में  संसद  सदस्यों  को  को  सुविधाएਂ  उपलब्ध

 नहीं  हैं  ।  मेरा  सरकार  से  निवेदन है  r  वह  कुछ  ट्र  क-कालो ंके  लिए  व्यवस्था  करें  या  इस

 प्रयोजनों  सां  पदों  को  कुछ  मत्ता  दिया  ज  ए  ।  1956  में  सांसद  को  15000  स्थानीय  काले  निःशुल्क

 करने  की  अनुमति  थी  ।  अब  चू  कि  दूरभाष  स्थिति  में  सुधार  हो
 गया  है  तो  मेरा  सरकार  से

 निवेदन है
 कि  नि:शुल्क  कोसों  की  सख्या  15000  से  बढ़कर  25000  करर  दी  जाएं  ।

 संसद  सदस्यों  को  ऑ्रपने  मतदाताश्रों
 के

 साथ  उनके  मूल  fara  carat  परे  निहित  सा  पत्र

 व्यवहार  करना  पड़ता  है  alt  मतदाताश्रों  को  अपने  मूल  निवास  स्थानों  से  बहुत  से  पत्र  लिखने

 पड़ते  हैं  ।  उन  पत्रों  को  era a  भेजने  के  लिए  टिकटों  के  लिए  व्यय  उन्हें  अपनी  जेब  से  करना

 पड़ता  है  ।  मे  सरकार  से  निबेदन  है  कि  डाक  खच
 के  लिए  कुछ  मत्ता

 पा  डाक
 से

 पत्र  भेजने

 के  लिए  उन्हें  कुछ  डाक  टिकटें
 दी  जाए  जिससे  कि  वे  ग्रसने  चुनाव  क्षेत्रों  में  प्रिया  पत्र  ब्यवह्वार

 प्रभावी  ढ़ंग  से  कर  सके ं।

 जब  एक  संसद  सदस्य  श्रीपाद  प्राप्त  कर  लेता  है  तो  उसे  अरपना  माल  अ्रसंवाब  पुस्तकें

 संसदीय  पत्र  ate  अन्य  बहुत  सी  दस्तूर  अपने  मूल-निवास  स्थान  को  स्वयं  अपने  खच  पर ले

 जानी  पड़ती  हैं  ।  यदि  कोई  सरकारी  कर्मचारी  सेवा-निवृत  होता  है  तो  उसे  रखने  मूल  मिर्ज़ा

 स्थान  को  इषना  सामान  ले  जाने  के  लिए  निःशुल्क  वाहन  मिलता  है  ।  मेरा  सरकार  से  निवेदन

 है  कि  ag  किसी  संसद  सदस्य  का  सामान  कौर  ग्रन्थ  वस्तुए  उसके  झपने  मूल-निवास  स्थान  की

 निःशुल्क  ले  जाने  की  व्यवस्था  करें  ।

 बहुत  से  संसद  सदस्य  ग्रामीण  क्षेत्रों
 से

 श्रांति  उन्हें  अ्रपने  चुनाव  क्षेत्रों  में  लोगों
 सैं

 मिलने  भ्रौर  उनकी  शिकायतों  का  पता  लगाने  के  लिए  बहुत  यात्रा  करनी  पड़ती  है  ।  राज  कले
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 पेट्रोल  के  दाम  बहुत  ऊचे  हैं  कौर  वाहनों  की  कीमतें  बहुत  बढ़  गई  हैं  ।  मेरा  सरकार  से  निवेदन

 है  कि  या  तो  उन्हें  मुफ्त  वाहन  दिया  जाए  wie  प्रतिशत  किलोमीटर  की  यात्रा  सीमा  तय  कर  दें

 amar  फिर  कोई  ward  जिससे  कि  ने भ्र पने  चुनाव-क्षत्रों
 में  प्रभावी  ढ़ंग  से  यात्रा  कर  सकें

 धौर  लोगों  से  अपने  मतदाताओं  वे  सम्पकं  साध  सक  ग्रोवर  संसद  में  भी  उनकी  शिकायतों  का

 बैतिनिधित्व  कर  सकें  ।  सरकार  प्रतिवर्ष  10,000  किलोमीटर  की  सीमा  निश्चित  कर  सकती  है  ।

 बिंदेशों  संसद  सदस्यों  को  निजी  सचिव  कौर  सचिवालय  कर्मचारी  रखने  की  अनुमति

 हैं  दिल्‍ली  में  मैं  ard  एवेन्यू  में  रहता  हूं  ।  पत्रों  का  प्रारूप  तैयार  करने  दौर  उसे  टाइप  करने  के

 faq  रात  में  किसी  टंकक  का  मिलना  बहुत  कठिन  होता  है  ।  हमें  पत्रों  को  टाइप  करने

 के  लिए  कुछ  सुविधाए  प्रदान  की  जानी  चाहिए  या  कुछ  ऐसी  सचिवालय  व्यवस्था  की  जानी

 चाहिये  कि  जहां  पर  संसद  सदस्य  रहते  हैं  वहां  पर  दिल्‍ली  में  विभिन्‍न  स्थानों  पर  प्रदान  की

 शाने  वाला  स्वास्थ्य  सेवा  श्रौषघालयग्रों  की  सुविचारों  की  तरह  ये  सेवाएं  भी  उपलब्ध  कराई

 wit  ।  कुछ  मास  पूर्व  इस  बीटेक  पर  पहल  ही  चर्चा  star  चुकी  मैंने  तो  कुछ  उन

 कठिनाईयों  का  उल्लेख  कर  दिया है  जिनका  कि  हमें  सामना  करना  पड़  रहा  धन्यवाद  |

 थी  जेवियर  aurea  (
 :  मैं  माननीय  सदस्य  द्वारा  दिए  गये  इस  सुभाव  का

 anda  करता हूं
 कि  बतंमान  संसद  सदस्य  का  निघन  होने  की  स्थिती  में  बीमा  की  व्यवस्था  होनी

 टोहिये  ।  उसका  fara  हो  जाने  पर  उसे  कुछ  वित्तीय  सहायता  दी  जानी  चाहिये  जब  वह  संसद

 सदस्य  हो-क्योकि  संसद  सदस्य  होने  के  नाते  उसका  जीवन  भ्रमित  खतरों  में  भरा  होता  है  ।

 सरकार  से  निवेदन  है  कि  वह  इस  सुभाव  पर  ध्यान  दें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उसके  लिए  श्राप  समूहिक  बीमा  योजना  अपना  सकते  हैं

 भी  जेवियर  श्रीराम  :  जी  हां  किसी  न  किसी  प्रकार  कौ  समूह  बीमा  योजना  लागू  की

 जो  सकती

 थी  चन्द्रपाल  शैतानी  :  माननीय  उपाध्यक्ष  संसद  सदस्यों  के  वेतन  भत्ते

 कौर  पेंड्रा  से  संबंधित  संशोधन  विधेयक  कुछ  महीने  पहने  इस  सदन  के  माननीय  सदस्य  श्री

 मूलचन्द  डागा  जी  द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया  था  ।  उस  पर  बड़ी  गम्भीरता  से  विचार  किया  war

 थ  ।  उसी  भा घार  पर  माननीय  सदस्य  ने  यह  बिल  प्रस्तुत  feat  है  ।  यह  सही  है  fe  मौजुदा

 aaa  में  मंहगाई  इतनी  बढ़  रही  परिस्थितियां  इतनी  बदल  रही  हैं  कि  पार्लियामेंट  से  संसद

 सदस्य  को  जो  कुछ  मिलता  है  उससे  उसका  खर्चा  नहीं  चल  सकता  |  बैसे  भी  मैं  यह  मानकर

 चलता  हू  कि  संसद  सदस्य  बनना  कोई  ऐश-श्रीराम  की  जिन्दगी  जाना  नहीं  है  ।  हम  एक  ऐसे

 मुल्क  में  पदा  हुए  हैं  जो  गरीब  मुल्क  संसद  सदस्य  को  जो  तनख्वाह  कौर  सुविधाए  दी  जाती

 हैं  उसके  कंपेरीजन  में  नगर  हम  देश  की  जनता  को  देखें  तो  उससे  कहीं  वह  ज्यादा  दुखी  हैं  ।  जो

 लोग  ज्यादा  सहूलियतों  की  मांग  करते  हैं  उनको  मेरा  सुभाव  है  कि  बजाय  संसद  सदस्य  बनने  के

 बे  कोई  व्यापार  करें  या  अपनी  खेती-बाड़ी  संभालें  कौर  अच्छी  तरह  से  श्रीराम  का  जीवन  ब्यतौत

 करें  ।  यह  तो  जन  सेवा  है  ।  इसमें  जितना  मिलता  है  उतने  में  ही  गुजर-बसर  करनी  चाहिए  ।

 लेकिन  कुछ  बातें  ऐसी  हैं  जो  वास्तव  में  अपनी  जगह  पर  ae  हैं  ।
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 णगण

 qe  ऋत  सही  है  कि  जनता  की  सेवा  देश  की  सेवा  करना  ससद  सदस्य  का  परम

 कत्तव्य  इसके  लिए  उसको  जो  सुविधाएं  दी  जाती  हैं  उन  पर  विचार  जाना  चाहिए  ।

 1952  में  जब  पार्लियामेंट  के  पहले  चुनाव  हुए  थे  उस  समय  जो  वेतन  फिर  मत्ता  संसद

 सदस्य  को  मिलता  था  उसमें  काफी  बढ़ोतरी  हुई  सदस्य  को  सीधे  जनता  से  सम्पकं  करना

 होता  है  ।  अपने  क्षेत्र  में  जाना  होता  है  ।  जहां  तक  मेरी  जानकारी  है  भ्र धि कतर  सदस्य  ऐसे  हैं

 जो  गरीब  परिवार  से  या  मध्यम  ay  के  परिवार  से  जाते  हैं  ।  उनके  पास  इतना  पता  नहीं  होता

 कि  वे  अपने  क्षेत्र  मे ंजाकर  जन  सम्पर्क  कर  सकें  कौर  जनता  की  तकलीफों  को  अ्रधिकारियों  तक

 या  सरकार  तक  पहुंचा  सकें  |  इसी  प्रकार  हमको  बहुत  सी  चिट्ठियां  मी  लिखनी  होती  हैं  ।  अपने

 वीगरों  फरियादियों  शुर्भाचतकों  को  पत्र  लिखने  होते  हैं  ।  लोगों  के  पत्रों  का  जबाव  देना

 होता  है  ।  इसलिए  तन्ख्वाह  कौर  मत्त  बढ़ाए  जाएਂ  इसका  में  समर्थन  करता  हु  ।

 विभिन्न  राज्यों  में  की  स्थिति  हमसे  wears  ।  में  उत्तर  प्रदेश  की  ही

 बात  बताता  हु  ।  वहां  का  मकान  का  बिजली  का  किराया  फर्नीचर  का  किराया

 नहीं  देना  पड़ता  ।  उनको  जो  पसो  मिलता  है  वह  नैट  पता  मिलता  है  ।  यहां  पर

 फर्नीचर  सब  का  पैसा  देना  होता है  ।  इनका  सीधा  असर  पार्लियामेंट  के

 मेंबर  पर  पड़ता  है  ।  में  बहुत  ही  स्पष्ट  बात  रख  रहा  हुं  ।  अगर  कोई  संसद  सदस्य  बेइमानਂ  नहीं

 हेराफेरी  नहीं  करता  है  तो  जो  Tar  मिलता  है  उससे  उसका  काम  नहीं  चल  सकता  ।  इसलिए

 मेरा  आपसे  निवेदन  है''*  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय :  यदि  किसी  संसद  सदस्य  की  राय  का  ate  कोई  ala  नहीं  होता  है

 तो  वह  अपना  जीवन  सही  ढंग  से  नहीं  व्यतीत  कर  सकता  है  ।  में  उनकी  बात  इस  प्रकार  कहू गा  ।

 श्री  रंजीदा  कुमार  fag  :  एसा  नहीं  कह  रहे  हैं  ।  इनका  कहना  यह  हे

 कि  जब  तक  हेराफेरी  नहीं  करेगे  तब  तक  काम  नहीं  ।  मतलब  यह  है  कि  हेराफेरी  से  चल

 रहा  होगा  ।  जो  नहीं  कर  सकते  हैं  वे  नहीं  चला  पा  रहे  होंगे  ।  उनका  कहना  यह  है  ।

 श्री  चन्द्रपाल  शैतानों  :  मूल  तरस  शना  रहा  है  माननीय  सदस्य  को  समझदारी  पर  ।  कया

 कहा  जा  रहा  है  कौर  वे  क्या  समभ  रहे  हैं  ?

 थ्री  राजेश  कुमार  सिह  :  श्राप  PR  भाषा  के  बारे  में  ज्ञान  न  दें  |  जहां  का  में  र  इने

 हु  वही  के  श्राप  रहने  वाले  हैं  ।

 श्राप  सुनने  की  क्षमता  तो  रखिए  कि  में  क्या  कह  रहा  हु  ।

 भरी  राजेश  कुमार  fag:  फिर  हेरा-फेरी  में  ले  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  चन्द्रपाल  शैलानी  :  TA  गलत  TAI  जा  रहा  है  ।  मैंने  कहा  है  कि  जब  दूसरे  सोर्स

 हों  तब  कोई  मेम्बर  गलत  रास्ते  पर  उतारू  नहों  मैने  कहा  था  कि  जन-सेवा  करना  या

 राजनीति  में  जाना  कोई  पेशा  नहीं
 जो  लोग  इसको  पेशा  समझते  हैं  उनको  ऐसा  नहीं

 समभना  चाहिए  ।  यदि  समझते  हैं  तो  खेती  बाड़ी  या  कोई  कौर  gear  करें  ait

 आराम  की  जिन्दगी  बिताए  ।  पालियामेंट  जितना  देती है
 उसी  से  गुजर-बसर  करनी  चाहिए  |
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 ह  क  ल  कन  क  उ  का  नत  मक  20  ह  व

 a  ag  नहीं  कहता  कि  तन्ख्वाह  या  दत्त  बढ़ाए  जाए  लेकिन  जो  फैसिलीटीज  मंम्बसं  को  दो  जाती

 वह  पुरी  मिलनी  चाहिये  ।  ऐसा  कोई  दिन  नहीं  है  जब  मेरे  क्षेत्र  अलीगढ़  से  50-100  शारदी

 न  भराते  हों  ।  उनको  यहां  भराने  पर  ठहराना  शर  खिलाना  पड़ता  है  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन है

 कि  बिजली  ate  फर्नीचर  का  किराया  समाप्त  किया  जाये  भ्र ौर  कोस्टा  च्युऐन्सी

 में  घूमने  के  लिए  ट्रांसपोर्टेशन  की  सुविधा  दी  जाए  ।  टाइपिंग  या  डाक-तार  का  खर्चा  देने  के  लिये

 सरकार  को  गम्भीरता  से  विचार  करना  चाहिए  ।  मूलचन्द  डागा  जी  ने  कुछ  दिन  पहले  जो  बिल

 पेश  किया  उस  समय  भी  सांसदों  ने  अपने  उद्गार  जाहिर  किए  थे  ।  उसके  साथ  हीं  सरकार

 ने  सेकण्ड  बलास  में  जो  अटेंडेंट  चलता  था  उसको  Gee  क्लास  के  लिए  चलाऊ  कर  feats  इसके

 अलावा  शरीर  भी  सहूलियत  दी  हैं  ।

 में  चाहता  हूं कि
 डाक-तार  कौर  टाइपिंग  शादी  की  सुविधाए  देने  पर  भी  सरकार

 गम्भीरता  से  विचार  करे  ताकि  संसद  सदस्य  वफादारी  कौर  लगन  से  काम  कर

 इन  शब्दों  के  साथ  में  अपनी  बात  समाप्त  करता  हू  ।

 थी  राजेश  कुमार  fag  :  उपाध्यक्ष  में  नब  इस  बिल  के  ge

 कारों  at  कथन  को  देखता  हु  तो  मु  कुछ  अजीब  सा  लगता  है  क्योंकि  राज  का  निर्वाह

 व्यय  बहुत  भ्रमित  बढ़  गया  माननीय  सदस्य  ने  द्र भी  जो  कुछ  कहा  उनकी  दुरुस्त  कौ  बातों

 से  मैं  सहमत  g  लेकिन  तरन्त  में  वे  घुमाकर  फिर  बहीं  ले  भाए  ।  इसमें  कोई  दो  नहीं  कि

 मंहगाई  बढ़  रही  है  ।  लेकिन  क्या  यह  मंहगाई  fag  सांसदों  के  लिए  बढ़  रही  हैया  पुरे  देश  में

 मंहगाई  ब्रिटिश  पार्लियामेंट  कौ  पद्धति  को  देखेंगे  तो  आपको  मुझसे  ज्यादा  जानकारी  होगी  ।

 उन्होंने  भ्र ला उन्स  मुकरर  सेलरी  वाली  बात  नहीं  थो  ।  हमारे  यहां  वेतन  मी  है  ।

 उनका  मकसद  था  कि  लोग  समाज  सेवा  या  राष्ट्रीय  सेवा  के  लिए  अराग  are  ।

 mat  का  भी  मतलब  यही  है  कि  जो  लोगों  के  नुमाइन्दे  बन  कर  जाते  जिन  लोगों  के  द्वारा

 उन्हें  भेजा  जा  रहा  है  उनकी  खिदमत  करने  के  लिए  are  हैं  किसी  को  नौकरी  के  लिए  नहीं  ।

 पिछली  बार  मी  एक  माननीय  सदस्य  इसी  प्रकार  बिल  लाए  थे  पौर  सरकार  ने  भ्र प्रत्यक्ष

 रूप  से  बढ़ोत्तरी  कर  दी  ।  जब  इस  बिल  को  चर्चा  हिन्दुस्तान  के  करोड़ों  लोगों  में  ak

 कर्मचारियों  में  होती  तब  वे  कया  सोचते  हैं  ?  में  यह  निवेदन  करना  चाहता

 g  fe  पहले  बोल  उसके  बाद  श्राप  बोल  सकते  इससे  इन्कार  करते  हैं  नद्दी  करते

 मेरा  कहना  है  कि  श्रगर  अपने  वेतन  श्र  भत्ते  बढ़ाने  की  बात  है  तो  साथ-साथ  कम चा  रियों

 के  भी  बढ़ने  चाहिए  ae  सदस्यों  से  ज्यादा  बढ़ने  चाहिए  ।  लेकिन  वह  नहीं  देरी  में

 बढाते  हैं  ।  माननीय  सदस्य  अभी  पानी  शौर  फर्नीचर  की  बात  कह  रहे  थे  ।  में

 तो  देहात  से  भ्राता  हूं  मुफ  मालूम  है  हिन्दुस्तान  जेसे  गरीब  मुल्क  में  ag  कतई  अवश्यक  नहीं

 है  कि  सरकार  की  तरफ  से  माननीय  सदस्यों  को  अपने  क्षेत्र  में  जाने  के  बात  कार  दौ  जाए  ।

 पार्लियामेंट  ने  शरीर  विधान  मण्डलों  ने  जो  सुविधाए  रेल  कौर  बसों  में  चलने  की  दे  रखी  है  यह

 कम  नहीं  हैं  ।  हमें  इस  मुस्क  गरीबी  को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  ।  यदि  ara  लिए  हम

 मंहगाई  की  बात  करते  हैं  तो  पहले  जनता  की  गरीबी  की  बात  करनी  होगी  ।

 इस  बिल  में  जो  कट्ठा  गया  कि  कुटुम्ब  के  लोगों  के  लिए  पास  होना  ईं ससे  में
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 सहमत  नहीं  हूं  ।  कयों  ag  सहूलियत  होनी  चाहिए  ?  श्रमिकों  लोगों  ने  नुमाइन्दा  बनाया  श्राप

 gt  सेवा  कर  रहे  सारा  कुटुम्ब  कौर  आपने  खुद  पने  आपको  समर्पित  किया  है  सेवा  के

 लिए  इसलिए  अपने  कुटुम्ब  या  फेमिली  की  बात  नहीं  होनी  चाहिए  |  फिर  तो  एक  तरह  कौ

 जागीरदारी  प्रथा  हो  जाएगी  ।  मत  देर  की  गरीबो  की  हालत  को  देखते  हुए  माननीय  सदस्य

 से  अनुरोध  करूगा  कि  वह  इस  बिल  को  वापस  ले  लें  क्योंकि  यह  जन भावना भों  के  विपरीत  है  |

 देश  का  नुमाइन्दा  ही  रहना  चाहिए  i  झपने  लिए  सुविधाए  पहले  लोगों  को  उपलब्ध

 करा  कर  तब  मांगनी  चाहिए  |

 उपाध्यक्ष  जो  माननीय  सदस्य थी  सत्यनारायण  राव

 लाये  हैं  इसका  पुरी  तरह  से  समर्थन  करना  मुश्किल  है  ।  लेकिन  एक  चीज  से  में  सहमत  हू

 कि  जितने  भी  सदस्य  के  बच्चे  या  माता  पिता  श्राप  भी  तमिलनाडु  से  ara  हैं  जो  कि  बहुत

 दूर  धरना  उनको  दिल्‍ली  लाना  तो श्रपने  खर्चे  से  लाना  पड़ता  है  जिसमें  काफो  दिवकत

 पड़ती  है  ।  इसलिए  यह  agate  जरूर  मिलनी  चाहिए  ।  माननीय  सदस्यों  की  कुछ  alee  हो

 गई  है  यह  कहने  की  ऐसा  बिल  लाने  से  लोग  हमारे  खिलाफ  हो  वह  हमारे  बारे  में  क्या

 सोचेंगे  ।  एक  बात  तो  यह  है  जब  हम  यहां  ata  हैं  तो  सदस्य  जितने  भी  हैं  ईमानदारी  से  उनको

 झपना  काम  प्रेम  करना  चा हुए  |  सनौर  नगर  ऐसा  नहीं  कर  सकते  तो  फिर  हम  कुछ  नहीं  कर

 सकते  इसलिए  ईमानदार  सदस्य  को  ईमानदारी  से  अपना  अंजाम  करने  के  लिए  ag  सहूलियत

 दी  जाय  ।  में  डेली  एलाउन्स  भ्र ौर  सेलरी  बढाने  के  पक्ष  में  नहीं  हू  ।  लेकिन  जब  बच्चों  को  लाना

 होता  है  तो  अपनी  जेब  से  खच  करना  पड़ता  है  जिससे  बड़ी  दिक्कत  होती  है  ।  हमेशा  तो  वह

 oa  नहीं  ।  जैसे  स्पाउन्ज  के  लिए  सहूलियत  है  वेसे  ही  बच्चों  ake  मता  के  लिए  फ्री

 सहूलियत  होनी  चाहिए  |

 दूसरे  में  उनकी  यह  बात  भी  मानता  हू ंकि
 जब  हम  अपनी  कांस्टिट्यूएंसी  में  कराते  हैं  तो

 ज्यादातर  लोगों  को  मुसीबत  होती  है  क्योंकि  उनके  पास  अपनी  कोई  सवारी  नहीं  होती  है  ।  यह

 माना  कि  कुछ  के  पास  कार  लेकिन  भ्र धि कतर  सदस्यों  के  पास  नहीं  है  ।  इसलिए  जब  कोई

 सदस्य  अपनी  कांस्टीट्यूए सी
 में  जाना  चाहता  खासकर  इन्टीरियर  में  जसे  कि  मेरा  इलाका  है

 जहां  कि  रेल  मी  नहीं  a  हम  वह  पास  रखकर  क्या  करेंगे  ऐसी  जगह  श्राप  इस  तरह

 की  फैसिलिटी  दें  तो  azar  रहेगा  ताकि  अपनी  कांस्टीटुएन्सी  मरूं  फिरा  जा  सके  ।  शादी  या

 विवाह  या श्रौर  कामों  के  लिए  में  नहीं  कहता  |  भ्रमर  मेम्बर  कांस्टीटुएन्सी  में  फंक्शन  करता  है

 तो  ag  सहूलियत  देना  में  कोई  गलत  नहीं  समानता  ।  वहू  सुविधा  बराबर  होनी  चाहिये  |

 इंश्योरेंस  कौ  बात  कहीं  गई  उसे  पूरी  तरह  से  मेने  एग्जाम  नहीं  किया  इसलिए  मैं

 कुछ श्रपनी  बात  जाहिर  नहीं  कर  सकता  ।  कभी  हमारे  म्ररवफल  साहब  फरमा  रहे  थे  कि  इंश्योरेंस

 होना  चाहिए  ।  ag  पीछे  बीमार  हो  गये  थे  ।  वह  एडवोकेट  हैं  ae  बहुत  बरच्छा  कमा  रहे  थे

 लेकिन  बनने  के  बाद  प्रे  क्रिस  खत्म  हो  गई  ।  बीमार  होने  के  बाद  इतनी  मुसीबत  में

 पढ़े कि  पार्टी  की  तरफ  से  मदद  देनी  पड़ी  कौर  बहुत  से  दूसरे  लोगों  ने  मदद  देकर  उनको  बचाया  ।

 बहु  मरने  वाले  उनके  बीवी  बच्चों  की  क्या  हालत  मेंने  देखी  है  ।  इसलिए  उनका  तजुर्बा
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 तभी  उन्होंने  इंश्योरेंस  की  बात  कही  है  te  लोगों  BY  इन्शयोरेंस  दने  में  कोई  दुश्वारी

 नहीं

 पोस्टल  वर्ग रह  की  फैसिलिटी  तो  जरूरी  है  ही  वह  तो  लोगों  की  खिदमत  के  वास्ते

 डिपैंडैंस  को  यहां  खाने  कौ  सुविधा  ale  रेलवे  को  सहूलियत  शरीर  कांस्टीटुएन्सी  में  फिरने  की

 सुविधा  देना  जरूरी  है  ।

 मैम्बसं  के  भ्र लावा  मंत्रियों  को  ह  लत  भी  ठीक  नहीं  है  ।  में  मंत्री  लोगों  को  मौ  फील  कर

 रहा  हूं  ।  उनकी  सेलरी  काफौ  नहीं  है  ।  ईमानदारीਂ  से  नगर  रहना  हो  तो  मुश्किल  हो  जाता

 जितने  fasted  ara  हैं  तो  चाय  पिलाना  पड़ता  मर्यादा  रखनी  पड़ती  में  समानता  हू

 कि  उनके  लिए  भी  कुछ  करना  चाहिए  i  लेकिन  जहां  तक  मेजबां  का  सवाल  में  TART  हू

 कि  ये  दो  चौजें  बहुत  जरूरी  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  श्री  सुधीर  कुमार  गिरि  ।  श्याम  हम  इसे  समाप्त  करेंगे  ।  हमने

 इस  पर  चर्चा  को  है  इसलिए  हम  इस  विधेयक  को  ate  पूरा  कर  लेना  चाहते  हैं

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  इस  मामले  में  आपके  विचार  संगत  होंगे

 सभा  को  हर  एक  मामले  के  बारे  में  निर्णय  करने  के  लिए  आपको  अध्यक्षता  में  श्रापना  एक  समिति

 का  गठन  करना  चाहिए  ।

 थी  सुधार  गिरि  कुछ  महीने  पहले  माननीय  सदस्य  श्री  qa  चन्द  डागा  ने

 एक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  था  जिसका  सभी  सदस्यों  ने  सेन  किया  था  ।  अ्रपने  दल  की  जोरसे

 मैंने  विधेयक  का  विरोध  किया  था  ale  awa  मैंने  इसका  विरोध  किया  था

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यहां  श्राप  विधेयक  का  विरोध  att  परन्तु  जब  बकाया  राशि  मिलती

 है  तो  श्राप  जाकर  ले  लेते  हैं  ।

 ary उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  aa  विधेयक  का  विरोघ  भी  कर  रहे  हैं  ।  परन्तु  जब  हर्ट
 दी  जाये  तो  aga  उसे  स्वीकार  मत  करना  ।

 थ्रो  सुघीर  गिरि  :  eat  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  कोई  ऐसी  रियायत  है  जिस
 को  arrest  2 छह  कैद  है  वीकार  न  किया  हो  ?

 att  सुघोर  गिरि
 :  यह  नहीं  होना  चाहिए  ।  हमने  विधेयक  का  विरोध  किया  था

 प्रमी  भी  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  ।

 .  उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  विधेयक  का  विरोध  कर  सकते  हैं  मैं  जो  कुछ  कहता  हुं  वह  यह

 है  मान  लिजिए  कोई  रियायत  हो  जाती  है  श्राप  उस  रियायत  को  लेने  से  मना  नहीं  करते  ।

 थ्री  सुधार  गिरि  :  यदि  श्राप  ऐसा  चाहते  हैं  तो  हम  मना  कर  सकते  हैं  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  रुपया  ary  ले  बोलिए  ।

 श्री  सुधीर  गिरि  :  यदि  श्राप  ऐसा  चाहते  हैं  तो  हम  मना  कर  सकते  हैं  ।

 मैं  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  इस  धारधार  पह

 नहीं  करता  कि  जो  संसद  सदस्य  चुने  गये  हैं  उनको  जनता  को  सेवा  करनी  है  ।  बल्कि  केवल

 arate  पर  कि  हमें  जो  कुछ  मी  सुविधायें  तथा  वेतन  मिल  रहे  हैं  बे  झपने  गतंव्य

 करने  के  लिए  पर्याप्त  है  ।  इसीलिए  मैं  विधेयक  का  विरोध  करता  मैं  एक  बात  को  बहुत

 aia  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  ।  कि  हम  जनता  का  प्रतिनिधित्व  कर  रहे  हैं  ।  लोगों  aga

 afar  संख्या  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  जी  रहे  मूल्यों  में  वृद्धि  का  मार  संसद

 पर  ही  नहीं  पड़ा  बल्कि  देश  के  सभी  लोगों  पर  पड़ा  है  ।  वे  लोग  बहरे  तथा  गे  हैं  ।  वे  मारी

 वजन  के  नीचे  कराह  रहे  हैं  ।  हम  संसद  के  सदस्य  गये  हैं  ।  हम  संसद  को  सदस्यों  की  सुविधायें

 बढ़ाने  का  उपकरण  बना  रहे  हैं  यह  उचित  तथा  न्यायोचित  नहीं  हैं  ।  जब  तक  भूखे  हूँ

 हमें  atc  प्रतीक  के  लिए  मांग  नहीं  करनी  चाहिए  ।  मैं  सोचता  हूं  कि  जो  सुविधायें  तथा  fate

 लाभ  हमें  ga  प्रदान  किये  जा
 रहे  हैं  हमारे  लिए  पर्याप्त  हैं  इनमें  वृद्धि  नहीं  कौ  जानी  चाहिए  ।

 लोगों  को  नजरों  में  जनता  के  प्रतिनिधियों  की  छवि  बहुत  गिर  गयी  है  ।  यह  रूप  से

 इल  लिए  है  क्योंकि  बहुत  से  सदस्य  किसी  दल  विशेष  के  टिकट  पर  मौत  करक  मी  कमी  उसके

 बाद  ध्यान  दल  को  बदलकर  किसी  अन्य  दल  में  मिल  जाते  हैं  ।  इसको  दल  बलद  कहते  हैं  ।  यह

 न्याय  के  सिद्धान्त  के  विरूद्ध  है  ।  इसको  जारी  रहने  कौ  भ्र नुम ति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  इसी  लिए

 में  कहता  हूं  कि  जनता  के  प्रतिनिधियों  के  वारे  में  जो  धारणा  है  वह  बहुत  ही  खराब  हो  गयी  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  दल  बदलाव  नहीं  है  ।  यह  feet  veg  दल  के
 लिए  प्यार  है  ।

 श्री  सुधीर  गिरि  :  जो  सदस्य  दल  बदलते  हैं  उन्हें  जिस  जनता  ने  चुना  है  उसको

 करणा  देने  के  लिए  कहा  जाना  चाहिए  ।

 संसद  सदस्यों  के  लिए  अपना  कांस्य  कुशलता  हुक  पूरा  करने  के  लिए  कुछ  सचिवालय

 सेवायें  या  सहायता  श्रावक  हो  सकती  है  ।  उनको  एक  आशुलिपिक  waar  टाईप्रिस्ट  को

 की  श्रावइय कता  पड़  सकती  है  ।  सरकार  को  उनके  लिए  ऐसी  सहायता  उपलब्ध  कुरानी  चाहिए  |

 में  इस  सुभाव  का  विरोध  करता  हूं  कि  संसद  सदस्य  की  प्राय  श्राप कर  से
 मुक्त  होनी

 चाहिए  |

 सदस्य  के  साथ  पति/पत्नी  को  करने  की  सुविधा  प्राप्त  है  जव  वे  यागा  कर  रहे

 हों  तो  उनको  साथी  के  रूप  में  माना  जाना  चाहिए  इन  शब्दों  के  साथ  में  विधेयक  का  विरोध

 करता

 श्री  सिदनाल  :  में  निम्नखित  भ्राघारों  पर  विधेयक  का  स्वागत  करता

 हु
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 संसद

 सदस्य  भत्ता  विधेयक

 वि  य  ar  ee,

 झ्राजकल  बहुत  अधिक  मुद्रास्फीति  चुने  जाने  के  बाद  एक  संसद  सदस्य  ग्रसने  मूल

 पेश  या  व्यापार  को  बन्द  नहीं  कर  सकता  |  यदि  वह  एक  गम्भीर  संसद  सदस्य  बनाना  चाहते  हैं

 तो  उनको  उसे  छोड़ना  पड़ेगा  ।  मूल  रूप  से  वह  एक  वकील  डाक्टर  या  व्यापारी  हो  सकता  है  ।

 इस  हानि  की  क्षति  पूति  के  लिए  उसको  सुविधायें  प्रदान  की  जानी  चाहिए  ये  परिवहन

 यात्रा  रियायत  ate  दैनिक  aa  रानी  की  सुविधायें  हो  सकती
 हैं

 कम  से  कम  जब  हम  अनुपस्थित

 हो  ध्रन्तसवावधि  के  दौरान  अपने  चुनाव  क्षेत्रों  में  तो  कम  से  कम  हमारा  दैनिक  भत्ता  तथा

 न्युनतम  सुविधायें
 जारी  रहनी  चाहिए  यदि  सुविधायें  नही  हैं  तो  हम  कार्य  नहीं  कर  सकते  |

 धौर  सामान्य  रूप  से  कोई  भी  काय  नहीं  कर  सकता  ।  विपक्षी  दल  हमेशा  एक  ही  बात  करते  हैं

 विधेयक  ।  विरोध  करो  ale  जैसा  कि  aa  कहा  वे  सभी  सुख  सुविधायें  प्राप्त  कर  लेते  हैं  ।

 उनकों  इन  मामलों  में  कपटी  नही  होना  चाहिए  ।  संसद  सदस्यों  को  के  प्रति  ग्रसने  कैदियों

 को  वास्तविक  ढंग  से  quae  न्यूनतम  सुविधायें  मिलनी  चाहिए  !  gat  पक्ष  को  कौर  से  यह

 ददन  प्रस्तुत  किया  गया  है  कि  देश  इतना  गरीब  gate  लोग  इतनी  कु बीनी  दे  रहे  हैं  ae  ये

 सब  बातें  ।  में  समझता हूं
 कि  केवल  कांग्रस  ही  गरीब  लोगों  के  फायदे  के  लिए  इतने  कार्य  क्रम

 कार्यान्वित  कर  रही  है  ।

 वेतन  के  लिए  वे  विरोध  करना  चाहते  हैं  ।  परन्तु  पिछली  दफा  जिन  लोगों  ने  इसका

 विरोध  किया  था  उन्होंने  सबसे  पहले  लाभ  प्राप्त  किया  ।

 थी  सुधीर  गिरि  :  बिल्कुल  नही  ।  मैं  इसका  विरोध  करता  हूं  ।

 श्री  सिदनाल  :  ठीक  है  यदि  श्राप  नहीं  हैं  |. झर  यदि  आप  ये  सुविधाएं  लेने  के

 विरूद्ध  हैं  तो  मैं  argh  कदम  का  स्वागत  करता  हू  |  हमें  मालूम  है  कि  श्राप  विरोध  भी  करते

 रहे  हैं  धौर  साथ-साथ  प्राप्त  भी  करते  रहे  हैं  ।  यह  है  अच्छा  कार्य  जो  श्राप  कर  रहे  हैं  ।

 हमें  51  रुपये  दैनिक  भत्ता  मिलता  है  ।  यह  न्यूनतम  सुविधा  है  ।  पिछले  30-35  वर्षों  में

 मुद्रा  स्फीति  हजारों  गुना  बढ  गयी  है  ate  हमारे  जेसे  aq  लोग  चाहे  वे  केन्द्रीय

 सरकार  के  कमंचारो  हो  कौर  चाहें  राज्य  सरकार
 के  उन्हे  प्रति  वर्ष  बढा  gar  भत्ता

 मिलता  जीवन  बोला  निगम  तथा  बहुत  से  बैंकों
 में  एक  चतुर्थ  श्रेणी  का  कर्मचारी

 एक  संसद  सदस्य
 से

 भ्रमित  वेतन  पाता  ai  मालूम है  कि  राजनैतिक  दल  सेवा  का

 माध्यम  है  न  कि  एक  सजावट  की  वस्तु  ।  मेरे  मतानुसार  यह  विलासिता  की  वस्तु  भी  नहीं  है  ।

 परन्तु  जो  जनता  की  TEATLaT  ईमानदारी  से  सेवा  कर  रहे  हैं  उनको  न्यूनतम  सुविधायें

 दौ  जानी  महाराष्ट्र  विधान  सभा  में  उन्होंने  यह  किया  है  ।  कर्नाटक  में  किया  उत्तर

 प्रदेश  में  किया  है  ।  मैं  att  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  जैसे  देशों  से  तुलना  नहीं  करना  चाहता

 जहां  पर  धनी  लोग  हैं ग्रौर  जहां  पर  हमारे  प्रति  पक्षियों  को  इतनों  अधिक  सुविधायें  प्रदान  की

 गयी  है  ।  स्थानीय  जगह  पर  भी  जब  हम  मंत्री  से  मिलना  चाहते  हैं  तो  हमें  कम  से  कम  25  रुपये

 टेक्सी  के  लिए  खर्च  करने  पड़ते  हैं  ।  यदि  wat  हमसे  तुरन्त  मिलने  की  अनुमति  नही  देता  तो  हमें

 10  रुपये  प्रतीक्षा  के  देने  होते  हैं  ।  किराया  हमेशा  बढ़ता  ही  जा  रहा  है  ate  इसके  साथ  ही  साथ
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 ——  a  अलगा  गी  ne

 हमारे  ऊपर  कार्य  का  व  धन  का  दवाव  बढ़ता  हम  टेक्सी  के  लिए  इतनी  राशि  खर्चे  करते  हैं  ।

 कर  से  कम  जब  हम  स्थानीय  जगहों  पर  जायें  जायें  तो  कुछ  सुविधायें  होनी  हम  कोई

 मौदिक  बितायें  नहीं  चाहते  i  हम  हाथ  में  नकदी  नहीं  चाहते  ।

 रविवारों  या  प्रतिदिन  प्राप्त  काल  दो  घंटे  के  लिये  ब्यक्ति  गत  सहायक  बा

 wmafars  की  व्यवस्था  को  जानी  चाहिए  ताकि  हम  लोगों  की  सेवा  अ्रधिक  अच्छे  त  रोके  से  कर

 सके  |  कई  बार  हमें  एक  पत्र  टाईप  कराने  के  लिए  टाईप्रिंग  पुल  में  लाईन  में  खड़ा  होना  पड़ता  है  ।

 स्वयं  सदस्य  द्वारा  मसौदा  तयार  करने  तथा  लिखने  में  काफी  समय  लग  जाता  है  तौर  जब  झ्रापके

 पास  ग्राशुलिपिक  हो  तो  art  आ्राशुलिपिक  को  नोट  लिखवाये  जा  सकते  हैं  ।

 संसद  सदस्यों  के  हमें  विभिन्‍न  संस्थानों  से  जिसमें  धार्मिक  शरीर  शैक्षिणिक  संस्थान

 भी  शामिल  अभ्यावेदन  प्राप्त  होते  रहते  हैं  ।  यदि  हम  उनका  उत्तर  नहीं  दे  देते  तो  वे  लोग

 हमारे  बारे  में  क्या  सोचेंगे  ?  वे  यही  कहेंगे  कि  इन  लोगों  के  पास  एक  लाइन  का  उतर  देने
 का

 भी  शिष्टाचार  नहीं  है  ।  ale  यदि  हम  उत्तर  देते  तो  उस  पर  डाक  व्यय  कितना  होता

 हमें  संसद  सदस्य  अ्रौर  विधान  को  प्रतिष्ठा  बनाए  रखने  कौर  उसे  बढ़ाने  की  क्या  सुविधाए

 प्राप्त  हैं
 ?  इसके  लिए  उसे  बहुत  भझ्रच्छी  सुविधाएं  दी  जानी  अन्यथा  ag  संतोषजनक

 ढंग  से  काम  वहीं  कर  सकेगा  ।

 हमें  जो  तनख्वाह  मिलती  उसमे ंसे  टेलीफोन  शादी  का  बिल  काट  लिया

 जाता  है  ।  कई  गलत  बिल  भेजे  जाते  हैं  ।  जेसा  कि  श्राप  और  अन्य  सभी  alta  संसद

 सदस्य  के  जीवन  का  यह  He  सत्य  है  कि  aa  कभी  हम  बाहर  होते  टेलीफोन  किराया

 जिसकी  हमें  जानकारी  नहीं  होती  निश्चय  कई  बार  यह  स्पष्टीकरण  भी  fear  गया  है  कि

 ऐसा  feat  तकनीकी  खराबी  या  गलत  गणना  ग्राही  के  कारगर  भी  हो  सकता  है  ।  कुछ  भी  हो

 पे  केवल  न्यूनतम  कठिनाइयां  ये  कठिनाइयांहै  है  ।  हमें  एक  घर  यहां  बनाना  पड़ता  है  कौर

 दूसरा  अपने  निर्वाचन  क्षत्र  में  ।

 हमें  aga  निर्वाचन-क्षेत्र  का  दौरा  करना  पड़ता  है  ।  जब  तक  हम  लोगों  की  शिकायतों

 को  जानकारी  नदीं  तब  तक  हमें  उनके  बारे  में  जानकारी  नहीं  रह  सकती  जब  तक  हमें

 लोगों  से  ग्रोइन-पत्र  नहीं  हमें  वहां  की  जानकारी  नहीं  मिल  सकती  ।

 afe  हम  उनके  सब  ग्र:वेदन-पत्र  संसद  aaa  संबंधित  मंत्रियों  के  समक्ष  नहीं  रखते  हैं

 हम  उन  लोगों  के  प्रति  ea  नहीं  कर  सकते  ।  हमें  यहां  लोगों  ने  उनकी  सहायता  करने  के  लिए

 निर्वाचित  करके  यहां  भजा  है  ।

 एक  संसद  सदस्य  aaa  विधायक  की  धारणा  क्या  है  ?  उसे  उचित  रूप  से  म्सुनतम

 सुविधाएं  दी  जानी  चाहिए  ।  उचित  मर्यादा  बनाएं  रखनी  चाहिए  ।  हमारे  पास  कई  पति

 उन्हें  कम  से  कम  एक  गिलास  पानी  या  ग्राम  कप  चाय  तो  मिलनी  चाहिए  ।  ऐसी  कई  बाते

 श्राप  ae  अ्रधिक  अच्छी  तरह  जानते  हैं  ।  यह  श्राम  कठिनाई  है  ga  भ्षिक
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 एएए

 सुविधाएं  चाहते  हैं  हर  भ्र ति रिक्त  वित्तीय  लाम  नहीं  चाहते  ।  हम  विलासितापुणं  जीवन  जीवा

 चाहते  ।  से  संसद  सदस्यों  को  न्यूनतम  सुविधाए  दी  ही  जानी  चाहिये  ।  यदि  हमें

 न्यूनतम  सुविधाए  भी  नहीं  दी  लोग  हमें  तुच्छ  नजर  से  देखेंगे  ।  मेरे  एक  माननीय  सहयोगी

 कह  रहे  थे  कि  हमारा  देगा  एक  निधन  देश  है  क्या  हम  aga  ससदीय  निर्वाचन  क्षत्र  में  घर  पर

 जा  सकते  हैं  ?  ag  विधान  सभा  के  सदस्य  का  चुनाव  क्षत्र
 है

 कि  हम  10-20  गांव  भर  घूम  लें  ?

 मेरा  निर्वाचन  क्षत्र  करीब  100  मील  के  दायरे  में  यदि  हमें  पुरे  निर्वाचन  क्षेत्र  का  दौरा

 करना  पड़े  तो  केवल  भगवान  ही  जानता  है  कि  यह  कितना  कठिन  है  ।  लेकिन  हमें  aaa  निर्वाचन

 क्षेत्र  का  दौरा  करना  पड़ता  है  ।  यह  बहुत  मुश्किल  काम  है  |

 हमें  उचित  परिवहन  सुविधा  अवश्य  दी  जानी  चहिए  ।  उपयुक्त  के  पास  दो  तीन  कारों

 का प्रबंध  होता  है  ,  संसद  सदस्य  को  कभी-कभी  उनके  साथ  जाना  पड़ता  है  जव  अ्रधिकारियों  के

 ary  हमारी  तुलना  की  जाती  वे  हमें  तुच्छ  समझते  हैं  ।  मैं  ईमानदारी  से  agar  निजी  aqua

 बताता  g  ।  मैं  अपने  निजी  agua  से  यह  कह  रहा  हू  ।  जहां  कहीं  भी  श्राप  किसी  मुख्य  मंत्री

 या  मंत्री  से  मिलने  जाते  हैं  ।  हमें  या  तो  feat  अधिकारी  की  या  wea  किसी  व्यक्ति  की  शरण

 लेनी  पड़ती  इस  तरह  से  हमें  श्रविकारियों  के  सामने  शर्मिदा  होना  पड़ता  है  ।

 हम  लोगों  की  भ्रमणी  तरह  सेवा  कैसे  कर  सकते  हैं  ?  इसी  कारण  हम  अपना  व्यक्तित्व

 उभार  नहीं  पाते  ।  जब  तक  हमें  उचित  सुख  नहीं  दी  हम  वास्तविक  रूप  में

 लोगों  की  tar  नहीं  कर  सकते  ।  इसी  कालरा  मैं  सदन  से  अनुरोध  करता  ह  कि  संसद  सदस्य

 को  कम  से  कम  उचित  यातायात  सुविधाएं  अवद्य  दी  जानी  चाहिये  ।  हमें  यातायत  के  खर्चे  के

 लिए  दिन  में  100  रुपये  प्रतिदिन  दिए  जाने  चाहिए  waar  कम  से  कम  दिन  में  2  घंटे  के  लिए

 यातायात  सुविधा  दी  जानी  चाहिये  ।  हम  हर  समय  के  लिए  यह  सुविधा  नहीं  चाहते  ।  हम  यह

 नहीं  कहते  कि  हमें  हमारी  मर्जी  के  मुताबिक  हर  वक्त  यह  सुविधा  दी  जानी  चाहिये  ale  हम

 उस  पर  छुट्टी  मनायें  या  कुछ  कौर  करे  ।  हमें  मंत्रियों  से  मेंट  करने  तथा  aga  प्रतियों  को  लाने

 के  लिए  दिन  में  कम  से  कम  2  घंटे  के  लिए  इस  सुविधा  की  श्रावश्यकता  है  ।  हमें  24  घंटे  लोगों

 का  ध्यान  रखना  पड़ता  जब  कभी  निर्वाचन  क्षेत्र  से  कोई  भ्र तिथि  हम  नहीं  जानते

 उसे  कब  aa  है  ।  हम  प्रशिक्षित  लोगों  का  प्रतिनिधित्व  कर  रहे  हैं  ।  वे  हमें  कुछ  नहीं  लिखते

 वे  पत्र-व्यवहार  नहीं  न  ही  टेलिफोन  करते  हैं  ।  वे  ग्राहक  ar  जाते  हैं  कौर  हमें  उन्हें

 लेने  जाना  पड़ता  है  ।  ये  हमारी  कुछ  वास्तविक  कठिनाइयां  हैं  |

 इस  पर  ईमानदारी  से  ध्यान  दिया  चाहिये  ।  हमें  बहुत  कुछ  नहीं  चाहिये  ।  लेकिन

 हमें  कटु  सत्य  बढाने  दीजिए  ।  में  हमारा  एक  दर्जा  है  भर  हमें  सार्वजनिक  जीवन  में  उचित

 मर्यादा  बनाए  रखनी  होती  है  ।  wera  अधिकारियों  के  साथ  हमें  जनता  द्वारा  भी  तुच्छ

 जाता  है  ।  जब  हमारा  तिरस्कार  होता  तो  किस  मुह  से  हम  उनकी  सेवा  कर  सकते  हैं  ?  हम

 उन  पर  HA  प्रभाव  डाल  सकते  हम  सब  धनी  नहीं  यदि  हमारा  वेतन  कम

 सुविधाएं  कम  तो  बुद्धिमान  लोग  संसद  सदस्य  बनने  के  इच्छुक  नहीं  होंगे  ।  यदि  हम  बुद्धि

 जोखिमों  को  आक्षित  करने  में  सफल  नहीं  हम  देश  कौ  सेवा  नहीं  कर  सकते  ।  बुद्धि  जोड़ियों

 को  संसद  सदस्य  या  विधान  सभा  के  सदस्य  बनने  के  लिए  श्रावित  न  करने  का  जत्था  होगा  उल्टी
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 gan  बहाना  मत  बुद्ध  ज  योग्य  ईमान मार  कौर  भ्रमण  लोगों  को  श्रावित

 करने  का  सबसे  भ्रमणी  तरीका  यह  है  कि  उन्हें  सब  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  जाये  |

 यहां  तक  कि  प्रशासक  ate  अधिकारियों  को  भी  सब  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  जाती

 हम  इसका  बुरा  नहीं  मानते  ।  यह  7wWe}!l  का  देश  है  ।  हम  बेइज्जत  भी  महसूस  नहीं  करते  ।

 लेकिन  ag  सब  इस  तरह  से  नहीं  किया  जाना  चाहिए  कि  अधिकारी  हमें  तुच्छ  दृष्टि  से  देखें  ।

 हम  उन्हें  तुच्छ  दृष्टि  से  नहीं  हम  यह  नहीं  कहते  कि  उनका  दर्जा  हमा  से  नीचे  रखा

 जाना  चाहिये  ।

 लेकिन  प्रश्न  है  कि  उन्हें  हमारे  बारे  में  कसे  विचार  रखने  चाहिये  ?  उनके  मन  में  एक

 एक  संसद  सदस्य  के  प्रति  कितना  चादर  होना  चाहिये  ?  मेरे  विपक्षी  सहयोगियों  ने  कहा  कि  हमें

 इसलिए  तुच्छ  सभा  जाता  है  क्योंकि  हम  एक  दल  से  दूसरे  दल  में  जाकर  दल-बदल  कर  रहे

 निश्चय  हो  यह  बात  यहां  संगत  नवदीं  मैं  इसे  उन  पर  छोड़ता  gu  जसा  कि  आपने

 यह  एक  दल  का  त्याग  कौर  wea  दल  के  प्रति  स्नेह  हो  सकता  है  ।  मैं  यह  aw

 सहयोगियों  पर  छोड़ता  हूं  कि  वे  नियमित  रूप  वैसा  करें  ।  मैं  उस  पर  भी  टीका-टिप्पणी  करना

 नहीं  चाहता  ।  यह  तथ्य  की  बिडम्बना  है  कि  जो  सदस्य  विधेयक  का  विरोघ  करते  विधेयक

 के  पास  पारित  होने  पर  उन्हीं  सदस्यों  को  ऊचा  वेतन  मिलता  है  ।  मेरा  सदन  से  अनुरोध  है  कि

 संसद  सदस्यों  को  न्यूनतम  सुविधाए  दी  ही  जानी  चाहिये  ।

 इन  शब्दों  के  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि

 झापने  मुझे  बोलने  का  अवसर  दिया  |

 भी  रामलाल  चाहो  ( frafte) )
 :  उपाध्यक्ष  इस  सदन  के  सम्मानित  सदस्य  ने

 सांसदों  के  वेतन  wa  तथा  सुविधाश्रों  के  सम्बन्ध  में  जो  बिल  पेश  किया  इस  से  पहले  भी  हमारे

 डागा  साहब  ने  इस  बिल  को  पेश  किया  था  ।  उस  पर  बहस  मौ  हुई  थी  कौर  ara  फिर  इस  बिल

 पर  चर्चा  हो  रही  है  ।  एक  सम्मानित  सदस्य  यहां  बोल  रहे  उन  का  माम  भूल  गया

 उन  का  एक  वाक्य  बहुत  पसन्द  कराया-बेसन  मत्त  तथा  सुरविघाश्ों  के  बारे  में  मी  हम  झपने

 को  पक्ष  कौर  विपक्ष  का  समय  कर  बहस  में  शामिल  होते हैं  पौर  औचित्य  को  ध्यान  में  नहीं

 रखते  हैं  ।  मैं  भी  उन  लोगों  से  निवेदन  करना  चाहता  geet  इस  के  विरोध  में  बोले हैं  उन्होंने

 एक  बात  कही  है  कि  इस  से  सदस्यों  का  सम्मान  घट  जाता  है  ।  मैं  ऐसा  नहीं  मानता  हूं  कि

 सदस्यों  का  सम्मान  वेतन  मत्ता  लेने  ले  या  सुविधायें  प्राप्त  करने  से  घटता  है  ।  सदस्यों  का  सम्मान

 तो  उन  के  कार्यों  से  घटता  है  ।  वे  जो  काम  करते  हैं  जो  अपने  चरित्र  को  सम्मान  कर  नहीं

 चलते  हैं  उससे  घटता  है  ।

 गांधी  जी  जिस  जमाने  में  थे  और  जब  आजादी  की  लड़ाई  के  faa  उन्होंने  पार्टी  का

 गठन  किया  भ्राजादी  की  लड़ाई  के  लिये  लोगों  को  जुटाना  उस  जमाने  में  जो  लोग

 राजनीति  में  are  उन  को  छोड़  कर  कितने  सदस्य  साफ-सुथरे  थे  ।  क्या  हम  इस  पर  विचार

 कर  सकते  हैं  ae  कह  सकते  हैं  कि  उन  के  जमाने  का  चरित्र  राज  रह  गया  मगर  अनाज
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 हमारा  साख  गिरो  हू  तो  उस  का  कारण  यह  नहीं  है  हम  को  वेतन  AAT  मिलने  लगा

 उसका  कारण  यह  है  कि  जगह-जगह  पर  हम  जनतिक  कार्यों  में  शामिल  होते  हैं

 मैं  तो  श्राप  को  बतलाना  चाहूंगा-मैंने  विधायकों  को  देखा  सांसदों  को  देखा  है-**

 इस  तरह से
 चरित्र  गिर  रहा  है  ।  इस  के  कारण  राजनीतिक  क्षेत्र

 में
 काम  करने  वाले

 लोगों  को  मर्यादा  नहीं  मिल  पा  रही  है  ।

 मैं  वेतन  भत्तों  ate  सुविचारों  के  बारे  में  कहना  चाहता  हु-टेलौफोन  की  सुविधा  मैंने

 भ्र पना  पिद्धला  टेलीफोन  ar  बिल  16-8-1982  से  16-10-1982  तक  का  3634

 रुपये  का  यह  दो  महीने  का  मेरे  घर  का  बिल  है  ।  मालूम  होता  है  कि  बिरला  या  टाटा  का

 कोई  कारखाना  चल  रहा  जिस  में  लन्दन  कौर  दुनिया  भर  से  बात  करनी  पड़ती

 कहां  से  इतना  बिल  करायेगा  ?  मैं  जानता  हूं  फर्जी  बिल  बना  लेकिन  जब  बना  है  तो  देना

 पड़ेगा  ।  इस  के  बाद  घर  का  टेलीफोन  का  एक  Tar  war  नहीं  किया  यदि  मैं  हिसाब

 तो  15  हजार  रुपये  से  ऊपर  तो  घर  का  टेलीफोन  का  बिल  हो  जाता  है  i  यह  क्या  सुविधा

 केसी  सुविधा  है  ?  श्राप  जरा  हिसाब  लगायें  हम  को  कितनी  तनख्वाह  मिलती  हैं-डेढ़  हजार  रुपया

 भत्ता  ale  एलाउन्स  मिला  कर  दिया  जाता  जिस  में  400-500  रुपया  मकान

 का  कट  जाता  किसी  को  800,  feat  को  900  या  किसी  को  1100  से  ज्यादा  नहीं  दिया  जाता  है  ।

 जब  ant  दो  महीने  में  चार  हजार  रुपया  टेलीफोन  का  देगा  तो  फिर  ब3« ५ कस  हम  काय  कर  सकेंगे  ?

 एक  जमाना  जब  रजवाड़े  यहां  प्रा  कर  asa  लेकिन  qa  ड  मो  क्रेसी  लोकतन्त्र

 यहां  एक  किसान  का
 जिस

 के  पास  दो  बीघा  जमीन  है  वह  भी  चुन  कर  भ्राता  है  कौर

 एक  छोटा  दुकानदार  भी  कराता  जब  दुकानदार  भ्राता  है  तो  उसे  दुकान  बन्द  करनी

 पड़ती  है  ।  उसे  राजनी  तिक  क्षेत्र  सामाजिक  क्षेत्र  में  काम  करने  का  शौक  तो  क्या  इस  के

 मायने  यह  है  कि  इस  शौक  के  पीछे  वह  अपने  बच्चों  को  मार  दे  ?  अपने  बच्चे  को  कुछ  न  दे  ।

 इसके  लिए  तो  उसे  सोचना  ही  पड़ेगा  ।  मगर  उसे  सेवा  के  बदने  में  गलत  तरीक ेसे  काम  करना

 पड़े  तो  मैं  इसे  भ्रच्छ्धा  नहीं  मानता  ।  मैं  तो  समाज  में  काम  करता  द्  मैं  जानता  हूं  कि  कितनी

 कठिनाई  होती  है  |

 wa  yy  टाइपिंग  दूल  में  जाना  पड़ता  मैं  वहां  गया  मैंने  वहां  पांच  लेटर

 लिखवाये  कौर  मुक्के  चार  व।र  वहां  से  लोटना  पड़ा  ।  arse  तीसरे  दिन  12  बजे  मुझे  वे  मिल

 पाये  ।  मैं  आपकों  ईमानदारी  के  साथ  कहना  चाहूंगा  कि  करीब  डेढ़  महीने  की  चिड़ियां  मेरे

 पास  पड़ी  हैं  ।  पांच  सौ  चिटि्ठयाँ  मौजुद  हैं  ।  मैं  उनका  जबाब  भी  नहीं  दे  सका  हूं  ।  यह  कठिनाई

 है  ।  जरगर  इनके  लिए  एक  बाबू  की  मांग  की  जाती  टाइपिस्ट  की  मांग  की  जाती  है  तो  इसमें

 ब्या  बुराई  है  ?  क्या  यह  मेरे  लिए  जरूरी  नहीं  क्या  यह  जनता  की  सेवा  के  लिए  जरूरी

 नहीं  है  ?  हम  कैसे  अपना  रोजाना  का  काम  कर  पायेंगे  ?  कसे  हम  अपनी  चिट्ठी-पत्रियों  का

 निबटारा  कर  पायेगें  ?  इसलिए  ag  आवश्यक  है  कि  हमें  टाइपिस्ट  या  स्टेनो  दिया  जाए  ।  यह

 बेहुत  अच्छी  बात  होगी  |

 हा

 eegeqar  के  आदेशानुसार  कार्यवाही  वृत्तांत  से  निकाल  दिया  गया  |
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 भाई  साहब  ठीक  कह  रहे  थे  ।  मैं  तो  पहले  से  यह  महसूस  करता  उपाध्यक्ष  महोदय

 हम  aaa  राज्य  में  जाते  अपने  क्षेत्र  में  जाते  क्षेत्र  में  साहब  कार  में  बैठे  चले

 जा  रहे  हम  खरामा-खरामा  पैदल  चले  जा  रहे  हैं  क्योंकि  हमारे  पास  कोई  साधन  नहीं है  |

 हमको  इतना  वेतन  नहीं  मिलता  कि  हम  अपना  साधन  रख  सकें  ।  श्री  हम।रे  क्षेत्रों  में  सूखा  पड़ा

 कोई  उत्पीड़न  कहीं  साम्प्रदायिक  दंगा  हो  गया  उसके  लिए  संसद्‌  सदस्य  झगर  चाहे  कि

 वह  अपने  क्षेत्र  का  दौरा  करे  कौर  उनके  लिए  उसको  वाहन  न  दिया  जाय  तो  वह  कसे  जनता

 का  काम  कर  सकेगा  |  अगर  हमारा  परिवार  उस  पर  अगर  हमारे  बच्चे  सेर  कश्मीर

 की  यात्रा  करने  जाएं  तब  तो  कौर  बात  है  ।  नहीं  तो  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  कि  उसे  ऐसे  साधनों

 से  वंचित  रखा  जाए  कि  वह  संसद  सदस्य  ठीक  तरह  से  अपने  कत्तव्य  का  पालन  भी  न  कर

 जनता  की  अधिक  से  भ्रमित  सेवा  भी  न  कर  सके  ।  कभी  चर्चा  हुई  कि  देश  में  गरीवी

 भुखमरी  है  ।  देश  में  लाखों  लोग  गरीब  बेकार  हैं  इसलिए  हम  को  सुविधाए  नहीं  दी  जानी

 चाहिए  ।  मैं  तो  कहता  हूं  कि  सरकार  है  ।  उसको  दिखाई  ही  नहीं  पड़ता  इसलिए  इस

 बात  की  जरूरत  हैं  कि  anal  सुविधाए  mx  साधन  मिलें  ।  हम  शापने  क्षत्र  में  जाए  कौर  वहां

 का  दौरा  करें  कौर  वहां  की  हालत  देख  कर  भ्र पनी  सरकार  को  बताए  |

 away  पिछले  महीने  मे  5  से  11  तक  अपने  क्षेत्र  के  इन्दर  मैंने  वहां  पहल  यात्रा

 की  थी  ।  मैं  आपको  कहना  चाहता  हूं  कि  मेरे  जिले  के  इन्दर  गोमती  नदी  के  किनारे  ऐसे  सैकड़ों

 गांव  हैं  जिनमें  90  फीसदी  लोगों  के  घरों  में  अनाज  नहीं  वे  भुखमरी  के  शिकार  सरकार

 ने  उन  लोगों  की  हालत  नहीं  देखी  है  ।  अगर  मेरे  पास  साधन  होता  तो  मैं  वहां  जल्दी  पहुंचा

 होता  र  बहुत  पहले  अप को  वहां  की  स्थिति  बताता  ।  इसलिए  हमें  इन  सुविचारों  की

 आवश्यकता  है  |

 सुचना  कौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप  मन्त्री

 मल्लिका जु न  )
 :  उपाध्यक्ष  में  सार्वजनिक  जीवन  में  ae  चरित्र  रोक  ईमानदारी  बनाये

 रखने  कौ  मानवीय  सदस्यों  की  स्पष्ट  मावा ना ओं  की  कद्र  करता  हुं  ।  साथ  ही  लगभग  सभी

 माननीय  सदस्यों  ने  यह  बात  कही  है  कि  उन्हें  aaa  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  विशेष  रूप  से  तथा  श्राम

 तौर  से  देश  के  सम्बन्ध  में  ग्रसने  कर्तव्यों  के  निर्वाह  करने  में  कठिनाईयों  का  सामना  करना  पड़ता

 महोदय  सदस्यों  की  वेतन  तथा  भत्तों  सम्बन्धी  संयुक्त  स  मति  की  सिफारिशें  वित्त  मन्त्रालय

 को  उसकी  सहमति  के  लिए  भेजी  जा  चुकी  हैं  ।  पिछले  शरद कालीन  अधिवेशन  में  कुछ  सिफारिशें

 इस  महान  सभा  में  स्वीकृत  हो  चुकी  हैं  उदाहरण  के  तौर  पर  सत्र  के  दौरान  माननीय  सदस्यों  के

 निवास  स्थान  से  दिल्‍ली  तक  पति/पत्नी  को  वायुयान  से  तथा  माननीय  सदस्य  के  साथ  ara  वाले

 व्यक्ति  को  प्रथम  श्रेणी  की  यात्रा  सुविधा  प्रदान  करना  तथा  प्रति  मील  एक  रुपया  से  बढ़ा  कर

 करने  सम्बन्धी  यह  सिफारिश हैं  |

 nea  सिफारिशें  अब  वित्त  मन्त्रालय  के  सक्रिय  विचाराधीन  हैं  ।  जब  उन  पर  विचार  हो

 जायेगा  संसदीय  कार्य  मन्त्री  उन्हें  इस  महान  सभा  में  लायेंगे

 उपाध्यक्ष  gumeo:  वे  भी
 विक  क  विक  =  |  a  यहीं बेठ  हैं  ।
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 ait  मल्लिका जु
 न  :  इन  aq  बातों  के  सन् दम  में  मैं  माननीय  सदस्य  से  अनुरोध  करता  हूं

 कि  विधेयक  को  वापस  ले  लें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  श्री  जाज॑  जोसफ  मु  आपसे  विधेयक  को  वापस  लेने  का

 ध्रतुरोध  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  जानें  जोसफ  मु  डा कल  :  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  हमारे  यहां  लाखों  लोग

 गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  रह  रहे  हैं  ।  किन्तु  सदस्य  गण  हमेशा  उन  कर्मचारियों  के  लिये  मंहगाई

 दत्त  तथा  झ्न्प  बातों  के  लिये  कहते  रहते  हैं  जो  प्रतिमा  2000  रुपये  से  3000  रुपये  aaa  ले

 रहे  हैं  ।  मुझ  इस  बात  की  चिन्ता  नहीं  है  ।  यात्रा  के  बारे  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  मेरे  निर्वाचन

 क्षेत्र  में  एक  भी  रेल  लाइन  उपलब्ध  नहीं  है  ।  क्या  भाप  चाहते  हैं  कि  बैलगाड़ी  से  यात्रा  कद  ?

 किन्तु  मेरी  जेब  में  एक  रेल  पास  अ्रवश्य  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  प्राय  बैलगाड़ी  से  यात्रा  आरम्भ  करें  तो  आपके  कार्य  काल

 की  समाप्ति  तक  श्राप  भ्र पने  निर्वाचन  क्ष  त्र  अवश्य  पहु ंच  जायेंगे  ( eaerara ) )

 श्री  जाज  जोसफ  मु  डा कल  :  मैंने  निर्वाचन  क्षत्र  की  जनता  की  सेवा  के  लिए  संसद  सदस्यों

 के  लिये  न्यूनतम  सुविधाएं  मांगी हैं
 att  मैं  सभी  संसद  सदस्यों  के  लिए  इन  सुविधाघरों  कौ

 व्यवस्था  के  लिए  याचना  कर  रहा  हूं  ताकि  वे  ईमानदारी  कौर  प्रभावशाली  ढंग  से  aaa

 निर्वाचन  क्षत्रों  की  सेवा  कर  सकें  चू  कि  सरकार  मामले  से  परिचित  है  मैं  इस  विधेयक

 में  लिये  श्राप्रह  नहीं  कर  रहा

 महोदय  मैं  संसद  सदस्य  भत्ता  तथा  पेंशन  1954  में  फिर  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  को  वापस  लेने  को  अनुमति  का  प्रस्ताव  करता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 fe  संसद  सदस्य  वेत्तन,भत्ता  पेंशन  1954  में  कौर  संसोधन  करने  वाले

 विधेयक  को  वापस  लेने  को  भ्रनुमति  दी  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 थ्री  जानें  जोसफ  मु  डा कल  :  मैं  विधेयक  वापस  लेता  हूं  ।

 अमोघ  घण्टे  की  चर्चा

 गेहूँ
 का  सेन मुल्य

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  गेहूं  के  समान  मूल्य  के  सम्बन्ध  में  arg  घंटे  को  चर्चा

 करेंगे

 थी  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  मेरे  विचार  से  माननीय  सदस्य  इसे  वास्तव  में  एक

 राधे  घंटे  की  चर्चा  का  स्वरूप  देंगे  ।
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 18

 चतर

 1905
 ))

 थ्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :
 उपाध्यक्ष  बड़  महत्वपूर्ण  प्रश्न  पर  UIT

 भरा चे  घन्टे  की  बहस  चल  रही  सच  बात  तो  यह  है  कि  पूरे  दिन  भर  की  या  कम  से  कम  दो

 दिन  की  बहस  होनी  चाहिए  थी  क्योंकि  ag  बहस  एक  qa  सवाल  के  साथ  जुड़ी  हुई  है
 ।  एक

 प्रश्न  इस  सदन  में  gar  था  कि  गेहूं  का  दाम  कब  asa  होगा  ?  उसी  प्रश्न  को
 लेकर  राज

 यह  चर्चा  चल  रही  तब  मंत्री  ने  कहा  था  कि  जल्दी  करेंगे  कौर  aa  मंत्री  जी  ने  इस

 में  गेहूं  के
 दाम  एलान  किए  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  बमुह  कुछ  बातें  कहनी  है  समय  बहुत

 कम  है  इसलिए  मोटे-मोटे  पाइन्ट  ही  बोल  देता  हूं  ।

 पहली  बात  यह  है  कि  जिस  दल  में  मानमीय  मंत्री  जी  wag  उस  दल  को  जो  भूतपूर्व

 बुनियादी  दल  है  जिसके  शादी  पुरुष  रंगा  साहब  यहां  ad  हुए  इन  सब  ने  भारत  की  जनता

 से  बायदा  किया  था  जिसमें  थोड़ा  बहुत  मेरा  भो  हिस्सा  रहा है  कि  सरकार  खेत  की  पैदावार

 के  दाम  फसल  बोने  पहले  एलान  करेंगी  ।  क्या  यह  सरकार  किसी  भी  तारीख  में  वायदे  को  पुरा

 करेगी  या  नहीं  यह  मैं  जानना  चाहता  मूल  खुदी  इस  बात  की
 है  कि  इस  कुर्सी

 पर  माननीय  स्पीकर  साहब  की  वजह  से  जब  204  नम्बर  के  सवाल  पर  बहस  चल  रही  at  तो

 स्पीकर  साहब  सरकार  के  खिलाफ  फैसला  कर  चुके  ate  उन्होंने  कहा  कि  कीजिए

 गल्ला  बाजार  में  भरा  रहा  है  ।  स्पीकर  महोदय  ने  भो  उस  बात  की  ताईद  को

 क्योंकि  वे  खुद  काश्तकार  हैं  तो  राव  बीरेन्द्र  fag  मी  लेकिन  इनकी  काश्तकारी

 दूसरे  लोग  करते  कौर  इनका  खेत  की  मेड़  से  कोई  रिश्ता  नहीं  इन्होंने  अपने  हाथ  से  न

 तो  कभी  गेहूं  काटा  है  कौर  न  पता  हो  सकता  है  कि  काटने  वालों  को  क्या  तकलीफ

 कृषि  मंत्री  बीरेन्द्र  मैंने  इतना  काटा  है  कि  जितना  शापने  नहीं  काटा

 होगा  ।

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  वह  जाहिर है
 कि  इनके  मुकाबले  में  में  तो  इनके  काश्तकार

 के  काश्तकार  का  काश्तकार  भी  नहीं  gi  वह  तो  तो  बहुत  बड़े  yfacfa  इसलिए

 जाहिर  है  उनके  पास  भूमि  बहुत  है  ।  सीलिंग  से  बचाई  होगी  भगवान  जानें  ।

 राव  बिरेन्द्र  सिह  :  बदली  कर  लो  अपनी  प्रौपर्टी  से

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  मूल  मंजूर  मेरी  सारी  सम्पत्ति  ale  इनकी  सम्पत्ति  का

 बटवारा  हो  जाय  कौर  जो  सम्पत्ति  ga  इनसे  मिलेगी  मे  उसको  स्कूलों  को  दान  कर

 पर  यह  अपने  वचन  पर  टन  रहें  ।

 इनका  वायदा  राज  साफ  होना  चाहिये  कि  दाम  तय  करायेंगे  कि  नहीं  ।  कौर  बात  तो

 गेहूं  की  अगले  साल  के  गेहूं  के  दाम  मी  तय  कर  दीजिये  ate  नगर  योजना  चलानी  है  तो

 खरीफ  के  दाम  मी  तय  att  5  साल  के  लिये  कीजिये  कि  गेहू  का  खाद  का  दाम

 बिजलौ  पानी  का  दाम  यह  होगा  ।  इस  का  ऐलान  कौजिए  ।  रूस  कौर  चीन  ने  ऐसा  किया  है  ।
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 2  ee

 दूसरी  बात  यह  है  कि  राव  वीरेन्द्र  fag  ने
 गेहूं

 का  दाम  तय

 य

 किया  151  ।  सन्‌

 1960  के
 मुकार्वर्त  में  वित्त  मंत्री  कहते  हैं

 कि
 रुपये  की  वैल्यू  घट  कर  20  पैसे  रह  गई  है  ।  तो

 कृषि  eat
 at

 का  दाम  गेहूं
 कों  1960  के

 मुकाबले
 में  हो  गया  एक  बट  यानी  30  ।

 कब  eat  किया ?
 a.

 dt.
 ने

 150  कहा  बातों  |  राव  साहब  की  सरकार ने  दक्षिणा

 भ्र  दे  |  51
 ।  अरब  ag  किस  हिसाब  से  दिया  ?  श्राप  देखें  कि  राज  बाजार  भाव  क्या

 है  ।  at  पास  ao  a
 का  टाइम्सਂ  saat  है  जिसमें  गेहूं  का  बाजार  भाव

 निकला  है  args  ऐवरेज  200  से  210  हापुड़  काम  220  से  230  &.,  जयपुर  175  से  240

 कानपुर  186  से  230  रु  करनाल  जो  राव  वीरेन्द्र  सिह  रियासत  का  जिला  है  वहां

 झडिनिरी  गेहूं  का  art  है  183  से  186  करनाल  सुपीरियर  फार्म  192  से  198  करनाल

 बार बती  188
 से

 193
 करनाल

 मेक्सिकन  180  से  182  मुरादाबाद  दड़ा  209  से  260

 मेरठ
 wit  साँप  रियर  2 250

 से  275  &.,  मेरठ  दड़ा  200  से  215  &.,  मोगा  जाम  170  पे  175  &,

 मोगा  दो  a  162)  रु
 मोगा  मैक्सिकन  158  से  164  ata  vara  167  से  173

 रोहतक  द  170  a  200  रोहतक  काम  210  से  230  &.,  रोहतक  सुपीरियर  235  से  250

 aca
 ait  200  से  225  ।  यह  तो  आपके  हरियाणा  के  भाव  ale  राव  बीरेन्द्र सिह

 मे  देश  की  संसद
 में

 भाव
 कर  दिया  151  ।  बाजार  में  काश्तकार  को  यह  ऊंचा  भाव  मिल  रहा

 है  भीर
 सरकर  कह  रही  है  151

 काफी  है  |

 मे  जानना
 चाहता  ह  fa  किसान  को  बजार  भाव  क्यों  हटा  जा  रहा  है  इस  सदन  के

 द्वारा  क्या  वजह है  सरकार  ने  कम  भाव  रखा  ?  तीसरा  सवाल  यह  करना  चाहता  हू  सरकार

 कहती  है  हमने  बड़ा  काम  कर  बड़ो  हाई  ईल्डिंग  वेराइटीज  में  पैदावार  की  ।  इस  ।  सरका

 का  हाल  क्या  है  वह  बता  दू  ।  इस  सरकार  ने  कहा  गल्ले  में  हमने  aren  निर्भरता  पदा  की

 पिछले  30
 साल  में हम  60  मिलियन  टन  से  130  मिलियन  टन  पर  जरूर  ६.2६ ह  गये  ।  लकिन

 पैदा  कितने  मैं  130  मिलियन  हेक्टर  में  राव  बीरेन्द्र  सिह  की  सरकार  ने  1  हेक्टर  में  1

 टन  गल्ला  किया  ।  पड़ोसी  चीन  में  क्या  है
 ?  100  मिलियन  हेक्टर  में  300  मिलियन  टन

 गल्ला  ।  यानी  एक  हेक्टर  में  3  टन  ौर  हमारे  मंत्री  जी  क्लेयर  पीछे  1  टन  में  ही  प्रसन्न

 मगन  खु  अच्छा  खुश  परन्तु  इससे  देश  का  काम  बनता  नहीं  ।

 तीसरी  बात  कितना  बुरा  हाल  इनका  है  ये  फर्टिलाइजर के
 दाम  बढ़ा रहे  हैं  ।

 झगर  भाप  200  रुपये  टन  afzareaz  पर  सबसिडी  दे  देते  तो  कुल  सब्सिडी  140  करोड़  रुपये

 पड़ती  |  झगर  इतनी  सबसीडी  दे  लोग  तो  wea  का  इम्पोर्ट  बिल  कम  280  करोड़  रुपये  के

 बराबर  |

 इस  सरकार  को  समझने  के  लिये  एक  स्कूल  खोलने  की  झावइ्यकता  है  जहां  कि  इसको

 समझाया  जाय  |  एग्रीकल्चर  प्राइस  कमीशन  की  किताब  देखने  की  इनको  फुरसत  नहीं  है  ।  इनके

 यहां  गड़  बहुत  कौन  मंत्री
 रहे

 कौर  कौन  जाये  ।  कौन  मुख्य  मंत्री  रहे  कौर  कौन  जाये
 ?

 किसको
 खि से कामी

 ?  रांव  साहब  की  चिन्ता  थोड़े  दिन के  लिये  दूर  हो  गई  है  क्योंकि  श्री  भजन
 eee

 लाल  जी  ध्रमेंरिंकी  चले  गये  लकिन  खिसकाना  ।  मेरा  बहना  है  कि

 गल्ला  खिसको  art  नहीं  सारा  देश  मर  जायेगा  ।  गरीबी  दूर  होने  वाली  नहीं  है  ।
 )
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 क  द  nee  नए  ज

 मैं  सब  काम  छोड़कर  तयार  हू

 श्री  होश  रावत
 )  इधर  दरा  जाईये

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  ।  इधर-उधार  क्या  ?  मेरे  एक  माननीय  सदस्य  कह  रहे  हैं  ।

 मेंने  इन्हें  बचपन  से  देखा  अरब  इनको  क्या  कहू
 ?  जसे  किसी  as  को  aga  छोडे  बच्चों  को

 ऊपर  कराते  हुए  होते  देखकर  खुशी  होती  इनको  यहां  देखकर  भी  बहुत  ,  grat  रद्दी

 जब  में  मुख्य  मंत्री  था  तो  यह  मेरे  दल में  थे  ब्लाक  प्रमुख थे  afer  इनका  दल  बाद  में

 इन्दिरा  दल  हो  गया  कौर  में  प्लग  हो  गया  ।

 पंजाब  स्टेट  प्लानिंग  as  कह  रहा  पंजाब  एग्रीकल्चर  प्राइस  कमीशन  बोल  रह है  कि

 पंजाब  को  रोज़ेदार  था  पहले  क्राप  वह  भूमि  के  लिए  लाभप्रद  था  ।  मन्त्री  जी  ने  बड़ी  द्वारों
 फ

 की  है  कि  पंजाब  में  घान  बहुत  पदा  होता  है  ।  एक  दिन  राव  साहब  ने  फि  afary

 वालों  क्या  बोल  रहे  हो  कि  घान  तुम्हीं  नहीं  करते  घान  तो  हम  | पदा  कर  रहे  हैं  पंजाब  में  ।

 लेकिन  हालत  क्या  लुधियाना  यूनीवर्सिटी  at  रिक्मेडशन  एटी कल्चर  कमीशन  से

 बात  कोटड  पंजाब  स्टेट  एग्री  कल्चर  प्लानिंग  ats  ने  बोला  है  कि  व्हाट-मेज  रोटेशन  जब  तक

 जो  पैदावार  उसमें  कम  Gi  डाल  कर  ज्यादा  गल्ला  पदा  होता  था  ।  ज़ब  से  हीट  .  राइट

 ीटेदान  हुमा  तब  से  मामला  गडबड  हो  गया  ।  खद  ज्यादा  लग  रही  पदावार  निस्बतन

 कम  मिल  रही  है  ।  मुख्य  बात  यह  है
 a  afer  पटन  पर  ध्यान  दगे  या  नहीं  धरती  को  बचाने

 के  लिए
 ?

 सही  दाम  के  क्या  दोगे  ?  पर  इतना  हो  बताइये  कि  माटी  का  निरीक्षण  astray  है  कि

 कितनी  खाद  पड़ेगी  क्रिस  गांव  के  खेत  में  ।  किस  गांव  में  माटी  कमी  है
 ?  राव  साहब  को  पता

 ही  नहीं  होगा  कि  माटी  का  परीक्षण  हो  रहा  है  या  नहीं  ।  हां  खाद  पड़  रहा  है  ।

 में  प्रापको  बता  दू  कि  क्या  फरक  पड़ा  है  ।  पंजाब  में  जब  से  यह  धान  पदा  करने  लगे

 तब  से  यह  गडबड़  हुई  हैं  ।  यह  एक  ग्र  ट  ग्रीन  रेवोल्यूशन  है  भारत  डोगरा  का  जिसमें  उसने  स्टे

 प्लानिंग  बोझ  को  रोट  किया  है  |

 यह  ग्र ग्र जा  में  है  ।  उन्होंने  लिखा  है  कि  जब  गेहू  के  बाद  धान  पदा  तो

 13  गेहूं  पदा  होने  के  लिए  1  फर्टीलाइजर  लगता  पर  जब  ब्राइट  शौर  मेज़  की

 साइकिल  चलती  है  तो  उस  वक्त  20  व्हाट  होता  है  एक  नाइट्रोजन  .  फर्टिलाइजर

 पर  ।  एक  नाइट्रोजन  युनिट  साइ  13  में  ये  प्रसन्न  हैं  ale  इनको  पता  नहीं  है  कि  धरती  नष्ट

 हो  रही  है  कौर  नाइट्रोजन  ज्यादा  लग  रहा  किसान  के  पैदावार  के  दाम  ज्यादा  लग  रहे  हैं  ।

 हमें  यह  बता  दें  कि  rat  तक  टेक्नालाजी  पहुंचाने  का  इनका  क्या  तरीका  है
 ?  दाम

 जो  यह  बढ़ा  रहे  उससे  प्रोडक्टिविटी  का  किसान  को  क्या  फक  पड़ा  है  ?

 ory  orr
 इनकी  किताब  aifan  समीक्षा  है  ।  इसमें  पृष्ठ  81  में  लिखा  है  कि  tg  कसा  हो  रहा
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 1955-56  में  गेहू  कितना  था  ate  अराज  कितना  है  ।  1978-79  में  गेहूं  355  मिलियन  टन

 था  भोर  1981-82  में  राव  साहब  ने  कहा  कि  37.83  मिलियन  टन  ।  देखिए  तो  सही  क्या  तेज

 चल  रहे

 राव  साहब  से  पुछा  जाये  कि  करनाल  बंट  ने  क्या  हाल  कर  दिया  ।  मैं  इन्हीं  कौ  किताब

 से  पढ़कर  सुना  दूगा  ।  यह  किताब  है  टाटा  कंसल्टेंसी  की  ।  इनकी  बहुत  दोस्ती  है  टाटा  कंसल्ट सी

 से  ।  इनसे  मतलब  राव  साहब  से  बल्कि  इनकी  सरकार  से  हैं  ।  यह  सरकार  बिरला  कौर

 टाटा  की  सरकार  है  ।  उसका  कहना  है  कि  ,968-69  में  फर्टिलाइजर  का  इम्पोर्ट  बिल  133  करोड़

 रुपए  का  था श्रौर  गल्ले  का  337  करोड़  रुपए  था  ।  टोटल  इम्पोर्ट  गए  470  करोड़  रुपए  ।

 शौर  पार  साल  राव  साहब  ने  1,000  करोड़  रुपए  का  फर्टिलाइजर  मंगाया  |  श्री  यह  सरकार

 सेल्फ  सफिशेंसी  को  तरफ  काम  नहीं  कर  रहीं  सारी  कठिनाई  यह  है  कि  किसान  के  धंधे  के

 सम्बन्ध  में  कोई  बुनियादी  नीति  नहीं  है  ।  उसको  दाम  भी  नहीं  मिल  रहा  है  और  उसे  सही  रास्ता

 मी  नहीं  बताया  जा  रहा

 नहरों  के  किनारे  के  सारे  खेत  डूब  रहे  हैं  ।  मेरे  साथी  श्री  रामलाल  को  aah

 सौतापुर  में  झपने  प्राणों  का  बलिदान  करने  के  लिए  पानी  में  बैठना  पड़ा  72  घन्टे  एक  बार  सनौर

 23  घंटे  एक  बार  ।  तब  सरकार  की  समय  में  पाया  ।  क्या  सीपेज  का  कोई  इलाज  नहीं  है  ।

 इसौ  हाउस  में  एक  क्वैश्चन  के  जबाब  में  राव  साहब  ने  कहा  कि  में  एक

 एक्सपो  है  ।  इस  मामले  में  रंगा  साहब  मेरी  गीता  हैं  ।  मैं  उन्हीं  को  सवोट  करता  F—aIa  से

 जव  मैं  स्वयं  सेवक  था  कौर  अखिल  भारतीय  कांग्रस  कमेटी  में  अपने  महान्‌  नेताओं  की

 चप्पल  उठाता  तब  से  किसानों  के  बारे  में  उनके  माषण  मैं  सुन  रहा  हूं  ।  रंगा  साहब  ने  कहा

 कि  किसानों  के  नुमाइन्दे  ate  रखो  |  राव  साहब  ने  कहा  कि  एक  तो  कौर  कितने  रखू  ।  फिर

 मी  रंगा  साहब  ने  कहा  कि  ag  ऐसा  जरूर  करेंगे  ।  फिर  कोई  मेम्बर  तो  कहा  कि  उन्होंने

 बचन  दिया  यह  करेंगे  ।  भगवान्‌  केसा  बनेगा  |  कौन  देखने  वाला  है  !

 नई  वेरायटीज  कितनी  dar  हुई  हैं  ?  हर  साल  कहा  जाता  है  कि  इतनी  नई  वैरायटी

 निकली  हैं  ।  मन्त्री  महोदय  बतायें  कि  क्या  गेहू  की  कोई  ऐसी  वेरायटी  जिसको  कोड़ा  न

 लगे  ।  हरियाणा  श्र  पंजाब  में  करनाल  बंट  ने  क्या  गजब  किया  है  !  नगर  मैं  पढ़  कर  सुना

 तो  सदन  को  पता  चलेगा  कि  इस  देश  की  हालत  कितनी  खराब  है  ।  करनाल  बंट  एक  फंगस

 डिजीज  जिसकी  वजह  से  पंजाब  ate  हरियाणा  में  बहुत  नुकसान  दा  है  1  1980-81  में

 इसका  इतना  फैलाव  हो  गया  कि  यह  उत्तर  प्रदेश  के  तराई  सीजन  कौर

 बिदार  में  भी  फैल  गया  ।  इकॉनोमिक  टाइम्स  मे  31  1981  को  लिखो  —

 सरकारी  सविता  के  agate  करनाल  बंट  पंजाब  के  ars  जिलों  में  फैल  गई  जहां

 पर  इन  क्षेत्रों
 से  एकत्रित  किए  गए  नमूनों  में  13  प्रतिशत  से  43  प्रतिशत  तक  यह्  बीमारी

 पायी  गई  है  श
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 लेकिन  करनाल  बंट  का  कोई  इलाज  उनके  पास  नहीं  है  ।  अगर  एग्रीकल्चरल  प्रासपेरिटी

 लानी  किसान  का  भला  करना  तो  साइंटिस्ट्स  को  कोई  डिजीज-फ्री  सीड  तैयार  करने  के

 लिए  कहना  चाहिए  ।  मगर  बेचारे  साइंटिस्ट  आत्म-हत्या  करने  पर  मजबूर  हैं  ।  ast

 व्यवस्था  ऐसी  है  कि  उसको  काम  नहीं  करने  दिया  सारा  ब्युरोक्नर  टिक  मामला  चल

 रहा है  ।

 किसान  को  देने  में  ती  राव  साहब  की  सरकार  को  बहुत  तकलीफ  है  ।  एफ.सी

 को  जो  सब्सिडी  दी  जाती  उसमें  से  रोडेंट--चूहे  कितना  खाते  हैंगर  ट्रांजिट  में  कितना

 लास  होता  है  ?  खाने  वाले  को  सवसिडी  दी  जा  रही  वह  कितनी  है  ate  के

 मिलने ज  टोटली  गलत  मैनेजमेंट  के  कारण  कितनी  है  ?  मैं  उनमें  से  रहा  जो  कहते  हैं

 कि  ug  काम  पब्लिक  सेक्टर  से  लेना  चाहिए  ।  लेकिन  are  पब्लिक  सैक्टर  की  स्थिति  यह  है

 कि  का  चेयरमेन  कौन  उसमें  कौन  रहेगा  ?  जिसकी  सरकार  चाहे  ।  हमारे

 यहां  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  कहावत  है  :  जिसको  मिया  वही  सुहागिन  i  यह  नहीं  देखा  जाता

 है  कि  श्रादमी  लायक  है  या  नालायक  ।

 मैं  तो  कहता  g  कि  प्राईवेट  फड़  ट्र  ड  के  सब  से  योग्य  आदमी  को  उसका  चेयरमेन  बनाया

 धौर  उसे  कहो  कि  amt  वह  उसी  परसेंटेज  पर  इस  कार्पोरेशन  को  नहीं  जिस  पर  वह

 अपना  काम  चलाता  हम  उसको  सजा  देंगे  |  अराज  यह  सरकार  कार्पोरेशन  के

 faanaaiz  को  सबसिडी  दे  रही  है  att  किसान  के  दाम  काट  रही  है  ।  वह  कहती  है  कि  161

 रुपये  से  ज्यादा  नवदीं  दे  सकते  ।  सरक।र  इनकी  सरकार  मेरी  सरकार  नहीं  है  ।  उसकी

 रिकमेंडेशन  है  कि  200  रुपए  देने  चाहिए  ।  मन्त्री  महोदय  बताएं  कि  इस  बारे  में  उसका  क्या

 कहना  है  ।  या  तो  वह  सरकार  मख  है  या  समझाने  वालों  की  समय  गायब  हो  गई  दो  सौ

 रुपया  उस  सरकार  ने  क्यों  बतलाया  ध्रौर  151  इन्होंने  क्यों  कहा  ?

 कृषि  मन्त्री  बिरेन्द्र  :  अपको  असर  पड़  गया  होगा  ।

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  उत्तर  प्रदेश  के  तौन  चौथाई  मन्त्री  जो  aa  तक  हुए  हैं  ौर

 भारत  के  प्रधान  मन्त्री  तक  बड़े  व्भदी श्र्स  तक  मेरे  gat  में  रहे  हैं  कौर  उस  सरके  बड़े-बड़े  फल

 निकले हैं  ।  aITHY  भी  असर  लेना  हो  तो  गाली  देना  शुरू  आपको  wear

 फोलिया  मिल  जायेगा  ।  शरीर  श्राप  मुक्त  को  रोज  दावत  पर  बुलाना  शुरू  कर  दीजिए  तो  भ्रामक

 डिस्पसल  gt  जायेगा  |

 मेरा  चार्ज  है  कि  यह  सरकार  लूट  करती  सरकार  मुनाफाखोरी  कसे  करती  है  वहँ

 बताना  चाहता  हू  ।  राव  साहब  के  प्रान्त  हरियाणा  का  ही  उदाहरण  देना  चाह  गा  ।  पारसाल

 इन्होंने  गेहू  का  दाम  तय  किया  142  रुपए  क्वि हल  ।  पंजाब  वालों  ने  138  ae  142  के  बीच  मैं

 ap  खरीदा  ।  अपने  फेयर  एवरेज  व्हाट  का  दाम  151  रुपया  बोला  है  ।  उसका  मतलब  यह  है

 कि  उस  एवरेज  से  नीचे  वाले  गेहूं  का  दाम  कम  होगा  ।  तो  पिछले  साल  पंजाब  ने  138  भ्र  142

 के  बीच  में  गेहਂ  खरीदकर  180  ae  188  रुपए  में  खुले  बाजार  के  लिए  उन्होंने  क्या  भाव  बेचा

 उससे  इस  सरकार  का  क्या  मतलब  ट्रेन  को  बेचा  |
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 इसी  तरह  से  हरियाणा  में  गेहू  140-142  के  बीच  में  खरीदा  गया  ale  175-180  रुपए

 में  डी लव सं  को  खुले  बाजार  में  ले  जाने  के  लिए  बेचा  गया  ।  हरियाणा  की  एक  खासियत  शौर

 भी  है  ।  कुरुक्षेत्र  में  पांडवों  की  जीत  कभी-कभी  ही  होती  वहां  का  कौरव  दल  बड़ा  शक्तिशाली

 मेरा  arse  है  कि  हरियाणा  सरकार  ने  जो  गेहू  खरीदा  उसमें  से  25  हजार  टन  बंगाल  के

 रोलर  फ्लावर  मिल्स  को  बेच  दिया  ।  किस  भाव  पर  ?  165  रुपए  क्विंटल  के  भाव  पर  i  खरीद

 140-142  में  att  बेचा  165  में  ।  मैं  स्पेसिफिक  चाज  लगा  रहा  हुं

 aid  समय  लीजिए  कितने  करोड़  की  बात  होगी  ?  सवाल  यह  है  कि  जो  गल्लों  सरकार

 लेता  है  उसमें  मुनाफाखोरी  क्यों  करती  है  ?  दूसरी  तरफ  डॉ  पर  गल्ला  गायब  है  ।  मैंने  प्रधान

 मन्त्री  को  भी  पत्र  लिखा  ।  उन्होंने  कहा  कि  लिख  श्राप  ठीक  रहे  हैं  ।  हमारे  यहां  गांवों  में  गल्ला

 नहीं  पहुंच  रहा

 एक  बात  य्रौर  है  ।  सरकार  कहां  इसकी  कोई  पहचान  प्रधान  मन्त्री  ने  नदीं  छोड़ो  है  ।

 अगर  होम  मिनिस्टर  यहां  हैं  तो  इंटेलिजेंस  वहां  एग्रीकल्चर  मिनिस्टर  यहां  हैं  सिविल

 सप्लाई  व।ले  गायब हैं  ।  गेहू  इनके  पास  तो  गन्ना  उनके  पास  ।  इनको  पकड़ो  तो  वह  उधर  भ्र ौर

 उनको  पकड़ो  तो  ये  इधर  ।  सारी  व्यवस्था  है  ।  प्रधान  मन्त्री  का  अधिकार  तो  है  मंत्रिमण्डल

 को  बनाना  लेकिन  यह  अधिकार  नहीं  है  कि  डिपार्टमेंट्स  को  नष्ट  कर  भ्रथंव्यवस्था  को  चौपट

 कर  दें  ।  राज  पहाड़  पर  गल्ला  नहीं  पहुंच  रहा  मेरे  दोस्त  श्रमी  वहां  से  घूम  कर  भराये

 इनकी  बात  मैं  मान  ये  कह  दें  कि  सभी  जगह  गल्ला  पहुंच  रहा  है  ।  पांच  रुपए  किलो  से

 कम  पर  हटा  पहाड़  पर  कहीं  भी  नहीं  मिल  रहा  है  इतना  बुरा  हाल  है  ।  भ्रापने  रोलर  फ्लोर

 मिल  का  दाम  205  रुपए  क्विंटल  बताया  यह  किसके  मत्थे  जायेगा  ?  कह  रहे  हैं  पहले  थोड़ा

 थोड़ा  बढ़ाते  इस  बार  ज्यादा  बढ़ा  दिया  इन्होंने  151  रुपया  तय  करके  किसानों  को

 लुटा  है  ।  बाजार  भाव  जो  मिल  रहा  वह  मैंने  ग्राम  श्राप फो  बताया  है  ।  खाने  वाले  को  राव

 साहब  भ्रापने  क्या  दिया  है  ।

 राव  बिरेन्द्र  सिह  :  शनाप  ही  बता  दीजिए  |

 थ्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  श्राप  ही  बता  मुझे  तो  पढ़ना  पड़ेगा  ।

 राव  वीरेन्द्र  सिह  :  172

 श्री  हेमलता  नन्दन  बहुगुणा  :  इसके  मायने  यह  go  कि  एक  क्विंटल  172  में  मिलेगा  ।

 फेयर  प्राइज  शॉप  पर  मान  लौजिए  मेरा  काड  दो  किलो  का  त  मुक्त  देना  पड़ेगा  3  44

 तो  इस  प्रकार  एक  पेसा  कहां  से  जायेगा  ।  फेरोज  बाजार  नहीं  है  ।  देश  में  दो  लाख  से  ज्यादा

 फेयर  प्राइस  शॉप्स  हैं  ।  इस  सरकार  ने  दुकानें  बढ़ाई  हैं  कौर  उनके  द्वारा  बिकने  वाला  गल्ला

 बंटाया  है  ।  वह  एक  पेसा  श्राप  दुकानदार  को  दिलाना  चाहते  हैं  ।  श्राप  कह  रहे  हैं  कि  172  में

 लेकिन  मिलेगा  173-174  में  ।  किसी  मी  हिसाब  से  श्राप  लगा  खाने  वालों  को

 कला

 नका ्य वाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।

 306



 18  चल  1905  श्राघे  घंटे  को  waft

 बनाना  क  म

 ज्यादा  देना  पड़ेगा  ।  मैं  aga  कहता  हूं  कि  श्राप  चलकर  किसी  मी  सामान  को  यदि

 एक  या  दो  पैसे  वापिस  लने  तो  वे  नहीं  मिलेंगे  ।  फेयर  प्राइस  शाप  पर  गल्ला  दे  रहे

 लेकिन  मेरे  नौकर  को  तीन  घंटे  वहां  बठना  पड़ता  काड  पर  गल्ला  लने  के  लिए  |  काड  में

 मेरे  नौकर  का  नाम  जोड़ना  तो  पता  नहीं  कितने  दिनों  से  पार्लियामेंट  हाउस  में  कोड  पड़ा

 हुमा है  लेकिन  कुछ  नहीं  होता  ।  सवाल  यह  है  जसा  कि  प्राण  चौपड़ा  साहब  ने  कहा  है  कि  फेयर

 प्राइस  शाप्स  पर  जितना  रुपया  लगाना  पड़ता  है  उसे  देखा  जाए  शर  जो  जाइज  का  मुनाफा  है

 उसमें  उनको  तीन  सौ  रुपए  माह  उसे  सभा  जाए  तो  ज्यादा  नहीं  बचते  मगर  ईमानदारी

 से  काम  न  करे  तो  कोई  फेयर  प्राइस  शाप्स  6  हजार  रुपए  से  कम  नहीं  कमा  रही  है  ।  किसान

 लुट  रहा  है  खेत  खाने  वाला  लुट  रहा  है  बाजार  ऐसे  हैं  हमारे  कृषि  में  भी  राव  साहब

 कौर  ऐसी  है  हमारी  राज  की  सरकार  कौ  व्यवस्था  |  मेरी  मांग  किसानों  को  मत  खाने

 बाले  को  मत  लूटो  ।  मेरी  प्रार्थना  है  कि  स्वराज  के  वायदे  को  मत  are?  किसान  के  दम  को

 मत  तोड़ो  ।  हर  एक  चौज  का  दाम  एक  फसल  पहल  एलान  कर  दो  नगर  अप  सचमुच

 aaa  नगर  श्राप  सचमुच  किसान  भक्त  हैं  ।  मैं  मानता  g  कि  श्राप  देशभक्त  तो  पर  इससे

 सी  गया  टाटा  वक्त  है  ।  क्योंकि  इनको  देवा  टाटा  ate  बिरला  में  हो  दिखाई  देता  इसलिए

 सरकार  से  मेरी  प्रार्थना  कि  किसान  को  मत  लूटो  ।  यदि  उसके  पास  पैसा  होगा  तो  वह

 साईकिल  रेडियो  व्यापार  बढ़ेगा  उद्योग  लकिन  किसान

 सूद
 जाएगा  तो  कुछ  नहीं  |

 दूरदराज  के  पहाड़ी  इलाके  की  लाहुलस्फीती  की  बात  भी  कर  रहा  केदार-बद्री  की  बात

 भी  कह  रहा  चमौली  कौर  श्रत्मोड़ा  को  बात  भी  कह  रहा  ह  गल्ला

 सारे  इलाकों  में  नही ंहै  ।  चाहे  मिनिस्टर  ares  दूसरे  हो  गए  उनको  कह  दो  मेहरबानी  करके

 लोगों  को  जिन्दा  रहन ेदें  ।  किसान  लुट  गया  तो  उसको  खाने  वाले  मर  गए  तो  उनको

 बचाने  की  कोशिश  कीजिए  |

 इन  दादों  के  साथ  मैं  आज्ञा  करता  g  कि  इस  wet  घण्टे  की  बहस  का  यह  फैसला

 निकलेगा  कि  खरीफ  का  फौरन  दाम  एलान  हो  जाएगा  ।  रबी  का  दाम  भ्र गले  सीजन  के  पहने

 सितम्बर  के  पहले-पहले  एलान  हो  जाएगा  ।  मैं  सरकार  को  चेतावनी  दे  रह  हू  कि  मैं  ate  फसलों

 की  क्या  कहू  श्राप  कह  देंगे  कि  यह  गेहूं  की  बात  पर  बहस  लेकिन  ara  से  ज्यादा  गन्ना

 उत्तर  प्रदेश  सनौर  बिहार  में  जल  जाएगा  ।  इस  सदन  में  मैं  जिम्मेदारी  के  साथ  बोल  रहा  हूं  ।  कृपा

 करके  श्राप  उसका  इन्तजाम  इस  देश  की  wy  व्यवस्था  के  ऊपर  जो  कड़वा  बो

 झा  रहा  है  सनौर  टूट  ्र  रही  उसके  लिए  यह  सरकार  इतिहास  wie  इस  देश  के  भविष्य

 नजर  में  दोषी  रहेगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  श्री  बहुगुणा  जब  श्राप  बोल  रहे  थे  तो  आपने  धनराशि  में  हिसा

 देने  की  बात  कही  थी  ।

 श्री  कमल  दत्त
 :

 मैंने  उसका  विरोध  किया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 मैं  उसे  देख  गा  ।  मैं  कार्यवाही  sara  देखू  गा  ।
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 ——  een ह  eee  ee  लााएपएएय

 mam  यद  सही  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  श्राप  को  बता  दिया  है  ।

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  मैं  केवल  दो  बातें  कह  रहा  था  ।  मैंने  दो  निवेदन  किए  हैं  ।

 कि  हरियाणा  सरकार  ने  पिछले  वर्ष  140  रुपये  तथा  142  रुपये  के  बीच  बाजार  से  किसानों  से

 गेहूਂ  खरौदा  था  उसके  पश्चात  उन्होंने  उसे  उचित  दर  की  दुकानों  को  नहीं  बल्कि  व्यापारियों  को

 175  कौर  180  रुपये  की  दर  से  बेच  दिया  ।  तीसरी  बात  यह
 है  कि  उन्होंने  गेह  बेच  दिया

 ale  जो  मैं  कह  रहा  हू  मैं  उसे  पक्की  तरह  कह  रहा  उन्होंने  25,00  टन  गेहूं  बंगाल  की

 रोलर  फ्लोर  मिल  को  165  रुपये  की  दर  से  बेच  दिया  ।

 वह  गेहू  किसने  बेचा  है  ?  हरियाणा  सरकार  ने  बेचा  है  कौर  यदि
 हरियाणा

 सरकार

 ने  बेचा  है  तो  उसके  लिये  ate  कौन  उत्तरदायी  है  ?  में  जानना  चाहता  g  कि  उसे  रोलर  फ्लोर

 मिल  को  165  रुपये  पर  क्यो  बेचा  गया  कौर  उपभोक्ताओं  से  उसका  अधिक  मूल्य  क्यों  लिया  जा

 रहा  है  ?  सन्देह  इस  बात  का  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  गड़बड़  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  आरोप  है  ।  अन्त  इसके  लिये  में  रिकार्ड  पढ़ेगा  ।

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  art  रिकार्ड  देख  सकते हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  fears  देख गा
 ।  aa  मन्त्री  महोदय  अ्रपने  विचार  व्यक्त  करे  ।

 कृषि  मंत्री  राव  बिरेन्द्र  सिह  :  माननीय  डिप्टी  स्पीकर  इस  बात  की  खुशी  दै

 कि  श्री  बहुगुणा  जी  ने  किसान  के  हक  में  श्रावाज  उठाईं  है  ।  लेकिन  जों  बातें  इन्होंने  कही  वे

 बार-बार  हाउस  इस  से  पहले  कितनी  ही  बार  डिस्कस  हो  चुकी  हैं  ।  करीब-करीब  हर  चीज  का

 जवाब  हम  दे  चुके  हैं  ।  इस  बार  इन  का  एक  ही  ऐतराज  था  कि  गेहूं  की  कीमत  कम  मुर्कारिर  की

 गई  है  दौर  वक्‍त  से  पहले  मुक़र्रर  नहीं  हुई
 **

 थ्री  हेमन्ती  नन्दन  बहुगुणा  ।  बोने  से  पहले  |

 राव  बिरेन्द्र  सिह  :  बोने  से  पहले  ।  कीमत  मुक़र्रर  करने  में  हम  जल्दी  करते

 लेकिन  खास  तौर  से  बोने  से  पहले  कीमत  मुक़र्रिर  करना  हमेशा  किसान  के  लिये  लाभदायक  चीज

 नहीं  हो  सकती  है  यह  कोई  जरूरी  नहीं  क्योंकि  बीच  में  बहुत  मतंबा  ऐसा  होता  है-जरगर  6

 महीने  पहले  हम  कामों  मुक़र्रर  कर  गेहू  बोई  जाती  है-नवम्बर  हाव  स्टिंग  होता  है  ars  के

 आखिर  में  भ्रांत  श्रीफल  इस  बीच  में  कहीं  डीजल  की  कीमत  बढ़  सकती  कहीं  बिजली  की

 wad  बढ़  सकती  है  ।  ऐसी  सूरत  में  भाव  को  बार-बार  रिवाइज  नहीं  किया  जा  सकता  ।  दूसरी

 चोरों  की  कीमत  बढ़  जाती  जिन  के  लिये  किसान  को  खर्च  करना  पड़ता  उन  का  भी  अन्दाज़

 करना  पड़ता  है  ।

 हम  ने  भ्र पने  टम्जें  am  रेन्स  1980  में  रिवाईज  fea  थे  ।  जो  चीज  किसान  झपने

 इस्तेमाल  के  लिये  खरीदता  है  ale  किसान  की  पैदावार  जिस  कीमत  पर  बिकती  है  उन  में  खुद

 पैरिटी  होनी  इस  का  ध्यान  एग्रीकल्चरल  प्राइस  कमीशन  रखेगा  ।  इन  सारी  चीजों  को

 देखते  हुए  कोशिश  हम  यह  करते  ज्यों  ही  ठीक  मौका  उसमें  अन्दाज़ा  लग  कर  कैबिनेट  में
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 कीमत  तय  कर  दें
 ।  एग्रीकल्चरल  प्राइस  बोदानी  की  रिपोर्ट  भा  जाती  उस  के  बाद  हमारौ

 काफी  लम्बी  fea  एग्रीकल्चरल  प्राइस  कमीशन  की  रिपोर्टे  पर  हम  स्टेट  गवर्नमेंन्ट्स  से  कमेन्ट

 लेते  श्राम  तौर  पर  सब  स्टेट्स  से  जवाब  खाने  में  देर  लग  जाता  है  ।  इस  बार  मौ  ऐसा  ही

 हुजरा  ।  जब  स्टेट  गवन
 मेंडिस

 से  जवाब  ग्रा  जाते  हैं  तो  हम  दूसरी  मिनिस्ट्री  से  कमेन्ट  लेते

 जसे  प्लानिंग  फाइनेंस  फूल  ate  सिविल  सप्लाई  से  ।  उनके  नजरिये  को

 तामने  रखना  पड़ता  है  ।  उस  के  बाद  फिर  जो  हमारा  ख्याल  बनता  है  कि  कितनी

 कीमत  होनी  उस  पर  सरकार  तय  करती  है  कि  क्या  कीमत  हालात  को  देखते

 उस  वक्त  जब  कि  फ़सल  खाने  वाली  तय  की  जाय  ।  इस  बार  कुछ  दिनों  की  देरी

 जरूर  हुई  में  मानता  हू  ।  क्योंकि  बावजूद  इस  के  कि  उत्तर  प्रदेश  में  श्रमी

 फसल  मंडियों  में  नहीं  आई  श्रीफल  में  कटाई  शुरू  होती  इस  लिये  ava  में  फसल  at

 qe  लेकिन  मध्य  प्रदेश  के  कुछ  इलाकों  में  सुखे  इलाके  हैं  फसल  कुछ  वक्‍त  से  पहले

 पहुंच  जाती  लेकिन  इसके  लिये  ज्यादा  परेशानी  बहुगुणा  जी  को  यों  नहीं  होनी  चाहिये  कि

 मध्य  प्रदेश  में  जिस  किसी  का  गेहू  grat  उस  की  कोमल  तो  किसान  को  पहले  ही  azar

 मिलती  है  प्रोक्यो रनेन्ट  जो  सरकार  तम  वह  एक  किस्म  की  यह  गारन्टी है  कि

 उससे  नीचे  दाम  किसानों  को  मंडियों  में  नहीं  मिलेंगे  कौर  नगर  ऐसा  होगा  तो  जो  कुछ  भी  किसान

 मंडी  में  लायेगा  उसको  सरकार  खरीद  लेगी  ।  इस  लिये  जो  दाम  मुर्कारिर  होता  उससे  ऊपर

 किसान  का  बिकता  हैं  जिस  की  वजह  से  उस  को  नुकसान  नहीं  होता  है  ।  यह  एक  खुली  चौज

 dane  हमारे  भाव  से  नोचे  किसान  को  दाम  मिलता  तो  हमारे  ala  पर  वह  हम  को  बेच

 इस  में  कोई  रुकावट  नहीं  है  ।  इस  डिप्टी  स्पीकर  साहब  जो  बात  बहुगुणा  जी  ने  कही  है

 oad  कोई  वजन  मुझे  नजर  नहीं  भ्राता  है  ।

 दूसरी  बात  उन्होंने  यह  कही  कि  151  रुपये  कीमत  कम  मुक़र्रर  हुई  मुझके  माफ  करें

 में  बहुगुणा  जी  का  ध्यान  तीन  साल  पहले  जो  हालात  थे  उन  कौ  तरफ  दिला  दूਂ  ।  प्राप्ति  मी

 इनके  सामने  जब  जनता  पार्टी  की  गवर्नमेंट  जिसमें  बहुगुणा  जौ  भी  एक  बहुत  बड़े  सदस्य

 उस  समय  ge  गेहूਂ  का  भाव  110  रुपये  तय  किया  था  ।  इसके  बाद  दुबारा  112  रुपये  50

 पेसे  कर  दिया  था  ।  फिर  उसके  बाद  अ्रापने  किसान  को  फायदा  पहुचाने  के  लिए  जो  कि  बहुत

 कोशिश  कौ  भी  वह  यह  की  थी  कि  वह  112  रुपये  50  पैसे  का  भाव  115  रुपये  कर  दिया  था  ।

 यह  आपको  जनता  गवर्नमेंट  ने  किया  जिसमें  श्राप  बहुगुणा  जी  शामिल  बजौर  थे  ।  श्री  चाप

 देख  लीजिए  कि  जब  से  श्रापने  गवर्नमेंट  उसके  बाद  से  हम  इन  तीन  वर्षों  में  इन  भावों  को

 कहां
 ले  गये  हैं

 ।  गेहू  के  दाम  को  115  रुपये  से  बढ़ा  कर  151  रुपयें  कर  दिये  हैं  ।

 रंगा  :  अन्य  मूल्य  मी  बढ़  गये  हैं  ।

 थी  हेवमती  नन्दन  बहुगुणा  :  में  चाहता  हु  कि  मंत्री  महोदय  प्रो  रंगा  की  बात  का  भी

 जवाब दें

 राव  बिरेन्द्र  सिह  हमने  इस  साल  142  रुपये  से  151  रुपये  दाम  किये  हैं  ।  पिछले  साल

 हमने  130  रुपये  से  142  रुपये  किये थे  ।  यानी  12  रुपये  की
 वृद्धि

 को  थी  |  उससे  पहले  117  रुपयें

 बढ़ा  कर  हमने  130  रुपये  किये  थे  ।
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 एक  माननीय  सदस्य  :  रुपये  की  कीमत  तो  कम  हो  रही  है  ।

 राव बीरेन्द्र  सिह  :  रुपये  की  पहले  भी  कीमत  हमेशा  गिरती  पायी  है  कौर  कीमतें  बढ़ती

 हैं.।:हर  चीज  का  मुकाबला  न  करें  ।  श्राप  यह  देखें  कि  सरकार  ने  इन  तीन  सालों  में

 की  अच्छी  कीमतें  देने  के  लिए  कितना  कुछ  किया है  ।  उन  तीन  वर्षों  में
 में  पूछना  चाहता

 ह  कि  कया  बहुगुणा  जी  आपने  करके  दिखाया  था  ?  गाते  की  मिसाल  ले  लीजिए
 ।
 आपने  38

 लाख़  शूगर  की  पैदावार  को  छोड़ा  79-80  में  ।  हमने  पिछले  साल  तक  38  लाख  टन  से  बढ़ा

 कर  शुगर  की  पैदावार  को  तीन  साल  में  84  लाख  टन  पर  पहुंचा  दिया  है  ।  अब  हिन्दुस्तान

 में
 सब  से  बड़ा  चलने  पदा  करने  वाला  देश  बन  गया  है  ।  श्राप  भून  गये

 दिनों  को  जनता  राज  में  बताने  gee  फिरते  थे  ara  शायद  श्राप  मिठी  लस्सी  पीकर

 भाये हैं
 ।

 ह

 बहादुर  :  इस  साल  जितना  गन्ना  उतना  पहले  नहीं  जला

 राव  बिरेन्द्र  साहू  :  बहुगुणा  जी  कहें  कि  गेहूं  के  लिए  कुछ  नहीं  नगर  वे  ध्यान दें

 तो  मे  उनको  बताता  हू  कि  tg  के  लिए  क्या  कुछ  नहीं  gard  ।  wig
 मुझे

 तरीका

 बता  ating कि  हम
 की  पैदावार  बढ़ा  सकते हैं  ।  हम  उस  पर  कमल  करेंगे  |

 यहां  1974-75  में  पर  हेक्टेयर  ईद  1338  नेशनल  एवरेज  था  |

 थी  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  श्राप  एक  हेक्टेयर  में  कितना  पैदा  करते  चीन  कितना

 पदा  करता है
 ?  श्राप  चौन  में  जा  कर  अब तो  वहा ंके  दरवाजे  खुले  हैं  ।

 राब  बिरेन्द्र  fag:  सन्‌  1974  के  मुकाबले  में  अराज  हम  16906  पर  हेक्टेयर  gee

 कर
 रहे  हैं

 ।  इसमें  हमारे  साइंटिस्टों  का  भी  योगदान  है  ।  उन्होंने  ब॑ज  भी  अच्छा  पैदा  किया
 डिजीज  रजिस्टेश  भी  बीमारी  भी  कम  लगती  है  ।  नयी  नयी  वैराइटीज  के  बीच  पैदा  किये  गये

 gt  इस  में  एग्रीकल्चरल  रिसर्च  इंस्टीट्यूट  शौर  एग्रीकल्चरल  यूनिवर्सिटीज  का  भी  योगदान

 नन्दव..बगुहुणा  :  फांसी  पर  जो  लटक  रहे  में  उनकी  बात  कर  रहा  हू  |

 इसी  तरीके  से  गेहूं  की  पैदावार  बढ़ती  रही  है  ।  सन्‌  1977-78  का  तो  बहुगुणा  जी
 ने

 बताया  कि  31  मिलीयन  टन  से  कुछ  ऊपर  था  फिर  1978-79  में  बेश  क  फसल  बहुत  अच्छी  हुई  |
 वह  भगवान  की  मेहरबानी  मौसम  बहुत  अच्छा  था  |  उससे  ज्यादा  उससे  पहले  कभी  नहीं

 355  मिलीयन  टन  पैदा  हुमा  था  ।  उसके  बाद  श्राप  देखेंगे  कि  1979-80  में  ग्राहकी  दया
 से  सूखा  पड़ा

 क  क  ब  ०  ०  क
 )  ऊपर  नजला  था  ?

 उपाध्यक्ष  :  राव  बीरेन्द्र  सिह  जी  ag  भी  इसका  श्रेय  ले  सकते  हैं  ।  क्योंकि  वह
 भी  एक  समय  तक

 काग्र
 स

 पार्टी  में  रहे  है  ।

 थीदिमचतो
 नन्दन  aga  :  (  गढ़वाल  मैं  उनसे  अधिक  रहा  हूं  :

 राव  atta
 सिह  उस  समय  31.81  मिलियन  टन  की  Tala  हुई  ।  लेकिन  एक  ही
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 साल  में  इस  सरकार  के  बनते  ही  31,83  मिलियन  टन  से  बढ़कर  3  मिलियन  ठन

 गई |

 भी  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  क्या  किया ? ਂ

 राव  बीरेन्द्र  सिह  :  फ़सानों  को  हमारे  ऊपर  एतबार  किसानों  को  समय  अच्छे

 बीज  पहुंचाए  गए  ।  का  प्रोग्राम  हमने  सार  मुल्क  में  लागू  किया  कौर  3011

 ब्लॉक्स  को  शामिल  किया  ।  इਂ  oY.  का  प्रोग्राम  भी  अच्छा  चला  पौर  exter  को

 इस  तरह  से  बढ़ावा  दिया  जिसकी  दुनिया  में  कहीं  मिसाल  नहीं  मिलती  ।  तीन  मिलियन

 जमीन  को  इररीशिगेन  करना  कोई  मामूली  बात  नहीं  है  ।  जो  कुछ  हुमा  उसको  श्राप  सुख  जाते  हैं  ।

 पिछले  साल  भी  मौसम  इतना  अच्छा  नहीं  ले
 किन  फिर  भी  हमने  जिस

 तरी
 के  झन्छे.बीजे/पहुच ा

 जिस  तरीके  से  प्लानिंग  जिस  तरीके  से  हाई-इवनिंग  वैरायटी  को  बढ़ाने  at  ara  wet

 टेक्नोलाजी  cantare  के  जरिए  से  डिमान्सट्रेशन  मिनी  किट्स  andi

 वह  सब  फारमसं  को  पता  है  ।  जहां  पर  गेहूं  की  aes  बहुत  कम  agt  हमने  प्र

 बढ़ाने  की  कोशिश  की  है  ।  और  वटने  में  फसल  अच्छी है  ।  a fafana

 टन  से  ज्यादा  गेहूं  को  फसल  बरबाद  हो  गई  लेकिन  फिर  भी  37.8  मिलियन  टन  गेहूं  पिछने  पाल

 पैदा  हुमा  ।  यह  एक  ara  टाईम  fears  था  ।  सब  जानते  हैं  कि  aa  में  भी  न्कूखा

 पड़ा  हुमा है  ।  लेकिन  किस-किस  तरीके  से  उपाय  किए  गए  कौर  क्या-क्या  सुविधाएਂ

 किसानों  को  दी  वह  हम  जानते  हैं  ।  हर  स्टेट  में  जाकर  हमारे  श्रांफिसस  कहते  कि  किसानों

 को  बिजली  झर  खाद  समय  पर  भ्रन्छेबीज  पहुं  चाए  मी  गए  हैं  ।

 प्रापको  यह  जानकर  खुशी  कि  40  मिलियन  टन  की  हमने  Garay  को  इस

 बत  भी  उम्मीद  कर  रहे  हैं  कि  इतनी  पद ़ा वार  होगी  ।  श्राप  प्रदान  नहीं  कर  सकते ये  कि  fog

 तरीके  से  पैदावार  बढ़  रही  है  ?  किस  तरीके  से  किसानों  को  azar  भाव  मिला
 ।  गेहूं  का  एस्की

 बढ़ा है  घटा  नहीं  है  ।  नहीं  तो  किसान  पैदा  करना  देता  जसे  आपके  समय
 में  खेतो  हाग

 लगा  दी  थी  ae  गन्ना  बोना  छोड़  दिया  ars  इस  तरीके  से  हमने  कोशिश  की  है  कि  किसानों  को

 पूरा  भाव  सरकार  इस  आत  को  महसूस  करती  है  कि  यदि  किस।नों  नकी  पैदावार

 के  लिए  कोई  ४  पेन्टिड  देना  है  तो  उन्हें  पुरा  भाव  मिलना  चाहिए  बहुगुणा  जी  के  wie  हमारे

 बिचार  यहां  मिन्नते  लेकिन  मुकल  यह  है  कि  जो  हम  कर  रहे  हैं  उसकी  तारीफ  उनके  मु  ह
 से  नहीं  निकलती  ।  क्योंकि  उन्होंने  कसम  खा  रखी  है  कि  सरकार  को  क्रिटीसाइज  करने  को  बात

 भी  सत्यनारायण  ज  या  :  सारी  बुराइयां  हमारी  तरफ  मेज  दीजिए  |

 राव  बिरेन्द्र  सिह  :  गेहूं  की  कीमत  मुक़र्रर  करने  के  बाद  मंडियों  में  तुरन्त  इन्तजाम
 करने  की  कोशिश  की  जाती  है  भ्र ौर  उसी  को  बजह  से  किसानों  को  पूरा  लाभ

 पहुंचाता है
 ।  छह

 नगर  कोई  इरेंगुलेरिटी  होती  है  उसके  लिए  स्टेट  गवर्नमेंट  खुद  मुख्तार  ऐप्रौकल्चर
 स्टेट  का  सबजेक्ट  हम  तो  स्टेट्स  को  उत्साह  दिलाते  इमदाद  करते  जब  कमी

 का
 फ्लड  ग्रा  |  है  तो  भ्र मिस् टेंस  भी  देते  किसानों  को  जो  नुकसान  होता  है  सुखे  या  पलट

 रह
 केसी  कुदरती  हादसे  से  तो  भ्रमणी  फसल  पैदा  करने  के  लिए  दिल  खोल  कर  भारत  सरकार  ने
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 नल  afaeza  दी  है ल  अ्रसस्ट्स

 इमदाद दी  है  ।  श्र  तक  407  करोड़  कों  ऐडिड  ग  ्  ।  स्टेट्स  को  ।  कुछ  स्टेट्स

 के  मेमोरेंडा  भा  रहे  हैं  ।  यह  सारी  किसानों  को  इमदाद

 ica  कहा  ऑफ  arg.  को  जो  सबसिडी  दी  जा  रही  है  उसका  लाम  किसानों  को

 हीं  पहुंचता  ।  जो  को  नुकसान  उठाना  पड़ता  है  डिस्ट्रिब्यूशन  सिस्टम में  उसका

 ससे  कोई  ताल्लुक  नहीं  है ब्रेक  अप  मैं  कई  बार  द  चुका  चाहेंगे  तो  बाहर  फिर  से  दूंगा

 श्री  हेमबतोी  नन्दन  बहुगुणा  :  कृपा  कर  के  शिजवा  देना  |

 राव  बिरेन्द्र  सिह  में  भिजवा  गा  ।  ज्यादा  खर्चा  उस  मंडियों  के  टैक्सेज  शरीर  ट्रांसपोर्ट

 चार्जेज  साथ  ही  कैपिटल  पर  जो  इंटरेस्ट  देना  पड़ता है  बह  भी  गोदाम  के  चार्जेज हैं  प्रौढ़

 लौसेज  मौ  हैं  चाहे  वह  कीड़ों  से
 qet

 से  हो  ale  areal  भी  खा  जाते  हैं  ।  तो  पह

 ट्यूशन  पर  खर्चा  है  ।  एक  पोलिसी  देश  ने  अपनायी है
 कि  बफर  स्टाक  रखना  है  ।  देश  में  12  से

 18  मिलियन  टन  तक  होनी  चाहिये  और  कोशिश  करते  हैं  कि  20  मिलियन  टन  का  बफर  स्टाक

 मगर  इतना  मारी  बफर  स्टाक  नहीं  होता  तो  1979-80  में  जिस  तरीके  से  सुखे  का  मुक़ाबला

 किया  att  बाहर  से  एक  दाना  झ्र  नहीं  मंगाना  यह  बफर  स्टाक  की  वजह  से  ही  gar

 इसको  आपको  तारीफ  करनी  चाहिये  |  एक  आदमी  भूखा  नहीं  मरने  पाया  उस  सूखे  में

 माननीय  बहुगुणा  जौ  को  एक  छोटी  सी  बात  wie  समानी  है  ।  यह  कहत ेहै  कि  112

 ४.  जी  भाव  मुक़र्रर  किया  उसके  हिसाब  से  1  72  पैसे  प्रति  किलो  ध्यान  लोगों  को  मिलेगा

 शौर  खरीज  की  शौर्टेज  होने  से  व्यापारी  उपभोक्ताओं  को  लूटेंगे  ।  बहुगुणा  जी  बहुत  तजुर्बेकार

 शाम  हैं  यह  यह  समय  लें  कि  172  ऑफ  की  इश  प्राप्त  है  रिटेल  प्राप्त  नहीं  ।  इस

 पर  स्टेट  गवर्नेमेंट्स  अपने  ट्रांसपोर्ट  का  खर्चा  ऐड  करेंगी  ।  से  जो  मिलेगा  स्टेट  को

 बहू  172  पर  मिलेगा  ।  इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि  रिटेल  में  1  72  पैसे  कंज्यूमर  को

 मिलेगा  ।  तो  वहां  यह  बराबर  हो  श्राप  चिन्ता  न  करें  |

 थी  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  समय  में  झा  गया  ate  लूटो  ।

 राव
 बीरेन्दर

 सिंह  :  गेहूं  का  प्रौक्योरमेंट  जितना  होता  है  सेन्ट्रल  स्टाक  के  लिये  उसका  96
 परसेंट  हरियाणा  झर  से  होता  कौर  इसके  अलावा  चावल  भी  76  फीसदी  इन
 तीन  राज्यों  से  ही  इकट्ठा  होता  तो  मगर  यह  दोंनों  गेहूं  ale  चावल  इन  इलाकों
 में  न  ली  जायें  तो  देश  में  बहुत  मारो  कमी

 होगी  |  बाप  कौन  से  जब  मुकाबला  करते  हैं  तो

 मापकों  मालूम  होना  चाहिए  कि  पंजाब  चीन  से  कम  पैदा  नहीं  करता  है  क्योंकि  यहां  एक  बेत
 से  गेहूं  बर  चावल  की  दो  फसलें  ली  जाती  हैं  ।

 रही
 बात  वाटर  लगीं  तोर  सैनिटरी  की  तो  उसका  हम  इलाज  करते  साद

 का  किस  तरह  से  सही  इस्तेमाल  हो  वह  सी  सिखाने  की  कोशिश  की  जा  रही है  ।  उतनी  fat
 की  बात  नहीं  ।  क्यों कि  हिन्दुस्तान  में  फ  टिलाइजर  की  कंजम्पशन  प्रभी  बह  ते  कम  नेशनल
 स्वराज  हमारी  30,32  पर  हेक्टर  है  जब  कि  दूसरे  देशों  में  400,500  तक
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 सिर्फ  पंजाब  हरियाणा  में  100  पर  हेक्टर  से  ऊपर  वाकी  स्टेट  ऐसी हैं  ae  10,12

 geet  मी  नहीं  बनती  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  चीन  में  न  केवल  गेहूं  बल्कि  सभी  खाद्यान्न  एक  साथ  लिए  जाते  हैं  ।

 वहां  प्रत्येक  चीज  एक  साथ  ली  जाती  है  ।  यही  अ्रधघिकतम है  ।  यद  केवल
 गेहू  नहीं  है  बल्कि

 सभी  खाद्यान्न  हैं  |

 राव  बिखरे  fag  :  उन्होंने  आपत्ति  को  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  इसे  छोड़कर  प्रत्य  समी  areal  को  निकाल  देते  हैं  ।

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  यह  अच्छी  बात  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  यह  कह  रहा  हु  कि  चीन  में  बे  सभी  ग्रन्थों  को  सम्मिलित  करते  हैं

 परन्तु  हम  केवल  गेहूं  को  लेते  चीन  के  साथ  केवल  गेहू  के  सम्बन्ध  में  ही  नहीं  बल्कि  अन्य

 सभी  खाद्यानों  के  सम्बन्ध  में  तुलना  करनी  चाहिए  ।

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  महोदय  में  पूरण  सम्मान  के  साथ  यह  कहना  चाहता  हू  कि

 मेंने  चीन  कीं  तुलना  में  भारत  में  सभी  खाद्यान्नों  के  कुल  उत्पादन  के  रोकने  पढ़  ay  उन्हें

 बताया  है  कि  1130  लाख  हेक्टेयर  में  1350  लाख  टन  उत्पादन  होता  है  ।  चीन  में  1000  लाख

 हेयर  में  3000  लाख  टन  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  होता  है  ।

 राव  ates  fag:  ये  इस  प्रकार  द्रव्य  सभी  फसलों  को  सम्मिलित  कर  लेते  हैं  वे

 खाद्यान  उत्पादन  में  चालू  जेसी  खाद्य  फसलों  को  भी  सम्मिलित  कर  लेते  हैं  ।

 wae  महोदय :
 जौ  हां  ।

 राव  बीरेन्द्र  सिह  :  साप  गेड  के  बारे  में  पूछ  रहे  हैं  ।  यदि  श्राप  aa  के  बारेमें  पूछें  तो

 हम  ग्राहको  बताते  कि  अकाल  के  उत्पादन  में  हमने  ब. ७ कस  बद्र  की

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बहुगुणा  जी  प्रतीकों  यह  बता  होना  चाहिए  कि  हमारा  देश  एक

 तोकतास्त्रिक  देश  है  ।

 शी  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  वह  पंजाब  के  बारे  में  कहं  रहे  पंजाब  कें  50

 प्रिया  60  को  तुलना  में  गुजरात  में  केबल  11  भी  नहीं  है  ।  श्राप  क्या  बात  कर  रहे  हैं  ?  यह

 सम्पूर्णा  देश  में  भित-शिकस्त  श्राप  केवल  पंजाब  की  बात  न  करें  ।
 )

 राव  alter  सिह  जिस  राज्य  का  प्रति  इकाई  उत्पादन  कम  उन्हें  अपना  उत्पादन

 बढ़ाना  हमारी  यही  नीति  रही  है  ate  जब  तक  ऐसा  नहीं  हो  जाता  तब  तक  सम्पूर्णा  देश

 का  खाद्यान्न  का  उत्पादन  उस  स्तर  तक  नहीं  पहुंच  जिसे  हम  प्राप्त  करने  का  प्रचलन  कर

 रहे  है ं।

 भी  हेमवती  नन्दन  बगुहूंणा  :  wat  बाद  की  पीढ़ी  का  भी  ध्यान  रखी  |

 राव  ates  fag  :  इन्होंने  करनाल  da  की  बात  डिसीज  फ्री  पैदा  करने  को  बाते

 कहीं  ।  हमारे  fea
 इंस्टीट्यूट  ज्यादातर

 काम  ही  करमाल  बंट  पर  कर  रहे  हैं  ।  करनाल  बंट  फेल
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 र्ल्ड  पर  ज्यादा  फर्क  नहीं  पड़ेगा  ।  बहुत  कप
 गया  इसमें  शाक  नद्दी  ।  लेकिन  इसको  वजह  स

 wont
 ्  Ulta ती  निगाह  a  झ  १1  वजह  1,  डेढ़  परं

 प्रसर  पड़ा  व्हाट  प्रोडक्शन  कम  नहीं  हुसना  मे

 से  ज्यादा  कम  नहीं  होता  है  जहां  करनाल  बंट  लग  भी  जाये  |

 श्री
 हेमवती

 नन्दन  बहुगुणा  :  aa  fund  पढ़े  हैं  झ्रापके  |

 राब  बिरेन्द्र  सिह  :  पता  है  कि  श्राप  जानते  हैं  थोड़ा  बहुत ॥  कोशिश  यह  होती  है  कि

 हाई  ईत्ड  वैराइटी  बढ़ें  ।  मकई  हिट  व  राइस  की  पैदाव।र  बढ़ी  श्राप  जानते
 हूँ  कि

 किस  तरह  से  fee  बढ़ी  है  ।  कहां  से  कहां  हिन्दुस्तान  पहुंचा  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  चीनी  को  भी  सम्मिलित  कीजिए  ।  श्रमिकों  गन्ने  ait  सभी  चोरों

 को  भी  सम्मिलित  करना  चाहिए  ।  राव  बीरेन्द्र  सिह  जी  अ्रापको  गन्ने  और  सभी  चीजों  को

 aaa  ही  सम्मिलित  करना  चाहिए  ।  हम  बीवी  में  प्रथम  स्थान  पर  तभी  AT

 राव  बीरेन्द्र  सिह  :  जी  मैं  उम्मीद  करता  हूं  कि  जो  बातें  श्री  बहुगुणा जी  ने  उठाई

 उनका  जबाब  उनको  मिल  गया  है  ।

 कोशिश  हम  यह  करेंगे  कि  ।  आइन्दा  aga  के  तौर  पर  जो  बहुगुणा  जौ  ने  कहा  मुरे
 rr

 इससे  इन्कार  कि  इस  बार  खरीफ  की  फसल  श्र  रही  हम  बोने  a  पहले  ही  उसकी

 कीमतें  मुक़र्रर  करेंगे  देर  ड्राप  हम  तजुर्बा  करेंगे  कि  उसका  किसानों  पर  क्या  अग्रसर  होता

 उसका  नतीजा  सामने  श्री  जायेगा  ।  अगर  उससे  किसान  को  लाभ  पहुंचता  है  तो  हम  रबी  के

 लिये  भी  ऐसा  हमें  उसमें  कोई  एतराज  नहीं  है  ।

 at  grad  नन्दन  बहुगुणा  :  लेकिन  बीच  में  बिजली  कौर  पानी  के  दाम  मत

 बढ़ा  देना  ॥

 राब  बोरे  सिद  :  सब  कुछ  कह  लिया  बहुगुणा  जी  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अरब  श्री  कमल  दत्त  ।  में  श्री  प्रबल  श्री  हरीश  श्री  राजेश

 कुमार  सिद  भर  श्री  सत्यनरायण  जटिया  से  प्रतिरोध  करूगा  कि  वे  केवल  एक-एक  प्रश्न  पूछे

 ौर  कोई  भाषण
 न

 दें  ।  श्राप  सब  केवल  एक-एक  प्रदान  पूछं  ।  पहले  हौं  ag  घंटे
 की  बजाए  एक

 घन्टा  हो  गया  है  ।  उन्होंने  प्रदान  पूछने  में  श्रद्धा  घन्टा  लगाया  तो  मंत्री  महोदय  ने  उत्तर  देने  में

 वाघा  हटा  लगा  दिया  ॥
 )

 भो  कमल  दत्त
 होकर  )  :  भारत  के  सारे  खाद्यान्न  के  उत्पादन  को  ध्यान  में

 रखते  सरकार  द्वारा  वसूल  किए  गए  झर  साव  जनक  वितरित  प्रणाली  के  माध्यम  से  वितरित

 किए  गए  खाद्यान्न  की  यात्रा  केवल  9  से  10  प्रतिशत  सरकार  के  लिए  ऐसे  व्यक्ति  को

 मूल्य  देना  संभव  नहीं  है  जिसने  नई  प्रोद्योगिकी  अपनाकर  उत्पादन  में  सारी  वृद्धि  की  है  !  क्या

 सरकार  कृषि  दातों  के  मुख्य  में  हुई  बृद्धि  तथा  अप्यय  ऐसी  वस्तुओं  के  मूल्य  में  हुई  वृद्ध
 जिनको  किसानों  को  खरीदना  पड़ता  है  देखते  हुए  तथा  विशेषरूप  से  इस  तथ्य  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  वसूली  मूल्य  केवल  उन्हीं  किसानों  के  मामले  में  संगत  है  जिनके  पास  स्टाक  करने
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 की  शक्ति  नहीं  जिन्हें  फसल  के  तत्काल  बाद  उसे  बेचना  पकता  थी  एक  ऐसे  मूल्य  की  घोषणा

 करेगी  जो  किसानों  के  लिए  लाभकारी  हो  ?  क्या  सरकार  |  उत्तर  प्रदेश  ध्रौर

 हिमाचल  प्रदेश  सरकारों  के  170  175  180  रुपए  ग्रोवर  200  प्रति

 क्विंटल  के  सुझावों  को  ध्यान  में  रखते  मूल्य  165  रुपए  घो  षित  करेगी  जो  सरकार  की  कृषि

 wer  आयोग  के  सुझावों  को  सीधे  स्वीकार  न  करने  बल्कि  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  स्वीकार

 करने  की  नीति  के  ager  होगा  ?

 श्री  हरीश  रावत  (  अ्रत्मोड़ा  )
 :  उपाध्यक्ष  wal  हमने  किसानों  कें  दो  हिमायतियों

 की  बात  सुनी  ।  एक  तो  माननीय  जिन्होंने  कभी  हल  नहीं  चलाया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अप  प्रश्न  सुस्पष्ट  प्रदान  ।  अन्य  किसी  चीज  का  उल्लेख  न

 यदि  श्राप  ग्रहण  बातों  का  उल्लेख  करेंगे  तो  प्रत्येक  अधिक  समय  लेगा  ।  किराया  श्राप  सीधा

 wer  पूछिए  मंत्री  जी  प्रत्येक  ब।त  का  उत्तर  देंगे

 श्री  हरीश  रावत  :  पहले  यह  प्रैक्टिस  रही  है  कि  इस  बारे  में  चीफ  fafacesy F के  ब्यूज

 लिए  जाते  थे  कौर  उसके  बाद  प्रोड्यूस  कमेंट  प्राइस  घोषित  की  जाती  थी  ।  इस  बार  कुछ  चीफ

 मि रिस्ट जे  ने  अपने  कमेंट्स  भेज  कौर  कुछ  नहीं  भेजे  पाए  कौर  उनको  प्रापर  टाइम  नहीं  दिया

 TT  इत  मामले
 में  यह  ढील  क्यों  हुई  जिन  स्टेट्स  ने  झ्र पने  कमेंट्स  उन्होंने  नया  प्रोड्यूसर मेंट

 प्राइस  फिक्स  करने  को  सिफारिश  की  थी  ?

 श्री  बहुगुणा  ने  एक  बहुत  सुन्दर  प्रश्न  उठाया  है  कि  इस  तरह  सबसिडी  पर  पेसा  खच

 करने
 के  बजाए  मंत्री  महोदय  क्यों  नहीं  फिनांस  मिनिस्ट्री  से  सिफारिश  करते  कि  फर्टिलाइजर पर

 से  एक्साइज  ere  या  तो  पुश्त  समाप्त  कर  दी  जाए  या  कम  कर  दी  ताकि  किसान  को

 सस्ते  दाम  पर  फलाहार  मिल  सके  ake  वह  अपने  उत्पादन  कोनोर  श्रमिक  बढ़ा  सके  श्र

 लोगों  को  गेहूं  site  पैडी  की
 प्राइस  बार-बार  बढ़ाने  की  वकालत  न  करनी  पड़े  ।

 शी  हरिकेश  बहादुर  :  क्या  पार्टी  में
 रहने

 का  इरादा  नहीं  है  ?

 थी  gta  रावत  :  पिछली  बार  पैडी  के  मामले  में  दिक्कत  भाई  सरकार  ने  कहा  कि

 हैम
 फूड

 के  मामले
 में  सारे  कंट्री  को  एक  जोन  मान  कर  चलेंगे  ।  लेकिन  स्टेट  गवर्नमेंट्स  ने

 aa  के  नाम  पर  या  अ्रपने  टैक्सिज  की  उगाही  करने  के  नाम  पर  ईस्टर-स्टेट  या  इन्टर-डिस्ट्रिक्ट

 रेस्ट्रिक्शन्ज  कम्पोज  कीं  ।  इस  तरह  सारे  ऐन्ट्री  को  एक  जोन  बनाने  की  बात  लागू  नहीं  हो  पाई
 है  ।  विशेषकर  झ्रांघ्र  प्रदेश  az  यू  पी  श्र  कुछ  हद  तक  मध्य  प्रदेश  ने  ऐसी  रेस्ट्रिक्शन्ज

 जिसकी  बजह  से
 किसानों  को  बहुत  दिक्कत  हुई  है  विशेषकर  उन  एरियाज में  जो

 efefaz  इस  को  एन्कोड  करने  के  लिए  श्राप  क्या  करना  चाहते  हैं  !

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  केवल  प्रदान  पूछे  जाएਂ  ।  श्राप फो  उसी  ढंग  से  प्रीत  पूछने  चाहिएं
 जैसे  कि  श्री  हरीश  रावत  प्रौर  श्री  कमल  दत्त  ने  पूछे  हैं  ।

 |
 थी  राजेश  कुमार  सिह  :  मंत्री  जी  ने  झ्र पने  उतर  में  कहा

 के
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 आयोग  के  विचारार्थ  विषयों  में  on  किया  गया  भोर  aa  कृषि  मृत्य

 आयोग  को  कृषि  शौर  वस्तुझ्नों  उपभोक्ता  वस्तुओं  के  बीच  व्यापार  की  शर्तों  को

 ध्यान  में  रखना  होगा  ।''

 >
 q  फिर  a

 दोनों  की  तुलना  करने  के  बाद  एक  जगह  पर

 ct  ope  के क  के  कृषि  उत्पादों  श्र  गेर-कृषि  उत्पादों  के  सूचक  मुल्यों  में  बेहतर  समानता  प्रापत

 करना  संभव  नहीं  रहा है  क

 पिछले  साल  इन्होंने  130  रुपए  से  142  रुपए  तय  करके  12  रुपए  क्विंटल  की  वृद्धि  की

 थी  इस  साल  इन्होंने  9  रुपए  क्विंटल  की  वृद्धि  की  है  ag  सरकार  विदेशों  से  40  लाख  टन

 मंगवा  सकती  है  जिसपर  विदेशी  मुद्रा  में  50  रुपए  क्विंटल  अधिक  यहां को  तुलना

 दे  सकती  है  यह  सरकार  का  कौन  सा  फार्मूला  कौर  नीति  है  ?

 arta  अपनी  तकरार  में  यह  मी  कहा  है  कि  जनता  सरकार  के  मुकाबले  में

 तुलनात्मक  दृष्टि  अ्रापने  कौमतें  ज्यादा  बढ़ाई  हैं  ।  मैं  पूछना  चाहूंगा  कि  जनता  सरकार
 के

 समय  में  डीजल  की  कीमत  क्या  थी  ?  एक  रुपए  47  पेसे  लौटा  का  भाव  था  जो  कि  aa  साढे

 तीन  रुपए  से  मी  ऊपर  है  ।  इसी  तरह  से  फर्टिलाइजर  की  एक  बोरी  54  रुपए  में  जाती थी  गो  क

 अब  130  रुपए  को  है  ।  इसी  तरह  से  आपने  बिजली  का  रेट  पांच  बार  बढ़ाया  हू  क्टर की

 कीमत  उस  समय  क्या  थी  att  राज  क्या  है  ?  इसके  अलावा  झ्रापने  बेक  से  ऋण  लेने  की

 सुविधा  रोक  फर्टिलाइजर  पर  जो  सहायता  दी  जा  रही  थी  उसको  ar  समाप्त  कर  दिया

 गज  कि  किसान  के  काम  में  ara  वाली  जो  भी  चीजें  उनकी  कीमतें  बहुत  बढ़  गई  हैं  ।

 इस के  भ्र लावा  किसी  साल  श्र  झाल  ज्यादा  पेदा  हो  गया  तो  सड़  जायेगा  ae  गन्ना

 ज्यादा  पदा  हो  गया  तो  जला  जायेगा  ।  इसके  बारे  में  मैं  जानना  चाहुंगा  कि  प्राय  क्राप

 कृषि  नीति  कब  निर्धारित  करने  जा  रहे  हैं  ?  भ्रापने  क्राप  इंश्योरेंस  की  स्कीम  बनाई  है

 लेकिन  सही  मायने  में  अभी  वह  लागू  नहीं  है  तो  उसको  श्राप  कल-तक  लागू  करेंगे  ?  सरकार  को

 चाहिए  कि  क्राप  पालिसी  निर्धारित  करे  जिससे  कि  किसानों  थी  सुरक्षा  हो  सके  ।

 थ्री  सत्य  नारायण  जटिया  :  मैं  माननीय  उपाध्यक्ष  यह  बहस  काफी  महत्व पू रां  है

 met  करने  के  लिए  भी  कुछ  न  कुछ  आधार  चाहिए  ।  इस  देश  की  बहुसंख्य  जनता  खेती  पर

 निर्भर  करती  है  शौर  उसकी  जो  औसत  झ्रामदनी  है  वह  गरीबी  की  रेखा  से  भी  नीचे  हैं  जिसका

 श्री  यह  है  कि  किसानों  eam  बहुत  ही  कम  है  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  जिस  प्रकार  से  किसी  भी  उद्योग  के

 अन्दर  जो  कुछ  लागत  लगती  उस  लागत  के  उधार  पर  ही  उसके  भाव  निर्घारित  होते हैं
 ।

 इसलिए  मैं  साफ-साफ  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  खेती  में  जो  लागत  लगती  उसे  ना  गत  के
 आधार  पर  ही  किसान  को  कृषि  उत्पादन  का  मूल्य  मिलेगा  या  नहीं  ?  इस  पर  मैं  सरकार  की
 राज्य  जानना  चाहता  हुं  ।  दूसरे  यह  देखने  में  पाया  है  कि  फर्टिलाइजर  को  कंजम्पशन  कम  होती
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 ना  रही  इसका  मूलभूत  कारण  यह  है  कि  सिंचाई  की  क्षमता  उपलब्ध  नहीं  इसलिए  खाद

 की  ख़पत  कम  होगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हमारे  जेसे  उपभोक्ताओं  के  बारे  में  कोई  नहीं  बोलता  ।

 श्री  सत्य  नारायण  जटिया  :  इसलिए  मेरा  कहना  यह  है  कि  सिचाई  की  क्षमता  बढ़ाने  के

 लिए  सरकार  कोई  योजना  बद्ध  कार्यक्रम  बनाने  पर  विचार  कर  रही  है  ?  गांवों  में  सब  जगह

 तालाब  उपबन्ध  नहीं  उसके  कारण  फ्लो-इरिगेशन  नहीं  मिलता  हैं  ।  मैं  यह  कहना  चाहता हूं
 कि  यदि  कुर्ते  से  सिचाई  करनी  है  तो  डीजल  ate  बिजली  के  दाम  बढ़े  हुए  हैं  |  कुबा  बनाना है

 तो  सीमेंट  के  दाम  बढ़े  हुए  जब  इन  सब  चीजों  के  दाम  बढ़ते  हैं  उसी  श्रनुपात  चाहे

 रेल  के  किराए  की  बात  या  मोटर  के  किराए  की  बात  किसानों  के  उत्पादन  के  दाम  भी  बढ़ने

 चाहिएं  |  किसान  को  सारी  सुविधा  मिल  नहीं  पाती  हैं  ।  जिस  तरह  से  मंहगाई  बढ़  रही  है  ate

 हुये  की  कामत  घट  रही  उसी  झनुपात  में  श्राप  किसान  को  क्या  देने  वालें  हैं  ?

 राव  dita  महोदय  कुछ  ate  ge  भी  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाये  गये  हैं  मैं

 उनको  भी  संक्ष  प  में  उत्तर  दूंगा  सरकार  का  हमेशा  लाभकारी  मुल्य  देने  का  इरादा  होता  है  ।

 परन्तु  जेसा  कि  आपने  ठीक  ही  कहां  कि  हमें  किसान  को  दिये  जाने  वाले  मूल्य  तथा  जो  मूल्य

 उपभोक्ता  को  पड़ेगा  उसके  बीच  संतुलन  रखना  होता  है  ।  हमें  उपभोक्ता  का  भी  ध्यान

 रखना  किसान  भी  काफी  मात्रा  में  उपभोक्ता  है  बहुत  से  लोग  जो  खाद्यान्नों  का  उत्पादन

 करते  हैं  वे  स्वयं  के  लिए  भो  पर्याप्त  मात्रा  में  नहीं  उगा  पाते  उन्हें  भी  समय-समय  पर  खाद्यान्न

 तथा  प्रत्य  कृषि  उत्पादन  खरीदने  पड़ते  इसलिए  यह  seq  ऐसा  नहीं  है  कि  केवल  किसान

 om  उत्पादन  का  मूल्य  ही  प्राप्त  करते  उन्हें  देना  भी  पढ़तीं  पुरे  वर्ष

 rads  पास  भी  भंडार  नहीं  होते  हैं  कौर  उनको  भी  बाजारमें  जाना  पड़ता  केवल

 प्रत्य  उपभोक्ता  ही  यहीं  बल्कि  किसानों  को  भी  उपभोक्ताओं  की  श्रेणी  में  सम्मिलित  किया

 गाता

 aaa  दत्त  :  जब  किसान  बाजार  जाता  है  तो  क्या  उसे  खाद्यान्न  सावंजविक  ब्राह्मण

 प्रणाली  से  मिल  जाता  है  ?

 राव  बिरेन्द्र  सिह  :  कयों  किसानों  पर  भी  उचित  दर  की  दुकानों  से  जहां  कहीं

 ये  सरकार  द्वारा  खोली  गयी  खाद्यान्न  प्राप्त  करने  में  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।

 थी  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा :  श्राप  केवल  10  प्रतिशत  की  खरीद  करते  हैं  ।  90%

 खुले  बाजार  में  होता  हम  सभी  को  मालूम  है  कि  केवल  शहरी  क्षेत्रों  में  ही  राशन  की

 सुविधा  उपलब्ध  है  ।  केवल  कलकत्ता  जेसे  शहरों  में  ही  सांविधिक  राशनिंग  की  सुविधा है
 रैया

 रन  शहरों  में
 भी  बहुत  से  लोगों  को  उचित  दर  की  दुकानों  की  सुविधा  प्राप्त  नहीं  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  मूल्य  1.51  निर्घारित  किया  गया  है  फिर  मी  खुले  बाजार

 हो
 मूल्य  1.0  या  1.80 है

 ।  मानलीजिए  मूल्य  1.80  निर्धारित  कर  दिया  जाता  है  तो  खुले

 दारोगा बाजार  का
 मूल्य  तुरन्त  इससे  भी  श्रमिक  हरा  जायगा  |
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  क्या  खुले  बाजार  के  मूल्य  नहीं  बढ़  जायेंगे

 फिर  हर  किसी  के  लिए  कठिनाई  होगी  ।

 राव  बीरेन्द्र  सिह  :  सभी  मूल्यों  में  वृद्धि  हो  जायेगी  ।  भोजन  एक  मूल  आवश्यकता

 यदि  सखाद्याग्नों  के  मूल्यों  में  बद्धी  होती  है  तो  weal  में  निश्चित  रूप  से  प्रतिक्रिया

 हमारी  स्वतन्त्र  a  व्यवस्था  है  ।  यदि  वितरण  को  सुचारु  रूप  से  जारी  रखना है  तो

 हमें  प्रचीनतम  वसली  करनी  होगी  इसलिए  देवा  को  एक  खाद्य  क्षत्र  रखा  गया  है  इसको  एक

 खाद्य  क्षेत्र  बनाया  गया  है  ताकि  लोग  अन्य  राज्यों  से  भी  खाद्यान्नों  की  सप्लाई  प्राप्त  कर  सकें

 धन्यता  यदि  हम  इसे  उस  राज्य  तक  ही  सीमित  रखेंगे  तो  वसूली  मे  द्धि  तो  होगी  परन्तु  कमी

 वाले  राज्यों  को  नुकसान  उठाना  पड़ेगा  ।  इसलिए  यद्यपि  कुछ  राज्य  वसूली  को  प्रीतम

 करने  के  लिए  कुछ  प्रतिबन्ध  लगा  रहे  होंगे  परन्तु  हमारी  नीति  यह  है  अर  जैसे  कि  माननीय

 सदस्य  ने  स्वयं  स्वीकार  किया  है  कि  वसूली  केवल  उत्पादन  की  लगभग  10  प्रतिशत  ही  होती है
 धौर  बाकी  90%  क्त  बाजार  में  जाता  है  कौर  यह  उन  किसानों  के  लिए  पर्याप्त  होगा  नो

 अपने  भ्र नाज  का  मनमर्जी  से  कहीं  भी  बेचने  के  लिए  श्रप्रने  पास  स्टाक  बनाते  हैं

 हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  यह  केवल  बड़े  किसान  हो  कर  सकते  हैं  ।  छोटे  तो  विवश

 होकर  आपको  ही  बेच  रहे  हैं  ।

 राव  बिरेन्द्र  सिह  :  वसूली  मूल्य  प्राथमिक  रूप  से  उन  छोटे  किसानों  की  सहायता  के  लिए

 ही  जो  अपने  पास  अनाज  के  भंडारों  को  रोककर  रख  नहीं  सकते  ।

 रंगा  :  इसीलिए  यह  काफी  जल्दी  चाहिए  ।

 राव  बिरेन्द्र  हम  इससे  सहमत  हैं  यदि  सरकार  बाजार  में  न  प्राय  प्रौढ़  समान

 मूल्यों  में  कोई  हस्तक्षेप  न  हो  तो  क्या  श्राप  जानते  हैं  कि  कया  होगा  व्यापारियों  द्वारा  किस

 प्रकार  से  बाजार  का  शोषण  किया  जायेगा  |  कटाई  के  समय  हमेशा  ऐसा  होता  है  यदि  सरकार
 न  खरादे  तो  मुल्य  गिर  जाते  हैं  ।

 राज्यों  को  सिफ़ारिशों  मिली  थीं  |  श्री  हरीश  रावत  जानना  चाहते  थे  |  हमने  8  नंबर
 को  कृषि  seq  आयोग  की  सिफ़ारिशों  प्राप्त  करते  ही  मुख्य  मंत्रियों  को  लिखा  था  at  उसके
 बाद  हम  उन्हें  स्मरण  पत्र  भी  देते  रहे  ।  परन्तु  राज्यों  हरियाणा  से  19 17-  1-83  को  उत्त र

 प्रदेश
 से  25-1-83  को  कौर  पंजाब  से  10  फरवरी  को  तथा  wea  राज्यों  a  10  फरवरी  1983  से  पहले
 एसके  बाद  उत्तर  मिले  हमें  इस  तरीके  से  इन्तजार  करनी  पड़ी  ।

 जी  रंगा  :  इसमें  विलम्ब  gate  |

 राय  बिरेन्द्र  सि  श्री  खरीदा  रावत  सिफारिशें  किये  गये  मुल्यों  के  बारे  में  जानना  चाहते
 मुख्य  मन्त्र तयों  ने  जिन  मुल्यों  की  सिफारिश  की  वे  150  से  लेकर  200  तक  यहां  सही
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 नहीं  है  कि  उत्तर  प्रदेश  मे  200  को  सिफारिश  की  उत्तर  प्रदेश  की  सिफारिश  186  की

 धीन  कि  200  रुपये  जसा  कि  श्री  बहुगुणा  मे  चहा है  ।

 श्री  सत्य  नारायण  जदिया  :  मध्य  प्रदेश  के  बारे  में  क्या  है  ?

 राब  बिरेन्द्र  यह  सम्भवतः
 200

 रुपये  था  y  केवल  इसी  राज्य  ने  यह  सिफारिश

 की  थी  |

 रि थी  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  ग्रा पने  निम्नतम  को  चुना  |
 i}

 राव  बीरेन्द्र  सिंह  :  ऐसा  नहीं  है  ।  जैसाकि  मैंने  कहा  यदि  सरकारों  द्वारा  सिफारिश

 किये  गये  मृत्य  वास्तविक  नहीं  होते  हैं  तो  केन्द्र  सरकार  मुख्य  मन्त्रियों  द्वारा  सिफारिश  किये  गये

 geal  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकती  ।  हमें  पूरे  देश  के  बारे  में  ate  किसानों  के  साथ-साथ

 waa  के  बारे  में  भी  सोचना  यह  सत्य  है  कि  उर्वरकों  के  मूल्य  में  वृद्धि  हुई  है  परन्तु

 पिछले  ay  मार्चे  से  उनकों  के  मूल्य  में  कोई  afa  नहीं  यदि  जो  कुछ  श्री  राजेश  कुमार

 fag  ने  कहा  कि  कृषि  श्रादान  के  मूल्यों  में  बिल्कुल  भी  ग्र्द्धि  नहीं  होनी  चाहिए  वह  मान  लिया

 जाये  तो  उसका  aa  होगा  fe  उत्पादन  लागत  भी  उतनी  ही  रहेगी  शौर  फिर  मुल्यों  को  151

 पर  निर्धारित  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  होगी  क्योंकि  पूर्वे  मूल्य  बना  रहेगा

 इसलिए  माननीय  सदस्यों  को  मालम  है  कौर  जेसा  कि  इस  सभा  में  कई  बार  स्पष्ट  किया  जा
 चुका

 है  कि  कृषि  मुल्य  झ्रायोग  द्वारा  मूल्यों  की  सिफारिश  करते  समय  उन  सभी  कृषि  खादानों  की

 लागत  को  जो  कि  उत्पादन  लागत  में  समिलित  होती  हैं  ध्यान  में  रखा  जाता  है  att  क़षि

 mail
 के  मुल्यों  में  हुई  बद्धी  को  पूर्ण  रुप  से  ध्यान  में  रखा  जाता  है

 श्री  जटिया  जानना  चाहते  थे  कि  क्या  कुछ  किया  जा  रहा है  ।  कोई  फसल  की  नीति

 है  क्या  पिटाई  का  ध्यान  रखा  जाता  है  मैंने  पहल  भी  कहा  था  प्रतिवर्ष  30  लाख  हेक्टेयर

 भूमि  को  सिचाई  के  भ्रन्तर्गत  लिया  जाना  है  ।  यह  इस  वर्ष  तथा  अगले  वर्ष  के  लिए  हमारी

 योजना  का  लक्ष्य  है

 भी  सत्य  नारायण  जटिया  :  1978-79  की  तुलना  में  ams  के  रकबे  में  af

 हुई  तो  फिर  आपका  प्रोडक्शन  कम  हो  गया  ?  यह  मेरा  सीधा  sea  है  ।

 राव  बिरेन्द्र  सिह  :  उत्पादन  में  उतनी  afs  नहीं  हुई  जितनी  हम  चाहते  थे  या  जितनी

 हमारी  इच्छा  थी  क्योंकि  भारत  में  at  भी  अधिकांश  सूखी  खेती  के  श्रन्तगंत  कराती  है  ।

 प्रगति  सिचाई  क्षमता  का  पुरा  उपयोग  करने  के  बाद  भी  भारत  में  भूमि  का  अधिकांश  माग

 प्रशिक्षित  रहेगा  ate  हमें  वर्षा  पर  निर्भर  करना  पड़ेगा  ।  परन्तु  हम  सूखी  भूमि  खेरी  की

 तरफ  ध्यान  केन्द्रित  कर  रहे  हैं  ।  केवल  नयी  तकनीकियों  नमी  भूमि  तथा  पानी  के  संरक्षण  व

 किसानों  द्वारा  अपनाये  जाने  वालें  कटाई  के  नये  तरीकों  तथा  wea  विभिन्‍न  बातों  द्वारा  जिनसे

 ष्
 क्षेत्रों  में

 बेहतर  उत्पादन  हो  सकता  है  तथा  नई  तकनी  कियों  द्वारा  ही  हम  देश  में  पूरण  उत्पादन

 मात  कर  सकते  an  उस  तरफ  ध्यान  दे  रहे  हैं  ।  अपने  बजट  भाषण  में  भी  वित्त  मन्त्री  ने
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 घोषणा  की  थी  कि  विशेष  रूप  से  शुष्क  भूमि  ae  त्रों  के  छोटे  तथा  कि सीमान्त
 किसानों  के  लिए

 125  करोड़  रुपये  का  केन्द्रीय  नियतन  होगा  क्योंकि  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  को

 पुनरीक्षित  तथा  संशोधित  किये  जाने  के  बाद  छोटे  तथा  सीमान्त  किसान  लाभ  से  वंचित  रख

 दिये  गये हैं  परन्तु  wa  उन  पर  ale  भ्रमित  ध्यान  दिया  जायेगा  झर  शुष्क  भूमि  में  खेती  पर  अरब
 प्रधान  मन्त्री  नये  20  सूत्रीय  कायें क्रम  में  एक  महत्वपूर्ण  कार्यक्रम  के  रूप  में  जोर  दिया  गया है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  11  अप्रेल  198४3  को  बजे  समवेत होते  के

 लिए  स्थगित  होती  है  ।

 7.18  |» हू  प०

 तत्पश्चात  लोक  समा  सोमवार  11  1983/21  1905  केहने

 तक
 के  लिए  स्थगित हुई  ।

 गुप्ता  लह भर टिंग  472  साईकिल  मार्किट
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